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राष्ट्रीय उत्थान 
के लिए 
प्रयल्लशील महापुरुषों को 


भूमिका 


आज से लगभग ५० वरस हुए, भारतीय स्वाधीनता का आंदोलन आरंभ 
हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों ने सामाजिक एवं धार्मिक बुरा- 
इयें की ओर सरकार एवं जनता का ध्यान आकर्षित करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
की थी, जिसमें राजनीतिक वुराइये की ओर घ्यान आकर्षित न होना असंभव था । 
सन्‌ १८८५ के पूरे, देश में सेकड़ों ऐसी संस्थाएं थीं जो राजनीतिक समस्याओं पर 
विचार कर रही थीं, और सेकड़ों ऐसे महापुरुष थे जो वैधानिक आंदोलन के ज़रिये 
से देश के उत्थान का चित्र खींच रहे थे। इन्हीं महापुरुषों के सहयोग के कारण 
सन्‌ १८८४ में भारतीय कांग्रेस का जन्म हुआ। यदपि आरंभ में वह विशुद्ध राज- 
नोतिक संस्था न थी, तो भी कुछ ही दिनों पश्चात्‌ उसने भारतीय स्वाधीनता के युद्ध 
का नेतृत्व करना आरंभ कर दिया, ओर आज देश की एकमात्र ऐसी संस्था चन गयी 
हे जिसमें सब धर्मों और संप्रदाय! के लोग शामिल हैं, ओर जिसे समस्त देश की 
प्रतिनिधि संस्था होने का गोख हे । 

इधर कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलनां के चलाने, ओर लोकमत के जाग्रत करने में 
लगी थी, ओर उधर भारतीय विधान का क्रमशः विकास हो रहा था। सन्‌ 
१८८४५ के पूर्व भी भारतीय शासन-सुधार आरंभ हो गया था, पर सन्‌ १८८» 
के पश्चात भारतीय शासन-विधान में जितने सुधार हुए वे त्रिटिश सरकार की दृषि में 
तो महत्वपूर्ण थे; किंतु भारतीय लोकमत के देखते हुए श्रपर्याप्त और असंतोषप्रद 
थे। सन्‌ १६०६ के मॉलें-मिंटो सुधार, सन्‌ १६१६ के मांटेग्यू-चेम्सफ़ोड सुधार, 
और सम्‌ १६३४५ के शासन-संबंधी सुधार, भारतीय लोकमत के अनुसार इतने 
अपर्याप्त थे, कि सन्‌ १६१६ के सुधारों का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, 
ओर सन्‌ १६३५ के शासन-विधान को वह विघ्वंश करने पर आमादा हे । 


भारतवर्ष के राष्ट्रीय आंदोलनों और शासन-सुधार का परस्पर घनिष्ट संबंध 
है। परंतु मेरी जानकारी में अ्रभी तक हिंदी में कोई ऐसी पुस्तक नहीं हे जिसमें 
राष्ट्रीय आंदोलन और शासन-सुधार दोनें का विवरण साथ साथ दिया गया हो । 
मेरी राय में शासन-सुधार राष्ट्रीय आंदोलनों का फल-स्वरूप हे, ओर राष्ट्रीय 
आंदोलनें में शासन-सुधार की जड़ वियमान है। अतएव इस पुस्तक में मैंने राष्ट्रीय 
आंदोलनों का, विशेष कर सन्‌ १६२० के बाद के आंदोलनों का, ओर सन्‌ १६३४ 
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( ८७ ) 


ध्यान दिया। देशी-राज्य-्प्रजा-सम्सेलनों में देशी राज्यों की अवस्था पर 
विचार किया गया, ओर सुधारों की मांगें उपस्थित की गये और नरेंद्र- 
संडल ने 'वटलर कमेटी?" की सहायता से. सीधे इंगलेंड के सम्राट से. 
देशी राज्यों का संवंध स्थापित कराया। आतंकवादी भी, इस काल में 
इधर उधर अपने निदतीय काम करत रहे। सारे भारतवर्प में अनेक 
अखिल भारतवर्षीय सम्सेलनों का जाल फेल गया ओर प्रत्येक समुदाय 
अच संगठित रूप से अपना कास करने लगा। 


साइमन कमीशन की नियुक्ति ओर उसका बहि- 
एउकार---भारतवपं की पूर्वोक्त परिस्थिति में, & नवंबर सन्‌ १€२७ को 
लॉड अरवित ने साइसन कमीशन के नियुक्त किये जाने को घोषणा की । 
कमीशन का उद्देश्य था, भारत-शासन-विधान की जाँच करना, ओर 
भविष्य शासन-विधान के संबंध में सिफारिशें करता | कमीशन के सात 
सदस्य थे ओर सातो आअँगरेज़ थे । भारतवर्ष का भविष्य शासन-विधान 
निधोरित करने के लिए, एक भी भारतवासी कमीशन सें वेठने योग्य 
न समझा गया था। यह जले पर नमक छिड़कने के समान था। 
भारतवपे के प्रायः सभी दुल ब्रिटिश सरकार की इस नीति के कारण, 
कसीशन के विरोधी वन गये ओर सच ने मिलकर, गोरे कमीशन के बहि- 
पकार करने का निश्चय किया। यहो नहीं, यह भी निश्चित किया गया, कि 
कसीशन-संचंधी सभी सामाजिक जलसों का भी वहिष्कार किया जाय, 
कोई मनुष्य कमीशन के सम्मुख गवाही न दे ओर कमीशन संबंधी खबरें 
तक अखवारों सें न छापी जायेँ | इस विषय सें कांग्रेस का प्रस्ताव खास 
तोर से उल्लेखनीय है-- 
“चूंकि त्रिटिश-सरकार ने भारतवपं के आत्स-निर्णय के अधिकार की 
विल्कुल उपेक्षा करते हुए, कानूनी कमीशन नियुक्त किया है (इसलिए) 
यह कांग्रेस निश्चय करती है, कि भारतवर्ष के लिए एकमात्र आत्स- 





(१) इंडियन स्टेट्स कमेटी को साधारणतः बढलूर कमेटी कहते हें। इसे 
भारत-मंत्री ने १६ दिसंवर सन्‌ १९२७ को नियुक्त क्षिया था। संयुक्त 
प्रांत के भूतपूर्व गवर्नर सर हारकोर्ट बटलर इस कमेटी के अध्यक्ष थे। 


(२) कन्हेपालाल : कांग्रेस के पस्ताव, पृष्ठ ४७६-४७७ । 


( ८४५ ) 


' सम्मानपूर्ण मार्ग यही है कि वह कर्मीशन कां प्रत्येक अवस्था सें, और 
“हर, ०? [# 2 कि) 7 कक 
प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार करे | विशेष करके-- 


(क) 


यह कांग्रेस भारतवर्ष की जनता ओर देश की समस्त कांग्रेस 
संस्थाओं से कहती है कि वे (१) कमीशन के भारतवष सें आने 
के दिन [ उसके विरोध सें | सावजनिक प्रद्शन करें, ओर 
इस प्रकार का प्रदर्शन उन तमाम॑ शहरों में भी किया जाय, 
जहाँ जहाँ कमीशन जावे। (२) जीरों के साथ प्रचार-कार्य 


- करके लोकमत कां इस प्रकार सगाठंत कर, जिसस॑ ग्र॒त्यक प्रकार 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


के राजनीतिक विचार रखनेवाले भारतीयों द्वारा कमीशन का 
पुर असर बहिष्कार कराया जा सके। 


यह कांग्रेस भारतीय व्यवस्थापक सभाओं के गेर-सरकारी 
सदस्यों ओर भारतवर्ष के राजनीतिक दलों तथा संप्रदायों के 
नेताओं से तथा अन्य लोगों से कहती हे कि कमीशन के सामने 
गवाही न दें और सावेजनिक तौर पर या खानगी तोर पर न 
तो उसके साथ किसी प्रकार का सहयोग करें ओर न उसके 
लिए होनेवाले सामाजिक दावतों या उत्सवों में शरीक्त हों । 
यह कांग्रेस भारतीय व्यवस्थापक सभाओं के ग्रेर-सरकारी 
सदस्यों से कहती है कि वे (१) इस कमीशन के सिलसिले में 
जो 'सिलेक्ट कसेटियाँ? बनायी जाये उनके लिए न तो मत दे 
आर न उनके सदस्य बने । (२) कमीशन के काम के संबंध 
में, जो कुछ वात, प्रस्ताव या खच की मांग पेश की जाय, उसे 
अस्वीकार कर दें । 

ह कांग्रेस भारतीय व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों से यह 
भी कहती है, कि वे इन सभाओं की बैठकों में न जायेँ सिवाय 
[ उन सूरतों में जब कि वहाँ | अपना स्थान रिक्त होने से 
बचाने के लिए, या वहिष्कार को पुर असर या सफल बनाने 
के लिए, या किसी मंत्रि-संडल को गिराने के लिए, या किसी 
ऐसे महत्वपूर्ण हत्वपूर्ण प्रस्ताव का विरोध करने लिए, जो कांग्रेस की 
कायय-समिति की राय में, भारतवर्ष के हितों के विरुद्ध हो, 
[ उनकी आवश्यकता हो ]। 


( ८६ ) 


(ड) यह कांग्रेस कार्य-समिति को अधिकार देती है कि वह बहिं- 
प्कार को पुर असर ओर पूर्ण करने के उद्देश्य से जहाँ कहीं 
संभव हो, अन्य संस्थाओं ओर दलों से सलाह करे, ओर 
उनका सहयोग प्राप्त करे |? 

नेशनल लिवरल फेडेरेशन ने भी प्रायः इसी आशय का एक प्रस्ताव 

पास किया । अन्य संस्थाओं ने भी वहिष्कार पर ही जोर दिया। ऐसा 
मालूम होने लगा, कि भारतवर्ष पुनः एकता के सूत्र में वंध गया है । 
किंतु वास्तविक परिस्थिति ऐसी न थी। मुसलमानों, हरिजनों, जमींदारों 
ओर तालुकेदारों ने, साइमन कमीशन के साथ सहयोग किया, जिसके 
कारण उसकी असफलता उतनी न हो सकी जितनी वह वास्तव सें हो 
सकती थी ओर होनी चाहिये थी । 





चोथा परिच्छेद 


सुधारों का कायोन्वित रूप 


सांठ-फोर्ड रिपोर्ट के मूल सिद्धांत--संयुक्त पार्लमेंटरी कमेटी की सिफारिशें-- 
इंगलंड के वादों पर भारतवर्ष का अभ्रविध्वास--सुधारों के कार्यान्वित रूप की 
जाँच--भारत-मंत्री का निरीक्षण--केंद्रीय शासन---भारत्तीय व्यवस्थापक मंडलू--- 
विशेष अधिकारों का प्रयोग--भारत-सरकार द्वारा प्रांतीय सरकारों का निरी- 
क्षण--श्रटलू इक्जीक्यूटिव--प्रांतीय शासन--निर्वाचक संडल--प्रांतीय व्यव- 
स्थापक सभाएँ--हस्तांतरित और संरक्षित विषयों का भेद--मंत्नी छोग न कि 
संत्रि-संडल--संयुक्त उत्तरदायित्व का अ्रभाव--विचार विनिमय--सरकारी 
सदस्य और संत्री---सिविल सर्विस और मंत्रियों का संबंध--श्र्थ विभाग और 
मंत्री--हंध शासन-प्रणाली में गवर्तर का स्थान--तौकरियों का भारतीय- 
करण--स्थानीय स्व॒राज्य की वृद्धि--उपसंहार । 

सांद-फो्ड रिपोर्ट के सूल सिद्धांत--सांद-फोर्ड रिपोर्ट 
निम्नलिखित चार मूल सिद्धांत थे" -- 

(१) “ जहाँ तक हो सके स्थानिक संस्थाओं में जनता का पूर्ण 
अधिकार हों । उनका नियंत्रण उन्हीं के द्वारा हो और वाद्य नियंत्रण से 
उनको अधिकाधिक स्वाधीनता प्राप्त हो? | 

(२) “प्रांत ही वह क्षेत्र हे जहाँ से उत्तरदायी शासन की ओर 
क्रमशः पण रखना आरंभ किया जा सकता है। कुछ उत्तरदायित्व के 
कास जनता को सहसा ही दे दिये जाने चाहियें, ओर, हमारा उद्देश्य 
यह है कि राज्य-कार्य में शीघ्र ही जनता को पूरा उत्तरदायित्व दे दिया 
जाय | इसका अथ यह हे कि भारत-सरकार प्रांतों को अपने धर्म-निमाणु* 
शासन, तथा अथे-संबंधी अधिकारों का उतना अंश दे दे जिससे कि 
इसको अपनी जिस्मेदारियों के पालन में किसी प्रकार की वाघा न पड़े” । 





(१) देखिये पृष्ठ ४२ पूर्व । 
(२) श्रर्थात्‌ नियम-निर्माण । 
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( ठह ) 


आंतीय शासन में उसी ग्रकार हस्तक्षेप न करे जिस प्रकार भारत-मंत्री 
भारतीय शासन में । 

(३) हस्तांतरित विषयों के शासन में प्रांतीय गवनेरों का स्थान 
प्रायः वेसा ही होना चाहिये जैसा इंगलेंड के शासन में वहाँ के सम्राट 
का है । यदि किसी हस्तांतरित विषय के संबंध में, मंत्री और उयवस्थापक 

' समा एकमत हों तो गबनेर को चांहिये कि वह मंत्रियों को अपने इच्छा- 
जुकूल काम करने दे | यदि ऐसा करने में कुछ गल्तियाँ भी हों तो भी 
गवनेर को हस्तक्षेप न करता चाहिये | गल्तियाँ करके, अनुभव-सिद्ध-ज्ञान 
के आधार पर ही उत्तरदायी शासन सफलतापूर्वक स्थापित किया जा 
सकता है । 

(४) गबनंरों को चाहिये कि वे प्रांतीय सरकार की नीति निधोरित 
करने के लिए इक्जीक्यूटिव कोसिलरों ओर मंत्रियों की संयुक्त सभाएँ 
किया करें | ऐसा करने से मंत्रियों को इक्जीक्यूटिय कौंसिलरों के अजु- 
भव से लाभ पहुँचेगा ओर इक्जीक्यूटिव कौसिलरों को मंत्रियों के द्वारा 
व्यवस्थापक सभ। के वास्तविक विचारों का हाल मिलता रहेगा । 


(५) मंत्रियों को, इंगलेंड का अनुकरण करके, संयक्त उत्तरदायित्व की 
अणाली के आधार पर काम करना चाहिये इत्यादि इत्यादि । 


इंगलेंड के वादों पर भारतवर्ष का अविश्वास-- 
सुधारों के कायान्वित होने में इंगलेंड ओर भारतवबष की मनोवृत्तियों 
का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा | इंगलेंड के कुछ लोग, भारतवर्ष को स्वाधी- 
नता के पक्त में थे। उनका विश्वास था कि मित्रता ओर सहयोग से ही 
भारतवर्ष ब्रिटिश राष्ट्र-समूह के अंतर्गत रह सेकता है । अतणएब, 
ब्रिटिश सरकार के उत्तरदायित्व की अवहेलना किये विना, वे चाहते थे 
कि जितनी जल्दी संभव हो, भारतवप को स्वशासन का अधिकार दिया 
जाय | उनके विपरीत कुछ लोग ऐसे थे जो पाशबिक वल के सहारे ही 
भारतवषे को इंगलेंड के अधीन रखना चाहते थे। उनके विचार में इंगलेड 
ओर भारतवर्प का स्थायी संबंध वनाय रखने का एकमात्र साधन सनिक 
वल था। उपयुक्त दोनों मनोबृत्तियाँ आज भी इंगलेंड में विद्यमान हे 
ओर उनका प्रेतिविंव भारतवर्ष में । जो लोग भारतवर्ष के स्वाधीन वनाने- 
वालों के मत में विश्वास करते हैं, वे इंगलेंड के वादों पर भी विश्वास 


( €० ) 


करते है । उनकी धारणा है कि इंगलैंड के वादे सच्चे हैं और अवश्य 
हा पूर किय जायेंगे। किंतु जो लोग पाशविक बल की धमकियों की 
आर ध्यान दंते है, उनके विचार में इंगलड के सार वादे केवल दिखाने 
के लिए ही होते है। कपोल-कल्पित-बातों और शब्दों को तोंड-मरोड़ 
कर, ब्रिटिश सरकार तरह तरह की घोपषणाएं करती है; किंतु वास्तव में 
भारताय शासन अधिकाधिक अनुदार होता जाता हे और भारतवर्प : 
उत्तरदायों शासन को आर न जाकर क्रमशः निरंकुश नाकरशाही के 
अधिकार में आता जाता हैँै। भारतवासियों की थे मनोवृत्तियाँ सन्‌ 
१८२० में भी विद्यमान थीं। दोनों देशों की उपयुक्त मनोवृत्तियों का मांट- 
फांड सुधारा के कायान्वित रूप में काफी प्रभाव पड़ा जिसके कारण वे 


ड्स चास्तांचक रूप का धारण न कर सके, जिस वे अन्यथा धारण कर 
सकते थे | 


खुधारों के कायोन्वित रूप की जाँच---उपरुक्त मनो- 
वृत्तियों के वॉक को गले में बाँध, ओर मृल सिद्धांतों ओर प्रथाओं की 
शुभ आशा से सन्‌ १€२९ में मांट-फोड सुधार कायरूप में परिणत किये 
गये | अब तक उनके कायान्वित रूप की दो वार जाँच की गयी हैं 


(१) सुडीमैन कमेटी द्वारा सन्‌ १६२४ में, और 
(२) साइसन कमीशन द्वारा सन्‌ १€२८ में । 


भारतीय व्यवस्थापक सभा में स्वराज्य पार्टी के नेतृत्व में, फरवरी 

न / ८ / कक. 

सन्‌ १६२४ में एक प्रस्ताव, शीघ्र ही उत्तरदायी शासन स्थापित करने के 
पक्त में, पास किया गया थ्ग । प्रस्ताव का आशय निम्नलिखित था-- 


अह व्यवस्थापक सभा स-कौसिल गवनेर-जनरल से सिफारिश 
करती है कि शीघ्र ही उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए, भारतीय 
शासन-विधान में परिवर्तन किये जायेँ, ओर इस उद्देश्य से एक गोलसेज़ 
परिपद्‌ बुलायी जाय, जो अल्प-संख्यक जातियों ओर वर्गों के अधिकारों 
ओर हितों को ध्यान में रख कर, भारतवर्ष के लिए एक नये शासन- 
विधान की सिफारिश करे, उसे नयी निवाचित व्यवस्थापक सभा के 
सामने स्वीकृति के लिए पेश करे और तत्पश्चात्‌ उसे कानून का रूप देने 
के लिए त्रिटिश पार्लमेंट के पास भेजे । 
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फल-स्वरूप सन्‌ १६२४ में मुडीमेन कमेटी यह पता लगाने के लिए 
नियुक्त की गयी कि मांटेग्यू-चेम्सफोर्डे सुधारों का कायोन्वित रूप क्‍या 
है। स्वराजी सदस्यों ने न तो इस कमेटी में स्थान ही ग्रहण किया और 
न इससे किसी प्रकार का सहयोग ही कियां । कमेटी ने दो* रिपोट तैयार 
कीं, एक बहुसंख्यक३ और दूसरी अल्पसंख्यक | बहुसंख्यक रिपोर्ट 
प्रधानतः सरकारी सदस्यों की थी ओर उसमें सुधारों को आसानी से चलाने 
के लिए छोटे-मोटे परिवतेनों की सिफारिशें की गयी थीं | अल्पसंख्यक 
रिपोर्ट गेर-सरकारी सदस्यों की थी | गेर-सरकारी सदस्य, द्रेध शासन- 
प्रणाली के कायोन्वित रूप की जाँच करके, इस नतीजे पर पहुँचे थे कि 
छोटे-मोटे परिवतेनों द्वारा, उस प्रणाली के दोषों का दूर करना असंभव 
था। इन्हें मिटाने की केवल एक ही ओषधि थी और बह थी द्रेध शासन- 
प्रणाली का अंत किया जाना। 

साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा, & नवंबर सन्‌ १६२७ को 





(१) कमेटी के कुल ९ सदस्य थे, तीन सरकारी और ६ ग्रेर-सरकारी । सर 
एलेक्जेंडर मुडोमेन, (सर मुहम्मद ह़फी और सर एच० सॉनक्रीफ स्मिथ, 
सरकारी सदस्य थे, और सर अर्थर फ्रम, महाराजा वर्दवान, सर शिव 
स्वामी श्रय्पर, मिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना, डाक्टर प्रांजपे, और सर तेज 
बहादुर सप्र्‌ गेर-सरकारीं सदस्य । पं० मोतीछाल नेहरू भी कमेटी के 
सदस्य बनाये गये थे, परंतु उन्होंने कमेटी के कार्यक्षेत्र के संकुचित होने के 
कारण उसमें काम करने से इनकार कर दिया । 

(२) बहुसंख्यक रिपोर्ट पर सर एलेक्जेंडर मुडीमंन, सर मुहम्मद शफी, सर 
हेनरी मॉनक्रीफ स्मिथ, सहाराजा वर्देवान, और सर श्रॉर्थर फ्रूम के हस्ता- 
क्षर थे, और श्रल्पसंस्थक रिपोर्ट पर सर शिव स्वामी श्रय्यर, मिस्टर 
मुहम्मद अली जिज्ना, सर तेज बहादुर सप्रू, और डाक्टर प्रांजपे के । 
तत्कालीन व्यवस्थापक सभा के कुछ सदस्यों का मत था, कि वास्तव में 
श्रल्पसंख्यक रिपोर्ट ही बहुसंख्यक रिपोर्ट थी। सर मुहम्मद हफीं ने 
सरकारी चलन के श्रनुसार बहुसंख्यक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे । यदि 
वे श्रपने हस्ताक्षर सरकारी चलन के श्ननुसार न करते तो श्रल्पसंस्यक 
रिपोर्ट हों वहुसंख्यक रिपोर्ट होती । देखिये सर शिव स्वामी श्रय्यर का 
भारतोय व्यवस्थापक सभा में भाषण--तीा90 ऐप्श/लोए दिल्ट्रॉंडॉटः 
928, ४०) ॥7 छ. 478. 
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की गयी थी। इसका कार्यक्षेत्र था. प्रिटिश भारत के शासन की, शिक्षा के 
चुद्धि की, ओर प्रतिनिधि-संस्थाओं के विकास ओर तत्संवंधी समस्याओं 
की जांच करना ओर इस वात की सिफारिश करना कि भारतीय शासन 
उत्तरदायी शासन का सिद्धांत लायू करना ठीक हैं या नहों ओर यदि 
कि है ता कहा तक। साथ ही इस वात की भी जाँच करना कि अभी तक 
उत्तरदायी शासन जिस मात्रा में स्थापित किया गया हैं. वह चढ़ाया 
जाय या घटाया जाय, या उसमें किसी प्रकार के छोटे-मोटे परिवर्तन किये 
जायें। कमीशन ने एकमत होकर अपनी रिपोर्ट तयार क्ी। उसके दो 
भाग है। पहल भाग में सांट-फोर्ड सुधारों के फायान्वित रूप की जाँच 
की गयी हैं ओर दसर भाग में भविष्य शासन-विधान की सिफारिशें 
का गया ह 
इन दोनों रिपोर्टों के अनिरिक्त, मांट-फोर्ड सुधारों के कार्यान्वित रूप 
का थाड़ा वहुत्त पता हमें उन सरकारी ओर गंर-सरकारी व्यक्तियों की 
वक्तताओं से चलता है जा सावजनिक जीवन के अनेक अवसरों पर दो 
जाती है. । इंगलंड की पालंमेंट के भारत-शासन-संवंधी वादविवादों से 
भी हमें, कुछ अंश में, सुधारों के कायोन्बित रूप का पता चलता है. ओर 
पार्लमेंट के कुछ सदस्यों की भारतीय शासन-संवंधी मनोबृत्ति का भी | 


सारत-मंत्री का निरीक्षण---मांट-फाड सुधारों के अनुसार 
भारतीय शासन के निरीक्षण का अधिकार भारत-मंत्री को दिया गया 
था। वे ही पालंमेंट के प्रति भारतीय सु-शासन के लिए जिम्मेदार थे। 
कानूनी दृष्टि से भारत-सरकार के लिए भारत-मंत्री की आज्ञाओं का 
पालन करना अनिवाये था| किंतु संयुक्त पालमेंटरी कमेटी ने खशासन 
की नींव डालने ओर उत्तरदायी शासन सफल बनाने के लिए उपयुक्त 
पहली प्रथा चलाने की सिफारिश की थी। मिस्टर सांटेग्यू ने इस प्रथा 
के चलाने का थोड़ा बहुत प्रयत्न किया; किंतु वढ़ी कठिनाइयों के साथ। 
पालमेंट के चहुतर सदस्य, इस प्रथा के मूल सिद्धांत के ही विरोधी थे । 
इस वात का पता, हमें पालंसेंट के कुछ सदस्यों द्वारा दी गयी वक्‍्तत- 
ताओं से चलता है। दो विषयों के प्रश्न ओर वक्‍ठताएँ विशेष रूप से 
ध्यान देने योग्य हैं । 

पहला विपय हे खर्गीय लाला हरकिशन लाल का मंत्री के पद पर 


कु 9, +# 
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नियुक्त किया जाता) | पालंसेंट में इस विषय पर कई प्रश्न पूछे गये। 
लाला हरकिशन लाल सुधारों के पूर्व, राजद्रोही समझे जाते थे। अतएव 
भारत-मंत्री से यह पूछा गया कि क्या उनके निरीक्षण में राजद्रोहियों 
का मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाना नियम-संगत था। भारत-समंत्री 
ने उत्तर दिया कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रांतीय गबनेरों के अधिकार में 
थी । अतण्व उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए, इस विषय में 
भारत-संत्री का हस्तक्षेप अनावश्यक था । फिर भी पालमेंट के कुछ 
सदस्यों ने निरीक्षण शब्द का अथे इतना सबिस्तर वनाया* कि उसके 
आधार पर यह कहना अनुचित न होगा किवे हस्तांतरित विषयों के 
शासन के लिए मंत्रियों के पद पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त कराना 
चाहते थे जिनको वे चाहें; न कि उनको जिन पर प्रांतीय व्यवस्थापक 
सभाओं का विश्वास हो या जिनको प्रांतीय गवर्नर नियुक्त करना चाहें | 
दूसरा विषय है आथिक स्वाधीनता का प्रश्न | भांरतीय व्यवस्थापक 
सभा ने सन्‌ १७२० में रूई के कपड़ों पर १९ सेकड़े आयात कर लगाया। 
इससे लंकाशायर के व्यापारियों को धक्का पहुँचा ओर उन्होंने इस कर का 
विरोध करना आरंभ कर दिया। उनके दो शिप्टमंडल भारत-मंत्री से 
मिले । पहला मिस्टर मांटेग्यू के शासन-काल में और दूसरा लॉडे पील के 
शासन-काल में । दूसरे शिष्टमंडल ने आर्थिक स्वाधीनता को नियम-विरुद्ध 
बतलाते हुए कहा कि गबर्मेट ऑफ इंडिया एक्ट में उसका ज़िक्र भी नहीं 
(7) +छवी90 गाए ॥१९४806७, 922-23 ५०). वा. 99. 44-29. 
(2) “87 एप. ॥08एं08070 :--5 ४06 छह. स्रणा, ाएरशाशा 8छश7९ शत 
38 46 706 9 78096, 986 6 8०९४० ०0 ५ ७०ए९07 38 5प70]006 
$0 थरी6 डपएशऑशातेशार, तं7९०४०ा थाते 00070] 0 ४० 
50९०00शघ7ए 6 50806 १ 
3, फ्रीणाखिए्रप :--४०, 796 48 70 पुणं॥९ धराएट,.. 0 8 8पों)]९०, 60 
#॥0 5प9९7रफ्रथञातेश्राए, ताए९०००७ घाव 2णाफते ०0 6 50९५- 
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था। संयुक्त पालेमेंटरी कमेटी ने उसकी सिफारिश अवश्य की थी क्िंत 
उनकी राय में वह सिफारिश एक्ट की प्रस्तावना के विरुद्ध थी। इस शिष्ट- 
मंडल के मतानुकूल भारत-मंत्री भारतवर्ष को, एक्ट से अधिक स्वाधीनता 
दंत ज्ञात थे जिसके कारण इंगलेंड और भारतवर्ष दोनों देशों में अ्रमपूर्ण 
विचारों के फैलने का भय था ।* 

मिस्टर सांटग्यू की भारत-नीति पालमेंट के अनुदार सदस्यों को इतनी 
खटकती थी कि ५४ फरवरी सन ५८२२ का सम्राट की वक्‍्तृता पर संशो- 
घन पश करत हुए, सर डच्ल्यू जायनसन हिक्‍क्स (59 १५४. ज0ाहइए 
प्रालफ ) ने कॉमन सभा में निम्नलिखित आशश की वक्‍तृता दी थी-- 
“सारतवप की वतेमान अशांति ओर उत्पात भारत-मंत्री की भारतोय 
नीति का परिणास है । भारत-मंत्री ने सम्मिलित मंत्रिमंडल सें होते हुए 
भो, भारतवर्ष में उदार सिद्धांतों के अनुसार शासन करने का प्रयत्न किया 
है। सम्मिलित संत्रिमंडल के भारत-मंत्री को ऐसा त करना चाहिये था ।7 
सिस्टर मांटेग्यू के प्रति अनुद्ार सदस्यों का विराध उत्तरात्तर बढ़ाता गया 
ओर अंत में तुर्कों के साथ संधि-संबंधी एक तार* के प्रकाशित करने के 
कारण एक एऐसो परिस्थिति आ पहुँची जिसके कारण, उन्हें मंत्रिमंडल से 
अलग होना पड़ा । 


पलकुणा+ ती हल चेंग्रा। 00फरगगनी९९ फरेली ट्णाश्ंतेलल्ते 8 
(665. ०णी पाता आआ, गाते ९ डआए्एटर्श पिवा लीए 0मांमाएणा एस 
पाए चेजा॥ 00्राभा।€९ 8 7ढवए ९तात्शाए 40 गए फाल्याफि९ 
णी पर 36 बाते 6 हलालामे ग्राला।वा ण॑ ९ २6 5९ -- 
पाक गा रिल्टडॉटल 7022-28, १0. व. छ. 488 

(7) एरकाहइप शाप रिल्ट्रांघाश' 922-23, ९०. 7. 99. 3895-200. 

(२) यह तार भारत-सरकार ने तुर्की के साथ संधि को शर्तों के विषय में भेजा 
था श्रौर ज्ञीत्र ही प्रकाशित कराने की आज्ञा मांगी थी। भारत-मंत्री 
ने इसकी सूचना मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को दे दी श्रोर तार को 
प्रकाशित करवाने की भी श्राज्ञा दे दी । इस कारण उन पर यह दोष 
लगाया गया कि उन्होंने मंत्रिमंडल के परामर्श बिना एक ऐसी बात प्रका 
शित करवा दी हैं जिसका संबंध वास्तव में पर-राष्ट्र-सचिव के विनाग 
से था। ऐसा करना मंनिमंडल की नीति के विरुद्ध था। इस कारण 
भारत-मंत्री को अपने पद से हटना पड़ा। 











( 6५ ) 


मिस्टर मांटेग्यू के त्यागपत्र के पश्चात्‌ उपयुक्त प्रथा के चलाने का कोई 
उल्लेखनीय प्रयज्ञ नहीं किया गया। मुडीमेन कमेटी को बहुसंख्यक 
रिपोट ने इस प्रथा के चलाने की पुनः सिफारिश की। किंतु अल्पसंख्यक 
सदस्यों को, प्रथा द्वारा, भारत-मंत्री के आधिपत्य ओर निरीक्षण के 
शिथिल होने में संदेह था" । उनका यह्‌ भी ख्याल था कि तत्कालीन 
शासन-विधान के अनुसार, प्रथाओं पर अधिक विश्वास करना अनुचित 
था। उनके मतानुसार यह बतलाना भी कठिन था कि अमुक विषय 
विशुद्ध भारतीय विषय है अथवा नहीं । 


साइमन कमीशन के सामने गवाही देते हुए, सर ज्योफ्रे कॉरबेट 
( 97 060०708४ 0०7०७॥४ ) ने, जो व्यापार-विभाग के सचिव थे, यह 
बतलाया था कि भारत-सरकार ओर भारत-संत्री दोनों ने आथिक 
स्वाधीनता की प्रथा चलाने का प्रयत्न किया था। टैरिफ के विषय में 
स्पष्ट प्रश्न पूछने पर, सर ज्योफ्रे कॉरवेट ने सारत-सरकार के काम करने 
का ढंग इस प्रकार बतल्लाया--जब हमें कोई रिपोर्ट मिलती है, हम उस 
पर विचार करके अपनी नीति निधोरित करते हैं, ओर भारत-मंत्री के 
पास उसकी सूचना, परामश के लिए भेजते हैं। अधिकांश अबसरों पर 


() "ए6 ००7000! 6 6 56९6४0ए 0९ 50906 छा्ते 06 ध९ 960०९एव०ए 
णण 5886 का 60णालं 0०6० 06 गीलंधे ७0एशफाशशांड ग7 
जता था 08868 शीढछांए8 एपालेए कैश श०छाड ४)0प्रौ0 0० 
70856त0 वादे छीं०७४ड शाण्पांत 96 काछछा०ते $0एक्षापे5 ९४६8- 
जॉंशाएडए ७ एाइ०ग08 0 5 7९59९०.१--ततांगा 00॥४९ऐए 
छि०९5007 925. ५०. 4, 9. <. 

(2) ए6 एल्राप्ण्ढ2 00 60779 ज्योश्याशाः मारा 8 एणाएलाएता (985 
7९९0०ग़ागल्ातेढद 09४ धार गरशुणगाए) ए०फऐते 9९ ० शाए एशए8- 
गण एकप्र० 00 छ०प्रोते ढिंएएफटोए ए 8 8009 00 6 ए०ए९5 
06 ९०770], छा0०्प्रींग्ीए ऊोधा ॥0 एछ 7एप5९९, पीर्मा 76 45 
९रफ्शालए फालो 40 तेल पीर ९छछाएइड0 'फ्टोए 
गाता जराशिढछ3',. उश््यगरए 9 शत तीर जारइथय वावीशा 
ए०ाई#प्रींगा, एछ९ ते० 700 िटे ंपछ्पीर्त का )पीवाहु फाला 
छ0ए० ०7 उपती ह ९णापए्लाीणा,'--ावांघा) रप्घए/९]५७ ऐिव्टाडाल' 
925, ५०. 9. 4. 


( €६ ) 


भारत-मंत्री हमारी नीति को स्वीकार कर लेते हैं: किंत यदि किसी समय 
वे काइ सलाह देते £ तो हम उस पर विचार करके अपनी अंतिम नीति 
निधारित करत है। भारत-मंत्री की सलाह का मानना हमारे लिए अनि- 
वाय नहीं हूँ। तत्पश्चात्‌ हम अपने विचारों का भारतीय व्यवस्थापक सभा 
में पश करते है | यदि व्यवस्थापक सभा हमार मत का स्वीकार कर 
लती है. तो हमारा निश्चय. संयुक्त पालमेंटरी कमेटी द्वारा सांकरेतिक 
प्रथा के अनुसार हो जाता है" । 


व्यापार-विभाय के सचिव द्वारा द्वी गयी उक्त गवाही के आधार पर 

हस इस परिणाम पर पहुँचते ८ कि भारत-सरकार, सारत-मंत्री का पूर्व 
परामश लकर, अपनी राय निधारित करती थी ओर इस प्रकार, भारत- 
मत्रा के हस्तज्ञप के भय स मुक्त हा कर, वह अपना संत भारताय 
व्यवस्थापक सभा के सम्मुख पशु करती थी | संयक्त पालंमेंटरी कमेटी 
की सिफारिश संभवतः इस प्रकार की ने थी। वह आधिक नीति में भारत- 
वप का उसी प्रकार की स्वाधीनता देने के पत्ष में थी जऊँसी श्रेंट ब्रिटेन 
आस्ट्रालया, कनाडा. न्यूज़ालड आर दात्षणा अफ्राक्ा का प्राप्त था ।। इन द्सा 
की सरकार अपनों आधिक नीति, किसी चाह्य पदावकारा रू परासद्य 
के बिना अपनी अपनी उबवस्थापक सभाओं की ही राय से निश्चित करती 
हैं। जिस ढंग से भारत-सरकार ने अपना काम किया उससे न तो आर्थिक 
स्वाधीनता की प्रथा की नींव पड़ी ओर न भारत-संत्री का आधिपत्य ओर 
निरीक्षण विशेपरूप से कम हुआ। उच्च पद्मधिक्वारियों का परासर्श कार्य- 
रूप में आज्ञा के समान हाता है। अतर्व कानूनी इृाप्टि से सारेंकाम होते 
रहे ओर संयुक्त पालंमेंटरी कमेटी द्वारा सांकेतिक प्रथा को सुच्दद नींव न 
पड़ सकी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि अब गवर्नर-जनरल भारत-संत्री 


(0) उगवीशा (ए४7शोए दिल्ट्रांइलः 3928, १0. ॥4 एछए- 792-54 

(2) "*जवााहण्लण 96 6 ग्रह गह९7 एणाएए ईछा ॥णतीव, ईण ९ 7९एत5 
णी गला ९0ाह्प्राशशाड 85 एली 85 ई0ा वर्ण वरातणार्विलंएरह, 2२ ३8 
लुल्याः गो सर शी0गेते ॥8७९ ऐी6 इथ९ वैएशाफज 70 ९एणारजंपेशः 
कैश क्‍ऑॉशिा९5क 285 फिल्यां। डिरांव0, प्रंा38, 3१९७ 20997प, 
(छ7ते8 घगश्पे एप. फिए4. >+पितो९-- ])ती89. >तणापरंइ- 
घिए0०7 9. 62. 


रा, 


के केदल एजेंट" मात्र न रह कर. कुछ हद तक भारतवर्ष के शासक हो 
गये ओर भारतवष को भी, आथिक समस्याओं के हल्न करने के लिए, 
पहले से कुछ अधिक अधिकार मिले | 


केंद्रीय शासन---मांटेग्यू-चेम्सफो्ड एक्ट के का्योन्बित रूप में 
केंद्रीय शासन की निम्नलिखित बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--- 


(अ) भारतीय व्यवस्थापक संडल---सन्‌ १९१७ के एक्ट 
के अनुसार भारतीय व्यवस्थापक मंडल पहले की अपेक्षा अधिक प्रति- 
निधि हो गया, निवाचकों की संख्या बढ़ी ओर असेंबली में ग़ेर-सरकारी 
सदस्यों का आधिक्य हो गया। असेंबली और कॉंसिल ऑफ स्टेट के 
लिए भारतवषे के योग्य ओर प्रतिष्ठित व्यक्ति चुने गये। उनमें से कांग्रेस- 
वादियों ने असहयोग और अडंगा-नीति का सहारा लिया। उनकी 
संख्या कुछ कम न थी। कई बार उनके कारण फाइनेंस (॥9728) 
बिल तक अस्वीकार हुआ। ऐसे प्रस्ताव भी पेश किये गये जो संभवत 
सहयोग की अवस्था में पेश न किये जाते। भारत-सारकार ने भी कई 
बार असेंबली के निर्णय की अवहेलना की । अनेक बार सर्टी फिकेट 
ओर रिकमंडेशन' के विशेष अधिकार काम में लाये गये ओर बहुतेरे 
(१) भारतवासियों की यह शिकायत थी कि गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार के 

एजेंट की हँसियत से काम करते हैं । 

८ यु #€8शाप्राशां त88 ए९श न्‍॥ गा गितवी॥ धकछ फछल8 ॥85 

छ९७छ 2 ६थ्ापेशा०ए 0 000ब280णा5ड 00 686 एव00058 ० 7ग॒वां2, 

88 388०7083 0 छ6 फिंध्णी छ0एशगाशशाई, ये 5 ईयए ४0. बतते 
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(२) रिकमंडेशन श्रौर सर्टोफिकेट के श्रधिकारों में निम्नलिखित भेद है । यदि 
गवर्नर जनरल किसी प्रस्ताव की सिफ़ारिश करते हें श्लौर व्यवस्थापक मंडल 
या उसकी कोई सभा उस प्रस्ताव को पास नहीं करती हैँ, तो गवर्नर जन- 
रल उस प्रस्ताव को सर्टीफाई करके व्यवस्थापक मंडल या उसकी किसी 
सभा के अ्रस्वीकार करनें पर भी कानून का रूप दे सकते हैं । 
हि 


( €थ८ ) द 


अवसंरा पर व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर अमल 
न किया गया । 


(ब) विदेष अधिकारों का प्रयोग--मांट-फोर्ड सुधारों के 
खनुसार गवनर जनरल को कई विशेष अधिकार दिये गये थे। कार्या- 
न्वित रूप में उनका भी अच्छा खासा प्रयोग हुआ । इस प्रयोग के लिए 
भारतीय परिस्थिति कुछ अंश तक जिम्मदार थी ओर कुछ अंश तक 
नॉकरशाही की मनोवृत्ति जो आसानी में कम समय में बदली न 
जा सकती थी। कई बार फाइनेंस ब्रिल सर्टीफाई किया गया। देशी 
राजाओं की रक्षा" के प्रस्ताव को भी इसी प्रकार कानून का रूप 
दिया गया। असेंबली के सदस्यों में क्रशः ऐसी मनोवृत्ति उत्पन्न हो 
गयी जिससे वे यह सममभने लगे कि गवर्नर जनरल किसी भी महत्व- 
पूर्ण अस्वीकृत प्रस्ताव का, विशेष अधिकारों द्वारा कानून का रूप दे देगें। 

ओर्डीनेंसों की भी भरमार रही। केवल सन्‌ १७३१ में १५ ऑर्डनिंसें 
जारी की गयीं। सार्वजनिक शांति की रक्षा के नाम पर ऐसी आर्डीनिंसें 
बर्नीं जिनके द्वारा शासन-विभाग ओर पुलिस-विभाग के अंधिकार अप- 
रिमित रूप से बढ़े ओर जिनको राष्ट्रवादियों ने “काले कानून” की उपाधि 
दी । इसमें संदेह नहीं कि गवनेर जनरल ओर वबाइसराय ने जो कुछ 
किया, काननी दृष्टि से ठीक था। देश की अशांतिमयी अवस्था के कारण 
विशेष नियमों की आवश्यकता थी। किंतु उत्तरदायी शासन के ध्येय को 
सम्मुख रखते हुए गवनर जनरल के लिए यह मुनासिव था कि जिन दिनों 
व्यवस्थापक मंडल की वेठकें होती हों, कम से कम उन दिनों, सार्वजनिक 
शांति की रक्षा के कानून उसी से पास कराते ओर उन ऑड्निंसों को 
भी रद कर देते जिनका व्यवस्थापक संडल, विशेष रूप से असेंवली बहु- 











(१) 277068 ॥2/0080007 ओ--इस प्रस्ताव को भारत-सरकार ने व्यव- 
स्थापक मंडल की छोटी सभा में सन्‌ १९२२ में पेश किया था । इसका 
उद्देश्य था देशी रियासतों की रक्षा करना । प्रेस एक्ट के रद किये जाने के 
कारण सरकार के विचार में यह श्रावत्यक था कि देशी रियासतों की, 
भड़काने वाले लेखों श्ौर वक्‍तृताश्रों से रक्षा की जाय । छोटी सभा नें उस 
प्रस्ताव को श्रस्वीकार किया; जिसके कारण गवर्नर जनररू को सर्दीफिकेट 
का श्रधिकार प्रयोग करके उस प्रस्ताव को कानून का रूप देना पड़ा । 


( 6५ ) 


मत से विरोध करती हो। किंतु काय रूप में ऐसा-न कियोश्गया। सोट्रेग्यूं- 
चेम्सफोड सुधारों के काल में कुछ दिनों तक भारतवर्ष को शासन 
भारत-मंत्री की सहकारिता से ऑर्डीनेंसों द्वारा होता रहा । इससे अनेक 
राष्ट्रवादी इस परिशास पर पहुँचे कि सन्‌ १७१७ के सुधारों के होते 
हुए भी, भारतवर्ष उत्तरदायी शासन ओर लोकतंत्र से बहुत दूर था। 


( स ) भारत-सरकार द्वारा प्रांतीय सरकारों का 
निरीक्षण---मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने भांरत-सरकार के निरीक्षण 
के अधिकारों में विशेष परिवततेन नहीं किया था। अकेंद्रीकरण नियमों" 
द्वारा हस्तांतरित विषयों के संबंध में यह निश्चय अवश्य किया गया था कि 
कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर गवर्नर जनरल इन विषयों के शासन 
में हस्तक्षेप न करें। कायरूप में कुछ हद तक ऐसा हुआ भी | यदि 
किसी अवसर पर गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप करना भी पड़ा तों उसका 
मुख्य कारण था दोषयुक्त हघ शासन-प्रणाली । संरक्षित विषयों की 
बाबत गवर्नर जनरल के अपरिमित अधिकार थे। वे उनका निरीक्षण 
कर सकते थे ओर सचांलन भी | संयुक्त पालंमेंटरी कमेटी ने इन विषयों 
के शासन में भी यह प्रथा चलाने की सिफारिश की थी कि यदि किसी 
विशुद्ध प्रांतीय विषय के शासन में प्रांतीय सरकारें ओर प्रांतीय उ्यव- 
स्थापक सभाएँ एकमत हों, तो गवनेर जनरल को चाहिये कि वे उन्हें 
साधारणतया अपने इच्छानुकूल काम करने दें । कार्यरूप में यह प्रथा कहाँ 
तक स्थापित हुई यह बतलाना कठिन है। किंतु जिस ढंग से प्रांतीय 
सरकारें प्रांतीय उ्यवस्थापक सभाओं को चल्ाती रहीं, उसे देख कर यह 
कहना अनुचित न होगा कि भारत-सरकार ग्रांतीय शासन ओर प्रांतीय 


तब 


()) “गजल रणाफगी 6 मार एलाएशे प0एलफाशां 0ए७ 7९0 
20एा760058 95 ए९शा 7९तैप०९९त 09ए 7पर७ 49, ६0 085९5 49 शरण 
फराशाशिशा०6 45 ए९९९5587७ 0. इर्गल्ट्ृप्शवांहु थी ग्रातंछ डगी)- 
०९७, 70 5९९ए०  प्गमागिणाए 00 तढ्यों जाति इप]००७ फऊऋांणा 
शीं९०७४ 7706 ग्रिवा 006 [7070९ खाते 40 इ्वल्टिप्याते 70 (ए९ 
९४९००टी56 गाते छल-ग्राप९०6 ० श्र ए०पछएड गाते तवषांट5 
एशथाएवो (0०एकागराए+ छाग्पंवत्त >7 59९०ंग6 5०९८९०5 67 ॥॥0 
(ज०0एणायण णी ग्रात॑ंव३ 6६ “रियो : वीवीशा औैंएंडत8- 
एं००. 0. ]$7. 
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पाचत्रा प्रच्छद 


देशी रियासतों का वेधानिक स्थान 


/ || 


2७५४७ से 


» ७ 


९८ दक 

प्राक्‍क्वन--देशी रियाततों क्वा वर्गोक्रण--देशी रियाततें और प्रिदिश 
भारत--तन्‌ १७५७ से १७६८ तक्त; सन्‌ १७३९ से १८१३ तक्त; सन्‌ १८१४ 
से १८४८ तक; सन्‌ १८४९ से १८५८ तक; सिपाही-विद्वेह और महाराणी 
को घोषणा; सन्‌ १८५९ से १८७६ तक; सन्‌ १८७७ से १९१४ तक--सत्‌ 
१६१४ में देशो र्थिसतों और ब्विदिश भारत क्वा संबंध--युरोपीय महात्तमर 
झोौर परिवर्तंव के रक्षण--देश्ञी नरेज्यों के झ्ासन पर दृष्टिपात-वदलर 
कमेटी की रिपोर्ट--दटूूर कमेदी की रिपोर्ट और नरेंद्र मंडल--वदरूूर कमेटी 
की रिपोर्ट और देशी राज्य-प्रजा-प्म्मेलन--बदलर कमेदी की रिपोर्ट झौर 
ब्विदिश भारत । 


गिल किम वक्ेल सत भारतदप वेश है. पर 
प्राक्षथन' सालिछ टहाप्ट सं ससरत सारतंकूप एक उद्चा हू, पर 
से उसके दो मुख्य भाग थे 
राजनातिक द्वार स॑ उसक दा छुलह्य साथ हू--- 
बदल ) डे: व्शि इंडिया ओर 
( या ) ह्राटश हाड्या, आर 
य्र्> ० रियासतें व 
(थे) दशा रचासत । 
जज रियासतों हि. च्द्वा 3 3 ० 
दशी रयासता का क्षत्रफ्तल समस्त सारतचप का ६ है आर उससे 
लगभग बजाज ग्न्त जा अ्नििनजिल+ 8 प्त्ञा कर 
सम ७.०5०,००.००० सन्तुष्य रहत हूं। इनका गे संख्या छुल मिला क 
वाट न पे कर हर एक दसरे 5 अल व न 
४६३ हे । य रयासत एक दूसर स ग्रावः सभा वाता सभन्न हू ! काइ 
रेट बे  ओ ल्‍ 
वां ऊँंस हृदराबाद. कारसीर, संचूर आद, हजारा चयसाल वढ़ा ह्‌ आर 
6 किक 325 एकड़ ः कराडों 2 
किसी का क्षेत्रफल कंचल झुछ एकड़ हां है । किसी का आसदता कराडा[ 
तर पु चर र्5 च् है 
रुपय है ओर किसी को केंचल कह सा रुपय। छइछ स्थासता के शासकों 








(१) राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष के चार नाग हूं, द्विद्िशि इंडिया, देशी रियात्ते, 
फ्रेंच इंडिया, और पुतंगोज॒ इंडिया। फ्रेंच और पुरेगोज्ठ इंडिया का क्षेत्रफल 
१८३४ वर्गमील हुँ झ्लौर उनमें रलूमनग ९,००,००० मनुष्य रहते हें 


&-ह- 


(२) बढलर कमेटी के अनुत्तार देज्ञी रियासतें कुछ मिलाक्तर केवल ५६२ ही हैं । 


( ११९७ ) 


को तोपों की सलामी मिलती है ओर कुछ के शासकों के आने जाने पर 
कोई ध्यान तक नहीं देता। कुछ सामाजिक ओर राजनीतिक दृष्टि से 
ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से भी आगे हैं ओर कुछ मध्य-कालीन रंग सें 
इतनी रंगी हैं कि संसार की आधुनिक प्रगति का उनके सामाजिक 
ओर राजनीतिक जीवन पर अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा हे। कुछ 
को दूसरों की अपेक्षा अधिक स्वाधीनता प्राप्त है, यहाँ तक कि कई रिया- 
सतों को अपना सिक्का चलाने का भी अधिकार हे | इस विभिन्नता के 
साथ साथ, एक वात में प्रायः सभी रियासतें एक सी हैं। उनमें केवल 
उन्हीं के राजाओं द्वारा बनाये गये क़ानूनों के अलुसार शासन होता हे, 
पालमेंट अथवा ब्रिटिश भारत द्वारा बनाये गये क़ानूनों के अनुसार नहीं । 


े ई 9० ५0 2282 ८5 ० वर्गी: 

देशी रियासतों का वर्गीकरण---देशी रियासतों का वर्गी- 
करणु करना आसान नहीं। वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं । 

४ ५ ८ | कप ७ ८5 
राजनीतिक ओर साम्ताजिक उन्नति के आधार पर कुछ रियासतें उन्नत्ति- 
शील कही जा सकती हैं ओर कुछ स्थायी अथवा अवनति की ओर 
अग्मसर । क्षेत्रफल के आधार पर कुछ रियासतें बड़ी कही जा सकती हैं 
+ 3 छः + री 
कुछ मध्यवर्ती ओर कुछ छोटी जैसे जागीर आदि। सांप्रदायिक आधार 
4 ७ ० / कप ८ हें जि ८ 

पर कुछ रियासतें हिंदू रियासतें कही जा सकती हैं ओर कुछ मुस्लिम '। 

बटलर कमेटी" ने नरेंद्र-मंडल की सदस्यता के आधार पर देशी रिया- 

सतों को निम्नलिखित तीन समूहों में विभक्त किया है-- 

( अ ) वे रियासतें जिनके राजा स्वतः नरेंद्र-मंडल के सदस्य हें । 
इनकी संख्या १०८ है, क्षेत्रफल लगभग ४५,००,००० वर्गमील ओर 
आबादी लगभग ६,००,००,००० व्यक्ति। ये सारी रियासतें सलामी 
रियासतें हें । 

(१) हेदराबाद का क्षेत्रफल लूगभग ८४,००० वर्गमील है, उसमें १,२५,००,००० 
मनुष्य रहते हें श्रौर उसकी सालाना आमदनी रूगभग ६३ करोड़ रुपये है । 
हैदराबाद की श्रधिकांश प्रजा हिंदू है कितु राजा मुसलमान । काइमीर की 
भ्रधिकांश प्रजा मुसलमान है कितु राजा हिंदू । हैदराबाद के राजा को 
निज्ञाम कहते हें। उन्हें हित्ध इक्त्ाल्टेड हाईनेस की उपाधि प्राप्त है । 
हंदराबाद के उत्तराधिकारी को प्रिंस झंफू वरार कहते है । 


(२) यह फमेटी दिसंवर सन्‌ १९२८ में सर हारकोर्ट बटलर की ध्रध्यक्षता में देशी 
रियासतों के देघानिक स्थान की जांच करने के लिए नियुक्त की गयी यी। 











8 अपने समदझाय के 7२ प्रतिरि 
वे ) व्‌ रथासत जिदक राजा अपन हा समुदाय के ४ + प्रतानि- 
न वियों 302 0/7+ 4 >> 35 इनझी ० 35 को 3 जन 
या ऊा नरद्र-मसड्त से भमजत ६ | इनका सतझ्या 7२७० ह, ज्व्नफल लग- 
संग दस आर आवचादी ५, ब्चक्कि 
रा ७०,2०० चेनमात्त आर आऋआावत्रादा लगभतव ८&०,००.००० ज्योक्ति 
का ० जिनके 042 की 2 2 घर 4 नहीं पे > 
(से )त रथासत जनक नरद्र-मंडल ने प्रातातांव नहां हांत | 
इसकी संख्या पक 22% वदनमील के ओर आवादी टी लगभग 
इसका सन्‍स्या ३२७ है. जकज्षेत्रफल्त ६२2०६ वसमोल ओर आवादा लंगमय 
कान ञ्य . 
८,5०,००० च्याक्त | 
किसी एक आधार पर 5 
छा एक आधार पर कथा सया वर्यारूरश सच लाया कर लिए 
७ जिम 
सतापद्रद् नहा हा सकता किंतु व्यात्हद्यारक्  धाष्टि से ददलसर ऋमंदा ऋ 


चयाछरण स दता स्यासता का वबासल्तावक सात का थाडढ़ा बहुत पता 


देशी रियासतें और ब्रिटिश भारत--ठिविश भारत और 


देशी रियासतों का संचंव समवाहुसार चदलठा रहा है। १७ वीं शताब्दी 
सें. जब इंस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारी संस्था थी, वह झुसल 
ट्र्टे ग्र्त्ति अदड्धा का ज्यवृद्दयर करती श्री आर इंच नस््ा का आज्षा 
से अपने व्यापारिक केंद्र ओर सादाम स्थापित ऋरती थी। ओरंगजंत्र का 
मृत्यु के पद्चाव, भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के कारण, ऋंपनी छो 


अपनी रक्षा के लिए हुये बनाने पढ़े आर फ्रांस्सीसियों की प्रतिस्पवों 
कारण, उसे वेशी राजाओं की लढ़ाइयों मे भाग लेना पढड़ा। फल- 


४ 


' 


|] 
है 


् 


हो 


श्ज 








स्वरूप सासी ओर वच्सर की लड़ाइयों के पद्चान, कंपनी दंयाल का 
ग 8 विषय व: 

शासक चने गयां। तत्वश्वात इंशा रचासता कु सदध के विन सच 
उसको नीति के पश्चान- त्रिदिश 
उसका यांत क्रमशः चदलतां रहाँ। ससे 2७४७७ का पत्ता, खिालचा 
सारत ओर दे रि संबंध कला लिखित विभिन्न 
रत आर इउंशां रियासतों के संबंध का अध्ययच नन्नलाखत वाभमस 


(6 


कालों में किया जा सकता हे-- 


[ चक्र ) बच ,/7७स्प श्ण्त्व्ट दझः 


भारतीय शक्तियों सें से केवल एक शक्ति थी। असमी वह महाशक्ति 
कक, हैक. हक 





नहों पायी थी। इंयलैंड के संरक्षक ( डाइरेक्टर ) लोग भी कंपनी के 
शासनाधिकार के पत्चञपाती स थे। उच्द रूपये का जन्ूरत था, राज्य चली 
नहीं। अतणव ये वार बार कंपनी के भारतांव पद्मविक्तारियां का सिखा 
करते थे छि राज्य का वं़ाना हिसारो नोंदि के विरुद्ध है? । एसी ऋत॒- 
स्था से कंपती, तत्कालीन खतंत्र देशी नरेशों के साथ अविकर से अविक 


( ११९६ ) 


बराबरी का वतोव कर सकती थी। इस काल की अधिकांश संधियों में 
बराबरी का ही भाव प्रधान हे । उदाहरण के लिए सन्‌ १७८४ की संग- 
लोर की संधि को लीजिये। यह कंपनी ओर टीपू सुल्तान के बीच में 
द्वितीय मैसूर युद्ध के पश्चात्‌ हुई थी। इसकी मुख्य धाराएँ थीं दोनों 
ओर के जीते गये प्रदेशों का लोटाया जाना ओर दीनों ओर के जीबित 
बंदियों का छोड़ा जाना । सन्‌ १७७० में पेशवा ओर निज्ाम के साथ 
की गयी संधियाँ भी इसी प्रकार की हैं। अतएव इस काल में ब्रिटिश 
भारत ओर प्रमुख देशी रियासतों में बराबरी का व्यवहार था ओर कंपनी 
की नीति, जहाँ तक संभव था, देशी रियासतों के साथ छेड़-छाड़ न 
करने की थी । 


( ख ) सन्‌ १७८९८ से १८१३ तक--सन्‌ १७६८ से १८००४ तक 
मारक्तिस ऑफ वेलेज़ेली कंपनी के भारतीय प्रदेशों के गवनेर जनरल 
थे!। वॉरन हेस्टिंगस के शासन काल में कंपनी की स्थिति काफी 
सुदृढ़ हो गयी थी। लॉड कॉनवालिस ने ठृतीय मेंसूर युद्ध के पश्चात्‌ 
कंपनी का राज्य ओर भी बढ़ा दिया था। अतएव मारकिस ऑफ 
वेलेज़ेली इस परिणाम पर पहुँचे कि कंपनी उन दिनों, भारतवष की 
सब से अधिक शक्तिवान शक्ति थी ओर देश की शांति के लिए यह्‌ 
आवश्यक था कि देशी रियासतें कंपनी के साथ 'सहायक-प्रथा'* 
(502 ंवीं४०ए 3॥॥90709) के अनुसार संधियाँ करें । इस परिपाटी की 
तीन मुख्य शर्तें थीं-- 

(अ) कंपनी की सेना को अपने खचे से अपने राज्य में रखना । 


(१) रेग्युलेटिंग एक्ट के श्रनुसार सन्‌ १७७३ में गव्तंर जनरलहू का पद बना 
था। उस समय वे केवरू बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते थे । सन्‌ 
१८३३ में पहले पहल वे भारतवर्ष के गवर्नर जनरलू कह॒लाये । 


(२)'सहायक प्रथा” को छातें कुछ अंश में युरोपीय परिस्थिति के श्रनुकूछ 
थीं। इन दिनों युरुप में फांस की राज्य-क्रांति-संबंधी युद्ध चल रहे थे । 
नंपोलियन ईजीप्ट तक पहुँच चुका था श्लौर टोपू सुल्तान, निजाम श्रौर 
मरह॒ठे उससे पत्र-व्यवहार कर रहे थे। सहायक-प्रया हारा ही, इन दिनों, 
भारतवपं में फांस का प्रभाव मिदाया जा सकता था। 


( १२० ) 


(ब) किसी अन्य युरोपीय जाति के निवासी को सेनिक अथवा 
राजनीतिक काम के लिए राज्य में न घुसने देना | 

(स) दूसरी रियासतों के साथ खतंत्र व्यवहार न करके कंपनी की 
सरकार द्वारा व्यवहार करना | 

पेशवा, निज्ञाम आदि कई देशी राजाओं ने 'सहायक-प्रथा? के अनु- 
सार कंपनी से नयी संधियाँ कीं। कंपनी का आधिपत्य देशी नरेशों पर 
क्रमशः बढ़ता गया, पर अब तक उसे इस वात का अधिकार न था कि 
वह उनके भीतरी मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सक्रे | 

( ग) सन १८९४ से १८७४८ तक--सन्‌ १८९३ में लॉर्ड हेस्टिंगस 
गवनंर जनरल नियुक्त हुए | वेलेज़ेली की नीति के कारण कंपनी 
भारतवर्ष की महाशक्ति वन चुकी थी। शअतण्व लॉ हेस्टिंगस ने देशी 
रियासतों क॑ साथ ब्रिटिश आधिपत्य की नीति (20॥06ए ० 5प)00907- 
79४07) का प्रयोग किया | देशी रिथासतें अब प्रिटिश सरकार के 
अधीन समभी जाने लगीं ओर उनकी एक दूसरे के साथ खतंत्र व्यव- 
हार करने की स्वाधीनता विल्कुल छीन ली गयीं। १३ जनवरी सन्‌ 

८श्द की उदयपूर की संधि" से हमें इस वात का पता चलता है। लॉड 

हेस्टिगस की धारणा थी कि देशी रियासतों की भीतरी अशांति ओर 
उथल्-पुथल का रोकना त्रिटिश सरकार का कतेंव्य हैँ । अतएव उन्हाने 
गायकवाड़ से संधि करके, काठियावाड़ की लगभग १४४ रियासतों 
को ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्वीकार कराया । राजपूताना की २० 
रियासतों ओर मध्य-भारत की १४५ रियासतों के साथ ऐसा ही व्यवहार 
किया गया । उपयुक्त वातों के अतिरिक्त लॉड हेस्टिंग्स की नीति की एक . 
ओर वात भी ध्यान देने योग्य हे | वे देशी रियासतों को त्रिटिश सरकार 


(१) इस संधि की छार्तोी' के लिए देखिये शिगही : यापीशा गिज्ञॉ०85 ब्याते 
िर्मधंडी वातां॥--फशंए कपाधगा० रिशेग7ॉ0 99. 28-29. संधि की 
तीसरी धारा इस प्रकार हे-- 

"पाल शरगावा्गाब णी ऐ१०7एणए९ जी शाफएड 2० गा उपेणपांगश/र 

९०-०एछ०बांक छांगि गील छ्ांशी (0एव्ाणलाई भातवे 8ढोया0फ९पे8९5 
: ब5 8प्रतालगराइटए बाते जप] व0 सबए० शाए 0०ाारांग फछरांगती भा5 





०प्रल' कांएशड ठ7 59065. 


( १२१ ) 


के अधीन तो अवश्य करना चाहते थे किंतु उनके अस्तित्व के मिटाने 
के पक्ष में न थे। हाँ, वे उनको एक दूसरे से अलग अवश्य रखना 
चाहते थे । 

(घ ) सन्‌ १८४० से १८शट तक--सन्‌ १८४८ में ल्ॉड डल- 
होज़ी भारतवर्ष के गवनेर जनरल नियुक्त हुए। वे लॉ हेस्टिंगस 
की उस नीति के विरुद्ध थे जिसके कारण उन्होंने छोटी-छोटी रियासतों 
क्रा अस्तित्व कायम रखा था। उनके विचार में कुशासन रोकने का एक 
मात्र साधन था छोटी रियासतों का ब्रिटिश राज्य सें मिज्ना लिया जाना। 
अतणएब उन्होंने अवसरानुकूल देशी रियासतों के मिलाने की नीति का 
अवलंबन" किया । उनकी नीति के अनुसार देशी नरेशों को, यदि वे 
संतानहीन होते थे, तो विशेष अवसरों को छोड़ कर, उन्हें उत्तराधिकारी के 
गोद लेने की आज्ञा न मिलती थी। यह सिद्धांत* पुराना था। सन्‌ १८३४ 
में भी संरक्षकों (डाइरेक्टरों) ने इस पर जोर दिया था। लॉड डलहोज़ी ने 
इस पर अमल करना आरंभ किया जिसके कारण सतारा, नागपुर, 
तंजोर, जैतपुर ओर मांसी की रियासतों का अंत हो गया। अबध का . 
राज्य सी बहुत दिनों के कुशासन के कारण ब्रिटिश भारत में मिला 
लिया गया। लॉड डलहोज़ी की इस नीति के कारण देशी राजे महाराजे 
कांप उठे | सिपाही-विद्रोह के अनेक कारणों में से, डलहोज़ी द्वारा देशी 
रियासतों का ब्रिटिश राज्य में मिल्ञाया जाना एक प्रधान कारण था । 


( डः ) सिपाही-विद्रोह ओर महाराणी की घोषणा--सिपाही-विद्रोह 
में कई देशी नरेशों ने त्रिटिश सरकार के विरुद्ध तलवार डठायी किंतु 
अधिकांश रियासतें पू्वंबत्‌ राजभक्त नी रहीं। विद्रोह शांत होने के 
पश्चात्‌ , कंपनी का अंत हो गया ओर भारतीय शासन की वागडोर 
ब्रिटिश पार्लमेंट के हाथ में आ गयी । महाराणी विक्टारिया भारतवर्प 
की भी महाराणी वनीं और अपनी घोपणा में उन्होंने देशी नरेशों के 
संबंध में निम्नलिखित सान्त्वनादायिनी बातों पर जोर दिया-- 


८. - हम इस बात की घोषणा करती हैं कि हम इस्ट इंडिया कंपनी 
जी 3... [8 [क धो. 5 रु] न 
द्वारा की गयी देशी नरेशों की सारी संधियों ओर इक्तरारनामों का आदर 





(१) इस नीति को अंगरेजी में 00076 ० ,975९ कहते हूँ 
(2) ए. ७. 90 + ॥6९ 0जक्त प्राक्षणए ण गरात9 छ. 705. 


( १+२ ) 


करेंगी और हसारी आशा है किये भी ऐसा ही करेंगे। हम अपने 
वर्तेमान राज्य को बढ़ाना नहीं चाहती ओर यदि हम अपने राज्य और 
अधिकारों पर विना दंड दूसरे को हसला न करने देंगी, तो हम दसरों के 
राज्य ओर अधिकारों पर आक्रमण करने की अलुमति भी देंगी। हस 
देशी नरेशों की शान, मान ओर अधिकारों का वेसा ही आदर करेंगी 
जेसा अपनी; आर हम चाहती हें कि वे ओर हमारी प्रजा दोनों, उस 
सुखसय जोवन ओर सामाजिक उत्थान से लाभ उठावें जो केचल आंत- 
रिक शांति ओर सुशासन में ही मिल सकते हैं |४* 


(च) सन्‌ *ट५९ से श्यू७६ तक--महाराणी विक्टोरिया की 
उपयुक्त घोषणा के होते हुए भी ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का 
संबंध समयानुकूल वदलता रहा। इंगलेंड के राजनीतिक दलों. गवनेर 
जनरल के विचारों ओर रेजीडेंटों ओर एजेंटों के व्यवहारों का इस संबंध 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा। महाराणी की घोषणा के पश्चात ही, लॉड केनिंग 
ने इस वात पर जोर दिया था कि समस्त भारतवर्ष में इंगलेंड की 

सहाराणी का राजश्र्य ओर आधिपत्य है ओर देशी नरेश उन्हीं की 
छत्रछाया में रहते हैं । देशी नरेशों को सनदें* देने के पूर्व उन्होंने 
यह स्पष्ट कह दिया था कि उनके द्वारा भारत-सरकार के उस अधि- 
कार सें किसी प्रकार का परिवर्तत न होगा जिसकी वजह से बह 
कुशासन-परिणास-स्वरूप अराजकता को रोक सकती हे या समुचित 
कारण होने पर, किंचित काल के लिए देशी राज्य का अपने अधीन कर 

सकती है। “इन सनदों के अथार पर हमारे उस अधिकार में भी किसी 
प्रकार की कमी न होगी जिसके कारण राजद्राही हाने पर या संधि 





(4) ला) : 890९९76३ ०ा वातीवा ००5. ४०. 4 छ. 3838 

(२) महाराणी की घोषणा को सार्यक्र बनाने के लिए रगभग १६० सनदें दी गयी 
थीं जिनके अनुत्तार तत्कालीन रियासतों के उत्तराधिकारी निश्चित किये 
गये थे । उनमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जब तक उन रियाततों 
के शासक राजभक्‍त बने रहेंगे, उन सनदों में किसो प्रकार का परिवर्तन न 
किया जायगा । सनदों के दिये जाने के पूर्व लॉर्ड कंनिंग ने यह स्पष्ट कह 
दिया था कि कुशासन को रोकने के छिए भारत-सरकार को रियासतों की 
प्रांतरिक बातों में भो हस्तक्षेप करने का ग्रधिकार होगा ॥ 


( १२३ ) 


तोड़ने पर हम किसो रियासत को वड़ा से बड़ा दंड दे सकते हैं ओर 
उसको जब्त भी कर सकते हैं? । लॉ्ड कैनिंग की नीति" के कारण, देशी 
रियासतें एक प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना ली गयीं और 
इंगलैंड की महाराणी का आधिपत्य उन पर पूर्णतया स्थापित हो गया । 
लॉ्ड केनिंग के पश्चात्‌, पर-राष्ट्रविभाग* देशी रियासतों के साथ 
मनमाना व्यवहार रहा। रेजीडेंटों, एजेंटों आदि में देशी रियासतों 
की स्वाधीनता का पक्त ग्रहण हण करनेवाले विरले ही व्यक्ति थे। शासन 
करना उनका उछट्टेश था चाहे वह संधियों को भंग करके ही क्‍यों न 
होता हो। ये लोग रियासतों के भीतरी सामलों में भी हस्तक्षेप करते 
थे ओर देशी नरेशों के राजैश्वय को क्रमशः घटाते जाते थे। कालां- 
तर में कुछ ऐसी प्रथाएँ चल पड़ीं जिनका साना जाना अनिवार्य 
समझा जाने लगा, पर जो देशी रियासतों के साथ की गयी संधियों के 
प्रतिकूल थीं। ब्रिटिश सरकार ने भी क्रमशः उन प्रथाओं को स्वीकार कर 
लिया। ९ जनवरी सन्‌ १८७७ को महाराणी विक्टोरिया भारतवर्ष की 
सम्राज्ञीः व्नीं ओर दिल्ली में इसके लिए राजदरवार भी किया गया। 


() ?0०॥४06ए ० 9पऐ90वा।४७ ऐग07. 

(२) पर-राष्ट्र-विभाग गवर्नेर जनरल के अधीन था। इसका काम था भारत- 
वर्ष के पर-राष्ट्र संबंधों श्रौर देशी रियासतों के संबंधों की देखभाल करना । 
गवर्नर जनरल के श्रधीन पर-राष्ट्र-मंत्री (#0728270 560'४६४7"ए) इन 
सब बातों का निरीक्षण किया करता था। रेज़ीडंट, एजेंट श्रादि सब उसी 
के श्रधीन थे । कालांतर में सन्‌ १९१५ सें इस विभाग के दो हिस्से कर 
दिये गये, परराष्ट्र-विभाग, श्रौर पोल्लीटिकल विभाग | इसके वाद से 
-पोलीटिकल विभाग ही, गवर्नर जनरल की अ्रध्यक्षता में, देशी रियासतों 
की देखभाल करता हैँ । 

(३) महाराणी विफ्टोरिया के समाज्ञी वनने के पूर्व भी, कार्यहूप में ब्रिटिश 
सरकार का श्राधिपत्य स्थापित हो चुका था। यह बात सन्‌ १८७३-७० के 
बड़ीदा वाले मामले से स्पष्ट हैँ । बड़ीदा के कुशासन की जाँच करने के 
लए इन दिनों एक कमीशन नियुक्त किया गया था । गायकवाड़ ने उसका 
विरोध क्विया | पर तत्कालीन गवर्नर जनरल छोॉर्ड नॉयब्ुक ने फमीशन 
को श्रावश्यक बतलाते हुए इस प्रकार लिखा “गायकवाड़ू श्रपने कर्तव्यों 
ओर जिम्मेदारियों के लिए ब्रिटिश सरकार झौर श्रपनी प्रजा दोनों फे प्रति 


( १२७ ) 


४) ५ 


संधि ओर सनदों द्वारा संस्थापित संबंध की इतिश्री होने लगी । 

( छ ) सन १८७७ से १६९५४ तक--सन्‌ १८७७ से १७१४ तक 
ब्रिटिश-भारत ओर देशी रियासतों के संबंध में कोई महत्वपूण परि- 
चतंत नहीं हुआ | पर-राष्ट्र-विभाग पूर्ववत्‌ अपने इच्छानुकूल काम करता 
रहा | इस साल की भुख्य उल्लेखनीय घटना हे मनीपूर का मामला । 

श्य6१-८२ में हुआ था। अआसाम के चीफ़ कमिश्नर चार ओर 
ब्रिटिश अफसरों के साथ मनीपूर के किसी ऋगड़े को निवटाने के लिए 

हा गये थे। राजा के भाई ओर रियासत के प्रधान मंत्री ने उन सबको 
मरवा डाज्ञा । इस हत्याकांड का वदला लेने के लिए मनीपूर में सेना 
भेजी ययी, सार अभियुक्त गिरफ्तार कर लिये गये और उनका प्राण- 
दंड दिया गया | भीतरी बातों में इस प्रकार का हस्तक्षेप होते हुए भी 
सन्‌ १९०३ से, सम्राट एडवड सप्रम ने आर सन्‌ १७११ मे सम्राट जाज 
पंचम ने, देशी रियासतों की स्वाधीनता बनाये रखने, उनके मान ओर 
अधिकारों की रक्षा करने और उनके हितों के बढ़ाने के संबंध में पुनः 
घापणाएँ कीं। क़ानूनी ओर वास्तविक परिस्थिति का यह अंत्तर भारत- 
वर्ष के लिए एक अपूर्च वात थी। पर अंगरेज़ लोग उससे परिचित थे | 
उनके शासन-बविधान के कानूनी ओर वास्तविक रूप में ज़मीन आसमान 
का अंतर हे | 

इस काल में देशी रियासतों के विपय में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी 
लिखे गये। उनमें से दां ग्रंथ विशेषतया उल्लेखनीय हे 


उत्तरदायी हैँ । यदि ये जिम्मेदारियां तोड़ी जाती हैँ या कुशासन बढ़ता 
है या बड़ौदा की प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता या 
लोगों की जान और माल खतरे में रहते हैँ तो ब्रिटिश सरकार इन बुरा- 
इयों को दूर करने और सुशासन स्थापित करने के लिए, जिस ढंग से 
उचित समभेगी, हस्तक्षेप करेगी । इस प्रकार का सामयिक हस्तक्षेप 
गायकवाड़ के प्रजा के प्रति कतंव्यपालन के लिए जितना आवश्यक है 
उतना ही वह उनके लिए भो मित्रता का काम हैं । 

(0) शिगरही : फाकीगा हिक्वाट58 बावे उर्ंधशी जितांव ३ गशीए वप्रॉपा० 
मिशंत्रवणा, 9. 30. 


(एर५ ) 


/ (६ ०४८7. कं के. न ५ 
(१) सर लुई टपर का “अवबर इंडियन प्रोटेक्टरिट ( 9 ॥,प08 
पप्एथ' ४ 0प्र पएवींशा 27009200.8॥0 ) और 


(२) सर विलियम ली बॉनेर का “प्रोटेक्टेड प्रिंसित्त ऑफ इंडिया” 
(97 फारक्षात 74668 फ३४7/ए७/३ 77065680 97068 0 7908.)॥ 
कहा जाता है कि सर लुई टपर ने एक ओर ग्रंथ तेयार किया था जिसके 
अजुसार पर-राष्ट्र-विभाग के पदाधिकारी देशी रियासतों के साथ व्यवहार 
करते थे। पर बह ग्रंथ अब तक अलभ्य है। वटलर कमेटी के सामने 
गवाही देने के ज्ञिए देशी नरेशों के मागने पर भी यह ग्रंथ उनको न दिया 
गया था"। अपनी प्राप्य पुस्तक में सर लुइं टपर से देशी रियासतों और 
ब्रिटिश भारत का संबंध इस प्रकार लिखा है | देशी रियासतें अधीनस्थ 
राज्य (#7०९०४(४०7ए 5॥8665) हैं। थे भारत-सरकार के अधीन हें । 
ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार दोनों ही उनके साथ जैसा चाहें, 
वैसा व्यवहार कर सकती है। देशी नरेश केदल एजेंट मात्र हैं। वे 
विभिन्न प्रदेशों के पुस्तेनी अफ़सर हैँ । सर लुई टपर के इन विचारों के 
कारण देशी राजे महाराजे पुनः घवड़ाये | इसके एक वरस पश्चात्‌ 
पोलीटिकल विभाग के पदाधिकारी, सर विलियम ली वॉनर, की पुस्तक 
: प्रकाशित हुईं | सनदों, संधियों, इक़॒रारतामों ओर शाही घोषणाओं के 
बंधन को मानते हुए भी सर विलियम ली बॉनेर ने मनुष्य के प्रगतिशील 
स्वभाव पर जोर दिया ओर यह वतलाया कि संधियों आदि का वास्तविक 
अथ्थ उनके अमल से ही पाया जा सकता है। कार्यरूप में जो प्रथाएँ 
चल पड़ी हें, वे सव रियासतों पर लागू हैं; क्‍योंकि सारी रियासतें 
एक ही परिवार की सदस्य हैं। अंत में सर विलियम ली वॉनेर भी सर 
लुई टपर से मिलते जुलते इस नतीजे पर पहुँचे कि अधिपति-सरकार 





() “फंड एप णा छएा9०४०९ ऊंती 8 बुब्योणपहीए हृप्थातेट्त फछ5 
57९0 ६0 धार $56फ7एं९९ ९ीविकागोीए जाते 5 87 ९ 9855 ०0 
गा6 06फपापररा 8 एणी९ए. .....----- फका जाला धार एला९ट5 
तडारलत 00 5९९ म ९००७ ० फ्फ्था5 9000 50 70 ९७ खांशा, 
5 प्र% पिशेए 0०पाइले था ॥6जीर 3000, ०णा पार जात 555९5 
भ्पशाओजाएति 0 थार सबात्त्पा: फ्ेण्पेिल. एग्रामंधलर,. जि 
एस्तुपटईडड एड उछघहट्ते फऋ. धार फतां3 0॥९0९7-स्यंलीतेडठ्ा ६ 
शिलाए8 ता शित्ुल, 9. 98. 


( ५-६ ) 


तो 


( रिह्ागयाप्तपां, ?0एछ ) कसोवेश प्रत्येक रियासत सें अपने अधि- 
कारा पर असल कर सकतो है । 


इसी काल सें भारत-सरकार ओर देशी रियासतों ने परस्पर सहयोग 
करके साम्राज्य के हित-साधन के अनेक काये किये ) रेल, तार, छाकखाने 
नहरा आद के कारण समस्त भारतवर्ष वहुतरी बातों से एकता के सूत्र 
मे चंध नया। २८ रियासतों ने ज्िटिश सारतीय सेना क्री साँति अपनी 
सनाओं का संयठन किया ओर सन्‌ १६१४ में, जब युरापीय सह्ासमर 
आरभस हुआ, दुच्ता रयासत आर क्राटश सारत दाचा हो इसलेंड के साथ 
साथ रखुन-ज्षत्र म कूद पड़ । 





सन्‌ १११४ सें देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत 


का संरदंध--छैशी रियासतों ओर ब्रिटिश भारत के संबंध विषयी 
उपयुक्त लगभग २०० वरस के इतिहास के अध्ययन करने के पत्चात्‌ 
यह जानना आवश्यक प्रतीत होता है कि सन्‌ १६१४ सें दोनों का संचंध 
वास्तव में क्रिस प्रकार का था । सन्‌ १६१४ सें देशी रि 


रथादसता का पर- 
राष््र-संबंधी सारी चातें ब्रिटिश सरकार के अधीन थीं | रियासते न तो 


वाहरी शक्तियों से संधियों कर सकतो थीं ओर नव युरोपियनों को 
ब्रिटिश सरकार की आज्ञा विना अपने राज्य में नोकरियों दे सकती थीं ! 


दुसरे देशों से व्यापारिक संधियां करना भी उनके अधिकार से वाहर 
था। रियासतों की प्रजा को विदेशों सें जाने के लिए पासपोट भी 
वरिटिश सरकार से ही मिलते थे। अधिपति शक्ति की आज्ञा के बिना 
देशी नरेश किसी स्वतंत्र राज्य के खिताव या पदवी आदि को खीकार 
न कर सकते थे। देशी रियासतों क्वा परस्पर संबंध सी त्रिटिश सरकार 
के अधीन था। वे एक दइसरे से विल्कुल अलग थीं ओर भिटिशि 
सरकार के बिना न तो वे एक दसरे से सहयोग कर सकती थीं ओर न 
अपने रथगढ़ों को हो निवटा सकती थीं। ब्रिटिश सरकार उनको विदेशी 
आक्रमणों से वचाती थों ओर आवश्यकतानुसार भीतरी हलचल 
आर उपद्रव से भी । इस अधिकार के बदले देशी रियासतें न तो 
अपने राज्य सें बंदर्के आदि ही वनवा सकती थीं ओर न नियत सेना से 
अधिक सेना ही रख सकती थीं। अवसर पढ़ने पर उन्हें त्रिटिश संचा 
का अपनी छावनियों सें टिकाना पड़ता था ओर अपने तारधरों, डाक- 


( १२५७ ) 


खानों ओर रेलों में भारत-सरकार का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता 
था। अधिपति-शक्ति उनकी भीतरी बातों में हस्तक्षेप कर सकती थी। 
उत्तराधिकारी निश्चित करना, रिजेंसी नियुक्त करना, नरेश को गट्ठी से 
उतारना, संरक्षक की हेसियत से काम करना, आदि सभी वाहतें अधि- 
पति-शक्ति के अधीन थीं। नित्य-अ्रति के शासन में भी ब्रिटिश सरकार 
का हस्तक्षेप विद्यमान था। रजीडेंटों के अतिरिक्त, त्रिटिश सरकार 
कभी कभी रियासतों के मंत्रियों ओर दीवानों को अपने इच्छालुकूल 
नियुक्त कराती थी ओर उनके नियमों आदि का कड़ा निरीक्षण करती 
थी। ब्रिटिश सरकार की ओर से सन्‌ १९१४ तक स-कोंसिल गवर्नर 
जनरल देशी रियासतों से व्यवहार करते थे, पर महत्वपूर्ण बातों की 
सूचना भारत-मंत्री को भेजी जाती थी। गवनेर जनरल की ओर 
से कुछ रियासतों में रेज़ीडेंट रहते थे, कुछ में एजेंट ओर कुछ प्रांतीय 
सरकारों के अधीन थीं । 


युरोपीय महासमर ओर परिवर्तन के लक्षण--शरो- 
पीय महासमर में देशी रियासतों ने त्रिटिश भारत के साथ साथ तन 
ओर धन दोनों से इंगलेड की सहायता की । रियासतों के राजा 
स्वयं रण-क्षेत्र में लड़ने के लिए गये । इस राजभक्ति के कारण, ब्रिटिश 
सरकार की नीति में थोड़ा बहुत परिवरततेन दृष्टिगोंचर होने लगा । 
युद्धकालीन साम्राज्य-मंत्रि-संडल ( ॥779078) ४ एथ०॥०४ ) ओर 
साम्राज्य सम्मेलनों ( 709]9079) (007०/७7८७४ ) में देशी नरेश भी 
भारतवर्ष के प्रतिनिधि होकर शामिल होने लगे। युद्ध समाप्त होने पर, 
वरसाई के संधि-पत्र पर एक देशी नरेश ने भी भारतवर्ष की ओर से हस्ता- 
क्र किये। यही नहीं, संधि के पश्चात्‌ , साम्राज्य-सम्मेलनों ओर राष्ट्र- 
संघ के अधिवेशनों में भारतवप के प्रतिनिधियों में एक देशी नरेश भी 
होने लगा"। सन्‌ १७०९ में नरेंद्र-मंडल स्थापित किया गया। इन 
घटनाओं के कारण देशी नरेशों का मान पहले से कुछ अधिक हो गया। 
अच थे अलग अलग न रह कर, अपने हित की वातों ओर अपने अधि- 
कारों के लिए नरेंद्र-मंडल के अधिवेशनों में साथ साथ परामर्श करने 








(१) श्राम तौर से राष्ट्र-संघ में भारतवर्ष के तीन प्रतिनिधि होते हे, भारत- 
मंत्रो, एक देशो नरेश श्रौर एक ब्रिटिश भारत का राजनीतिन। 


45 [क कक 


लगे ओर अंतराष्ट्रीय जयत में भी उनका अस्तित्व पराक्ष रीति से स्वीकार 
किया जाने लगा | 


कित हि पाती व्किलि प्रतिकल ब्ज5 तक शिक्तायर्ते प्र 
केतु पालाव्कत बिसाय के दहात्तकूल उचका शिकायत पृत्रचन्‌ चर्चा 
रू जी] & कि हज ल्‍्< 
रहा | सन १८५७ से उस्तका परदातवा आर सा बढ़ां। सिस्टर साटस्य 
न नदी किए 2 
की घाषणा के कारण व अपने भविष्यत के लिए भवर्भीत हुए । अभी 


तक सारतचप सें उत्तरदायी शासन न था। भारत-सरकार अपनी नीति 
ओर कामों के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थी । किंठु घोषणा 
के अजुसार उत्तरदायी ज्ञासन स्थापित हाने पर वह सारतीय व्यवस्था- 
पक संडल छे प्रति उत्तरदायी हांन का थी। क्ायरूप से स-कॉसिल 
गवनर जनरल ही देशी रियासतों से उ्यवहार ऋकरते थे। इसलिए देशी 
राजाओं को इस बात की आशंका हुई कि स-छोसिल सवनंर जनरल 
के सारताथ व्यवस्थापक्तर सडत्त के अति उत्तरदाया हाव पर वे भा, एक 
प्रकार से, त्रिटिश भारत के अधीन हो जायँंगे। ऐसा होना उनके लिए 
हानिकारर था । उेशी रियासतों को श्ासन-पद्धति ओर ब्रिटिश भारत 


) गे 


9, 9 


की शासन-पद्धति में जमीन आससान का अंतर था। सायरिकों के अधि- 
कारों की सी यही अवस्था थी। ब्रिटिश भारत के अधीन होकर. संस- 


वतः थे पूर्वचन्‌ स्वेच्छाचारी न रह पायँंगे। शायद उनकी परेशानी के 


_ ऋ> कै 


अचनक चकाररणा से क् यह एक पअधान कारण था। 


देशी नरेशों के शासन पर इृष्टिपात--त्तन-विक्राल 


वी 55 
को हाट से समस्त इशां रियासत एक सां नहा है | उदस से झुछ दा. 
* ७, उन्नत अचस्था गा ऊ 
ऊँसे संसर, ट्रावतकोर, चढड़ोदा आदि उन्नत अवस्था मे हे। उनका 

[माजिक जी जीवन त्रिटिश रत के सामाजिक जीवन से 35 सनकनर 5 
सामाजकऊ जावदन न्रांटेश भारत ऊ सामाजक जांवन सच सा उच्चतर 


चञ 
प््टिज सो 


ओर शिक्षा का प्रचार भी ब्रिटिश भारत की अपेक्षा अधिक है । पर 
अधिछांश रियासतों छी अवस्था ऐसी नहीं। शिशुकाल सें माता था 

जप ्ल राज नर, 
विश्वस्त नौकरानी की गोद में पले हुए ओर कुमार अवस्था में राज- 


[2 


यी-# 


कुसारों के कॉलेजों या विलायत में शिक्षा पाये हुए राजकुमार ही अंत 
नम 2 मम 





(१) भारतदपं में राजकुमारों के चार कॉलेज हैं । राजकुमार कॉलेज राजकोट, 
मेयो कॉलेज लेज, ऋजमर, ड्ली कॉलिज, इंदौर रख ग्र ऐंडट्चिसन कॉलेज, लाहार [ 
इनके मतिरिक्ष्त कुछ स्कूल भी है, जहाँ पर केबल जुर्मीदारों के दालक 
शिक्षा पाते हैँ । इन कॉलेजों में पढ़ादी तो होती हुँ. पर छुमारों को शञाद 





( १५6 ) 


में इन सियासतों के स्वेच्छाचारी शासक होते हैं। वचपन में ही उनके 
हृदय में प्रजा के माता-पिता और देवता होने की भावना जागृत कर दी 
जाती है ओर युवावस्था में चापलूसी ओर नाना प्रकार के प्रल्ोभनों के 
ज़रिये से अवसरवादी मनुष्य उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा किया करते 
हैं। ऐसी अवस्था में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हों जो नैतिक पतन से 
बच जाय | देशी राजाओं के नेतिक जीवन का जब कभी भंडाफोड़ 
हो जाता है तब लोग दांतों तले उंगली दवाते हैं ओर बहुतेर यह पूछते 
भी हैं कि क्या यह बात सच हो सकती हे । 
राजनीतिक दृष्टि से अधिकांश देशी रियासतें ब्रिटिश भारत से बहुत 
पीछे हैं। लगभग ३० रियासतों ने व्यवस्थापक सभाएँ अवश्य स्थापित 
की हैं, किंतु उनके अधिकार परिमित हें' । वे केवल परामशें ही दे 
सकती हैं । उनके कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं ओर कुछ मनोनीत । 
गवर्नर जनरल की भांति देशी नरेश भी अपनी रियासतों के लिए ऑडी- 
नेंसें जारी कर सकते हैं ओर ख़ास अवसरों पर क़ानून भी बना सकते 
हैं। इन व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य इनके कामों में अधिक दिल- 
चस्पी नहीं लेते । सन्‌ १९२८ में वीकानेर की व्यवस्थापक सभा ने, केवल 
दो दिन के अधिवेशन में अपना सारा काम समाप्त कर दिया था। ४५ 
सदस्यों में केवल २३ उपस्थित थे* । 
देशी रियासतों की कर-नीति भी दोपयुक्त हैं| प्रजा की सारी आम- 
दुनी का लगभग ५० प्रतिशत्‌ , रियासतें कर के रूप में ले लेती हैं। विशेष 


2 





से रहने का भी श्रवसर मिलता हैँ । ५० राजकुमारों की शिक्षा के छिए 
लगभग ३०,००० पॉौंड, श्रर्थात्‌ ३,९०,००० रुपया सालाना खर्च किया 
जाता हैँ, देखिये, एशपवहुबा : उमवीधा एनंबटए8 प्रात ऊर्जा 
27000०0४0०7 799- 2-3. 

() “06 076 ॥रपराकाल्त गाते शरंशी॥ एगागरटटड5 9 0३55 है, ांए७ ॥7ए९ 
९5 9्ींजार्ते ॥€ट्रांडशीए९ (०प्राशी5, ग्राठ58 णी पीली प्वा० ४६ 
77९08९॥६ 07 8 ९००75प्रॉच्चीए९ ग्रशपार तोीए---3फ्रीक एएशणांत९९ 
पिएएछुण0 वुषणर्त ए७ साएवेहृव : ऐातींशा ऐमं॥९९5 णाएंत छ््तप्ंगा 
770९९०७०॥, 099. 57-88. 

(2) ?70०6ल्‍पैजएहुड.. ण  छीफ्शाश औैछछथाएए पृषरणल्ते 7७ (॥ए्तेए्बक : 
पातवाशा एगंग्रट्टड पातेल उिधंसी 270९९00ा पए. 9. 


र्<्‌ 


( १३० ) 


अवसरों के लिए, जो स्वबदा आया ही करते हैं, प्रजा को अलग से 
धन देना पड़ता हे। इस घन के खर्च किय जाने का काई नियम नहीं 
है | देशी रियासतों सें राजा ओर राज्य की आमदनी में विशेष भेद नहीं 
होता । अत इस धन का वहुत बड़ा भाग, राजा लोग अपनी शान- 
शाकत में खर्च करते हैं । शिक्षा-विभाग आदि का बहुत कम धन मिलता 
है, पर नरेशों की युरुप-यात्रा ओर राज्य में ऐशोआराम से रहने के लिए 
धन की कमी नहीं हाती। सरकारी कांप के रिक्त होने पर ऋण ल लिया 
जाता है। इसके कारण वहुतेरी रियासतें ऋण के वोक से दवी हुई हैं 
सन्‌ १९०६८ में वीकानेर सरकार ने अपनी सारी आमदनी का केवल ३.६ 
प्रतिशत्‌ शिक्षा, स्वास्थ्य ओर सावंजनिक कामों में ख़र्च किया था ओर 
२२.६ प्रतिशत, राजा, राजवंश ओर राजमहल पर" | अन्य रियासतों की 
भी प्रायः यही अवस्था है । मेसूर, ट्रावनकार आदि उन्नतिशील रियासतों 
के राजा भी अपने खर्च के लिए सरकारी काप से काफी धन लेते है. | 
मसूर के राजा का भत्ता [ अलाउंस ] इटली के राजा के अलाउंस का 
व्याढ़ा है ओर हेदराबाद के निज्ञाम सरकारी काप से उतना ही धन 
लत है. जितना इंगलेंड और जापान के सम्राट* | भारतीय वाइसराय 
ओर गवर्नर जनरल की आमदनी देश की ओसत आमदनी की ६००० 
गुनी है किंतु निज्ञाम की तो इससे भा ज्यादा है । 


सावंजनिक न्याय के लिए कई रियासतों में हाईकोर्ट स्थापित किये 
गये हैं। कुछ रियासतों में शासन-विभाग ओर न्याय-विभाग एक प्रकार 
से अलग अलग कर दिये गय हैं । किंतु ऐसे वहुतेरे अवसर आते है. 
स्वेच्छाचारी राजा सनमाना न्याय करते हैं, जिसका चाहते हैः स-कारण 
अथवा अकारण ही जेल में बंद कर देते हैं, जिसको जब चा 
किसी पद पर नियुक्त करते हें ओर जब चाहते है. निकाल देते ह। बेगार 
आर दासत्व की प्रथाएँ, जन-सम्मति के विरोध करने पर भी. देशी रिया- 
सतों में पायी जाती हैं । शासकों का अपने दासों पर पूर्ण अधिकार 


(१) १०,००,००० पॉंड की श्रामदनी में से वीकानेर अ्रसेंबली ने २५,००० पौंड 
शिक्षा के लिए, १९,००० पॉंड स्वास्थ्य रक्षा के लिए और २००० पौंड 
सार्वजनिक भलाई के कामों के लिए मंजूर किया था । 

(2) (7. ,, 620ए78 : मं... का धार 2०० हुए रण एजी।९९४ एए.. 78-74. 
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होता है | वे उनकी ख्लियों ओर लड़कियों को भी राजकुमारों:के-व्झाडीसे, ० पे 
दहेज में दे सकते हैं? । देशी राजाओं की प्रजा को न तो-:वॉलने की. 
स्वाधीनता है ओर न सभा आदि करने की। पुलिस .का भी व्यवहार 
जनता के प्रति संतोषप्रद नहीं हे। देशी रियासतों क्ेजशासन/क मुहर) 
चित्र वास्तव में शोचनीय है। अनुदारवादियों की राय: मेंभारतीय-ज | 
के लिए यही उपयुक्त है। पता नहीं कि इन लोगों का यह मतं “तके- 
संगत है अथवा कपोल-कल्पित | 


बटलर कमेटी की रिपोर्ट---१5 दिसंवर सन्‌ १६२८ का दशी 
रियासतों के संवंध की जाँच करने के लिए, लॉड वर्कनहैड ने, सर हारकोट 
चटलर की अध्यक्षता में तीन आदमियों की एक कमेटी नियुक्त की | 
इसका कार्यक्षेत्र धा-- 

(अ) देशी रियासतों ओर अधिपति-शक्ति के मौजूदा संवंध की जाँच 
करना, विशेष कर उस संबंध की जो संधियों, संबंधों, सनदों, प्रथाओं 
आदि पर निर्मर था। 

(व) ब्रिटिश भारत ओर देशी रियसतों के आशिक संबंध की जाँच 
करना ओर ऐसी सिफ़ारिशें करना जो इस संबंध को अधिक संतोपम्रद 
बना सके । 

कमेटी ने १५ रियासतों का दोरा किया. कुल मिलाकर ८००० मील की 
यात्रा की, ४८ गवाहों के बयान लिये ओर १४ फरवरी सन्‌ १€२८ को 
अपनी रिपोर्ट उपस्थित की जो १६ फरवरी सन १७२६८ को पार्लमेंट में 
पेश की गयी । इस कमेटी को साधारणतया चटलर कमेटी कहते है, ओर 
रिपोट को वटलर कमेटी की रिपोट । 

राजनीतिक दृष्टि से वटलर कमेटी की रिपोर्ट विशेष महत्व की न 

3॥ कमेटी ने गुप्त रूप से जाँच की थी, प्रगट रूप से नहीं। कमेटी 
(7) (पपेहु॥7 : कितांधा ?िवर॥ल्‍९8 प्रशातेक फताडी 0०८00. 9. 34 
(२) सर हारकोर्ट बटलर के श्रतिरिक्त इस कमेटी के दो झ्लौर सदस्य थे। (१) 
मिस्टर सिडनी पील, जो श्रार्थिक बातों के विशेषज्ञ थे, श्रीर (२) मिस्टर डब्ल्य्‌ 
एस. होल्ड्सवर्य जो वंधानिक नियमों के विद्येषज्ञ थे । 
(3) ०] गराश विचयजिर ठमागरण, हुलारीशाला, पीर सच एएाशो2९ 








0०5५ शत गा 5 0पहंक, छ0तें जा धार घर लाता लि व5 ४ए- 





( १३२ ) 


की सिफ़ारिशों से न तो देशी नरेशों को ही संत्तोप मिला था और न 
ब्रिटिश भारत को । यदि देशी नरेश कुछ अंश में उससे संतुष्ट थे तो 
ब्रिटिश भारत उससे अधिक असंतुष्ट था। कमेटी ने अपना कार्यक्षेत्र 
उल्लंघन करके भी कई सिफ़ारिशें कीं। उसे केवल मोजूदा संबंध की जाँच 
करने का अधिकार था, भविष्य संबंध की सिफ़ारिशें करने का नहीं, किंतु 
कमेटी ने भविष्य संबंध के विपय में भी कई सिफ़ारिशें की। देशी 
रियासतों को अपने पक्त की सारी सामग्री भी न मिल सकी थीं। इस 
विपय में सर लुई टपर की अलभ्य पुस्तक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

बटलर कमेटी के सामने प्रमुख देशी रियासतों, जैसे हेदराबाद, मेसूर 
वड़ादा, ट्रावनकोर आदि ने अपने लिखित वयान पेश किये थे, किंतु नरेंद्र 
मंडल की कार्यसमिति की ओर से सर लेस्‍्ली स्कॉट ने अन्य रियासतों 
की ओर से गवाही दी थी। देशी रियासतों की निम्नलिखित चार मुख्य 
मांगें थीं-- 

(आ) देशी नरेश खतंत्र शासक हैं ओर उनका अंतर्राष्ट्रीय नहीं तो 
कम से अडद्/-अंतरोष्ट्रीय स्थान अवश्य हे । 

(व) देशी रियासतों का सीधे इंगलेंड के सम्राट से संबंध है | सम्राट 
ही उनके अधिपति हैं भारत-सरकार नहीं। तत्कालीन निर्मित भारत सर- 
कार भी उनकी अधिपति नहीं हे । 

(स) अधिपति के अधिकार संधियों, संबंधों, सनदों आदि से परिमित 
हैं। उनके अतिरिक्त अधिपति के अन्य अधिकार नहीं हैं 

(द) प्रथाओं पर अवलंबित अधिपति के वे अधिकार ओर हस्तक्षेप 
जो संधियों, संबंधों ओर सनदों के प्रतिकूल है निमेल, निराधार ओर 
अन्यायपूर्ण है। 

वटलर कमेटी ने उपयुक्त चारो मांगों की जांच की। इस संबंध मं 
उसकी रिपोर्ट का निष्कर्प निम्नलिखित हे. 








9णंए्ध्राशा0, >गत 9 ६8 ईश्ाए5 रण र्लकथाए०, 7980 770. 78 
एश३णाग्रशं शव 79वें ॥7 8 ॥76 ए 0775, छगोंछ 5 7९्एएणा 
रद >बते 49 75 7९8४5०गांग8 शाते 9बतें ग ३8 0०्ग्रणाधंणाड-0. ऐ- 
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कंपनी के शासन के पूर्व देशी नरेश खतंत्र शासक नथे। यह बात 
इंतिहांस से स्पष्ट है। त्रिटिश सरकार के पूर्व देशी रियासतों के न तो अंतरों- 
उट्रीय अधिकार थे ओर न उनका अंतरोष्ट्रीय स्थान ही था। वे किसी न 
किसी के आधिपत्य में थीं। कुछ मुग़ल सम्राट को अपना अधिपति 
मानतो थीं, कुछ मरहठों को ओर कुछ सिक्खों को | कुछ की कंपनो ने 
रक्ता की थी ओर कुछ को उसने स्थापित भी किया था। इन वातों के 
देखते हुए यह कहना कि देशी रियासतें खतंत्र हैं ओर उनका अंतरोष्ट्रीय 
अथवा अद्धे-अंतर्राष्ट्रीय स्थान है, अचुचित ओर निराधार है । पर उन्हें 
अपने आंतरिक शासन में कुछ हद तक स्वाधीनता प्राप्त थी, इसमें संदेह 
नहीं | 

कमेटी ने यह स्वीकार किया कि देशी रियासतों का संबंध सीधे इंगलेंड 
के सम्राट के साथ है| संधियाँ सम्राट ओर देशी नरेशों के बीच में है 
ओर उनका बंधन हमेशा के लिए है। पर अधिपति शब्द की व्याख्या 
कमेटी ने इस प्रकार की--' सम्राट जो सबंदा भारत-मंत्री ओर स-कौंसिल 
गवनेर जनरल के ज़रिये से, जो श्रेट ब्रिटेन की पालं॑मेंट के प्रति 
उत्तरदायी है, काम करते हैं ?। अधिपति शब्द की इस व्याख्या के कारण 
सीधे सम्राट के साथ संबंध का भाव कुछ अस्पष्ट सा हो जाता है । देशी 
नरेश अधिपति से सीधे संबंध स्थापित करके इस वात की आशा करते 
थे कि वे भारत-सरकार के साथ समानता का दावा कर सकेंगे ओर 
सीधे त्रिटिश सरकार के व्यवहार कर सकेंगे। बटलर कमेटी ने उनकी 
इस आशा पर पानी फेर दिया। 

कमेटी ने संधियों, सनदों ओर संबंधों के बंधन को स्वीकार किया, 
किंतु चलन ओर. प्रथाओं के बंधन को भी आवश्यक वतलाया। इस 
विपय में उसके विचार वही थे जो भारत-सरकार के सन्‌ १८७७ में थे। 
“त्रिटिश सरकार का आधिपत्य क्रमशः बढ़ा है। कभी यह आधिपत्य 
विजय द्वारा स्थापित किया गया है, कभी संधि द्वारा ओर कभी 
प्रथाओं ओर चलन द्वारा । ब्रिटिश सरकार ओर देशी रियाशतों का 
ठीक ठीक संबंध जानने के लिए संधि ओर आज्ञापत्र अवलंबित अधि- 
कारों ओर कतंव्यों के अतिरिक्त उन घटनाओं का भी ज्ञान आवश्यक है 
जब वास्तविक आधिपत्य स्थापित किया गया था और उस परिस्थिति का 
भी जब वे संधियाँ की गयी थीं ओर आज्ञापत्र दिय गये थ। राज्य और 


5-2, 





सनष्य दोनों ऊक जीवन सें लिसि पे रे 
चसुष्य दाना ऋ जादत न छिखत आअधरकारा क्र अवहलना अथाआ दर 
पु (.#> लक [०] 





रही जे ह्विव्श्ति अर 239: 
रहा हु ता ह्राटसशा सारत ऋार 


' | हि 











पर ऋमेंटी ने अधिपत्ति >> 5 
रु ऋझूचंदा च आाधरपात-नलाक्त के उद आधकझारां हलवा सयायटक्त उहराया 
किनके ऊफारण वह ञ्रेञी रिचासतों तल 5 प्र-राष्र नीति ०. 5 228 
जनक ऋआरण बह जया रचासदा का पर-राष्ट्र-दोदे आर परस्पर संदंध 
रु ५ हर पु बाज डा कप 














हे शांति स्थायद दादों ऊ लिए अधिपति का जन 
सत्ताई, द्ात्त स्थापद आड़ दादा हक लिए आंध्र्पात का हस्तक्षप आब- 
जे थी स्पष्ट ऋर ठिय्या कि भविष्य में संधियों की 
इ्यक चतलाया आर यह सा स्पष्ट ऋर दिया [क मसांचिष्य से साचया का 
७.5: फिट रू 
जाता का धाराल्थांद के अलुकूल भदइुलना समत था | 
वटलर ऋमेटी ने हेंशी केआा 
चटलसर कऋषदा ये इच्या रखासता आर त़ादसा सारत कू आंयकू 


५! बन #५ 


[2 जय श् रब 
सचृध का सा ऊाच का। इस वचपषद से चह्या रखयानता का सस्य दा 
दिक्तकायत था+-- 


अर | उसके आंतारेक श्ासक्त हात हुए सो मत काल सं, इतक 
छ का 2 हु 


; अधिकारों छा प्रयोग ब्रिटिश भारत ही ही भलाई के लिए कित्रा 
वबहुतर आधक्तारा छा प्रयाय जत्राइदा सारत रा हा सत्ाइ के लिज दिल्वी 


गया था। आर 








न. हिआ३:-' हार हन्टु 2-८ दउत्कालाद गम 
[व ] सोजदा भारत-सरकार से व्यवहार करके तत्कालीन श्र॒णाली 
- श्र गधा 
के अनुसार न ता वे अपन आअधिछारा क्वा हा ठाक्त ठाक ससक्का धदकत 4 
5 सप श्र दे 
सार न उनपर भला भांति चार हा ऋरता सकते थ | 
प्ि ्क ऋहना कि आद्यात-#ि निय्यात ऋर, रस. स्वान घोर 
स्थासदा का ऋहना था क्त आयद्रात-नयात् ऋर, रख, स्थि &४।* 
52 अपन अति ४०००८ 
कसाल, नमक, डाकृखाना. तारबर, दलाफूत, अफ्रान आदि वपयान 
ला श 2 " |» गय॑ हम घी कऋमनदी पीर ४ कप र्त्राः न्द्रादा 
नके आधकछारां का अचहलता का गया था। ऋकनदा न उपदुक्त 54५ 55॥ 
हा बे ३ 
गे ऋषणदा 


बढ >> िआ 5३५ विपय 72००“ 
सोंनों का अछुचित ठहराया । केबल आयात-नियात कर के विषय में कनंट 


ने रियासतों छा हिस्सा इस शर्तें पर स्वीकार छिया कि व सारतीय ओर 


हा .. विषय न 

प्रांतीय सरकारों के आशिक भार का घटाव | कसा ने इस विषय का 
४5 223० अर छाटदी माटी 

अलग जाँच ऋकरने को सिफारिश का आर अन्धच सागा का, छाटा साई 


| अतिरिक्त 
मसागा के आंतारक्त. अऋनचाचत प्चि चत चबतलाया । 


श््ज 





ँक] ५  #ी ओर दे हक रियासतों के पचिप्य बर्थ 
घबदलर ऋमटा ने त्राइश सारत आर दत्ा रियालता के साचजड चत 


करना 


७ रच कर चा ड 
पर भी दिचार छिया। एसा करना उसके कायक्षत्र क बाहर था। हस 
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विषय में कमेटी की सिफ़ारिश थी कि ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन 
स्थापित होने पर देशी रियासतें, विना अपनी सम्मति के उत्तरदायी 
भारत-सरकार के अधीन न की जाये । इसके विपरीत वे एक बाइसराय 
के अधीन रखी जायें जो सम्राट के प्रतिनिधि की हेसियत से उनके 
साथ व्यवहार करे । 

बटलर कमेदी की रिपोर्ट और नरेंद्र मंडरू-जिन दिनों 
बटलर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई नरेंद्र मंडल के अधिवेशन हो 
रहे थे। इस समय विना विचार किये, नरेंद्र मंडल, वटल्लर कमेटी पर 
कोई महत्वपूरं प्रस्ताव न पास कर सका। हाँ. महाराजा पटियाला ने 
कमेटी के विषय में इतना अवश्य कहा कि जिस ढंग से कमेटी ने काम 
किया था वह देशी नरेशों के आशानुकूल न था। वे एक गोलसेज परिषद्‌ 
के पक्ष में थे जिसके सामने वे अपने विचार साफ साफ प्रगट कर 
सकते । लगभग चार महीने के पश्चात्‌ , जून में ६० देशी नरेशों की एक 
सभा बंबई में हुईं। उस सभा के ग्रस्ताव नरेंद्र मंडल की कार्य-समिति 
की ओर से वाइसराय के पास भेजे गये। प्रस्तावों के पढ़ने से ज्ञात 
होता है कि देशी नरेश कमेटी के कुछ विचारों से संतुष्ट थे और कुछ से 
असंतुष्ट । देशी नरेशों का संबंध सीधे इंगलेंड के सम्राट से था; संधियों, 
सनदों आदि का बंधन हमेशा के लिए था; भविष्य में उनका संबंध वाइस- 
राय से रहेगा न कि स-कोसिल गवनेर जनरल से; विना अपनी अनुमति 
के वे ब्रिटिश भारतकी भावी उत्तरदायी सरकार के अधीन न किये जायँगे; 
ब्रिटिश भारत ओर देशी रियासतों के आ्थिक संबंध की जाँच की 
जायगी आदि संतोपम्रद बातें थीं। किंतु चलन ओर प्रथाओं के आधार पर, 
अधिपति शक्ति का संधि की शर्तों के प्रतिकूल, देशी रियासतों की भीतरी 
वातों में हस्तक्षेप करना, उन प्रथाओं को ठीक चतलाना, उनके भविष्य 
विकास ओर नयी प्रथाओं की संभावना होना आदि निराशाजनक चातें 
थीं" | आठ महीने पश्चात्‌, फरवरी सन्‌ १€३० में नरेंद्र मंडल का नवाँ 
साधारण अधिवेशन हुआ | इस अधिवेशन में वटलर कमेटी की रिपोट 
पर भी विचार हुआ ओर तत्सबंधी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास 





(१) विशेष दिदरण के लिए देखिए--)रतश95 एड ० दिल्श४ट१, 929, 
४0]. 4. १. 458. 
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किये गये । देशी नरेशों की राय में वह कहना ठीक न था कि १€ वीं 
शताव्दी के आरंभ से भारतीय अधिपति-शक्ति, त्रिटिश सरकार के सह- 
योग से. बिना रोक टोक देशी रियासतों सें अधिपति के अधिकारों का 
प्रयोग करती आयी है। नरेंद्र मंडल ने आर्थिक अधिकारों की जाँच करने के 
लिए विशेषज्ञों की कमेटी नियुक्त करने, आंतरिक हस्तक्षेप के मूल सिद्धांतों 
को निधारित करने ओर ब्रिटिश भारत ओर देशी रियासतों के सम्मिलित 
हितों पर विचार करने के लिए कुछ साधन प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न 
प्रस्ताव पास किये। नरेंद्र मंडल ने एकसत हो कर उन प्रथाओं का विरोध 
किया जिनका प्रतिपादन बटलर कसेटी ने किया था । उसके मतानुसार 
वे प्रथाएँ सिद्धांत में दोषयुक्त ओर व्यवहार में अन्यायपूर्ण थीं। उनके 
आधार पर, देशी रियासतों की संधियों, संबंधों ओर सनदों द्वारा प्राप्त 
आंतरिक स्वाधीनता जबरदस्ती कम की गयी थो। भारत-सरकार के 
पोलीटिकल विभाग ने, विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न परिस्थितियों के 
अनुकूल, विभिन्न रियासतों के साथ विभिन्न बतोंव किया था। कुछ 
प्रथाएँ ऐसे समय चलायी गयी थीं जब कि शासक अल्प-बयरक थे, या 
रियासत में देशी नरेश ओर भारत-सरकार का सम्मिलित शासन था, 
या किसी विशेष कारण से रियासत का शासन भारत-सरकार के अधोन 
कर दिया गया था। नरेंद्र मंडल की राय में इस प्रकार स्थापित प्रथाओं 
के आधार पर अधिपति-शक्ति को देशी रियासतों सें हस्तक्षेप करने का 
अधिकार देना अनुचित था | 


बटलर कमेटी की रिपोर्ट और देशी-राज्य-प्रजा- 
सम्मेलन---२५ मई सन्‌ १६२६6 को श्री चिंतामणि के सभापतित्व में 
देशी-राज्य-प्रजा-सम्मेलन का अधिवेशन आरंभ हुआ। सम्मेलन ने बट- 
लर कमेटी की रिपोर्ट का पूर्ण विरोध किया" । उसके मतानुकूल कसेटी 
के काम करने का ढंग दोषयुक्त था। उसने देशी रियासतों की ग्रजा की 
गवाही ही न ली थी । उसकी सिफ़ारिशें भी दोषयुक्त थीं। देशी रिया- 
सतों का, बज़रिये वाइसराय, सम्राट के साथ सीधे संबंध स्थापित करने 
की सिफ़ारिश करना, भारतवष में फूट फेलाने की एक निंदनीय चाल 

हि 203 किट कहकर के लि किक 7 किक कीाक कआ9 अ ककात 





(१) देखिये रवाका शाशालाोए वीश्हांशश, 7990. एणे. 4. एए- 458-900, 
(२) देखिये [शत ९एग्राकशोए सिश्हांडडश, 929, ४०). /. ९. 88. 
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थी, जिसके प्रभाव से त्रिटिश भारत ओर देशी रियासतों दोनों को हानि 
पहुँचने की आशंका थी । इस संबंध को ठीक मानने से सारतबषे को 
स्वाधीनता देर में मिलेगी और उत्तरदायित्वरहित नौकरशाही का कांये- 
कात्न बढ़ेगा। रियासतों में भी उत्तरदायी शासन देर सें स्थापित होगा 
ओर निरकुंश शासन कुछ दिनों के लिए बढ़ जायगा। सम्मेलन की राय 
में बटलर कमेटी की सिफ़ारिशें, ऐसे स्वतंत्र भारतीय संघ राज्य के 
प्रतिकूल थीं, जिसमें प्रांतों ओर रियासतों को स्वशासन का अधिकार 
ग्राप्त हो । 


बटलर कमेटी की रिपोर्ट और ब्रिटिश भारत-व्रटलर 
कमेटी की रिपोर्ट के पूवे सवंद्ल सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू कमेटी ने 
देशी रियासतों के वैधानिक स्थान पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला था | 
नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य था भारतवर्ष के लिए ओपनिवेशिक स्वराज्य की 
योजना तैयार करना | इस कमेटी ने देशी रियासतों ओर त्रिटिश भारत 
के संबंध के विषय में निम्नलिखित सिफ़ारिशें की थीं-- 

[अ ] देशी रियासतों और ईस्ट इंडिया कंपर्न/-और उसके वाद की 
की गयी उन संधियों का बंधन, जो एक्ट के आरंभ में लागू होंगी, 
भारतीय कॉमनवेल्थ पर होगा । 

[ व ] इस एक्ट के पास होने के पूब् देशी रियासतों के संबंध में 
भारत-सरकार के जा अधिकार ओर कर्तव्य थे वे कॉमनवेल्थ पर भी 
लागू होंगे। 

[ स॒] भारतीय पालंमेंट के प्रति उत्तरदायी भारत-सरकार देशी 
नरेशों के सान ओर अधिकारों की रक्षा उस भारत-सरकार से कम न 
करेगी जो ब्रिटिश पालेमेंट के प्रति उत्तरदायी थी । 


[ द ] यदि देशी रियासतों ओर कॉमनव्रेलथ में संधि अथवा सनद 
संबंधी किसी बात में सतभेद होगा ता स-कॉंसिल गवनेर जनरल. देशी 
नरेशों की अनुमति से, उस प्रश्न को प्रधान न्यायालय के पास निर्णय के 
लिए भेजेंगे । 

[थ ] प्रधान न्यायालय के कारण देशी रियासतों के आंतरिक 
शासन में जबरदस्ती ओर निराधार हस्तक्षेप की आशंका न रहेगी। 


( १३८ ) 


नेहरू कमेटी को उपयुक्त सिफ़ारिशें वटलर कमेटी की सभी सहत्व- 
पूर्ण सिफारिशों से भिन्न थीं । 

बटलर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात्‌ ब्रिटिश भारत के 
बहुतेरे प्रमुख नेताओं ने उसकी सिफ़ारिशों पर अपना सत प्रगट किया 
ओर उन्हें दोपयुक्त वतलाया। इंगलेंड के सम्राट के साथ रियासतों का 
सीधा संबंध होना सबको दोपयुक्त प्रतीत होता था। ब्रिटिश भारत की 
यह आलोचना वास्तव में ठीक थी। देशी रियासतों की किसी सो संधि 
अथवा सनद पर सम्राट के हस्ताक्षर न थे। सम्राट की ओर से सन्‌ 
१८४८ के पूर्वे इंस्ट इंडिया कंपनी देशी रियासतों से व्यवहार करती थी 
ओर संच्‌ श्यूश्ूठ के वाद भारत-सरकार । चटलर कमेटी की सिफ़ा- 
रिशों के कारण सांप्रदायिक वेमनस्थ द्वारा विभक्त सारतवपं के ओर 
भी अधिक विभ्क्त हा जाने की आशंका थी। आश्रय नहीं कि श्री 
चिंतामणि से बटलर कमेटी, उसके काम करने के ढंग, उसकी सिफ़ा- 
रिशों आदि सभी को दोपयुक्त चत्तताया। पर अंत में गोलमेजल परि- 
पढ़ों में बटलर कमेटी की ही सिफारिशों ठीक समझी गयीं। इस बात की 
जिस्मेदारी जितनी चटलर कमेटी पर है उतनी ही देशी नरेशों पर भी है। 


अवियाधट 
स्ट्लस्फा 


छठा परिच्छेद 
शासन-सुधार की भिन्न भिन्न योजनाएँ 
?€६२७ से 2६३० तक 


प्रावकक्थन-- कॉमनवेल्थ श्रॉफू इंडिया बिल--नेहरू कमेटी कौ योजना-- 
साइमन कमीशन की योजना--मूल सिद्धांत; प्रांतीय स्व॒राज्य; केंद्रीय शासन; 
देश-रक्षा; भारत-मंत्री; देशी रियासतें; विविध सिफ़ारिशें; आलोचना-- 
भारतोय कमेटी की योजना--प्रांतीय स्वराज्य; केंद्रीय शासन; भारत-मंत्री; 
आलोचना--भारत-सरकार और शासन-सुधार-- प्रांतीय शासन; केंद्रीय शासन; 
विविध सिफ़ारिशें--उपसंहार । 
प्राक्ृषम--सन्‌ १६२७ से १€३० तक के तीन वरस भारतीय 
इतिहास में बड़े महत्व के हैं। इन दिनों शासन-सुधार की कई योज- 
नाएँ तेयार की गयीं, जिनसें से कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विल”, नेहरू 
कसेटी की योजना, साइमन कमीशन ओर भारतीय कमेटी को सिफ़ा- 
रिशें, भारत-सरकार की योजना आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 
हीं दिनों समस्त देश में हिंदू-मुसलमानों में कई भीपण दंगे हुण ओर 
क्रांतिवादी कई सरकारी कर्मचारियों की हत्या करने में सफल हुए ओर 
कुछ की हत्या करने में असफल । भारतीय व्यवस्थापक मंडल में इन्हीं 
दिनो कई सनसनीदार घटनाएं हुई ओर गांधीजो ने वाइसराय को 
“अंतिम चेतावनी"? देने के पश्चात्‌ पुनः राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ किया 
जिसके कारण अनेक कांग्रेसबादी नेताओं को कारावास का दंड मिला | 








(१) कॉमनवेल्य श्रॉफ्‌ इंडिया बिल वास्तव में सन्‌ १९२४ में तैयार किया 
गया था। प्रसद्भवश उसका वर्णन श्रन्य योजनाओं के साथ इसी स्थान पर 
किया जाता हूं । 

(२) श्रांदोलन चलाने के पूर्द, २ मार्च सन्‌ १९३० को गांघोजी ने एक पत्र लॉर्ड 
श्रदिन के पास भेजा था। इस पत्र को “श्रंतिम चेतावनी” का श्ोपंक 
दिया गया हैँ । 

(३) इन सब बातों के विवरण फे लिए देखिये सातवाँ परिच्छेद । 


( १४० ) 


कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बविल--कॉमनवेल्थ ऑफ 
इंडिया विल दिसंवर सन्‌ १७२४ में तेयार किया गया था ओर जनवरी 
सन १6२४ में सर्ब-दल-सम्मेलन के सामने पेश किया गया था । सम्से- 
लन द्वारा नियुक्त समिति ने, विज्ञ का सारा काम एक उप-समिति को 
सौंप दिया । कुछ दिनों वाद इस उप-समिति ने अपने को दो भागों में 
विभक्त करके, विल्ल पर विचार किया | एक का काम था राजनीतिक 
सुधारों की जाँच करना ओर दूसरी का काम था सांप्रदायिक समस्या 
पर विचार करना | राजनीतिक सुधार संबंधी काम में उप-समिति को 
थोड़ी बहुत सफलता मिली, किंतु सांप्रदायिक समस्या को हल करने 
वाली कमेटी अपना काम संततोपपृूवक न कर सकी। अतएव डाक्टर 
एनी वेसेंट ने सब दलों के कुछ मनुष्यों के सहयोग से, विल को अपने 
हाथ सें लिया ओर ३ जुलाई सन्‌ १६२४ को उसे लेकर इस आशा 
से इंगलेंड को रवाना हुई कि पालंसेंट उसे पास करके भारतवर्ष को 
स्व॒राज्य प्रदान करे | 


कामनव॒ल्थ आफ इाडया विज्ञ का सबंध कचल् तत्रटिश भारत से 
था आर उसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत में डोमीनियनों का सा खराज्य 
सथापत करना। नागारका के जन्म-सिद्ध अधिकारों) के गिनाने के 
पश्चात्‌, विल में भारतीय पालेमेंट की योजना थी, जिसकी दो सभाओं 
में से एक का नाम लेजिस्लेटिव असेंबली था ओर दूसरी का सेनेट । 
असेंवली के कुल ३०० सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाने को थे आर 
संचंट के १४० सदस्य जनता द्वारा परात्ते रीति से सेनेट आर अस- 
वली दोनों के अधिकार समान थे, परंतु आर्थिक अस्ताव केवल असेंबली 
में ही पेश किये जा सकते थे। दोनों सभाओं में मतभेद होने पर संयुक्त 
(१) शरीर, घर झौर संपत्ति की स्वाधीनता, घामिक स्वाधोनता, विचार प्रगट 
करने और सभा आदि करने की स्वाधीनता, निःशुल्क श्रारंभिक शिक्षा 
सड़कों, सावंजनिक स्थानों, न्यायालयों श्रादि पर सबका समान अधिकार 
सबके लिए समान कानून और स्त्रियों और पुरुषों की समानता । नेंहुरू कमेटी, 
की योजना के श्रनुसार भी उपर्युक्त अधिकार मनुष्य के जन्मसिद्ध श्रधिकार थे। 


(२) सेनेंट के उम्मीदवारों का पहले एक पेनेल वनाया जाने को था और जनता 
इन्हीं उम्मीदवारों में सें सेनेंट के सदस्यों को चुनने को थी । 
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अधिवेशन का प्रबंध किया गया था ओर इस अधिवेशन के बहुमत का 
निणुय दोनों सभाओं के लिए मान्य समझा गया था । 

शासन-विभाग गवनेर जनरल ओर मंत्रि-संडल के अधीन रखा 
गया था | गवनेर जनरल सम्राट के प्रतिनिधि-सरूप थे ओर उनके लिए 
मंत्रियों के परामर्श से शासन करना अनिवाय था। मंत्रि-मंड्त अपने 
कामों ओर नीति के लिए, संयुक्त रूप से भारतीय पालंमेंट के प्रति उत्तर- 
दायी था। देश-रक्षा और पर-राष्ट्र-संबंध के विषय एक कमीशन के अधीन 
किये गये थे जिसके सदस्यों को वाइसराय, मंत्रि-मंडल्॒ के परामर्श से 
पाँच बरस के लिए नियुक्त करने को थे | इन सदस्यों में से अधिकांश 
हिंदुस्तानी होने की थे। कमीशन की सिफ़ारिश पर, भारतीय पार्लमेंट 
इन विषयों की भी जिम्मेदारी किसी समय अपने ऊपर ले सकती थी । 

समस्त देश के लिए एक प्रधान न्यायालय बनने को था जिसका निर्णय 
सर्वेमान्य था। इस न्यायालय की विशेष आज्ञा से, कुछ अपीलें प्रिवी 
कोंसिल तक पहुँच सकती थीं । 

दैध शासन-प्रणाली को मिटा कर, प्रांतों को प्रांतीय विपयों के शासन 
में पूर्ण ख्वराज्य मिलने को था । सांप्रदायिक निबोचन-प्रणाली मिटायी 
जाने को थी, पर मुसलमानों और युरोपियनों के लिए पाँच वरस के लिए 
उतने स्थान रिज़र्व किये गये थे जितने उनको उस समय प्राप्त थे। धर्म 
विपयी सारे प्रस्ताव एक कमेटी के पास भेजे जाने को थे, जिसमें उस 
संप्रदाय का प्राधान्य होने को था, जिस पर उस विल का कुप्रभाव पड़ता हो 
ओर उसके विरोध करने पर वह विल एक वरस के लिए स्थगित कर दिया 
जाने को था । 

कॉमनबेल्थ ऑफ इंडिया विल पर इंगलेड की पालेमेंट ने कुछ कारे- 
वाई न की। भारतवर्प में भी,बह केचल एक ऐतिहासिक धटना हो कर 

रह गयी । बिल में भी कई दोप थे। उसका संबंध केवल त्रिटिश भारत 

से था ओर ओपनिवेशिक खराज्य स्थापित होने पर देशी रियासतों ओर 
ब्रिटश भारत का क्‍या संबंध होगा, इस विपय की एक भी धारा न थी । 
आओपनिवेशिक स्वराज्य भी देश-रक्ता और पर-राष््र विषयी बातों के कारण 
परिमित था। सांप्रदायिक समस्या पर, जो अंत में इतनी कठिन सिद्ध हुई 
विशेष ध्यान न दिया गया था। फिर भी इस आशा से कि चिल के 
स्वीकार होने पर भारतवर्ष का स्थान ब्रिटिश राष्ट्रससमृह के अन्य डामीनि- 
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यने का सा हो जायगा, देश के बहुतेरे नेता उससे कसोवेश संतुष्ट थे। 
इस बिल के स्वीकार कर लिये जाने पर यह संभव था कि ब्रिटिश भारत 
को राष्ट्रीय हूलचल कुछ दिनों के लिए कस हो जाती । 


नेहरू कसेटी की योजना---नेहरू कमेटी, साइमन कमीशन के 
नियुक्ति की घोषणा के पश्चात्‌ १€ मई, सन्‌ १७२८ को सर्व-दल-सम्मेलन 
द्वारा नियुक्त की गयी थी। इसका काम था भारतीय शासन-विधान के 
मूल सिद्धांतों का निधारित करना । कसेटो ने, भारतवर्ष की अमुख राज- 
नीतिक संस्थाओं के सहयोग से, अपनी रिपोर्ट तेयार की जो रद अगस्त, 
सन्‌ १८४२८ को सर्वेदल-सम्मेलन में पेश की गयी। इस रिपोर्ट में भार- 
तीय शासन-विधान की भी एक योजना थी जिसे कांग्रेस तक ने यह कह 
कर स्वीकार किया था कि यदि ब्रिटिश पालंमेंट भारतवर्ष को चेसा विधान 
३१ दिसंबर, सन्‌ १६९२८ तक दे देगी, तो कांग्रेस उसे अपना लेगी । पर 
ब्रिटिश पालंसेंट ने ऐसा न किया और इसलिए लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण 
स्वाधीनता का प्रस्ताव पुनः पास किया ओर नेहरू कमेटी की योजना 
समाप्त समझी गणी । 


नेहरू कमेटी की योजना में भारतवर्ष का वही वेधानिक स्थान रखा 
गया था जो केनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ोलंड, दक्षिणी अफ्रीका ओर 
आयरिश फ्री स्टेट को प्राप्त था ओर ऑस्ट्रेलिया की भाँति भारतवर्ष का 
नास कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया रखा गया था । नेहरू कमेटी का विधान, 
आर इसके अंतरगत्‌ पालमेंट द्वारा निमित नियम, कॉमनवेल्थ के समस्त 
प्रदेशों ओर भारतीय तटस्थ जल पर लागू होने को थे ओर इसमें न ता 
भारतीय पालमेंट द्वारा वनाय गये नियम किसी प्रकार का बाधा डाल 
सकते थे ओर न इंगलेंड की पालंमेंट द्वारा बनाये गय वे नियम जा 
भारतवर्ष पर लागू थे। इस योजना में भी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया 
विल की भाँति नागरिकों के जन्मसिद्ध अधिकारों की व्याख्या की गयी 
थी। मुख्य मुख्य अधिकार प्रायः वे ही थे, जो कॉमनवेल्थ आफ इंडिया 
विल में थे किंतु कुछ नये अधिकार भी शामिल किये गये थे। उनमें से 
निम्नलिखित उल्लेखनीय हे. 

कोई मनुष्य उस अपराध के लिए दंडनीय न समझा जायगा, जा 
अपराध किये जाने के समग्र नियमानुकूल दंडनीय न था। राज्य का 
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है वो हु हि हक हट ऊ जा 
कोई अपना घर्मे न होगा ओर न तो यह्‌ किसी धर्म कोः अपनी-“नीति 
द्वारा प्रोत्साहित करेगा और न किसी को हतोत्साह इत्यादि, इत्यादि । 


नेहरू कमेंटी की योजना के अनुसार कॉमनवेल्थ पालेंमेंट के सम्राट, 
सेनेट ओर हाउस आफ स्पेज़ेंटिटिड्स आदि तीन अंग होने को थे। 
सम्राट गबनेर जनरल को नियुक्त करने को थे ओर शासन-विधान के 
अंतर्गत्‌ गवनेर जनरक्ञ के। वे ही अधिकार ओर कतव्य थे, जो उन्हें 
सम्राट से प्राप्त थे। सेनेट के कुल २०० सदस्य भिन्न भिन्न प्रांतों की व्यवस्था 
पक्र सभाओं द्वारा अनुपातीय प्रतिनिधित्व (27090700क्षे 8०9768श- 
6889४ 0०7) के सिद्धांत के अनुसार चुने जाने को थे प्रत्यक प्रांत के प्रति- 
निधियों की संख्या जन-संख्या के आधार पर निश्चित की गयी थी पर 
जन-संख्या के कम हाने पर प्रत्यक प्रांत के कम से कम कुछ प्रतिनिधियों 
का हाना आधनियवायं था। हाउस व्याफ रप्रजटटिव्स क सदस्या का सख्या 
५०० निश्चित की गयी थी । वे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाने 
को थे। वोट देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को था चाहे वह स्त्री हो 
अथवा पुरुष, यदि उसकी अवस्था २१ वरस की हो ओर वह क़ानून द्वारा 
बोट देने को अधिकार से वंचित न किया गया हो। सेनेट का कार्यकाल 
सात वरस था और हाउस आफ रेप्रेज़ेंटेटिग्स का पांच साल । गवनंर 
जनरल को इन सभाओं को इस काल के पहले भंग करने ओर इनके 
कार्यकाल चढ़ाने का अधिकांर दिया गया था। प्रत्यक सभा का ज्सीके 
द्वारा चुना गया एक सदस्य सभापति ओर दूसरा उप-समापति होने का 
था। रुपये-पेसे संबंधों सारे प्रस्ताव हाउस ऑफ रेप्रेज़ेंटटिव्स में ही पेश 
हो सकते थे । वहाँ पास होने के पश्चात्‌ वे सेनेट में भेजे जाने को थे । 
यदि सेनेट उन प्रस्तावों में कोई संशोधन पेश करता था तो हाउस ऑफ 
रेप्रेज़ेंटेटिड्स उन पर पुनः विचार करके अपना अंतिम फंसला देने को 
था ओर वह फेसला दोनों सभाओं का फेसला समझा जाने का था | 
पार्लमेंट को देशी रियासतों के अतिरिक्त पर-राष्ट्र-संबंधी चातों में वे ही 
अधिकार दिये गये थे जो खराज्य प्राप्त डोमीनियनों का प्राप्त थे। कॉमन- 
वेल्थ पालंमेंट द्वारा पास किया गया कोई प्रस्ताव गवर्नर जनरल की 
अनुमति विना क़ायून नहीं वन सकता था। गवनेर जनरल श्मनुमति 
देने से इनकार कर सकते थे वे किसों बिल को सम्राट की अनुमति के 
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सकती थीं । व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीक्ृषत प्रस्ताव के क़ानून बनने के 
लिए गवर्नर की अनुमति आवश्यक थी। गवनेर की अनुमति ग्राप्त करके 
भी स्वीकृत प्रस्ताव गवनेर जनरल के पास भेजा जाने को था और उनकी 
अनुमति प्राप्त करके ही वह क़ानून का रूप धारण कर सकता था। गव- 
नर ओर गवर्नर जनरल दोनों अनुमति देने से इनकार कर सकते थे 
ओर इस प्रकार व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत श्रस्ताव को रद कर 
सकते थे । प्रांतीय शासन गवनरों के अधीन रखा गया था। बे 
अपनी अपनी कौंसिलों के परामर्श से प्रांत पर शासन करने को थे। 
प्रांतीय मंत्रि-मंडल में अधिक से अधिक पांच मंत्री हो सकते थे। 
प्रधान मंत्री को गवर्नर स्वयं नियुक्त करने को थे और अन्य मंत्रियों को 
प्रधान मंत्री को सिफ़ारिश पर | 

नेहरू रिपोर्ट ने कॉमनवेल्थ के लिए एक प्रधान न्‍्यायालय' की भी 
योजना की थी। इससें लॉड प्रेसीडेंट के अतिरिक्त कुछ और न्याया- 
धीश होने को थे जिनकी संख्या भारतीय पालेमेंट द्वारा निश्चित की 
जाने को थी। लॉ्ड प्रेसीडेंट ओर अन्य न्यायाधीशों के नियुक्त करने 
का अधिकार स-कोंसिल गवर्नर जनरल को दिया गया था। कॉमनवेल्थ 
पालमेंट की दोनों सभाओं की प्रार्थना पर ही स-कौसिल गवनेर 
जनरल उनको अपने पदों से हटा सकते थे । प्रधान न्यायालय में निम्न- 
लिखित मुक़दमों का फेसला होने को था -- 

(१) जिनको स-क्रोंसिल गवरनर जनरल उसके पास भेजें, 

(२) जिनमें कॉमनवेल्थ था कॉमनवेल्थ की ओर से कोई मनुप्य वादी 
अथवा प्रतिवादी हो, 

(३) जिनका संवंध अन्य देशों के कॉसल आदि प्रतिनिधियों से हो, 

(४) जो दो वा अधिक प्रांतों से संबंध रखते हों, ओर 

(४) जिनका संबंध शासन-विधान के अर्थ से हो । 

प्रधान स्यायालय का फेसला अंत्तिम तथा सर्मान्य होने को था, पर 
कुछ अवसरों पर प्रधान न्यायालय के यह्‌ कहने पर कि अमुक मुक़दमें 
का निर्णय स-कोंसिल सम्राट द्वारा किया जाय, प्रिवी कोसिल में अपील 


(3) हिप्ाला।?रए (०प्रा। ्णी॑ उाकवपव, 
५० 
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की जा सकती थी। प्रधान न्यायालय के अतिरिक्त नेहरू कमेटी की 
योजना ने भारतवर्ष की तत्कालीन हाईकोर्टों का वना रहना आवश्यक 
ससमा, पर उसने उनके अधिकारों, स्थिति ओर कतंव्यों में परिवर्तन 
करने की कई सिफ़ारिशें कीं । 

नेहरू कमेटी की योजना ने देश-रक्षा करा काम एक कमेटी को सौंपा 
था जिसका नाम रक्ता-समिति ( 0077० ० ]0009॥06 ) था। 
नेहरू कमेटी ने सिफ़ारिश की थी, कि प्रधान मंत्री के अतिरिक्त, इस 
कमेटी के आठ ओर सदस्य हों१ । प्रधान मंत्री इस कमेटी के सभापति 
हों और कमेंटी के अन्य सदस्य स-कौंसिल गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त 
किये जायें। कमेटी के नियुक्त होने के पश्चात्‌ स-कोंसिल गवर्नर जनरल 
देश-रक्षा का ध्यान रखते हुए, सेनिक व्यय में कमो करने के लिए उसका 
परामर्श लेने को थे। इसी कमेटी के परामर्श के अजुसार रक्षा के 
ख़्चे का वह व्योरा तैयार किये जाने को था जो हाउस आफ रेप्रेज़ें- 
टेटिव्स में स्वीकृति के लिए पेश किया जाता। इन वातों के अतिरिक्त स- 
कौंसिल गवर्नर जनरल किसी विशेष परिस्थिति में देश-रक्ता के लिए स्वयं 
रुपया ख़चे कर सकते थे | किंतु कॉमनवेल्थ पालंमेंट को इसकी सूचना 
कर देना अनिवार्य था* । कमेटी की सिफ़ारिश के विना, कॉमनवेल्थ पाले- 
मेंट सेना के अनुशासन एवं रक्षा संबंधी नियम नहीं वना सकती थी। 


नेहरू कमेटी ने देशी रियासतों की स्थिति पर भी काफ़ी ध्यान दिया। 
उसके अनुसार कॉमनवेल्थ की सरकार देशी रियासतों के प्रति उन्ही 
अधिकारों और कतंव्यों का पालन करने को थी जो भारत-सरकार उस 
समय तक करती आयी थी | कॉमनवेल्थ ओर देशी रियासतों में किसी 
संधि-सनद अथवा इक़रारनामे के विषय में मतभेद होने पर उसका निर्णय 


(१) कमेटी के निम्नलिखित सदस्य निर्धारित किये गये थे---?777९ ंएंं8- 
$छ9', 3९ जैणांडाश' ण ९शथाि९९, पए6 कैशाडॉएस' ई07 अऑकशंद्ा 
नरधि।ड, 76० ए०शञरणशावेक्ना-एञए ए 706 एणशआशञचध्ावेश' ० पी 
ए07068,. 0 007एघावेछशः ० कएां 20668, 706 एएंए तए 
6 एशाशाबों 5 वी, शातवे +छए0 ०00' ९59०-४७. 

(२) यदि पार्लमेंट के श्रधिवेशन होते हों तो यह सुचना तुरंत ही दी जाने को 

थी । कितु यदि पालंमेंट की बैठक न होती हो तो झीछघ्र से ज्ञीत्र विशेष 
अधिवेशन कराने की सिफारिश की गयी थी । 
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अधान न्यायालय द्वारा किये जाने को था। शासन-विधान में संशोधन 
करने के लिए नेहरू कमेटी की योजना के अनुसार यह आवश्यक था 
कि पालमेंट की दोनों समाएं संयुक्त अधिवेशन में उस संशोधन को 
पास करें ओर तीसरे रीडिंग में कम से कम समस्त सदस्यों के दो 
तिहाई उसके पक्ष में हों। 

सांग्रदायिक समस्या के विषय में नेहरू योजना की निम्नलिखित बातें 
विशेषतया ध्यान देने योग्य हैं। हाउस आफ रेप्रेज़ेंटेटिग्स ओर प्रांतीय 
व्यवस्थापक सभाओं के चुनाव के लिए संयुक्त निवोचन-संघ हों | जन- 
संख्या के आधार पर मुसलमानों के लिए उन प्रांतों में हाउस ऑफ 
रेप्रेज़ेंटेटिड्स के लिए स्थान रिज़ब किये जायेँ जहां वे अल्प-संख्यक हों | 
यही अधिकार हिंदुओं को भी सीमांत प्रदेश में दिया जाय । ये अल्प- 
संख्यक जातियाँ अन्य स्थानों के लिए भी चुनाव लड़ सकें। प्रांतीय 
व्यवस्थापक सभाओं के चुनाव के लिए बंगाल ओर पंजाब में किसी 
संग्रदाय के लिए स्थान रिज़र्व न किये जाय॑ँ। अन्य प्रांतों में जन-संख्या 
के आधार पर मुसलमानों के लिए स्थान रिज़ब किये जायेँ ओर सीमांत 
प्रदेश में हिंदुओं के लिए । अल्प-संख्यक जातियाँ अन्य स्थानों के लिए 
भी चुनाव लड़ सकें | अल्प-संख्यक जातियों के स्थान केटल दस घरस 
के लिए रिज़बे किये जाने को थे । 

नेहरू कमेटी की योजना अपने समय को ऐसी याजना थी जिसके 
विपय में भारतवर्ष के भिन्न भिन्न दल अधिक से अधिक सहमत थे। 
वह पं० मोतीलाल नेहरू, सेयद अली इमास, सर तेज वहादुर सप्र 
मिस्टर अणे आदि भारतवपे के प्रमुख राजनीतिज्ञों ओर नेताओं द्वारा 
तेयार की गयी थी। कॉमनवेल्थ ऑफ़ इंडिया ब्रिल की अपेज्षा वह श्रेष्ठतर 
थी। उसमें भारतवर्ष की समस्त जटिल समस्याओं पर प्रकाश डाला गया 
था ओर उनके हल करने का प्रयत्न किया गया था। किंतु इतना हांने पर 
भी यह योजना केवल सममोत के रूप में थी। कांग्रेस उसे इसो शर्त 
पर अपनाने को तेयार थी कि ३१ दिसंचर, सन १६२८ तक उसे क़ानन 
का रूप दे दिया जाय | भिन्न भन्न अल्प-सख्यक जातियां उसक साप्र- 
दायिक निर्णय से असंत॒ष्ठट थीं। उसकी देशी रियासतों-संबंधी धाराओं से 
देशी नरेश सहमत न थे। उसके विचार में सन्‌ १६१6 के शासन-विधान 
के पश्चानू, ओपनिवेशिक स्वराज्य ही भारतीय शासन-विकास की दूसरी 


( श्षथ ) 


सीढ़ी थी। बह निर्वाचकों की संख्या यकायक ६४,००,००० से बढ़ा ऋर 
१०,००,००,००० करना चाहती थी। ऐसा होने में केवल निर्वाचकों की 
ख्या ही नहीं बढ़ती, वरन प्रत्येक निधाचक-संघ सें लगभग २.४७२०,००० 
निवाचक होते, आर हाउस आफ स्प्रेज़ेंटटिव्स में उनका केवल एक 
प्रतिनिधि होता । सीमांत प्रदेश की स्थिति पर सम्माचत ध्यान दिय चना 
नेहरू कमेटी की योजना वहाँ पर भी उत्तरदायी शासन के स्थापित करने 
के पक्ष में थी। परंतु इन दोपों के होते हुए भी यह च्रोजना विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है. क्योंकि सन्‌ १€श्ट में यह सर्ब-दल-सम्मलन की 
आशाओं का मूर्तिमान सरूप थी | 
साहइमससन कसादरान का याजना--थश्स काल का ततंसरा 
शासन-सुधार-संबंधी उल्लेखनीय योजना साइमन कमीशन की योजना 
थी। जैसा ऊपर वतलाया गया है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 
की घोषणा नवंचर सन १€२७ सें की गयी थी । इसमें किसी भारतवासी 
को स्थान न मिला था। अतएव राष्ट्रीय अपमान के कारण भारतवर्ष के 
प्रायः सभी प्रमुख दल उसके चहिष्कार पर ठुल गये थ। ३ फरवरी, 
सन २६२६ को कमीशन ने बंबई में पदापंण किया। उस दिन सारे 
देश में हड़ताल मनायी गयी। तत्पश्चात्‌ कमीशन जहाँ गया, वहीं उसे 
साइसन गो वेक' के नारे सुनने पड़े । कई स्थानों सें पुलिस ओर जनता 
में मुठभेड़ भी हुईं, जिसके कारण पुलिस ने जनता पर लाठियाँ चलायीं. 
ओर भारतबप के कई प्रमुख नेताओं को लाठियों के प्रहार सहने पड़े । 
कई स्थानों सें गोलियाँ भी चलीं। विरोध को कम करने के लिए सर 
जॉन साइसन ने भारतवर्ष सें आने के पश्चात्‌ वाइसराय को एक पत्र 
लिखा जिसमें उन्होंने यह आश्वासन दिया कि कायरूप में कमीशन एक 
खतंत्र संयुक्त सम्मेलन का रूप धारण करेगा जिसमें भारतीय विपयों 
पर ब्िचार करते समय, एक ओर कमीशन के खातों अंगरेज्ञ सदस्य 
होंगे ओर दूसरी ओर भारतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा चुनें गये सातों 
भारतीय सदस्य । प्रांतीय विषयों पर विचार करते समय खतंत्र संयुक्त 
सम्मेलन में सातों अंगरेज़ सदस्यों के अतिरिक्त, अत्येक् प्रांतीय व्यवस्ा- 
पक सभा के द्वारा चुने गये सात भारतीय सदस्य होंगे* । खतंत्र संयुक्त 
(र] झमलेशन की इच्छा थी कि प्रांतीय विषयों पर विचार करते समय कमी- करते समय कमी- 
शन श्र प्रांतीय कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त, यदि संभव हो, तो भार- 
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सम्मेलन के अंगरेज़् और भारतीय सदस्य बरावर समझे जायेंगे, ओर 
उनको सारे काराज़ात देखने का अधिकार होगा । किंतु इस आश्वासन 
पर भी कमीशन के विरोध में किसी प्रकार की कमी न हुई | हाँ मध्य- 
प्रदेश को छोड़ कर अन्य प्रांतों ने सहयोगी कमेटियाँ अवश्य नियुक्त 
कीं। भारतीय व्यवस्थापक सभा ने अपने प्रतिनिधि चुनने से इनकार 
किया। पर कॉसिल ऑफ स्टेट ने अपने तीन अ्रतिनिधि चुने और व्यव- 
स्थापक सभा के छः सदस्यों को गवर्नर जनरल ने सं मनोनीत किया । 
इस प्रकार भारतीय कमेटी भी नियुक्त हो गयी। अब खतंत्र संयुक्त 
सम्मेज्ञषत के रूप में कमीशन ने अपना काम आरंभ क्िया। यद्यपि. 
भारतवर्प के सभी प्रमुख राजनीतिक दल कमीशन का विरोध करते रहे, 
तो भी सहयोगी व्यक्तियों, दलों ओर संस्थाओं ने उसके सासने समुचित 
सामग्री उपस्थित की जिसके आधार पर कमीशन ने जून सन्‌ १७३० में 
अपनी एकमत रिपोर्ट प्रकाशित की। कुछ लोगों की राय में यह रिपोर्ट 
योग्यता और रचनात्मक कार्यशीलता की उदाहरण स्वरूप थी, किंतु 
भारतीय राष्ट्रवादियों की दृष्टि में वह अपयोप्त, असंतोपजनक ओर 
अपसानसूचक थी । 


साइसन कमीशन की योजना के निम्नलिखित तीन मृल सिद्धांत थे-- 


(आ) केंद्रीय ओर प्रांतीय शासन-विधानों को प्रगतिशील एवं लचक- 
दार होना चाहिये, जिससे समयानुकूल उनमें आसानी से परिवतेन 
ओर संशोधन किये जा सकें | कमीशन की दृष्टि में किसी निर्दिष्ट काल 
के पश्चात्‌ शासन-विधान की जाँच करना दोपयुक्त था । अतणए्व शासन- 
विधान में ही विकास का वीच उपस्थित रहना चाहिये । 

(व) समस्त भारतवर्ष की राजनीतिक एकता का भाव सम्मुख 
रखना चाहिये। राष्ट्रीय जागृति ओर आंदोलन के कारण समस्त भारत- 
वर्ष क्रमशः एकता के सूत्र में बंध गया हो। भारतीय राष्ट्रीयता के इस 


तीय कमेटी के सारे या कुछ सदस्य भाग छें। कार्यरुप में ऐसा हुआ्ना 
भी। २९ मार्च को सर जॉन साइमन ने वाइसराय के पास एक श्र पत्र 
भेजा जिसमें उन्होंने यहु लिखा था कि भारतवर्ष से जाने के पूर्व फमीशन 
के सदस्यों श्लीर भारतीय कमेटी का श्राखिरो संयुक्त सम्मेलन होगा भोर 
उसमें प्रांतीष कमेदियों फे भी कुछ प्रतिनिधि शामिल किये जायेंगे । 


:- ऊंज्त सिद्धांत को निर्लीच सममझता भारी 


( १४० ) 
है र ! इसके सजीब चताय 
“रंखने के लिए यह आवश्यक है कि अंत सें समस्त भारतवर्ष का एक 
संघ राज्य स्थापित किया जाब । 


(स) संक्रमण काल में देश की शांति ओर सुब्बबखा का समुचित 


अचंध करना चाहिये। जिन दिलों प्रांतीय स्वराज्य का विक्नास दाता ह्यता हद हो, 


हु 





सेमा हि हक आशंका न हांनी 
उन का शांति भय हासन का आशका न हानो चाहिय | अतएव क्रमाशन 
22 कंद्रीय डे शक्तिशाली जे 
सकद्राय स्ासद के सबहृद आर शझाक्तशालां बचाव रखने का चलद्धाद 


सचदा अपन सनन्‍्म्रुख रघ्खा । 
इन सल सिद्धांतों को सामने रखकर, कमीशन ने भारतवर्ष के 
भविष्य शासन-विधान के लिए निन्नलिखित सिफ़ारिशें क्ौं-- 


प्‌ | 


(ञ्ञ) प्रांतीय स्वराज्य--ठव शासन-अणाल्ी को मिटां कर गांतों 
में खराज्य स्थापित करना चाहिये, जिससे, सवनेर के कुछ विशेष 
अधिकारों को छोड़ कर, प्रांतीय संत्रि-संडल अपनी नीति ओर कासों के 
लिए प्रांतीय व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी हो जाये। प्रांतीय 
व्यवस्थापक संडल की दा सभाएं हां अथवा एक हो. इस विपय से करसी- 
शन ने कोई खास सिफ़ारिश नहीं की। पर विशेषज्ञों की एक एसी 
कसेटी पर अवश्य जोर दिया जो व्यवस्थापक सभा के अचस्तावों को, 
क़ानून बनने के पूर्व, भल्ली भांति देखरेंख कर लिया कर। कर्साशत्त ने 
ग्रातीय व्यवस्थापक सभाओं के आकार चढ़ाने को लिफ्रारद छा आार 
निवांचकों की संख्या के चढ़ाने पर भी ज़ोर दिया। क्रमीशन को राव 
में सांप्रदायिक निवोचन-प्रशाली का जारी रखना आवश्यक था। उसने 
जन-संख्या के आधार पर दलित जातियों के लिए व्यवद्यापक सभाओं में 
स्थान रिजर्व करने ओर स्ली-निर्वाचकों की संख्या बढ़ाने पर भी जार 
दिया। कसीशन ने इस चात की सी सिफ़ारिश की कवि दस वरस क 
पर्चात्‌ कुछ निर्दिष्ट विषयों सें प्रांतीय व्यवस्थापक सभाएँ स्वच आताःव 
शासन-विधान में परिवर्तत कर सकें: । प्रांत की शांति ओर छुत्यवस्था के 

हि? 02622 कप ज> अल कक 20 पक लक 28 हे हलक पे अजीत 


(१) कमीशन की सिफारिश थी क्लि प्रांतोव व्यवस्थापक सभाओं के 
२५० तक सदच्य हों और निर्दाचकों क्री संख्या समस्त जन-तस्था 
प्रतिज्षत से बढ़ाकर १० प्रतिद्मत्‌ कर दो जाय । 

(२) प्रांतीय व्यवस्वापक्त सनाओ्ओं का यह पधिकार बड़ा परिमित था। 
प्रांतीय व्यवस्यापक सभाएँ १० बरस के पश्चात्‌ केवछ निम्नलिखित दिएयों 





ह | / 
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१8 2) 
लिए गवनर को कई विशेष अधिकार दिये गये थे ओर यह न 


की गयी थी कि यदि भारतीय राजनीतिज्ञ अड़ंगा की नीति का प्रयाग 
करें तो गवबनेर स्वयं प्रांत का शासन कर सके। 


(व ) केंद्रीय शासन--साइमन कमीशन ने केंद्रीय शासन सें 
विशेष परिवर्तन करने को सिफ़ारिश नहीं की। उसके बिचार में द्रध 
शासन-प्रणाली केंद्रीय शासन के लिए उतनी ही अनुपयुक्त थी जितनी 
प्रांतीय शासन के लिए | किंतु उसकी यह धारणा अवश्य थी कि शासन- 
विभाग ओर नियम-विभाग में अधिक संपर्क स्थापित हों । अतणएव 
क्रमीशन ने सिफ़ारिश की कि केंद्रीय इक्ज़ीक्यूटिव के सारे सदस्यों को 
स्वयं गवर्नर जनरल नियुक्त किया करें ओर केंद्रीय व्यवस्थापक संडल 
के कुछ प्रभावशाली सदस्य भी इक्ज़ीक्यूटिव कोंसिल के सदस्य बनाये 
जाय | कमीशन ने केद्रीय शासन-विभाग का केंद्रीय व्यवस्थापक मंडल 
के प्रति निरुत्तरदायी रखा किंतु उसको यह आशा थी कि काल्ञांतर में 
कुछ ऐसी प्रथाएं चल पड़ेंगी जिनके कारण केंद्रीय शासन-विभाग व्यब- 
स्थापक संडल के इच्छानुकूल काम करने लगेगा। कमीशन ने लेजिस्ल 
टिव असेंवली का नाम बदल कर फेडेरल असेंवली रखने ओर उसके 
आकार बढ़ाने की सिफ़ारिश की। किंतु निवांचक-न्षेत्रों के बहुत बड़े हो 
जाने के भय से प्रत्यक्ष निवांचन के स्थान पर, अनुपातीब प्रतिनिधित्व 
के आधार पर परोक्ष निवोचन-प्रणाली को अधिक उपयुक्त वतलाया। 
कमीशन ने सिफ़ारिश की कि केंद्रीय व्यवस्थापक मंडल की दलों 
सभाओं के सदस्य प्रांतीय व्यवस्थापक सभाओं द्वारा चने जाये। सांप्र- 
दायिक निवाचन को स्वीकार करते हुए कमीशन ने फेडेरल असेंवली के 
चुनाव के लिए भिन्न भिन्न संप्रदायों का निम्नलिखित अनुपात निश्चित 
किया-ग्रेर-मुस्लिम ४०%, दलित जातियाँ ८%, सिक्‍्ख २५%, मुस- 
ल्मान २८%, भारतीय ईसाई ओर एंग्ला इंडियन ३% ओर युरापियत 
१०% | कमीशन ने कॉंसिल ऑफ़ स्टेट का कार्यकाल सात बरस कर देने 








पर वंधानिक प्रस्ताव पास कर सकती थीं । (ञ्र) निवर्चिन-संघों की सीमा 
संस्या श्रौर प्रतिनिधियों का बदलना, (व) चुनाव के ढंग में परिवर्तन 
करना, ( स ) किसी विशज्येप जन-समुदाय के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन 
करना इत्यादि इत्यादि ॥ 


( १४२ ) 


को सिफ़ारिश की ओर गवनेर जनरल को फेडेरल असेंवली में अधिक से 
अधिक वारह ओर कोंसिल आर्क़ स्टेट सें अधिक से अधिक चीस सर- 
कारी सदस्यों के मतोनीत करने का अधिकार दिया। कमीशन ने केंद्रीय 
व्यवस्थापक संडल की दोनों सभाओं को, आशिक विपयों को छोड़ कर 
ससान अधिकार दिये। आधिक विषयों में फेडेरल असेंवली के अधि- 
कार कांसिल ऑफ स्टेट के अधिकारों से कुछ अधिक थे ! 

(स) देश-रक्षा--क्रमीशन ने देश-रज्षा के प्रश्न पर विचार 
करके इस वात की सिफ्रारिश की कि भविष्य सें सारतवबपं की सेना घास 
राय आर कमांडर-इन-चीफ़ के अधीन रहे ओर उसका खच फेडेरल 
असेंवली द्वारा पास न किया जाकर गवनर जनरल द्वारा सर्टीफाई 
किया जाय | कमीशन ने सेना के सारतीयकरण पर भी जोर दिया ओर 
केंद्रीय व्यवस्थापक मंडल आर देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की ऐसी 
कमेटी स्थापित करने क्री सिफ़ारिश की जा सेना-संबंधी सारी बातों की 
देखरेख किया कर । देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के शामिल करने का 
मुख्य उद्देश्य भविष्य के संघ राज्य की कल्पना थी | 

( द्‌ ) भारत-मंत्री--भारत-मंत्री ओर उनकी कोंसिल के विषय सें 
भी कमीशन ने कई सिफ़ारिशें कीं। उसकी सिक्कारिश थी कि गवनेर 
के विशेष अधिकारों को छोड़कर प्रांतीय विपयों में, भारत-संत्री का 
निरीक्षण बंद कर दिया जाय किंतु उन्हें यह अधिकार अवश्य दिया 
जाय कि वे प्रांतीय शासन संबंधी कोई भी सूचना मांग सकें, जिससे 
अड़ंगा-नीति के प्रयोग होने पर प्रांतीय शासन आसानी से पालंमेंट के 
अधीन किया जा सके। केंद्रीय शासन के निरुत्तरदायी होने के कारण, 
कसीशत की राय सें, सारत-संत्री का पूर्॑यत्‌ निरीक्षण आवश्यक था 
पर वह कुछ ऐसी प्रथाओं के पक्त में अवश्य था जिनसे भारत-सरकार 
को अधिकाधिक खतंत्रता प्राप्त हो सके । कमीशन ने इंडिया कॉसिल को 
तोड़ कर, उसके स्थान पर विशेषज्ञों की एक कमेंटी स्थापित करने की 
सिफ़ारिश की | इसका काम भारत-समंत्री को भारतीय विपयों पर परा- 
मशं देना था। 

( य ) देशी रियासतें--भविष्य में देशों रियासतों और त्रिटिशि 
भारत के संघ राज्य स्थापित होने की कल्पना के कारण, कमीशन ने दंशा 
रियासतों के संबंध में निम्नलिखित सिफ़ारिशं कौ-- 


( १४३ ) 


(क ) परामशे और सहयोग से ऐसे विषयों की एक सूची तेयार 
की जाय जिनका संबंध त्रिटिश भारत ओर देशी रियासतों दोनों से हो। 

(ख ) नये गवर्मट ऑफ़ इंडिया एक्ट के प्राक्थन में, देशी रिया- 
सता ओर त्रिटिश भारत के आधिक संपर्क को आवश्यकता स्पष्ट कर 
दी जाय ताकि अंत में दोनों का संघ राज्य स्थापित हो सके। 


(ग) देशी रियासतों ओर ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक 
परामर्श-कोंसिल स्थापित की जाय जो ऐसे विषयों पर विचार किया 
करे जिनका संबंध दोनों से हो। कोंसिल के कुल तीस सदस्य हों ओर 
सिर्फ देशी रियासतों के दस । 

(फ ) विविध सिफ़ारिशें--आर्थिक विपय में कमीशन ने मिस्टर 
( आजकल सर ) वाल्टर लेटन की सिफ़ारिशों को मानते हुए, केंद्रीय 
सरकार की आमदनी बढ़ाने ओर उस आमदनी के वितरण करने की 
सिफ़ारिशें की । कमीशन की राय में बमो का भारतवप से अलग 
किया जाना आवश्यक था। इसके दो कारण थे--( १) वर्मा वाले स्वयं 
इस प्रथकरण के पक्त में थे ओर (२) भारतवर्प के एक रूप राज्य में 
बसों का संतोपजनक स्थान होना असंभव था। कमीशन ने असम्य 
प्रदेशों (380%फव7व| 7४८४७) का शासन केंद्रीय सरकार के अधीन 
रखने की सिफ़ारिश की पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रांतीय गबर्नर, 
केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होकर, इन प्रदेशों पर शासन किया करेंगे | 


आलोचना--साइमन कमीशन की योजना से भारतवप के प्रायः" 
सभी राजनीतिक दल असंतुष्ट थे। गरम दल बाले उसे अप- 
मान सूचक ओर निंदनीय कहते थे ओर नरम दल वाले अपयांप् | 
विलायत वाले ओर सरकारी पक्ष वाले, उसे योग्यता ओर रचनात्मक 
कार्यकुशलता का आदर्श समझते थे। भारतीय इदषप्टि-कोण को देखते 
हुए साइमन याजना वास्तव में अपयाप्त थी । केंद्रीय शासन में उत्तर- 
दायी शासन स्थापित न करके उसको पहले से भी अधिक निरूत्तरदायी 








(१) कुछ ऐसे भारतीय दल, जिनको श्रपनी जन-संस्या के श्रनुपात से श्रधिक 
प्रतिनिधित्व मिल गया था, साइमन योजना से शअ्संतुप्ट नहीं थे जैसे मुस- 
ल्मान, हरिजन झआझादि । 
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बनाना” एक ऐसी भूल थी जिसके कारण साइमन योजना निरादर की 
दृष्टि से दंखी गयी । उग्र राजनीतिज्ञों के लिए यह योजना एक प्रकार से 
सनांवांछित थी। उनको अब दृढ़ विश्वास हा गया कि कमीशन की 
योजना के आधार पर भारतवर्प के राजीनीतिक उत्थान की आशा करना 
एक निराधार बात थी । अतएवब वे पूर्णों खराज्य के पथ पर अग्रसर 

होने लगे | इंगलेड सें भी साइमन रिपोर्ट ओर यांजना पर उस ढंग से 
विचार न किया गया जिस ढंग से ऐसी अन्य रिपोर्टों पर किया जाता 
हे । भारतीय परिस्थिति के कारण सर जॉन साइमन ने स्वयं दी प्रधान 
मंत्री को गालमेज़ परिपद करने का परामर्श दिया था | इन्हीं गोलमेज़ 
परिपदों में वह योजना तेयार की गयी जो अंत में पालं॑मेंट में विल के रूप 
में पेश की गयी । अतएवं साइमन कमीशन की रिपार्ट पार्लमेंट में इस 
आशय से न पेश की गयी कि उसके आधार पर भविष्य का गवर्मट 
आफ इंडिया विल बनाया जाय | पर यह वात निविवाद है कि गोलमेज़ 
प्रिपदों की योजना में उसका प्रभाव प्रायः सभी महत्वपूर्ण धाराओं में 
विद्यमान हे | 


भारतीय कमेटी की योजना--इईस काल की चौथी उल्लेखनीय 
योजना भारतीय कमेटी (तीव्र) एशाओश ए०॥709९९) की 
है | जैसा ऊपर वतलाया जा चुका हो, यह कमेटी सितंबर सन्‌ श्ट्र्द 
में साइमन कमीशन से सहयोग करने के लिए नियुक्त की गयी थी। 
इसके कुल नव सदस्य थे ओर सर शंकरन नायर इसके सभापति थे। 

३ दिसंवर, सन १6२6 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की | 
रिपोर्ट का मूल भाग ते लगभग ७२ प्र॒ष्ठों का दी था किंतु अल्प-संख्यक् 
रिपोर्ट ओर व्यक्तगत मतों के कारण वह लगभग ४०० प्रष्टा को हां 
गयी थो । सर शंकरन नायर ने वाइसराय से प्राथना को थी कि उनको 
रिपोर्ट के पालंमेंट में भेजे जाने का समुचित प्रबंध किया जाय ओर वह 
साइसन रिपोर्ट की परिशिष्टमात्र न समझी जाय | 


हिट नल कल नि न अर अमर क मसल नम 

(१) साइमन कमीझन की योजना के श्रनुसार गवर्नर जनरल के प्रधिकार 
शाहजहाँ से भी श्रधिक हो जाते श्रीर उनका उत्तरदायित्व ज्ाह श्रालम 
से भी कम। देखिये 97 फिर्वाह्षश। औंशवपे ता : 4॥0 
पावावा मीश्ते0म्ा000, - 44. 
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भारतीय कमेटी ने सन्‌ १६२७ के सुधारों के कायोन्वित रूप की जाँच 
करने के पश्चात्‌ भावी भारतीय शासन-विधान के संबंध सें निम्त- 
लिखित तीन महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें कौं-- 

(अर) प्रांतीय स्वराज्य, 

( व) ओपनिवेशिक खराज्य की स्पष्ट घोषणा, ओर 

(स? केंद्रीय शासन में द्ेघ शासन-प्रणाली । 


( अ) प्रांतीय स्व॒राज्य-प्रांतों के पुनः निमोण के संबंध में कमेटी 
ने सिंध को बंबई प्रांत से अलग करने की सिफारिश की, किंतु व्मो 
के प्रथकरण का विरोध किया। प्रांतीय खराज्य स्थापित करने के 
उद्वेश्य से कमेटी ने हस्तांतरित ओर संरक्षित विपयों का भेदभाव मिटा 
कर केवल प्रांतीय ओर केंद्रीय विषयों के भेदभाव बनाये रखने पर जोर 
दिया ओर यह सिफ़ारिश की कि बंगाल में शांति ओर सुव्यवस्था" के 
विषय को छोड़ कर, सारे प्रांतीय विपय प्रांतीय सरकारों के अधीन कर 
दिये जाये। कमेटी ने विभिन्न प्रांतों के मंत्रियों की संख्या* निश्चित की 
ओर उनकी नियुक्ति, वेतन, उत्तरदायित्व आदि के थे ही सिद्धांत रखे जो 
इंगलेंड में प्रचलित थे। कमेटी ने सिफ़ारिश की कि प्रांत की शांति 
ओर सुव्यवस्था के लिए गबनेर मंत्रि-मंडल के विराध करने पर भी 
ओडेर निकाल सके ओर धार्मिक बातों ओर केंद्रीय ओर अंतप्रांतीय 
विषयों में गवर्नर ओर मंत्रि-मंडल में मतभेद होने पर, गवनेर जनरल 
का निर्णेय सर्वमान्य समझा जाय। प्रांतीय व्यचस्थापक समाओं के 
संबंध में कमेटी ने सिफ़ारिश की कि निवाचकों की संख्या शीत्र दी 
दूनी कर दी जाय ओर उनकी संख्या क्रमशः इस प्रकार बढ़ायी जाय कि 


(१) सांप्रदाधिक वेमनस्थ के कारण, कमेटी ने बंगाल के लिए थांति पश्लौर 
सुव्यवस्था का विषय, केंद्रीय विषय रखा था। उसके प्रबंध के लिए 
गवर्नर द्वारा नियुक्त एक सरकारी मंत्री का प्रनंध फिया गया था जो 
अपनी नीति झौर कामों के लिए प्रांतोष व्यवस्थापक सभा के प्रति 
उत्तरदायो न था। 

(२) मद्रास ८, संयुक्त प्रांत ६, बंबई, बंगारू, पंजाब झोर वर्मा ५, बिहार, 
उड़ीसा शोर श्रासाम ४, शब्लौर मध्यप्रांत श्रौर चरार ३ ।॥ 
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भारत-सरकार और शह्ासन-खुधार--इस काल की 
पांचवी उल्लेखतीय योजना भारत-सरकार” की योजना थी। यह 
१३ नववर, सन्‌ १६३० को प्रकाशित की गयी थी। भारत-सरकार ने 
तत्काल्लांन सारा योजनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन करके यह 
याजना तैयार को थी। भारतवप की राष्ट्रीय सांग के महत्व को स्वीकार 
करते हुए, भारत-सरकार ने प्रांतीय शासन के वे ही मूल सिद्धांत रखे थे 
जा साइमन योजना के थे, किंतु केंद्रीय शासन सुधार में दोनों में कुछ 
सतभंद था। संभवतः केंद्रीय शासव-सुधार सें भारत-सरकार की 
याजना, भारतीय कमेटी की योजना से बहुत कुछ प्रभावित हुई थी । 


(अ ) प्रांतीय शासन--साइमन कमीशन की भांति भारत-सरकार 
चाहती थी कि प्रांतीय सराज्य शीघ्र ही स्थापित किया जाय, पसिंघ 
आर उड़ीसा के नये प्रांत बनाये जाय, प्रांतीय व्यवस्थापक सभाओं 
का आकार ओर कार्यकाल बढ़ाया जाय ओर सांगदायिक निवोचन 
प्रणाली क्रायम रखी जाय । भारत-सरकार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और 
विहार में दो सभाओं के व्यवस्थापक मंडल के स्थापित करने के पत्ष में 
थी ओर उसने भिन्न भिन्न संप्रदायों को सांप्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली 
के मिटाने का अधिकार भी दिया था*। साइसन कमीशन की भांति 
भारत-सरकार भी निवाचकों की संख्या वढ़ाना चाहती थी किंतु ख्रियों 
के मताधिकार के विषय में उसके विचार साइमन योजना से भिन्न थे। वह 
चाहती थी कि स्त्रियों को मताधिकार देना प्रांतीय व्यवस्थापक सभाओं 
पर छोड़ दिया जाय ओर पंद्रह वरस के पश्चात्‌ समस्त निर्वाचन 
अधिकार की जाँच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की जाय जो 
निर्वाचकों की संख्या बढ़ाने के विपय सें सिफ्ारिशें करे। प्रांतीय शासन 
(१) इस योजना को अंगरेजी में (0एशःशशा। ता गवीं० 7008].000) कहते 
हैं। इसके श्रंत में लॉर्ड श्र्विन, सर विलियम बर्डबुड, सर जेम्स क्रेरार, 
सर जॉर्ज शुस्टर, सर बी. एल. मित्र, सर फजूले हुसेन, और मिस्टर जे. 
डब्ल्यू., भोर के हस्ताक्षर थे। 

(२) सांप्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली तभी समिटायीं जा सकती थी जब व्यव- 
स्थापक सभा में उस संप्रदाय के जितने सदस्य हों उनके दो तिहाई 


उसके मिटाने के पक्ष में हों । 
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के विषय में, भारत-सरकार, सरकारी मंत्रियों के भी पक्ष सें थी किंतु 
उसका विचार था कि ऐसे मंत्री शायद ही कभी नियुक्त किये जायेँ। ऐसे 
मंत्रियों के नियुक्त किये जाने के लिए भारत-सरकार मंत्रि-संडल की 
अनुमति आवश्यक समझती थी। भारत-सरकार, मंत्रि-मंडल-निमोण 
के सांप्रदायिक आधार के विषय सें क़ानून बनाने के प्रतिकूल थी, किंतु 
उसका विश्वास था कि गवनेर प्रभावशाली अल्प-संख्यक जन-समुदायों 
के प्रतिनिधियों को मंत्रि-मंडल में अवश्य स्थान देंगे। प्रांतीय शासन की 
अन्य बातों के विषय में भारत-सरकार के प्रायः वे ही विचार थे जो 
साइमन कमीशन के | 

(ब ) केंद्रीय शासन--केंद्रीय शासन के विषय में भारत-सरकार 
ओर साइमन कमीशन में कुछ सतसेद था। केंद्रीय शासन के सुदृढ़ 
ओर शक्तिशाली होने के सिद्धांत को मानते हुए, भारत-सरकार ने उन 
तीन वातों पर ज़ोर दिया जिन पर केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना 
निर्भर था। वे निम्नलिखित थीं-- 

(क) शासन-विभाग की एकता, 

(ख) शासन-विभाग और नियम-विभाग में सहयोग, और 

(ग) जन-सम्सति का सहयोग | 

भारत-सरकार के विचार में, शासन-विभाग की समुचित एकता 
स्थापित हो चुकी थी किंतु शेष दो बातों के विषय में उसे कुछ संदेह था । 
अतएव उसने सिफारिश की कि कार्यरूप में केंद्रीय सरकार का काम 
दो भागों में विभक्त किया जाय, जिनमें से एक विशेषतया ब्रिटिश पार्ले- 
सेंट के अधीन हो ओर दूसरा भारतीय व्यवस्थापक मंडल के | केंद्रीय 
शासन-संचालन के लिए एक मंत्रि-मंडल' स्थापित किया जाय जा 


(१) मंत्रि-मंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का होना श्लननिवार्य था। उनका 
काम था उन विषयों की देखभाल करना जो पालंमेंट के श्रधीन थे । 
इस प्रकार मंत्रि-मंडल में कुछ सरकारों सदस्य होते श्लौर कुछ ग़ैर-सर- 
फारो । साधारणतया व्यवस्वापक मंडरू के प्रभावचाली सदस्य ही गेर- 
सरकारी मंत्री मियुकत्त किये जाते । भारत-सरकार को विद्चास था कि 
मंत्रि-मंडल के उपर्युक्त दोनों प्रकार फे सदस्य एकमत होकर झासन कर 
सकेंगे । कितु यदि किसी घिपय में मतनेद हो श्रौर गवर्नर जनरल 
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साधारणतया भारतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदायी हो. पर 
उन विषयों सें जिनकी जिस्सेदारी पालेमेंट पर है, गवनेर जनरल संत्रि- 

डल ओर व्यवस्थापक मंडल के निर्णय को रद करके. उनकी मर्जी के 
प्रतिकृल भी जो चाहें, कर सके। एसा करने से केंद्रीय शासन सच्ढ 
ओर शक्तिशाली बना रहेगा ओर उसे उ्यवस्थापक संडल ओर जन- 
सन्‍्सति का सहयोग मिल जाययगा। भारत-सरकार की योजना के अनु- 
सार मंत्रि-संडल के रेर-सरकारी सदस्य न तो अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा 
ही हटाये जा सकत थे ओर न उनका वेतन ही व्यवस्थापक मंडल की 
स्वीकृति पर निर्भर था । किंतु गवनर जनरल स्वयं डस मंत्री को संत्रि- 
संडल से निकाल सकते थे जिसका प्रभाव, व्यवस्थापक मंडल सें कम 
हो जाय ओर उसके स्थान पर नय मंत्री को नियुक्त कर सकते थे। भारत- 
सरकार लेजिस्लेटिव असेंवली के परोक्ष नि्वांचतन से सहमत न थी। उसकी 
इच्छा थी कि असेंचली ओर कोसिल आफ स्टेट दोनों के आकार बढ़ाये 
जायें ओर उनका कार्यकाल क्रमशः पाँच ओर सात साल कर दिया 
जाय | असेंवली के २०० सदस्यों में से १६० साधारण ओर विशेष 
निवाचन-संघों द्वारा चुने जाये ओर 2८ सरकार द्वारा मनोनीत किये 
जायोँ। भारत-सरकार कोसिल आफ स्टेट के परोक्ष निवोचन से कुछ 
हद तक सहसत थी ओर निवाचित ओर मनोनीत सदस्यों के सन्‌ १६१८ 
के अनुपात क पक्ष स था। 

(स ) विविध सिफ़ारिशें--भारत-संत्री ओर पालंमेंट के हस्तक्षेप 
के विषय में भी भारत-सरकार ने छुछ सिफ़ारिशें की थीं। उसने ग्यारह 
ऐसे विषयों क़ी सूची चनायी थी जिनसे आवश्यकतानुसार पालमेंट 
का हस्तक्षेप अनिवायं था।। उसका विचार था कि भारतन्सरकार 





उनमें से एक का साथ दें, तो गुर-सरकारी सदल्य अपना त्यागपन्न दे सकते 
थे गौर सरकारी सदस्य अपने विरोध की सूचना भारत-मंत्री के पात भज 
सकते थे। भारत-सरकार को ब्लाशा थी कि त्यागपत्र स्वीकार करने के 
पइचात इसरे मंत्री आसानी से मिल जायेंगे । वह भारतीय राजवीत्तित्ञों 
की अडंगा-नीति से परिचित थी, पर उसे विद्वात्त था कि अंत में झड़ंगा 
के स्थान पर विवेक की विजय होगी और मंज्रि-मंडर आसानी से चनाय 
जा सकग। 


(१) सूची इस प्रकार थी--(१) भारत-मंत्री के अधीद विषय (२) चाहर्ो 
आक्रमणों से देश को रक्षा (३ ) सामाज्य बौर विदेशों के अधिकारों 
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भविष्य में, भारत-मंत्री की केवल एजेंटमात्र न रह जायगी ओर आव- 
श्यकतानुसार भारत-समंत्री का निरीक्षण भी पू्वचत्‌ होता रहेगा। भारत- 
सरकार इंडिया कोसिल के तांड़ने के पक्त में थी किंतु वह भारत-मंत्री 
को कुछ ऐसे सलाहकार अवश्य देना चाहती थी जो उसे कोष 
नोकरियों, फोजी समस्याओं आदि के विषय में सलाह देते रहें। 


उपसहार---उपयुक्त पांच योजनाएँ इस काल की महचपूर्ं 
योजनाएँ थी। इनके अतिरिक्त सैकड़ों ओर भी योजनाएँ थीं जो 


[इमन कमीशन के सामने किसी विशेष दृष्टिकोण से पेश की गयी थीं। 
इस स्थान पर उन सबकी विवेचना करना संभव नहीं। उपयुक्त पांचों 
योजनाओं में किसी से भी भारतवर्ष के सब दल संतुष्ट न थे। साइमन 
कमीशन, भारतीय कमेटी ओर भारत-सरकार की योजनाएँ, राष्ट्रवादी 
ओर उदारवादी राजनीतिज्ञों की इृष्टि में अपयाप्त, निराशाजनक आओर 
अपसानसूचक थीं । उनमें भारतीय स्वराज्य की मांग का एक अंश भी 
न था। सरकारी सदस्य ओर भारतीय ओर विदेशी अनुदार राजनीतिज्ञ, 
उन्हें पर्याप्त आशाजनक ओर उन्नतिशील समभते थे। उनकी धारणा 
थी कि साइमन-योजना भारतवर्प को क्रमशः ओपवनिवेशिक खराज्य की 
आओर लिय जा रही थी ओर कुछ दिनों में भारतवप का ब्रिटिश राष्टर-समह 
के अन्य सदस्यों का सा स्थान मिल जायगा। नेहरू-याजना ही एक ऐसी 
योजना थी जिससे भारतवप के सारे राजनीतिक दल अधिक से अधिक 
सहमत थे। पर अंत में कांग्रेसवादियों ने उसका समाप्त समझा और मुस- 
ल्‍्मान भी उसके सांप्रदायिक निर्णय का विरोध करने लगे। अत््व इन 
योजनाओं में से एक भी पूर्णतया स्वीकार न की गयी। पर इसमें 
संदेह नहीं क्रि भारतवप के भावी शासन-विधान के निर्मित करने में 
इन योजनाओं का परोक्ष रीति से बहुत कुछ प्रभाव पड़ा । 


की रक्षा, (४) साम्राज्य श्रीर भारतवर्ष के दीच के मामले, (५) भारत-मंत्री 
के प्रंतर्राप्ट्रीय फर्तव्य, (६) देश की श्रांतरिक सुव्यवस्था, (७) प्राथिक 
स्थिरता, (८) प्रल्प-संस्यक जन-समुदायों फी रक्षा, (९ ) प्रन्यायपूर्ण 
ग्राथिक घोर व्यापारिक भेदभाव, (१०) भारत-मंत्री द्वारा भरती फी 
गयी नौकरियों फी रक्षा घ्लोर (११) शासन-विधान फी रक्षा । 
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चर 4 

संघ राज्य की कल्पना--भारतीय परिस्थिति--भारतीय व्यवस्थापक सभा 
(अ्रसेंबली ) में चहल पहल--सांप्रदायिक वैमनस्य--आतंकवा दियों के कारनामें--- 
पूर्ण स्वतंत्रता की श्रोर---सविनय अवज्ञा श्रांदोलन--सरकार की दमन-सीति-- 
सुलह के प्रयत्त--प्रथम गयोलमेज परिषद--प्रथम योलमेज्‌ परिषद और भारतीय 
लोकमत--अविन-गांधी समरोता--इंगलेड रवाना होने के पहले--द्वितीय 
गोलमेज्‌ परिषद--भारतवर्ष में भयानक परिस्यिति--श्रांदोलन और दमन-- 
सांप्रदाधिक निर्णय और पुना-पेक्ट--तृतीय गोलरूमेज़ परिषद--कांग्रेस की नीति 
में परिवर्तत--सन्‌ १९३५ का भारतीय शासन-विधान । 


संघ राज्य की कल्‍ल्पना--अद्यपि भोगोलिक ओर सांस्क्ृतिक 
दृष्टि से समस्त भारतवर्ष एक्र ही देश है, पर उसकी राजनीतिक एकता 
एक प्रकार से हमेशा ही स्वप्रवत्‌ रही है। इसमें संदेह नहीं कि भूत 
काल में अशोक, अलाउट्टीन खिलजी, ओरंगज़ेब आदि महान सम्राट 
समस्त भारतवर्ष को अपन अधीन कर सके थे, पर उनकी सफलता 
वास्तव में क्षणिक थी ओर उनकी मृत्यु के पश्चात भारतीय राजनीतिक 
एकता पुनः खप्नवत्‌ हो गयी थी। संभवतः उनके शासन-काल में भी 
राजनीतिक एकता केबल संदिग्ध रूप से ही स्थापित हा सकी थी। 
आधुनिक काल में आने जाने के सभीतों के कारण समस्त भारतवर्ष बहुतरी 
बातों में एक हो गया है, पर राजनीतिक दृष्टि से अब भी उसके दा हिस्से 
हैं, देशी रियासतें ओर ब्रिटिश भारत | दोनों का मिला कर संध राज्य 
स्थापित करने से यह भेदमाब भी मिट जायगा ओर समस्त भारतवप की 
राजनीतिक एकता स्थापित ह। जायगी । 

सहासमर के पूर्व इस देश में भारतीय संघ राज्य की विशेष चर्चा 
न थी । किंतु महासमर के पश्चात यह परिस्थिति विल्कुल बदल गय्री 
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ओर देशी नरेश ओर उनकी प्रजा, ब्रिटिश भारतीय राजनीतिज्ञ और 
सरकारी कर्मचारी, सभी भारतीय संघ राज्य का सखप्न देखने लगे। 
मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आर नेहरू-योजना में यह कल्पना विद्यमान थी। 
नरेंद्र-मंडल में इसको चचा होती थी ओर देशी नरेश भी इसके पक्त- 
पाती हो गये थे! । पर किसी का यह आशा न थी कि निकट भविष्य 
में यह कल्पना मूतिमान खरूप धारण कर रूकेगी। ब्रिटिश भारत की 
राजनीतिक प्रगति इस ओर अवश्य थी। प्रांतीय स्व॒राज्य स्थापित होने पर 
भारतीय संघ राज्य द्वारा ही भारतवपष की राजनीतिक एकता क़ायम रखी 
जा सकती थी । पर देशी रियासततों का राजनीतिक विकास इस ओर न 
था। वे मध्यकालीन रंग में रंगी थी ओर उनमें वह राजनीतिक जागृति 
न थीजा संघ राज्य स्थापित करने के लिए आवश्यक थी। प्रथम गोलमेज़ 
परिपद में, देशी रियासतों ओर ब्रिटिश भारत के डेलीगेटों ने संघ राज्य 
की कल्पना को कायोन्वित करने के पक्ष में अपने विचार प्रकट किय | तब 
से ओपनिवेशिक स्वराज्य, केंद्रीय उत्तरदायी शासन आदि के स्थान में 
भारतीय राजनीतिक वातावरण में संघ राज्य की चर्चा का ही प्राघान्य हों 
गया ओर सन्‌ १७३४ में ब्रिटिश पालमेंट में भारतीय संघ राज्य का 
शाससन-विधान पास भी कर दिया | 


भारतीय परिख्थिति--सन्‌ १८ लेकर १९३४ तक के 
आठ बरस भारतीय इतिहास में बड़े महत्व के हैं । इस काल में एक 
ओर ता भारत-सरकार द्वारा सनोनीत भारतीय डेलीगेट, गोलमेज़ परि- 
पदों में. भारतवर्ष का भावी शासन-विधान तेयार कर रहे थे ओर दूसरी 
ओर भारतवप में कांग्रेस, गांधी जी के नेतृत्व में, सविनय अबज्ञा आंदो- 
लन द्वारा, पूर्ण खारधीनता के पथ पर अग्रसर थी। उग्र राजनीतिज्ञों का 
सहयोग प्राप्त करने के लिए इसी काल में कई महत्वपूण सरकारी घोप- 
णाएँ की गयीं जिनके आधार पर अर्विन-गांधी समझोता हुआ ओर गांधी 
जी दूसरी गालमेज़ परिपद में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि हो कर शरीक 
हुए। झ्सी काल में भारतीय व्यवस्थापक सभा में कई सनसनीदार घट- 
नाएं हुई ओर आंतकवादी कई सरकारी पदाधिकारियों के वध करने में 





(१) देखिप 5. ५. शाएा: तिवेता ऑैताल्र गावे किज्ञानी वीती॥-..7] 7 
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सफल हुएं। इस अपूव परिसख्विति का सामना करने के लिए भारत-सरकार 
का असाधारण ढंग से काम करना पड़ा | साधारण क़ाननों के स्थान पर 
आडनसा का शासन स्थापित हुआ जिसके कारण हज़ारों कांग्रेसवादियों 
का कारावास का दंड सिल्षा ओर फलखरूप राष्ट्रीय आंदोलन भी कुछ 
कमज़ार पड़ गया। इसा काल में कई स्थानों में हिंद-मुसल्मानों के भीपण 
दगे हुए ओर सांप्रदायिक चेसनस्य ओर उस पर निभर सांप्रदायिक मांगों 
का यहां तक वृद्धि हुई कि भारतीय डेलीगेट गोलमेज़ परिषदों में सांप्र- 
दायिक समस्या का खय न हल कर सके आर भारतवप का प्रधान मंत्री 
का निणुय स्वीकार करना पड़ा। इस परिच्छेद में हम उपयुक्त सारो बातों 
पर थोड़ा वहुत प्रकाश डालने का प्रयत्र करेंगे। 


भारतीय व्यवस्थापक सभा ( असेंवली ) में चहल 
पहल--१6२८ से लेकर १६९३४ तक भारतीय व्यवस्थापक सभा में 
काफ़ी चहल पहल रही | इसका मुख्य कारण था असेंवली में कांग्रेसी 
सदस्यों की उपस्थिति। पं० सोतोलाल नेहरू, पं० मदनमोहन सालवीय, 
लाला लाजपत राय आदि की उपस्थिति के कारण असेंवली के वादविवादों 
में एक ऐसी स्फूृति आ गयी थी जो इसके पहले कभी न पायी गयी थी । 
कांग्रेसी ओर राष्ट्रीय दल के सदस्य सरकारी नीति की तीत्र आलोचना 
करते थे ओर महत्वपूर्ण सरकारी प्रस्तावों को भी गिराने में सफल होते 
थे। असेंवली द्वारा पास किये गये अथवा रद किये गये सच प्रस्तावों 
पर प्रकाश डालना इस स्थान पर संसव नहीं। पर असेंवली के कुछ 
महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर प्रकाश डालना, भारतीय राष्ट्रीय जाग्रति के 


वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आवश्यक ग्रतीत हांता है । 


कांग्रेस का कोसिल मोचा स्वराज्य पार्टी के जन्म के साथ साथ 
आरंभ हुआ था। सख्राज्य पार्टी अड़ंगा-नीति से काम करती थी । वजट 
का रद करना, सरकारी प्रस्तावों का गिराना, सरकारी नीति की तीत्र 
आलोचना करना, असेंवली भवन से एक साथ वाहर निकल आना आदि 
उसकी नीति के कार्योन्वित करने के मुख्य साधन थे। सन्‌ १६२७ के 
आरंभ में असेंवली के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि रुपये की दर १६ 
पेंस हो अथवा १८ पेंस। सरकार १८ पेंस के पक्त में थी और राष्ट्रवादी 
१६ पेंस के | राष्ट्रवादियों का कहना था कि यदि रुपये की दर १८ पेंस 


( १६४ ) 


नियत की जायगी तो विदेशी माल भारतवर्ष में सस्ता विकेगा ओर विदेशी 
बाजारों में भारतवर्ष के कच्चे माल का मूल्य कम हो जायगा। अतएव 
(८ पेंस की दर भारतीय दस्तकारी ओर ऋषि दोनों के लिए अहितकर 
सिद्ध होंगी | वोट लिए जाने पर तीन अधिक मतों से असेंवली ने सर- 
कारी दर को ही अपनाया ओर राष्ट्रवादियों को हार खानी "ट्री! । 


१ फरवरी, सन्‌ १६२८ को रिज॒वे बेंक संबंधी दूसरा बिल असें- 
बली में पेश हुआ | इस विषय का पहला वित्न जनवरी सन्‌ १६२७ में 
पेश किया गया था और वह अब भी असेंवली के विचाराधीन था। 
सरकार के कथनानुसार रिज़ब बेंक स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था, 
देश की मुद्रा-संबंधी नीति को भारत-मंत्री के नियंत्रण से हटा कर देश के 
एक बैंक के नियंत्रण में कर देना । उस समय सरकार का विचार था कि 
बेंक के १६ संरक्षकों ( डाइरेक्टरों ) में से & चुने हुए हों और बैंक की 
पूँजी स्टॉकहोल्डरों की हो । फरवरी सन्‌ १६२४८ में अर्थ-सचिव ने, पहले 
बिल के विचाराधीन होते हुए भी, रिजर्व वेंक संबंधी एक दूसरा बिल 
असेंवली के सम्मुख रखा | कुछ सदस्यों के आपत्ति करने पर अध्यक्ष 
पटेल ने इस विषय में अपना यह निर्णय दिया--“जब किसी ऐस बिल 
में, जो सभा के सामने पेश हो चुका हो, आवश्यक परिवतंन करने हों तो 
उचित मार्ग यह है कि मूल बिल को पहले वापस लिया जाय ओर फिर 
उसमें परिवर्तन करके, उसे परिवर्तित रूप में दुबारा पेश किया जाय” | 
अध्यक्ष के इस निर्णय के कारण, सरकार ने पुराना विल ही क़ायम रखा 
पर उसका विचार अनिश्चित काल के लिए स्थगित करा दिया । 


(१) १८ पेंस की दर के पक्ष में ६८ वोट थे और विपक्ष में ६५॥ १८ पेंस 
की दर के कारण भारतवर्ष में विदेशी माल कुछ सस्ता श्रवद्य घिकता 
झौर इससे देश को लाभ पहुँचता; पर भारतीय दस्तकारियों को ठेस 
लगने फी भी झ्राशंफा थी । साथ ही भारतीय माल भी विदेशों में सत्ता 
बिकता श्रौर इस कारण भारतवर्ष को हानि पहुँचती । अनुमान किया 
जाता है फि इस दर फे कारण, भारतवर्ष को लाभ फी श्रपेक्षा हानि 
प्रधिक पहुँचती हैँ भौर देश को लूगनभग श्राठ करोड़ रपये सालाना का 
नुकसान बरदास्त करना पड़ता हूँ । 





(२) पट्टासि सीतारामब्या--कांग्रेस का इतिहास, हिंदी प्रनुवाद, पृष्ठ २८०। 


| 


9८ फरवरी हक 2८20 0 बम कक 7 लाजउपत जा जा पी 

(5६ फऋरवरा[, सन २६-८ का लाला क्ञाऊपत राघ ने ऋद्राय सहयांगी 
कमेटी की रियक्ति के विषय सें न्द्धि है 
केसटा का चिदु क्ति कांबएय स नउदच्धाज्लाखत झअस्ताव पंशक्रिया--'यह 


# 


है. आओ 3 
असचला सनन्‍कांचल यचचर ऊचरच् स सत्रार का सरह्चार क्वा यह सूचना 
55 ८5 व 2 मील 5 रेल 
फारश करता हू क उस पालसंटरा सच सं. जा सारतांद 





[ #क के 3 ७१ € अं छ न 
शासचं-ावधान का जा वे के लिए नियुक्त कथा गया हे इसऊफा लक्ष- 
सात्र कं वि से नहीं 2०० क आल धाम प्रस्ताव अल पा ८ हु छू 
सात्र सा विश्वास नहा हू | इस पस्ताव पर बढ़ ज्ञार का चहस हु आार 

५22 5 द्रव ०8 5 5 ड्च 
अंत स चंह ६ आधक सता स पास ना हा गया छिसके कारण सरहार 
0539 का ९७ रह कमेटी हक कु कि 





>> 
घ्ः 


असचला के सरत्या का संदादात करना पड़ा | 
के क्लिंदर सन एच्न्थ हक सावंजनलिक न अमयरना पट पेश हुआ 
5 बिलद्र, सच ूनप का सावजाचकऋन-रकानंदल पद्म हुआ | सर- 
/> ४ > 5 
कि 
ज्ञायगा 20200 प््च्दि शप्र्वा 
जायगा- पर राष्रचाइह्या का च्याहक्ष था कू इल चसारतादय राष्ट्रधा। 
की विरुद्ध ह 
आर ससाजवादया क चरुद्ध भा काम से जाया जायगा। दत्त पर अच्छा 


पु 


2 


खासा चहस हुई आर ऊब चांद लियथ गाय तच दाना आर चरादर वाट 


. आपसे चिय्य| परम आ, चार अं आलक ह दिल च््ो 
आाय | अत से अध्यक्ष थे अपन िशस्ाधयक (क्ास्टर )) वाद द्वारा इल 
गिरा दिया। जनवरा सन्‌ १६-6 का. दूसरा सावजदिऋ-रक्षानदलत्ष सर- 

३७९० आज 
सं चघे 





कार की ओर से असेचलीौ सें पेश हुआ । चहू कमेटी के सिपुद कर दिया 
गया ओर कमेटी की रिपार्ट भी तेयार हा नयी । + अग्रल का. अध्यक्ष 
पटेल ने मेरठ-पड़यंत्र-केस” के कारण, जा उस ससय न्यायालय के 
विचाराधीन था. सरकार का यह सलाह दी कि सुकृुससें के तथ हाने तक 


॥.. 


बल का विचार स्वगित कर शिया जाय झार यदि 
परमसावश्यक्र हा ता मेरठ-पह्यचत्र-कस उठा लिया ऊाव। सरकार ते उचदत 
एक भी नात ने साना आर इस कारण अध्यक्ष सहादु॒य ने १९ अमअत्त, 


अचासिनजन कान 


कानून का बचादा 


५ से 
सन्‌ १६-२८ का चल पर विचार करत का मदाह्य कर दा । इस निझुच 
सिमट » अग्रेल के 
के तीन दिन पहल असचलोा का चमनकाड हुआ धा। ऊझ अगम्रल्न का 
दर्शकों की गेलरी से दो चम सरछारो देंचों के पास गिर थ लिनक कारण 











(६) प्रस्ताव के पक्ष में ६८ छोद थे झौर विपक्ष में ६२ । 
([ २) चह दत्त कुछ दर्गदादियों के प्रतिकूल चलाया गया था, जो नियमानुझूल फम 


््ट्ाना अटल आओ || ्िलाओओ टाओओ 


स्थापित सरकार के मिद्दाने का प्रयत्त रह्थ 


महासमिति के श्लाठ सदस्य फेसे हुए थे झीर “न्यू स्पार्क के संपादक 
मिल्दर हचित्तन नी। 


हु 
2 रॉ 
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कुछ सदस्यों का चाट आयी थी! । १२ तारीख को वाइसराय की वक्त॒ता 
के पश्चात्‌ असेंवली स्थगित हुईं। बाइसराय ने अपनी वक्त॒ता में साद्व- 
जनिक-रक्षा-विल को ऑर्डीनेंस के रूप में देश पर लागू कर दिया ओर 
अध्यक्ष के निशुय पर भी कुछ विचार प्रगट किय जिसके कारण अध्यक्ष 
महोदय और वाइसराय में पत्र-व्यवहार हुआ ओर वाइसराय ने अध्यक्ष 
पटेल द्वारा निधोरित, असेंवली ओर अध्यक्ष के अधिकार संबंधी 
सिद्धांत को स्वीकार किया ओर स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी यह मंशा न 
थी कि वे असेंवली ओर उसके अध्यक्ष के अधिकारों में किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप करें । 

सन्‌ १८३० के आरंभ से असेंवली की चहल पहल कुछ कम हो 
गयी। लाहोर कांग्रेस के आज्ञानुसार स्वराजियों ने असेंवली से इस्तीफे 
दे दिये। अग्रेल में महामना पं० मदनमाहन सालबीय ओर नेशनलिस्ट 
पार्टी के सदस्य सरकार की साम्राज्य के साथ रिआयत करने की नीति 
( 7॥6 720॥6ए 0० ॥शांवों ?/९९'शा०० ) के कारण, असेंवली से 
अलग हो गय | दिल्ली अधिवेशन के पश्चान्‌ , अध्यक्ष पटेल भी. इस्तीफ़ा 
देकर असेंवली से अलहिदा हा गये । अब असेंबली के काम साधारण 
रीति से होने लगे | केवल नरमदल के ओर सरकारी सदस्यों के कारण, 
असेंवली में कभी कभी चहल पहल तो होती थी पर वेसी नहीं जेसी 
खराज्य पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी आर अध्यक्ष पटेल की उपस्थिति सें | 

सन १७३४ के निवाचन के पश्चात्‌ खवराज्य और नेशनलिस्ट पार्टियाँ 
पुनः असेंतलीं में पहुँचीं, परंतु विना अध्यक्ष पटेल के*। श्री भूला भाई 





(१) बम फेंकनेवाले भगर्तासह झ्लोर बरटुकेश्वरदत्त थे।ववे शीघ्र ही गिरफ्तार 
कर लिये गये थे । बम-कांड के पश्चात्‌ दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने 
प्रसेंबली को रक्षा फे लिए कुछ पोशाक पहने सिपाहियों को गंलरो में 
भेजा था । पर श्रध्यक्ष पटेल ने प्रसेंवली के श्रधिकारों को रक्षा के बहाने 
उन सबको गेलरी के बाहर निकाल कर गेलरी में ताला बंद करा दिया था। 
नौकरश्ाही की झसहानुनूतति के कारण ध्रध्यक्ष पटेल ने २० प्रप्रेड, सन्‌ १९३० 
फे प्रसेंबली की प्रध्यक्षता श्रीर सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया था । 
(३) भ्रसेंचली से इस्तीफा देने के पश्चात्‌ अध्यक्ष पटेल राष्ट्रीय प्रांदोलन में 

भाग लेने लगे। पेशावर गोली-फांड की रिपोर्ट पर विचार करते समय 


जी 


(२ 





१३5५ ७ 


























५६ श््फ 

इज ६)... ०. लो हस्त के आदादा वि ०. » ८: 
कहर कुय सथय थे | इनसक उद्च था आदादया के सचकादे हां छा ६ 

मल 3 30: कल 3 हल का सावाधे ् निस्तिलिखित रे था 

चसब्स्ताद का छुस्य जात का सावाये दन्‍दालिखितो धा-- 

अप) भारतीय ००० प 2-03: 36 ह्व ड च्चिा जायगा 

(ऊ) भारतीय व्यवसायों का केवल उतना ही संरत्षण जया ऊायया. 
जिससे कम विच्शाी माल भसारतद॒प शक ०० ० अमाअअ जनक ञ्सी ० मल 28. हिल 
जपप च जजना चाल सारतत्ध से रूपसभ उसला हुस पर पदेक सके 
ज्ञिस दास पर न्स्यी अकार का ञ्र्शी जप अरब 32.: किक मकर द. 27 कब है कि ३८ सकेगा न 2, 
जे जांच 4६ उत्तत अकार का इस चाल आर जहां तक हां सकेगा इय- 


सडइ के सातक्ष पर ऋघय सहससक्त ह्यूल लगाया जादइया | 


बम 3 तथा अच्च दाहरी छ्शों 5" साल पर 50 अप, 

(उ) इंयलेंड के तथा अच्च चाहरी छेशों के नाल पर जो सेद्साव- 
प्ण सहसउल लगाये यये हैं या लगाये जायँगे वे इस परकार से चइले 
2५ चहपुत जउचाद चब हू था लयाबथ जावय ब इस पदक्कार न उद्दले 





ज्ञायेंने 2 जय 2322 
जायय क इ्यचड का हांद पहुच । 


०० की ६ # 











(सं) ऊव कसी किसी भारतीय व्यक्साय को संरक्षण हेने रा 
टैरिफ बाड के सिपर् किया जावगा, तो भारत-सरकार उस ज्यद >> 
दारक बाड़ के लएुद किया जावगा; ता भारत-चसरकार उस वज्यद्साण से 
संचंध रखनेवाले ह्निदेन के हर उयचलाच को. यह >.5 £ 
सच्ध रुखतदातल चिदन के हर व्यवसाय का, यह अदसर हंगी कि वह 
अपना पक्ष का फ्श निज ओर ज सरों 5 च्लीलों का जवाद 23 5 
आपदा पक्ष पद्म कर आर दुंसरा का उतलाला क्वा जदाद व सके । 

जनवरी को असेंदली ने ७८ के विरुद्ध ६६ सतों से इस से 

९४ जनचरा का अचचलोां ने ए८ के विरुद्ध ६६ सता से इस सस- 

०, + ० 9 >>. ४. क्या ८3224: 325 
ऋात के आंत करन कई पक्त सं एक प्रस्ताव पास किया | एक दरस ऋ 

े श्र ० ५८० अ ब्पू का, ७७३ 
पश्चात्‌ . ३० चाद. सन ५६३5८ का अनसंदला ने आटाडा के समभकात #ऋ 

बे २ >> ० ४७ अत सन ० रे पारतचधं 
सी ऋत करन का चक्चारिश का | इच अउक्ाार इंलड आर सारतवप क 

--ै-.............न्‍नत++न्‍त-+ल लत वतन तन तर 


ध 
कांग्रेल-कार्य-समिति के सदस्यों में के ऋाथ दे भी पड गये आर उनको 
कांग्रेल-कार्य-समिति के सदस्यों के साथ दे भी पक ड़ गथ आर उनका 

32. ॥० पी. 


0] 
ट्े ्ड चजा े जेल में दे दीमार हो गये श््ड 
झट महीने क्तासऊ मिली | जेल में दे दीमार हैं| भए आर छांड जाये के 








घच्चाद न्ज्ज्लसटा 5 न द्दचा प> >> ई-> चयर्प डा क्री पर 
इचात्‌ू उनको अपनी इचा 'क्तराने क्षे छिए चुल्प जाता पड़ा। चहा पर 
जे 


प्रापंत ह्द्या 


रर अक्टूबर को उनका प्रार्पांत हुआ । 














घनच्चातों इंगलेंड झऋ चारतपवद मत । व्यादार के ध्र्ट घधषय में 
(१) ओोटावदा का समझौता इंगलेंड और भारतद् क्े व्यापार के दिषय में २० 
सन्‍काननमबछ ० अंधाी था ० झदतार इंजसर ४ अवभत 
अगस्त, सन्‌ १६३:४८ को किया यथा था। इसके अलुल्ार इंगरूड कू साल 
2, पर धारतवद् ह>ं भझाऊ पर 20७७० थे, रस््रादती दि 
प्र भारतदर्ष में और भारतवर्ष के भार पर इंगलेंड में रिह्लायती महुसुरू 


(२) पट्टानि सीतारामब्या-कांग्रेस का इत्तिहार, हिंदी अनुदाद, पृष्ठ ५२१॥। 


( १६6६ ) 


व्यापारिक समभोते के विषय में असेंवली ने सरकारी नीति का पूर्ण रूप 
से विरोध किया । 
कि कांग्रेस का दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव, संयुक्त पालेमेंटरी कमेटी की 
रिपोर्ट के विषय में था। वह तो पास न हो सका, परंतु मिस्टर जिन्नाह 
का संशोधन" , जो सांप्रदायिक निणय को छोड़ कर, उसी आशय का था 
जिस आशय का कांग्रेस का प्रस्ताव, ४८ के विरुद्ध ७४ मतों से पास हुआ। 
भारतीय व्यवस्थापक सभा के उपयुक्क कार्यों का विवरण, उसके सारे 
कार्यों का यथेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पयोप्त नहीं। किंतु उससे यह 
अबश्य मालूम होता हे कि उम्र राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त, भारतवर्ष के 


नननन+ न ननीन-पनन-न-कथ ५ बन-नननणननननीन गाना <+नन-न-न-न-नानयीानो नानी नी कनननननन-म-नन-ननननननन-नानयय-ीलिण-िनिनिीीनननीन-मन-म 3+मन-----++पम»नमम-म-न--++3नम«»3५««»»»म--+-++++3>3« 


(१) मिस्टर जिन्नाह का संशोधन निम्नलिखित था-- 

“थघहु कौंसिल सांप्रदायिक निर्णय को जैसा कुछ भी हो, उस समय तक 
के लिए स्वीकार करती हूँ, जब तक विभिन्न जातियों का श्रापस में सम- 
भौता तंयार न हो जाय । 

“प्रांतीय सरकारों की योजना के संबंध में इस कौंसिल की राय हुँ कि वह 
भ्रत्यंत श्रसंतोषजनक श्रौर निराशापुर्ण है, क्योंकि इसमें श्रनेक श्रापत्तिजननक 
बातें रखी गयी हं--जंसे दुहरी कींसिलों का कायम करना, गवर्नर को साधा- 
रण श्रौर विशेष अधिकार प्रदात करना, पुलिस के नियमों, गुप्त-चर विभाग 
शोर खुफिया पुलिस संबंधी धाराएँ। इसके कारण इक्ज्ञीव्यूटिव का नियं- 
न्नण श्रौर उत्तरदायित्व वास्तविक न होगा । जब तक इन श्रापत्तिजनक 
बातों को हटाया न जायगा, भारतीय लोकमत का कोई श्रंग संतुष्ट न होगा। 
“अखिल भारतीय संघ कहलाने वाली केंद्रीय सरकार की योजना के संबंध 
में कॉसिल की यह स्पष्ट राय हैँ कि यह योजना जड़ से दोपषपूर्ण है श्लौर 
ब्रिटिश भारत की जनता के लिए श्वस्वीकार्य है। इसलिए यह कीप्तिझ 
भारत-सरकार से सिफ़ारिश करती है कि चहु समाद की सरकार फो 
सलाह दे फि इस योजना के श्राधघार पर कोई कानून न बनावे । यह 
फोध्तिल इस बात पर ज्ञोर देती है कवि यहु स्थिर करने के लिए फि सिफ़ 
ब्रिटिश भारत में वास्तविक प्लौर पूर्ण उत्तरदावी सरकार फिस प्रकार 
स्वापित फी जाय, तत्काल हो चेप्ठा करे शोर इस उद्देश्य फो सामने रण्प 
कर घिना विरूंद भारतीय लोकमत फ़े परामर्श से स्थिति में परिवर्तन फरे। 
पट्टानि सीतारामव्या-फांग्रेस पाप. इतिहास, हिंदी धनबाद, पृष्ठ ५२२॥ 





९9280.) 


नरम आर खरतंत्र दलों के सदस्य भी सरकारी नीति को अविश्वास को 
दरष्टि से देखते थे। उनमें राष्ट्रीयता का भाव बढ़ता जाता था। यदि असें- 
वर्षों के सारं निशय उसके निवांचित सदस्यों के हो वाट पर किये जाते 
ता सरकार छा ग्रायः सभी सहत्वपूण प्रस्तावों पर पराजय का सामना 
करना पड़ता। असेवली ने ता इतना किया ही, अध्यक्ष पटेल भी अपनी 
याग्यता ओर खतंत्र विचारों के कारण, असेंवली ओर अध्यक्ष का स्थान 
संसार की दृष्टि सें वहुत ऊँचा करने में सफल हुए । उनके निर्णय इतने 
सहत्वपूर्ण ओर सनसनीदार हाते थे कि जनता का ध्यान तो असेंबवली 
की आर आकपित हांता ही था पर उनके निण॒यों को दोष्युक्त ठहरा कर 
काई उन्हें ग़लत सिद्ध करने का साहस तक न कर सकता था। वास्तव 
में अध्यक्ष पटेल संसार के महान अध्यक्षों में से एक थे | 


सांप्रदायिक वैेसनस्थ--इस पुस्तक के तीसरे अध्याय सें* 
हम सांप्रदायिक वेमनस्थ ओर उसके कारणों पर कुछ प्रकाश डाल चुके 
हैं। इस काल सें भी सांप्रदायिक दंगे पू्वंचत्‌ हाते रहे | १८ अगस्त 
सन्‌ १६२७ का असेंवर्ली में भाषण देते हुए, वाइसराय महादय ने वत- 
लाया था कि गत्‌ १८ महानों सें सांप्रदायिक झगढ़ों के कारण २४० व्यक्ति 
सारे गय थे ओर २५४०० घायल हुए थे। इन मगड़ों के कारण कितनी 
संपत्ति नए्ठ हुई थी, यह वतलाना कठिन है | सन्‌ १6२८ में सांप्रदायिक 
मेंगड़ों में छुछ कमी रहो । सन्‌ १६२६७ में बंचई का दंगा हुआ जिसमें 
ज्गभग २०० आदसी सारे गय ओर &०० घायल हुए। इस मभगड़े का 
मुख्य कारण जीविका का प्रश्न था । हिंदू हड़तालियों के स्थान पर पठानों का 
नियुक्त किया जाना इस झगड़े का सुख्य कारण था। सन्‌ १६३१ में 
कानपुर का भयंकर रक्तपात हुआ" । कितने सरे, उनकी ठीक ठीक संख्या 
का पता लगाना कठिन है । कहा जाता है कि लगभग ४००-५०० मनुष्य 
मोत के घाट उतर और हज़ारों घायल हुए। मंदिरों ओर मस्जिद्ों में 
आग लगायी गयी, सेकढ़ों घर जला दिय गये ओर अनेक निरपराध ली, 





(१) देखिये तीसरा परिच्छेद, पृष्ठ ७३ से ७५ तक। 

(२) कानपुर के रक्‍तपात का तत्कालीन क्वारण राजनीतिक था। हड़ताल 
कराने के प्रयत्न में मुसलमान दूकानदारों और हिंदू हड़तालियों में सुठ- 
भेड़ हुई थी जिसके कारण कानपुर का भयंकर सांप्रदाधिक दंगा हुझ्ला था। 


( १७१ ) 


पुरुष, वालक ओर वालिकाएँ गुंडों के अत्याचारों के शिकार बने । सन्‌ 
१८३२ में बंबई में पुनः झगड़ा हुआ जिसके कारण लगभग २०० मनुष्य 
मर ओर ३००० घायल हुए। इस भगड़े में सांप्रदायिक वेमनस्य की मात्रा 
सन्‌ १६२६ के झगड़े से छुछ अधिक थी। अगस्त सन्‌ १८३४ में प्रधान- 
मंत्री का सांत्रदायिक निर्णय प्रकाशित हुआ। इस निर्णय के अनुसार 
मुसलमानों को जन-संख्या के अनुपात से कुछ अधिक प्रतिनिधि दिये 
गय थे। अतण्चब प्रस्तावित शासन-विधान की अन्य बातों का न मानते 
हुए भी वे इस निणंय से संतुष्ट थे। सन्‌ १६३२-३३ में सांप्रदायिक झगड़े 
कुछ कम हुए, पर सन १६३३-३४ में उनकी संख्या पुनः बढ़ी । अयाध्या 
में वकरीद के अवसर पर भीपण दंगा हुआ । गाजीपुर में हिंद मुसलमानों 
ने एक दूसरे का हलाल किया। तत्पश्चात्‌ य भगड़े न्‍्यूनाधिक होते ही जाते 
आर यद्यपि य पहले त्रिटिश भारत में ही हुआ करते थे, पर अब देशी 
रियासतें भी इनसे मुक्त नहीं हें । 
सांप्रदायिक वेमनस्य भारतवर्ष की एक साचनीय समस्या है । धामिक 
एवं व्यावहारिक कारणों के अतिरिक्त, आशिक ओर राजनीतिक कारण 
भी, अब उसकी ज्वाला का प्रज्ज्वलित करने लगे है। भारतवर्ष की सभी 
उत्तरदायी संस्थाएँ इसक मिटाने के पक्ष में ह। हिंद ओर मुसलमान 
नेता इसके पतक्तपाती नहों हैं। सरकार भी इसके मिटाने का भरसक 
प्रयन्ल करती है । फिर भी सांप्रदायिक झगड़े हांत ही चल आते हैं । 
क्या थे सबंदा हाते रहेंगे ? संभवतः नहीं | राष्ट्रीयवा की लहर दिन पर 
दिन बढ़ती जाती है। हिंदुओं ओर मुसलमानों के इष्टिकाण में नित्य प्रति 
परिवतंन हाते जाते है। देश के नवयुवक अपने बुज़गां के अपरिवतनवादी 
विचारों का विराध करने लगे हैं। कहा जाता है कि खतंत्र भारत में 
सांप्रदायिक वेमनस्य का नामानिशान तक न रहेगा। शायद इसके पहल भी 
सांप्रदायिक समस्या सुलभ जाय । पर यदि कुछ कारणों से सांप्रदायिक 
एक्य शीघ्र ही स्थापित न हा सके तो भी यह बात निविवाद हैं कि सर- 
कार अपनी अधिक सतकता से सांप्रदायिक दंगों की संख्या घटा सकती 
है, उनकी भयंक्ररता में कमी कर सकती है ओर उनके कुप्रभावों ओर 
दुष्परिणामों का मिटा सकती है: । 
आंतकवादियों के कारनासे---प्रत्र काल की भांति इस काल 
में भी आतंकवादी अपने काम में लगे रहे। उनके उद्धेश्य की पृति के 


( १७श/ ) 


दो मुख्य साधन थे--( १) सरकारी अधिकारियों की गे 

श सुख्य साधन १) सरकारी या का हत्या करना ओर 
( २ ) डकेतियाँ डालना। उनके मुख्य केंद्र पंजाब, संयुक्त प्रांत, बंगाल 
आर बंबई से थे। उनके सभी कासों का विवरण देनः यहाँ संभव नहीं 


/<्‌ 


किंतु इस संबंध की निम्नलिखित घटनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-- 
_ सन्‌ १६२८ में मेरठ का षड़यंत्र पकड़ा गया, असेंवली भवन में वम 
गिर ओर दिल्ली से एक सील की दूरी पर वाइसराय की ट्रेन के नीचे बस 
फटा। सन्‌ १६३० में लगभग सो बंगाली नवयुवकों ने चटयाँव के 
तांपखाने पर आक्रमण किया। सन्‌ १७३२ सें पंजाब के ओर बंबई के 
स्थानापन्न गवनेरों पर गोली चलायी गयी ओर इसी साल में बंगाल के 
गवनेर पर एक महिला विद्यार्थी ने गोली चलायी। सन्‌ १७३४ में 
बंगाल के गवर्नर पर पुनः बार किया गया, पर उपयुक्त वारों की भाँति 
यह भो खाली गया। सन्‌ १९२६6 से लेकर सन्‌ १६३० तक आंतकवादी 
दुघटनाएँ बढ़ती रहों । उनकी संज्या सन्‌ १६०6 में ८ थी, सन्‌ १६३० 
में ५६, सन्‌ १६३९ में ८? ओर सन्‌ १६३४ में ८७। सन्‌ १६३१ और 
१८३२ सें आंतकवादी आठ सरकारी पदाधिकारियों की जान लेने में 
सफल हुए ओर €८ डकेतियाँ डालने में'। सन्‌ १६३२ के पश्चात्‌ 
उन्नकी संख्या क्रमशः कम होती जाती है. किंतु फिर भी यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता कि भारतवर्ष से आंतकवादियों का नामोनिशान 
मिट गया है । 
आंतकवादी भारतवर्ष के उन मनुष्यों में से हे जो अपने उद्टेश्य की 
पूर्ति के लिए भयंकर से भयंक्र काम करने में नहीं हिचकते। वे 
अपने सारे काम गुप्त रीति से करते हैं। देश की कोई भी उत्तरदायी 
संस्था उनके कारों की सराहना नहीं करती । अहिंसा का ध्येय सामने 
रखकर कांग्रेस ने कई वार उनके कामों को निंदनीय ठहराया है । गांधी 
जी के कथनानुसार हिंसा से भारतवर्ष का उद्धार नहीं हो सकता। उससे 
तो सारतवर्ष का पक्ष अधिकाधिक निर्वल होता जायगा। अन्‍य उत्तर- 
दायो संस्थाओं का सी ऐसा ही ख्याल है । अपने दुस्साहस से आतंक- 
वादी अपने प्राणों को व्यर्थ ही खोते जाते हैं। यदि वे अपने आतंकवादी 
कामों को छोड़ कर किसी दूसरे ढंग से देश-सेवा में लग जाय तो अपने 





(१) गावा॥ 498-92, 889 74- 


( १७३ ) 


प्राण खोये विना वे भारतबप के उत्थान सें बहुत कुछ सहायता पहुँचा 
सकते हैं। 

पूर्ण खतंत्रता की ओर--इस काल की सबसे अधिक 
महत्व की वातें थीं राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय शासन-विधान का 
निर्माण | हम साइमन कमीशन संवंधी कांग्रेस की नीति की विवेचना 
तीसरे परिच्छेद्‌ में कर चुके हैं! । भारतवर्ष के सभी प्रमुख राजनीतिक 
दलों ने उसके वहिष्कार का निश्चय क्रिया था। अतण्व कांग्रेस का भी 
डससे कोई सरोकार न था। मद्रास कांग्रेस ने कमीशन के हर हालत से 
ओर हर प्रकार से वहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया था। फिर भी 
कमीशन को, परोक्ष रीति से, कांग्रेस के विचारों का पता नेहरू-योजना से 
मिल गया था | कांग्रेस ने यह योजना इस शते पर अपनायी थी कि 
ब्रिटिश पालमेंट ३१ दिसंवर, सन्‌ १६२८ तक उसे क़ानून का रूप दे दे । 
पर पालंमेंट ने ऐसा न किया | इसी बीच में लॉ्ड अविन विलायत से 
लौटे ओर उन्होंने ३१ अक्टूबर, सन १७२७ को निम्नलिखित मह 
पूर्ण घोषणा की-- 

“स्ाइमन कमीशन के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री के साथ अपने पत्र- 
व्यवहार में कुछ महत्वपूर सूचनाएँ दी हैं। पहली वात तो यह है कि 
आगे चल कर प्रिटिश भारत ओर देशी रियासतों के पारस्परिक संबंध 
कैसे होंगे। अध्यक्ष महोदय की राय सें इस वात की पूरी जाँच होना 
आवश्यक है। दूसरी सूचना यह दी है कि यदि कमीशन की रिपोर्ट ओर 
उस पर सरकार द्वारा बननेवाली योजना में यह ब्रृहत समस्या शामिल 
करनी हो तो फिर अभी से कार्य-पद्धति में परिवत्तन कर लेना ज़रूरी 
मालूम होता हे । उनका प्रस्ताव है कि साइमन कसीशन ओर सेंट्रल कमेटी 
की रिपोर्टा पर विचार हो कर जब थे प्रकाशित कर दी जायेँ ओर पार्ल- 
मेंट की दोनों सभाओं की सम्मिलित समिति नियुक्त हा उससे पहले 
ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्य दानों के प्रतिनिधियों 
से विचार विनिमय करना चाहिय. जिससे सरकार की आर से पालमेंट 
के सम्मुख पेश हाने वाली अंतिम सुधार-योजना के पत्त में अधिक से 
अधिक सहमति प्राप्त है सके । भारनीय घारा-सभाओं एवं अन्य संस्थाओं 





(१) देपिये ठीसरा परिच्छेद, पृष्ठ ८४ से ८2६ तक 


की सलाह लेना तो ज्वाइंट पालमेंटरी कमेटी के लिए फिर सी लाभजझयक 
हांगा ही। परंतु इसका अवश्तर तव आवेगा जच यह योजना आये चत् 
कर दिल के रूप सें पालंसेंट के सन्‍्युख आवेगी। किंत कमीशन की राय 
में इससे पहले पूर्वोक्त ढंग की परिषद चुलानी पड़ेगी ! में समझता हूँ 
कि ब्रिटिश सरकार इन विचारों से पूर्णतः: सहसत है ।'*"* * 'अनससस्‍्त सन्‌ 


१६९९७ की घांपणा सें ब्रिटिश नीति का ध्यय यह बताया गया था कि ख- 
चतलिन-ससखाओ का ऋगरा: विकास किया जाय जिसतस ज्ाट्प साम्राज्य 
का अंग रइ कर भारत धीरे धीरे दायित्वपूर्णं शासन प्रात कर सके। 
परंतु सन्‌ १६१६ के सुधार-क्लाचून का अर्थ लगाने में विज्ञायत और 
भारत दाता हो शो सें त्रिटिश सरकार र्‌ की इच्छाओं पर संदेह किया 


गया ५ 2 लिए द> 

गया ह्‌ | इलालए छांटश सरकार न झुक यह स्पष्ट घापत कर दंत का 

अधिकार दिया हैं कि सन्‌ १६६१७ की घाषणा का यह असिग्राय असंदिग्ध 
55 

रूप से है कि सारत का अत्त से उपलिवश का दजा सतत 


इस घोषणा से सारतवर्ष के सॉडरेट राजनीतिज्ञ तो कुछ संतुष्ट हो यय 
के 


ओर उन्होंने गालसेज़ परिपदों में शामिल हाने का निश्चय किया । पर कांग्रेस 
अच सी संतुष्ट न थी | १ तवंचर, सन्‌ १६२८ को कांग्रेस-कार्य-समिति ओर 

महासना पं० सदवसोहन साज्नदीय, सर दुर सप्र. डाक्टर ऐसी 
वेसेंट आदि प्रमुख नेताओं की सम्मिलित सभा हुईं जिसके निशुय के 
आधार पर, एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया। उसका सूल संत्र था सारत- 
सरकार को नीति का इस प्रकार वदला जाना, जिससे देश की प्रमुख 


राजनीतिक संख्याएँ उस पर विश्वास करने लगें । इसके लिए चह आवब 





श्यक था कि ससकोते की नीति अखि्तियार की जा०: राजनीतिक ऋदी 
छोड़ दिय जाये: प्रगतिशील राजनीतिक संस्थाओं को काफ़ी प्रतिनिधित्व 


सबसे अधिक लिये जाय: परिषद शीघ्र ही चुलायी जाय आर उसमें 
भारतवपष का ओपनिवेशिक शासन-विधांद तंयचार किया जाय | 

३ दिसंचर को लॉड अविन ओर भारतीय नेताओं की झुलाकात हुई 
कांग्रेस की ओर से गांधी जी और पं० सांती लाल जां नहरू आसात्रत 





(१) पट्टानि सीतारामय्या--कांग्रेस का इतिहास, हिंढी अनुदाद, पृष्ठ३० ३-३० ९। 
(२) पट्टानि सीतारामव्या--हआांग्रेत का इतिहास, हिंदी अनुवाद, पृष्ठ, र२े०४॥ 


है] 
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किये गये थे । कुछ इधर उधर की बातों" के पश्चात्‌, लॉ अविन ने सस- 
मौते की बातचीत आरंस की | सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर थोड़ा बहुत 
विचार किया गया। गांधी जी चाहते थे कि बाइसराय उन्हें यह आखा- 
सन दें कि गोलमेज़ परिषद की कार्रवाई ओपनिवेशिक स्वराज्य को आधार 
मान कर होगी | पर वाइसराय महोदय यह आश्वासन देने का तैयार न 
थे। वे अपने उत्तर में केवल इतना ही कहते थे क्रि सरकार ने अपने 
विचार अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिये है। इसके आगे में कोई वचन 
नहीं दे सकता। “मेरी एसी स्थिति नहीं हे कि ओपनिवेशिक स्वराज्य का 
वादा करके गोलमेज़ परिपद में आप लोगों को बुला सकूँ”” । बाइसराय 
के इस उत्तर से कांग्रेस का श्रम दूर हा गया । सरकार ओर कांग्रेस का 
समभोता न हा सका ओर लाहोर कांग्रेस में नेहरू-याजना समाप्त समझी 

गयी । कांग्रेस का ध्यय पुनवार पूर्ण स्वाधीनता ह। गया | २६ जनवरी, 
सन्‌ १७३० को देश भर में स्वतंत्रता-दिवस मनाया गया ओर स्वाधीनता 
का घोपणा-पत्र प्रायः सभी स्थानों में पढ़ा गया३ । 


सबथिनय अवज्ञा आंदोलन--फरवरी सन्‌ १€३० क 
कांग्रेस-काय-समिति की वेठक सावरमती में हुइ। उसने गांधी जी ओर 





(१) इसी दिन वाइसराय की गाड़ी के नीचे बम फटा था जिसके कारण 

उनका एक करमंचारी घायल हुआ था । थे स्वयं वालू बारू बच गये थे । 

नेताश्नों ने वाइसराय से इस दुर्घटना के विषय में रंगभग ४५ मिनट 

तक वातें को । उसके पच्चचात्‌ वास्तविक प्रइनों पर बातचीत झारंभ हुई । 

पट्टाभि सीतारामय्या--कांग्रेस का इतिहास, हिंदी श्रनुवाद , पृष्ठ ३०७ । 

(३) स्वाधीनता दिवस के एक दिन पहले, २५ जनवरी को, बाइसराय ने 
अपने श्रसेंवली के भाषण में गोलमेज परिषद संबंधी. निम्नलिखित 
विचार प्रगट किये थे--“परिषद भिन्न भिन्न मतों को स्पप्ट झ्लौर एक करने 
शोर सरकार को रात्ता दिखाने के लिए की जायगी | योजना बना कर 
पालंमेंट फे सम्मुख उसे रखने की जिम्मेदारी तो सरकार पर ही रहेगी" । 
धाइसराय के इस भापण ने कांग्रेस को ठीक ठीक बतला दिया छि गोल- 
मेज परिषद पया कर सकेगी जिसके छारण कांग्रेसवादियों के घिचार उस 
ग्रोर से श्लोर भी हुट गये । पट्टानि सीतारामय्या--झांग्रेस का इतिहास, 
हिदी खनुदाद, पृष्ठ ३१६॥ 


नी 
| 
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आहसा से विश्वास रखने वाले उनके साथियों को, जब, जहाँ तक और 
जिस प्रकार उचित समभे. सविनय अवज्ञा करने की आज्ञा दे दी। कु 
दिनों के पश्चात्‌ गांधी जी का आंदोलन चलाने की भी सत्ता दे दी गयी * । 
गांधी जो ने नसक-क्ानून भंग करके सविनय अवज्ञा करने का निश्चय 
किया । आंदोलन चलाने के पूर्व २ साचे, सन्‌ १९३० को उन्होंने लॉ्ड 
आंवन के पास एक पत्र भेजा, जिससें इंगलेड ओर अंगरेज्ञ जाति के 
सित्र हाते हुए भी उन्होंने भारतवप में ब्रिटिश शासन की बुराइयों पर 
प्रकाश डाला ओर वाइसराय से आदरपूर्वक उन्त बुराइयों के दूर करने 
का अनुरोध किया । पत्र के अंत सें उन्होंने चाइसराय को यह चेत्तावनी 
दी कि 'यदि इन बुराइयों को दूर करने का उपाय आप नहीं हों कर सकेंगे 
आर सेरे पत्र का आप के हृदय पर असर नहीं होगा तो इस सास 
की १९ तारीख को में आश्रस से उपलब्ध साथियों को लेकर नमक-क्वानून 
तोड़ने के ज्िण चल पडंगा? ।* वाइसराय ने अपने उत्तर में गांधी जी के 
उपयुक्त विचारों पर खेद प्रगट किया ओर कहा कि ऐसा करने से 
सावेजनिक शांत के भंग होने की आशंका थी। 

फलसखरूप १४ मा्च को गांधी जी अपने ७७ साथियों के साथ 
नमक-क्राचून तोड़ने के लिए चल पड़े । २७ दिन पेदल चलकर ओर 
लगभग २०० मील की यात्रा समाप्त कर, ५ अग्नेज्ञ को प्रातःकाल सब 
लोग डॉडी पहुँचे ओर प्रा्थना करने के पश्चात्‌ वहीं पर, समुद्र तट से 
नसक वीन कर नसक-क्लानन तोड़ने के लिए निकल पड़े। आखिरकार 
ससक-क़ानन संग हो गया। तत्पश्चात्‌ गांधी जी ने उन सब लोगों को नमक 
बनाने का अधिकार प्रदान किया जो कारावास सोगने के लिए तंयार 
थे | अपने इस समय के वक्तव्य सें उन्होंने यह सलाह दी कि कांग्रंस 
कायकतों सव्ंत्र नसक बनावें ओर जहाँ शुद्ध नसक वन सके वहाँ उसका 
प्रयोग भी करें। वे ग्रामवासियों को भी नसक चनाना सिखा दे आर 
उन्हें यह भी जता दें कि नसक बनाने सें कारावास मिलने का भय था | 





(१) महासमिति ने झ्रहमदाबाद के श्रधिवेशन में गांधी जो को यह सत्ता दी यी। 

(२) पत्रवाहक रेजीनॉल्ड रेनॉल्ड नाम के अंगरेज्‌ युवक थे। 

(३) इस पत्र का शीर्षक अंतिम चेतावनी रखा गया था। पत्र के लिए देखिये 
पट्टाभि स्ीतारामय्या--#ंग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३२१ से ३२६ तक। 

(४) गांधी जी के वक्‍तव्य के लिए देखिये पट्टानि सीतारामब्या--कांग्रेस्त का 


इतिहास, हिंदी श्रनुवाद, पृष्ठ ३३५ से ३३७ तक । 


505५.) 


५ मई की रात को गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गय। सरदार वल्लमभाई 
पटेल को इसके पहले ही चार महीने की सज़ा मिल चुकी थी। पं० 
जवाहर लाल नेहरू, पं० मोतीलाल नेहरू आदि अन्य नेता भी गांधी जी 
की गिरफ्तारी के वाद गिरफ्तार कर लिये गये। सारे देश में सविनय 
अवज्ञा की लहर फेल गयी। जगह जगह नसक वनाया जाने लगा, नमक 
के गोदामों पर आक्रमण होने लगे, ताड़ी के बृक्त काटे जाने लगे, जंगलात 
क़ानून तोड़ने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया गया, करवंदी आंदो- 
लन चलाया गया, विदेशी वस्तुओं ओर बस्त्ों का बहिष्कार किया गया 
ओर विशेषकर अंगरेज़ी माल और अंगरेज़ी बीमा कंपनियों, वंकों ओर 
जहाज़ों के बहिष्कार पर ज़ोर दिया गया। जनता का उत्साह सराह- 
तीय था। खयंसेवकों ने भी अद्भुत अनुशासन का परिचय दिया। 
मालूम होता था कि कोई गुप्त आध्यात्मिक शक्ति, कष्टों के होते हुए 
भी, उन्हें अपने निर्दिप्ट ध्येय की ओर वहाये लिये जा रही थी । 


सरकार की दमन-नीति--भारत-सरकार ने सबिनय अवज्ञा 
आंदोलन का उत्तर दम॒न-नीति से दिया । नमक-क्वानून ताड़ने वाले स्यं- 
सेवकों के जत्थों पर लाठियों के प्रहार होने लगे। सावजनिक सभाएँ गेर- 
कानूनी क़रार दी गयीं ओर सरकारी आज्ञा न मानने पर उन पर लाठियाँ 
बरसायी गयीं। कहीं कहीं पर गोलियाँ भी चलों | इन लाठी ओर गोली 
प्रकरणों के कारण कुछ लोग मौत के शिकार हुए ओर बहुतेरे घायल 
हुए। कांग्रेस-नेता ओर उनके हज़ारों अनुयायी गिरफ्तार करके जेल में 
बंद कर दिये गय। उन्होंने अपने मुक़दमों की पेरवी तक न की। कई 
स्थानों में अधिक गड़वड़ी के कारण फॉजी शासन तक स्थापित किया 
गया । एक साल सें, इस अपूर्व परिस्थिति का मुक़ावला करने के लिए, 
गवनेर जनरल को १२ ऑडीनिंसें जारी करनी पड़ीं, जिनके कारण पुलिस 
ओर शासन-विभाग के कर्मचारियों के अधिकार वहुत ज़्यादा बढ़ गये । 
अखबारों से जमानतें मांगी गयीं ओर जिन्होंने जमानतें देने से इनकार 
किया उनका प्रकाशन बंद कर दिया गया। कांग्रेस आदि कई राजनोंतिक 
संस्थाएँ ग़ेर-क़ाननी क़रार दी गयीं। अभियुक्तों पर लंब लंबे जुमान किये 
गये | लगान आर जुमाना न देने वालों का माल कुडक क्रिया गया ओर 
आधे तिहाई दाम पर वेंचा गया। इतना हाने पर भी आंदालन के उत्साह 


में विशेष कमी न हुई। हाँ, नेताओं के जेल में बंद हाने के कारण, उसका 
५२ 


( १७्ट ) 


कोई योग्य कशंधार न रह गया जिसके कारण कई भूलें हुई और सर- 
कार को अधिक दसन करने का अवसर मिला । 

खुलह के प्रयत्न-सन्‌ १६३० में भारत-सरकार और कांग्रेस 
से सुलह कराने के कई असफल प्रयत्न किय गये। साल के आरंस में ही 
श्री वोसन जी ने सममाता कराने का वीड़ा उठाया था। गांधी जी उस 
समय भी अपनी ११ शर्तों पर समझोता करने को तेयार थे। पर बोमन 
जी विफल-सनोरथ हुए ओर सरकार ओर कांग्रेस का समझौता न 
हो सका । 





(१) गांधी जी की ११ झतें निम्नलिखित थीं--(१) संपूर्ण मदिरा-निषेध (२) 
विनिमय की दर घटा कर एक शिलिग चार पेंस कर दी जाय (३) जमीन 
का रूगान आझराधा कर दिया जाय ओर उस पर कौंसिलों का नियंत्रण रहे 
(४) नम्क-कर उठा लिया जाय (५) सेनिक व्यय में झारंभ सें ही कम 
से कम ५० फ्री सदी की कमी कर दी जाय (६) रूगान की कमी को देखते 
हुए बड़ी बड़ी नौकरियों के वेतन कम से कम श्राधे कर दिये जायें (७) 
विदेशी कपड़े की श्रायात पर निषेघ-कर रूगा दिया जाब (८) भारतीय 
समुद्र-तट को केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्तावित 
कानून पास कर दिया जाय ( ९ ) हत्या या हत्या के प्रयत्न में साधारण 
द्विब्यूनलों ( श्रदालतों ) द्वारा सजा पाये हुश्लों के सिवा समस्त राजनीतिक 
कंदी छोड़ दिये जायें, सारे राजनीतिक मुकदमे वापस ले लिये जायें, १२४ 
(अ) घारा और १८१८ का तीसरा रेग्यूलेशन उठा दिया जाय श्रोर सारे 
निर्वासित भारतवासियों को देश में वापस श्रा जाने दिया जाय (१०) 
खुफिया पुलिस उठा दी जाय भ्रथवा उस पर जनता का नियंत्रण कर दिया 
जाय (११) श्रात्म-रक्षा के लिए हथियार रखने के परवाने दिये जायें श्लौर 
उन पर जनता का नियंत्रण रहे । इन द्र्तों के साथ साथ गांधी जी ने यह 
भी स्पष्ट कर दिया था कि उपयुक्त ११ बुराइयों के निवारण से ही भारतीय 
मांगों की सूची पूरी नहीं हो जाती | पर यदि वाइसराय उनकी हो 
पूर्ति कर देंगे तो वे सविनय अ्रवज्ञा की चर्चा तक न सुनेंगे श्रौर बातचीत 
की श्राजादी के झ्राइवासन पर कांग्रेस किसी भी परिषद में हृदय से भाग 
लेगी । देखिये पट्टाभि सीतारामय्या--कांग्रेस का इतिहास, हिंदी श्रनुवाद, 
पृष्ठ ३१६-१७॥ 


( १७८ ) 


२० मई को जॉज स्लोकोंच'" साहव ने यरबदा जेल में गांधी जी से 
मुलाक़ात की ओर सुलह-संबंधी चर्चा छेड़ी । इस बातचीत का सारांश 
उन्होंने अपने पत्र में इस प्रकार छप्वाया-- 


“गांधी जी क़ानून-भंग स्थगित करने ओर गोलमेज़ परिपद के साथ 
सहयोग करने को तैयार हैं. यदि उनकी निम्नलिखित चार शर्ते * मान ली जायँँ--- 

(अ) गोलमेज़ परिपद को ऐसा विधान बनाने का अधिकार दिया 
जाय जिससे भारतवषे को स्वाधीनता का सार मित्र जाय | 

(ब) नमक-कर उठा देने ओर शराव ओर विदेशी बस्तों की मनाही 
करने के संबंध में गांधी जी को संतोष दिलाया जाय | 

(स) क़ानून-भंग बंद होने के साथ साथ राजनीतिक क़ेंदी छोड़ दिय 
जायाँ। ओर 

दे) बाइसराय के नाम गांधी जी ने अपने पत्र में जा ओर वातें 

लिखी हैं उनकी चर्चा वाद पर छाड़ दी जाय | 


स्‍लोकोंच साहब के लेख के कारण इंगलेड में थोड़ी वहुत सनसनी 
तो अवश्य हुई पर सरकार आर कांग्रेस का सममोता न हो सका। 
२० जून को स्लोकोंच साहब ने इस काम में पुनः हाथ डाला। इस चार 
उन्हें सर तेज बहादुर सप्र ओर श्री जयकर का भी सहयोग मिला | वे 
सध्यस्थ वनने के लिए राज़ी हो गये। पं> मोतीलाल जी भी सुलह करने के 
पक्त में थे। उन्होंने मध्यस्थों को यह आश्वासन दिया कि यदि भारत-सर- 
कार ओर ब्रिटिश सरकार दोनों अपनी अपनी ओर यह से विश्वास दिला 
सकें कि थे भारतवर्ष के पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग का समर्थन 
करेंगी, तो वे गोलमेज़ परिपद्‌ की सिफ़ारिशों ओर पालंमेंट के रुख का 
विशेष ख्याल न करके. समभाते के संबंध में राष्रपति जवाहर लाल ओर 
गांधो जी से वातचीत करने को तंयार थे। इस विपय में वाइसराय 


(१) जॉर्ज स्‍लोकोंब साहव लंदन के “डलो हेरेल्ड” नामक पत्र के प्रतिनिधि ये। 
वे भिन्न भिन्न देशों में १८ बरस से संवाददाता फा फाम फरते प्राये थे । 
उन्होंने ममक के कुछ धावों को स्वयं देखा था शोर स्वयंसेवर्को के प्रनु- 
शासन शोर प्रहितसा-प्रेम से चक्तित हुए थे । 

(२) पट्टानि सीतारामय्या--ऊांग्रेस का इतिहास, हिंदो प्रनुवाद, पृष्ठ ३४८ । 


( (८० ) 


महोदय ने भी सध्यत्थों से यह वादा किया कि 'हस सारतवासियों 
गृह-प्रयंध का उतना अंश दिलाने में सहायता ढेंगे जितना उन 


विषयों के प्रबंध से सेल खाता हुआ दिखाया जायया जिनमें ज़िन्मेदारी 


लेने की स्थिति सें वे नहीं है?” ' | इसी चीच सें पं>० मोतीलाल जी नेहरू 


» 


गिरफ़्लार कर लिये गये ओर इस निराशाजनक परिस्थिति सें सर सप्र 
आर श्री जयकर सुलह कराने के साय पर अग्यसर हुए | ह 


कर कह 
२३ ओर २४ अगस्त को मसध्यस्थों ने गांधी जी से सुल्ह-संचंधी 
चात्तचीत आरंस की | गांधी जी निम्नलिखित शर्तो*पर सुलह करने 
को तेचार थे-- 
(अ ) गोलसेज़ परिषद के वाद-विवाद संरक्षण-संवंधी विचारों तक 
ही सीसित रहें । 
( व) निषेथ-क्रानून चलते छे पूर्व विदेशी वल्ल ओर शराब पर घरना 
2 हक 
जारी रहे 
( स ) नसक का चवनाला चिता किसी प्रकार की सज्ा के जारी 
रखा जाय | 
(द ) राजनीतिक क़ंदी छोड़ दिये जाय । 
(प) जद्त की गयी जावदादें, जुमोनें ओर जमानतें वापस 
की जाये । 
चर 
(फ ) आंडीनेंसें वापस ली जाय । ओर 
य) जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपने पढ़ों से त्यागपत्र दे दिये 
वे पुननियुक्त किये जाये । 


/0 


28.0 


साता 


४३ 


लन्ड 


गाधां जो का इन शत्ता का लक्कर सर सम्र आर श्रा जचकर, प० 
लाल जा और पं० जनाहर लाल जा नहरू से [सल।] वे गाथा जा क 
युक्त वधांनक वचारा से सहसत ने थ। उनका राय स याधां जा का शत 


540 | 
»॥ 








(१) पट्टासि सीतारामब्या--कांग्रेस का इतिहास, हिंदी अनुवाद, पृष्ठ ३६३। 

(२) गांवी जी जतों के विशेष विवरण और छुलह-तंदंधी पत्र-व्यवहार के लिए 
देखिये पट्टानि त्ञीतारामव्या-कांग्रेत का इतिहास, हिंदी अनुवाद, पृष्ठ 
५७० से ५९६ तक 


( श्ट१ ) 


कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं ओर स्थिति के अनुकूल न थी खतएव्याँधि 
ने, मध्यस्थों की दूसरी मुलाक़ात में, निम्नलिखित: दीःशत आओर.बड़ायीं# 


(ञअ ) वे शासन-विधान-संवंधी किसी ऐसी याज़ना/छो,स्ज्ीकूय/ज 


करेंगे जिसमें भारतवर्ष को साम्राज्य से प्रथक मि-को ओमिफासम हो 
<उ7 स्टू + 
(व ) अंगरेजों के दावों और भूतकालीन रिआयतों की स्वतत्र जाँच 


का जाय । 


१४ अगस्त को यरवदा जेल में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की एक सभा 
हुईं। इसमें समभोते की उपयुक्त शर्तों पर पुनः जोर दिया गया | पर 
बाइसराय इनसे सहमत न थे। कुछ दिनों तक ओर पत्र-व्यवहार के 
पग्चात्‌ शांति-स्थापना का यह प्रयत्न भी निष्फल गया । 


प्रथम गोलमेज़ परिषद्‌--१२ नवंबर, सन्‌ १६३० को गोल- 
मेज़ परिषद बड़े समारोह से शुरू हुई। लॉड सभा की शाही गैलरी में 
सम्राट जॉर्ज पंचम ने उसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर ब्रिटिश 
राष्ट्रससमूह के भिन्न भिन्न अंगों के भी प्रधान मंत्री ओर प्रतिनिधि उपस्थित 
थे | भारतवप के कुल मित्ञा कर ७३ प्रतिनिधि थे, ४७ ब्रिटिश भारत के, 
ओर १६ देशी रियासतों के, जिनमें १० देशी नरेश भी शामिल थे। इंग- 
लेंड के भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के १३ प्रतिनिधि उपस्थित थे | 
सम्राट की वकतृता के पश्चात्‌ प्रधान मंत्री परिषद के सभापति चुने गये 
ओर १६ सदस्यों की एक कार्य-संचालन समिति नियुक्त की गयी। तत्प- 
स्वाच्‌ परिषद १७ नवंत्रर तक के लिए स्थगित कर दीं गयी । 


१७ नवंबर को गोलमेज़ परिषद के अधिवेशन आरंभ हुए। कार्य- 
संचालन-समिति की सिफ़ारिश पर भारतवप के भावी शासन-विधान के 
रूप पर वबाद-विवाद आरंभ हुआ। भारतवर्ष का भावी शासन-विधान 
एक-केंद्रीय शासन-विधान हा अथवा संघ शासन-विधान ? सर तज 
बहादुर सप्र सबसे पहले बाल । उन्होंने उत्तरदायी शासन, आओंपनिवे- 
शिक स्वराज्य आदि बातों पर ज़ार दिया ओर उपस्थित देशी नग्शों से 
यह स्पष्ट करने की प्राथना की कि थे भारतीय संघ राज्य में शामिल द्वान होने 
के लिए तयार हैं. अथवा- नहीं। तत्पश्चान बीकानर नर्श संघ राज्य के 
पक्त में वाल ओर पटियाला, भूपाल, अलवर आदि नरेशों न भी ऐसे ही 


( श्लू२ ) 


विचार प्रगट किये" । देशी नरेशों की इस सहानुभूति के कारण, भारतीय 
राजनीतिक वातावरण में संघ राज्य की कल्पना का प्राधान्य हो गया । 
गोलसेज़ सम्मिलित सभी भ्रतिंनिधियों ने उसका स्वागत किया ओर ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि गोलमेंज़ परिषद्‌ अपने काम में वहुत कुछ सफल 
हो जायगी | 





(१) देशी नरेशों की वक्‍तृताझों के निम्नलिखित अंश विशेषतया उल्लेखनीय हें- 
«४ 70 उए0९मीतपाएु 90809 9 एन्ञार०९३ शा डांग्रा०5 एथ्थ56 
मी का सै]-ताव कश्वेशव॥म्नएग० 35 ीएशए 0 ए70ए९ (6 0०गोए 
इकतड9९०07ए 80प्रणा रण ॥शतीतबाॉडइ फाफोशा, मै आऑश्वेशत्नम्नणा 
0०7 6 प्राह्5 | व॥ए6 नह_#शाएश्त [0 छशंणी णा तमग्रिशा 
00८885073, ॥88, 85 4 ॥8ए6 797९णं०प्रशए छांपे, 70 ईशा03 07 
जशरी6 ए?प्ा०628 ते ए०शफ्रााशांड ता गितीशा. शिक्षा8३. 
प्र. प्र. पा शधाशशु& ण॑ आपध्ाश', 

“« है एजाएश्त एातकां॥8 गो ७९४ शी6 गीह6४. बाते पाप 
]०ए5७ बाते (06 39078656 0706 व 8 द्वप््56 0 0ए जिएा8- 
एग्रवक्ष कांड 5एडछ९क 4 ९०७ 382) 70 06 ए7०00०अंधं00, ९श९्पे 
कक ए765श 9 6 प्रश्ञा76 0 मिशवेशवांग्रणा, जगीशा8 प्राए उंतेश्वों व5 
४6 'पजाढते 56४ रण वाताक जग्गा शी6 शाए॥ए९.. 8 876 
8#85शशिश्त 8& फक्रींड- कीं8॥ ४0. तेल्जंड8 77९शा5 बगते एप यंग 
कावेहा 40 80676 - थींड शाते ४ए ९०-कुंशशाणा बाते 3 बाण 
ड76 एठप उग्ीं गरठ गगवे 0पा 5्वाश5 8800 9शेाणव था [णपांगह 
पश्यातेड गा 0ावेशाः $0 शापाए8 कक 8 सध्रए009ए 50ेप॑ेंणा .-मीं, मर. 7१28 
विधा9प9 0 व4ैएक7- 

5प्‌ फ़ग्पोंते ठग इए गित्वा व शिव्वेशानापंणा 06 बहुालएवे फुणा 
ही086. शक 3ें शुटइ०ाक ए०पोपे 96 वी 0 बश्शंकवा [0 2 
बणींल्त्शाणा ० शाह ह०गे.7--प्. पर. पपाल एगंर्स रण डिशाष्टी, 

+ | छशा€ए8 थाते *ं ब्वा) ॥9899ए 6० थधाय पोज गाए छशों्ण 
5 आगाढ्ते कए ग्राक्माए शीक्क वि उश्यतील्क गाव वुण्र॑लेप्ण्क प्राल॑ती0९ 
णी बलांण्णाहु शांड स्ाशाल्ल्वे डंक्राप8 घाव तं्जोक पर०8 गोेणाड़ 
गि6 जठ8वे णी इरतवशागणा,.. का ल्विशगवांणा 3 बाए- फराएफप्माल्पे 
६0 ऊागोए, ग्राएज्ाहु ीकक गाए धाणहा लिवेिगवाणा स्व परी० 
पातवांबा डिक्वा25 वणा छाती उपपधिनी गाकीक व सिह शियरं0ा रण 


( (८३ ) 


छः दिन के साधारण अधिवेशन के पश्चात्‌ परिपद ने भिन्न भिन्न 
प्रश्नों पर विचार करने के लिए & उप-समितियाँ नियुक्त कीं । उनके नाम 
थे, संघ शासन, प्रांतीय शासन, अल्प-संख्यक जन समुदायों. वर्मो, सीमांत 
प्रदेश, मताधिकार, रक्षा, सरकारी नोकरियों ओर सिंध की उप-समितियाँ। 
इन उप-समितियों ने अपनी रिपोर्टों को लगभग आठ सप्राह के परिश्रम 
के पश्चात्‌, परिषद के सम्मुख पेश किया। १६ जनवरी को परिपद के 
साधारण अधिवेशन पुनः आरंभ हुए। कमेटियों को मूल्यवान सामग्री 
प्रस्तुत करने के लिए वधाइयाँ दी गयीं ओर प्रधान मंत्री ने संघ राज्य, 
संरक्षण-सहित उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्व॒राज्य आदि का मानते हुए 
भावी भारतीय शासन-विधान के संबंध में त्रिटिश सरकार की नीति ओर 
इरादों की निम्नलिखित घाषणा" की-- 


“ब्रिटिश सरकार का यह विचार हे कि भारतवर्ष के शासन की 
ज़िम्मेदारी प्रांतीय ओर केंद्रीय व्यवस्थापक सभाओं पर रखी जाय । 
संक्रमण काल में ख़ास-खास ज़िम्मेदारियों का ध्यान रखने की गारंटी देने 
के लिए ओर दूसरी ख़ास ख़ास स्थितियों का मुक्कावला करने के लिए 
उसमें आवश्यक गुंजाइश रख ली जाय | अपनी राजनीतिक स्वाघीनता 
की ओर अधिकारों की रक्षा के लिए अल्प-संख्यकों को जितनी गारंटी 
आवश्यक है वह भी उसमें हो। 

“संक्रमण काल की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जा क़ाननी 
संरक्षण रख जायँगे उनमें यह ध्यान रखना ब्रिटिश सरकार का प्रथम 





शाट्याए कातवाब जाला ए० मी तेल्या९, --म, छू. पल अंशोवाय्ुंत 
र्ण शा. 

+# छ९जेयाए 0 ग्राएज्ला जाते 3ें ज्ञा। ह्वार, 000, जा फैलीमो 
तक #तील फछगारठड, 4 वीर इललंजञात्ला गरीं५ (हि 8] 
छज्या8पेप्र 8) धयटछ जी 6 हार ली वीर शितेया सिजाल्ड समा 
ए्रवधास्वी व एजॉल्त फरवेएतों वातपीेंठ, जाते वे वृद्धभांलपॉ्रति> 
जातैणारहल वी डर जी90 ऊोता ॥॥0. शाप त्यगाए>, १0 वो] 
चपियीहशी। 8. हतोगीलडाए सिटता 9. भीरल एजानीएपॉणा- -- 


व, जे. वाह छत ती जिीएूगों, 


(१) पद्ानि सीतारामय्या-फांग्रेस फा इतिहास, हिंदों प्रनवाद, प्रष्ठ ३६५-६६॥ 





( श्ृ७ ) 


कतंव्य हांगा कि छुराज्षत आधकार इस प्रकार के हा आर ओर उन्‍हें उन्ह्‌ इस अकार गा 
स कास से लाया जाय कि उनसे नये शासन-विधान द्वारा भारतवप को 
अपने निजी शासन को पूरा ज़िम्मंदारों तक वढ़ने मे कांई वाघां न आव | 


याद इस वाच स वाइसराय की अपोल का जवाब उन लोगों की 
हर आर स॑ भा सिलेगा, जा इस ससय सबविनय अचज्ञा आंदोलन में लगे ट्ुए 
हैं, तां उनकी सेवाएँ स्वीकार करने की कारवाइ भा का जायगाश | 


अथस गाल्मज पारपद और सारताय लांकसत--- 
प्रथम गोलमेज़ परिषद की कारबाई से भारतवर्ष के नरम राज- 
नीतिज्ञ वहुत कुछ संतुष्ट हो गये। भारतीय संघ राज्य और उत्तरदायी 
केंद्रीय शासन का स्त्रीकार किया जाना काई साधारण वात न थी । 
भारत-सरकार आर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ परिपद्व की सफलता पर मुस्ध 
थे। पर कांग्रेस का रुख इससे भिन्न था। २१ जनवरों, सन्‌ १७३१ 
को कांग्रेस-क्राय-समिति ने एक रिआयती प्रस्ताव पास किया जिसमें 
गोलमेज़ परिषद की कारवाई ओर प्रधान मंत्री की घोषणा की विवेचना 
की गयी। अ्रस्ताव के अजुसार कांग्रेस-कार्य-समिति “डस गोलमेज 
परिषद की कारवाई को स्वीकार करने को तेयार न थी जो ब्रिटिश 
पालेमेंट के खास खास सदस्यों, भारतीय नरेशों ओर ब्रिटिश सरकार 
द्वारा अपने समथकों में से चुने हुए उन व्यक्तियों ने सिल कर की थी 
जा भारतवासियों के किसी भी वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे ।”* 
काय-समिति ने प्रधान मंत्री द्वारा घापित भारतीय नीति पर भी भली 
भाँति विचार किया। उसके सतानुकूल वह नीति इतनी अस्पष्ट ओर 
सासान्य थीं कवि उसके आधार पर कांग्रेस की नीति में कोई परिवर्तत 
नहीं किया जा सकता था। इस प्रस्ताव के चार दिन वाद २५ जनवरी, 
सन १७३१ को लॉड अविन ने निम्नलिखित वक्तव्य निकाला-- 

४ ५७ जनवरी को प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उस पर विचार 
करने का अवसर देने की ग़रज से मेरी सरकार ने प्रांतीय सरकारों की 
राय से यह ठीक समझा हें कि कांग्रेस को कार्य-समिति के सदस्था का 
आपस सें ओर उन लोगों के साथ जो १ जनवरी, १६३० से समिति के 


(१) पट्टानि सीतारामय्या--कांग्रेस का इतिहास हिंदी अनुवाद, पृष्ठ ३६६ । 
(२) पट्टानि सीतार्ममय्या--कांग्रेस का इतिहास, हिंदी अनुवाद, पृष्ठ २६८ । 


( (८५ ) 


सदस्य की तार पर काम करते रहे हैं, वातचीत करने को पूरी पूरी छूट 
दी जाय | 


“इस निणुय के अनुसार, इस उद्बंश से ओर इस ग़रज से कि वे जा 
सभाएँ करें, उनके लिए कोई क़ानूनन रुकावट न हो, समिति को गेर- 
कानूनी घोषित करनेवाला ऐलान, प्रांतीय सरकारों द्वारा वापस ले लिया 
जायगा और गांधी जी तथा अन्य लोगों को, जो इस समिति के सद्स्य 
हैं या जो १ जनवरी, १६३० से सदस्य के तोर पर काम करते रहे हैं, 
छोड़ने की कारवाई की जायगी । 


“मेरी सरकार इन रिहाइयों पर कोई शर्त नहीं लगायेगी, क्योंकि हम 
अनुभव करते हैं. कि शांतिपूर्ण स्थिति वापस लाने की अधिक से अधिक 
आशा इसी में हे कि संबंधित लॉग बिना शते आज़ाद होकर बातचीत 
करें। हमने यह कारवाई ऐसी शांतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की हार्दिक 
इच्छा से की है, जिसमें प्रधान मंत्री ने, जा जिम्मेदारी ली है कि यदि 
शांत रहने की घोषणा कर दी जाय ओर उसका विश्वास दिलाया जाय, तो 
सरकार भी अनुकूल उत्तर देने में पीछे न रहेगी, वह सरकार द्वारा पूरी 
की जा सके | 


'“हमारे इस निर्णय का असर जिन जिन लोगों पर हागा उन पर, 
यह विश्वास करने में मुझे संतोप है! कि वे उसी भावना से काम करेंगे 
जिस भावना से प्रेरित होकर यह्‌ किया गया हैं । मुझे विश्वास है कि वे 
उन गंभीर परिणामों की शांतिपूर्ण ओर निष्पक्ष भाव से जाँच करने के 
महत्व को स्वीकार करेंगे” । 
इस वक्तव्य को साथक करने के लिए गांधी जी और उनके २६ 
बिना शत कारावास से मुक्त कर दिय गय ओर सरकार की नी 
परिवतेन के चिद्द दृष्रिगाचर हाने लगे । 


साथ 


हि न ५५) 


अरविन-गांधी समझोता--जेल से छूटने के पश्चान्‌ , गांधी 
जी पं० मोतीलाल जी से मिलने के लिए इलाहाबाद का रवाना हुए। 
वहीं पर कांग्रेस-कार्य-समिति की चेठक हुई जिसमें सर्वसाधारग का 
आंदोलन के जारी हान की सूचना दी गयी और यह साफ साफ घनला 
दिया गया कि जब तक रुपष्ट रूए से अआंदालन-चंदी का आदेश न दिया 


( श्टूद्त ) 


है दिनों के लिए थी। श्८ अग्रेल्न को लॉड अविन अपना कार्य- 
काल समाप्त करके भारतवप से विदा हुए ओर लॉड विलिंगडन भारत- 
बंप के नये गवनेर जनरल ओर वाइसराय नियक्त हुए। इसके कल दिनों 
पश्चात दोनों आर से सममोते के भंग हाने की शिकायतें हाने लगीं ओर 
भारतीय राजनीतिक गगनमंडल में निराशा के वादल पुततः इृष्टिगोंचर 
होने लगे | 
इंगलेंड श्वांना होने के पहले--अरविन-गांधी सममोन से 
देश के राजनीतिक वायुमंडल में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ | यद्यपि यह 
सममोता सरकार ओर कांग्रेस दानों ही की विजय का द्योतक था, पर 
कांग्रेसवादी इसके कारण अपने को बिजयी समझते थे ओर नोकरशाह 
इसमें अपनी पराजय के चिह्न देखती थी | सममोत के पश्चात कांग्रेस ने 
डसके सम्मानपृवक पालन किय जाने के लिए, स्वयंसेवकों के लिए कुछ 
आदेश जारी किय | सरकार ने भी अपने कर्म चारियों के लिए ऐसा हीं 
किया। पर दानों को मनादृति में विशेष परिवर्तन न होने के कारण, परस्पर 
अविश्वास की मात्रा पूर्वचत चनी रही जिसके कारण शिकायतों में राई का 
पर्वत बनाया गया ओर छोटी छोटी बातों ने भी ऐसा भयानक रूप धार ण 
किया जा अन्यथा असंभव था । आखिरकार १४० जन, सन १६४४ का 
गांधी जी ने भारत-सरकार के ग्रह-सचिव मिस्टर इमसंन के नाम एक 
पत्र भेजा जिसमें उन्होंने सममोते के स्पष्टीकरण से संबंध रखनेबाल 
प्रश्नों को तथा इन सब प्रश्नों को कि, आया सममोते की शर्ता का पालन 
| रहा है अथवा नहीं, तय करने के लिए स्थायी पंच नियुक्त करने का 
मांग उपसित की । किंतु सरकार की आर से पत्र-व्यवह्यर हाने पर भी, 
इस विषय में काई ऐसा उत्तर न मिला जो यांधी जी ओर कांग्रेस का 
संतोपजनक प्रतीत हांता । आखिरकार १३ अगस्त, सन १६३९ को गांधी 
जी ने बाइसराय के पास इस आशय का तार भेजा--“ देश की परि- 
स्थिति के कारण मुझे खेद के साथ गोलमेज़ परिषद में शामिल हाने से 
इनकार करना पड़ता हे”? | 


वेश में पत्रः निराशा के बादल फलने लग। आदालन का फिर 
से तैयारियाँ हांने लगीं। सर सग्र ओर श्री जयकर एक वार फिर 
से संधि-चर्चा में लगें। गांधी जी ने पनाः बाइसराब से सिलने का 


( १८ ) 


आज्ञा माँगी। आज्ञा मिलने पर गांधी जी श्री वल्लमभाई पटेल, 
पं० जवाहर लाल नेहरू ओर सर प्रभा शंकर पट्टनी वाइसराय से मिले। 
वाइसराय ने अपनी इक्जीक्यूटिव कोंसिल की वेठक की। बहुत सी 
गुत्यियाँ सुलमायी गयीं* ओर आखिरकार २€ अगस्त का गांधी जी 
गोलमेज़ परिषद में शामिल हाने के लिए लंदन का रवाना हो गये । 


(१) 
(श्र) 


(ब) 








इस विषय की सरकारी विज्ञप्ति निम्नलिखित थी-- 
वाइसराय महोदय श्रौर गांधी जी की बातचीत के परिणाम स्वरूप गोलमेज्‌ 
परिषद में गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे । 
५ मा, सन्‌ १९३१ का समभौता चालू है। यदि यह साबित हो गया 
कि कुछ मामलों में उसका उल्लंघन किया गया है तो भारत-सरकार व 
प्रांतीय सरकारें उन मामलों में समभोते को खास घाराझों का पालन 
करावेंगी श्रीर यदि उस संबंध में उनके सामने कोई बात रक्खी जायगी तो 
उस पर भी अच्छी तरह विचार करेंगी । समभोौते के अनुसार कांग्रेस भी 
अपनी ज़िम्मेदारी को पुरा करेगी । 
सूरत जिले में लूगान वसुली के बारे में विचारणीय बात यह हूँ कि क्या 
वारडोली ताल्ल॒का श्रौर वालोड़ महाल के जिन गाँवों में पुलिस पार्टी के 
साथ साल भ्रफूसर जुलाई, सन्‌ १९३१ में गये थे। उनमें लगान देनेवालों की 
आ्राथिक स्थिति को देखते हुये उनसे पुलिस द्वारा जवर्दस्ती करके वारडोली 
ताल्लुक़े में श्रन्‍्य गाँवों की श्रपेक्षा श्रधिक रूगान माँगा गया था या उनकी 
भ्रपेक्षा उनसे श्रधिक वसूल किया गया था। बंबई सरकार से परामर्श करने 
के पश्चात्‌ श्रौर उससे पूर्ण सहमत होते हुए भारत-सरकार ने यह निश्चय 
फिया हूँ कि इस प्रश्न की जाँच की जायगी। जाँच फा ध्येय यह होगा कि 
विचाराधीन गांवों में पुलिस द्वारा जबरदस्ती श्रीर दमन फरके खाते- 
दारों फो उन गांवों की श्रपेक्षा, जहाँ ५ मार्च, १९३१ फे बाद पुछिस फी 
सहायता फे घिना वसूली हुई है, वारडोली फे दूसरे गांवों में जो प्रंदाज 
रबखा गया था उससे श्रधिक रूगान देने के लिए बाधित किया गया, इस 
प्रारोप की जाँच करना; श्रोर यदि कहां ऐसा हुम्ना है, तो ठीक रकुम फा 
निर्धारण करना । इन बातों के प्रंतर्गत उठने दाले किसी भी दिवाद पर 
गवाहियां दो जा सकती हूँ । 

बंबई-सरकार ने जाँच फरने फे लिए नाप्तिफ के बालकटर मिस्टर 
झार. सी. गॉंटेन फो नियुक्त फिया हूँ । ( देसिपे ब्रगलछा प॒पष्ठ ) 


( १6६० ) 


द्वितीय गोलसेज़ प्रिषद---४ सितंवर को दूसरा गोलमेज 
परिषद आरंभ हुई। इसमें ११४ प्रतिनिधि शामिल हुए। इस परियद 
का काम विशेषतया उप-समितियों में हुआ। प्रथम गोलमेज़् परिषद का 
उत्साह अब कुछ ठंढा हा गया सा दिखायी पड़ने लगा । देशी नरेंंश अब 
संघ राज्य के इतने पक्षपाती न थ जितने संयोग-राज्य ( (007/०१७- 
धाप07.) के। इंगलेंड में भी, इस दिनों मज़दर-सरकार के स्थान पर 
राष्ट्रीय सरकार थी जिसमें अनुदार दल का ग्राधान्य था । अतरव ब्रिटिश 
सरकार की नीति पृत्रंचत वनी रहने पर भी, अनुदार दल की संरक्षण- 
संबंधी माँगे अधिकाधिक जोर पकड़ती जाती थीं। मारतीय उदारबादी 
नेता, गांधी जी की उपस्थिति के कारण, यह आशा करते थ कि भारत 
का भावी शासन-विधान प्रथम गोलमेज़ परिषद्‌ की अपेक्षा अधिक उदार 
हो जायगा। गांधी जी खबं कांग्रेस के आदेश से वँधे हुए थे । वे उससे 
ज़रा भी हटने को तेयार न थे। वास्तव में उन्हें परिपदर की सफलता 
की विशेष आशा न थी। पर वे परिपद के सम्मुख कांग्रेस की माँग 
उपस्थित करना चाहते थे ओर इसमें वे पूर्णतवा सफल हुए। रद 
ओर ३० नवंत्रर ओर १ दिसंबर को परिपद के साधारण अधिवशन 
हुए। गांधी जी का भापण ३० नवंबर को हुआ। अपने भाषण में 
उन्होंने यह दावा किया कि कांग्रेस समस्त देश की प्रतिनिधि संस्था हैं 
ओर स्वतंत्रता उसका ध्येय है । स्वतंत्रता का भावाथ हैँ इंगलेंड आर 
भारतवर्ष दोनों के पारस्परिक हितों के लिए सामेदारी | थे संरक्षणों से 
पूर्णतया सहमत न थे । उनके कारण, देश की लगभग ८० प्रतिशत्‌ आम- 


(द) कांग्रेस द्वारा उठाये गये श्रन्य प्रइनों पर भारत-सरकार व प्रांतीय सरकारें 
जाँच की श्राज्ञा देने को तैयार नहीं हैं । 

(य) यदि समझौता के क्षेत्र से वाहर कांग्रेस किसी मामले में नयी शिकायतें 
करे, तो उन शिकायतों पर साधारण ज्ाप्तन-प्रबंध के कार्यक्रम श्रौर 
रिवाज के श्रनसार सरकार विचार करेगी श्रौर यदि जाँच का कोई 
सवाल उठे, जाँच करनी है या नहीं श्रौर यदि जाँच करनी हूँ तो किस 
तरह से, इन सब बातों का फंसला प्रांतीय सरकारें प्रचलित कार्यक्रम 
श्रौर रिवाज के श्रनुसार करेंगी ।” देखिये पट्टानि सीतारामय्या-कांग्रेस 
का इतिहास, हिंदी श्रनुवाद, पृष्ठ ४३०-३१ | 


( १६१ ) 


दनी, एक प्रकार से गिरवी रख दी जायगी ओर उत्तरदायी मंत्रियों के 
लिए शासन चलाना असंभव हो जायगा। अंत में उन्होंने परिपद से, 
अपने लिए ओर उस संस्था के लिए जिसके वे प्रतिनिधि थे, अपने हृदय 
में थोड़ा सा स्थान देने की अपील की ओर इस बात का विश्वास दिलाया 
कि यदि बे लोग कांग्रेस की प्रतिष्ठा के अनुकूल काम करेंगे तो आतंकवाद 
का स्वतः अंत हो जायगा । इसके पूव संघ-राज्य-कमेटी में भी, वे सामे- 
दारी पर ज़ोर दे चुके थे। लेकिन उनके कथनानुसाग यह्‌ तभी संभव 
था जब इंगलेंड भारतबप को प्रेम के धागे से बाँध, पाशविक वल से 
नहीं। अल्प-संख्यक् कमेटी में, प्रधान मंत्री का पंच बनाने के लिए 
तेयार होते हुए भी उन्होंने यह स्पष्टतया बतला दिया था क्रि प्राणों की 
वाजी लगा कर भी वे हरिजनों के प्रथक निवाचन का विराध करेंगे, चाहे 
थे अकेले ही क्‍यों न रह जाये । सेना के संबंध सें भाषण देत हुए उन्होंने 
यह स्पष्ट कह दिया था कि कांग्रेस उत्तरदायो शासन की सब जिम्मेदारियों 
को अपने ऊपर लेने को तेयार थी। पर गांधी जी की बक्तृताओं पर 
कोई संतोपजनक अमल न हुआ। आखिरकार पहली दिसंचर का 
परिपद समाप्त हुई। गांधी जी ने सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव 
पेश किया | इस संबंध के भाषण में उन्होंने यह स्पष्टतया कह दिया कि 
“अब हमें अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। में नहीं जानता कि 
मेरा रास्ता किस दिशा में होगा। लेकिन इसकी मुझे चिंता नहीं है | यदि 
मुझे विल्कुल विभिन्न दिशा में जाना पड़े तो भी आप मेरे हार्दिक धन्य- 
वाद के पात्र तो हैं ही?" । इस प्रकार दूसरी गोलमेज़ परिपद्‌ समाप्त 
हुई | पहली परिपद के ढाँचे से राष्ट्रवादियों को थोड़ी बहुत आशा बँधी 
थी। दूसरी की कारंवाई ने उनका माह दूर कर दिया । यद्यपि इस परिपद 
के नतीजों से नरम राजनीतिज्ञ कमोवेश संतुष्ट थे, पर उम्र राजनीतिज्ञों 
को वे अपयाप ओर निराशाजनक प्रतीत होत थे । भारतीय राजनीतिक 
वायुमंडल में पुनः निराशा के बादल छा गय ओर लड़ाई के आरंभ होने 
के लक्षण दिखायी पड़ने लगे | 

भारतवर्ष में सथानक परिस्थिति--गांधी जी की अनुप- 
स्थिति में भारतीय परिस्थिति ने भयानक रूप धारण कर लिया। सर- 





(१) पट्टालि सीतारामप्या--फांग्रेस फा इतिहास, हिंदों प्रनुवाद, पृष्ठ ४४० । 


( १6२ ) 


कार ओर कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर. सममौते के भंग करने का दोष 
मढ़ते थे। सरकार का कहना था क्रि विराम-संधि के बहाने, कांग्रेस अपनी 
स्थिति को सुद्दद करने में लगी थी, धरना धरने का ढंग सममोते के प्रति- 
कूल था ओर सरब्रिनय अबनज्ञा आंदोलन पूण रूप से बंद नहीं किया 
गया था। कांग्रेसवादियों का कहना था कि चारदाली के मामलों की 
जाँच एकतरक़ा हां रहा थी, संयुक्त प्रांत में लगान बड़ी सख्ती से वसूल 
किया जा रहा था, बंगाल ओर पश्चिमोत्तर प्रदेश में दथन का ज़ोर था 
ओर सरकार सममाते के प्रतिकूल, आंदोलन के दवाने की तंयारियाँ कर 
रही थी। द्वानों में वरावर पत्र-ब्यवहार होता रहा पर उसका कुछ परि- 
णाम न निकला । आखिरकार संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसानों 
को यह सलाह दी कि वे लगान ओर मालगुज़ारी का चुकाना, संधि-्चर्चा 
के समय तक के लिए स्थगित कर दें। सरकार ने इससे यह सममा कि 
आदालतन पुनः आरभ किया जा रहा था। अतएव २५४ ।देसवर, सन १८३१ 
तक वाइसराय ने पाँच नये ओऑर्डोनेंस जारी किय ओर सरकार ने पं० 
जवाहर लाल जी नेहरू, खां अब्दुल गफ्फ़ार खां, श्री शेरवानी आदि 
प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 


गटर दिसंबर का गांती जी विल्ञायत से लाटे। २८ दिसंबर का उन्होंने 
वबाइसराय के नाम एक तार" भेजा जिसमें उन्होंने वाइसराय का ध्यान 
आऑर्डनिंसों और गिरफ़्तारियों की आर आकर्षित किया ओर उनसे पूछा 
कि “आया में इनसे चह समझे कि हमारी परस्पर मित्रता का खातसा 
हो चुका या आप मुझसे अब भी यह उम्मीद करते ह कि में आप से मिले 
ओर इस परिखिति में में कांग्रेस को क्या सलाह दँ, इस विषय में आप 
से परामश ओर रहलमाई चाहे» | ३१ तारीख को वाइसराय के प्राइवेट 
सेक्रेटरी का उत्तर आया जिसमें उन्होंने संयुक्त प्रांत ओर सीमा प्रांव का 
हलचलों को मित्रता के भाव के प्रतिकूल चतलाया ओर यह्द स्पष्ट कर 
दिया कि बाइसराय गांधी जी से मिलने के लिए तयार थे, पर वे बंगाल, 
संयुक्त प्रांत ओर सीमा प्रांत में जारी किय गये ऑर्डीनेंसों पर वादविवाद 








(२) अंबिन-ग्रांची पत्र-व्यवहार के लिए देखिये यट्टामि सीतारामय्या--कांप्रेंच 
-का इतिहास, हिंदी श्रनुवाद, पृष्ठ ४५०-४५९ 
(३) पट्टाभि सीतारामय्या--क्रांग्रेस का इतिहास, हिंदी अनुवाद, पृष्ठ ४५१ ॥ 


( १६३ ) 


करने के लिए तैयार नहीं थे। “थे आर्डीनेंसें देश की सुव्यवस्था और 
सुशासन के लिए जारी की गयी हैं ओर जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति 
नहीं हो जाती वे हर हालत में जारी रहेंगी ।” गांधी जी ने उत्तर में कांग्रेस- 
कार्य-समिति का प्रस्ताव वाइसराय के पास भेजा ओर उनसे प्रार्थना की 
कि वे उनसे विना शर्तें मिलना स्वीकार कर लें | कार्य-समिति के प्रस्ताव 
में, राष्ट्र को कुछ शर्तों पर सविनय अवज्ञा, जिसमें लगानवंदी भी सम्सि- 
लित थी, आरंभ करने के लिए आवाहन किया गया था । वाइसराय के प्राइवेट 
सेक्रेटरी ने, इसके उत्तर में कांग्रेस ओर गांधी जी के निश्चय पर खेद 
प्रगट किया और मुलाक़ात के संबंध में लिखा कि सविनय अचज्ञा की 
धमकी होते हुए, वाइसराय को मुलाक़ात से विशेष लाभ होने की आशा 
न थी '। आखिरकार संग्राम फिर से छिड़ गया ओर ४ जनवरी, सन्‌ १७३२ 
को गांधी जी ओर सरदार वल्लमभाई पटेल गिरफ़्तार कर लिये गये । 


आंदोलन और दसम--गांधी जी की गिरफ़्तारी के पश्चात्‌ 
कांग्रेस कर्मचारी ओर स्वयंसेवक हज़ारों की संख्या में पुनः संग्राम में 
कूद पड़े। नेताओं की गिरफ़्तारी के कारण उनका ठीक ठीक रहनुमाई तो 
न मिलती थी पर फिर भी वे नाना प्रकार से क़ाचन तोड़ते थे ओर गिर- 
फ़्तार कर लिये जाते थे। वे ऑर्डोनेंसों को तोड़ते थे, सरकारी पदाधि- 
कारियों की आज्ञा के प्रतिकूल जलूस निकालते थे, सावंजनिक सभाएँ 
करते थे ओर उनमें जनता को सबविनय अवबज्ञा के लिए प्रोत्साहित 
करते थे । कभी कभी वे चलती हुई रेलों को राक लेते थ ओर वहीं पर 
सबिनय अचज्ना-संबंधी पर्च बाँटते थे ओर तत्संबंधी व्याख्यान भी देते 
थे। सरकार ने भी आंदोलन के दवाने का वीड़ा उठाया। अनेक घर्डी- 
नेंसें जारी की गयीं, लगभग एक लाख स्त्री-पुरुष जलों में चंद कर दिय 
गये, निषिद्ध सावेज़तिक सभाओं पर लाठियाँ चलायी गयीं, कांग्रेस- 
वादियों पर लंबे लंबे जुमाने किये गये ओर कांग्रेस कमेटियों के दफ़्तर 
आदि जब्त कर लिय गय। जो लोग कांग्रेस की किसी प्रकार स भी 








(१) “बाइसराय महोदय शोर उनकी सरकार इस बात पर मुश्किल से विदवास 
फर सपाती हे कवि आप प्रयवा फांग्रेस-कार्य-समिति सममती हे कि समिनय 
अवज्ञा फे पुनरारंभ शो घमकी पर वबाइसराय महोदय फिसी छाम फी प्राशा 
से भ्रापको मुलाक़ात वे: छिए बुला सफते हे । 

श्र 


( १८४ ) 


सहायता करते थे उन पर भी मुक़दमसें चलाये गये और वे दंडनीय सममे 
नय। काग्रनसां अख़चारों का प्रकाशन बंद कर दिया गया। जेत्ों में 
कदिया के प्रात कठार व्यवहार किया गया ओर 'एः क्लास चहुत कम 
लागा का [सत्ना । सरकार ने सब तरह से आंदोलन के दचाने का प्रयत्न 
किया आर यद्याप वह उसको पूण रूप से न दवा सको तो भी उसझी 
साख्तया क कारण काम्रसवादियों के लिए व्यक्त रूप से काम करने के 
स्थान पर, शुप्त रूप से काम करना अनिवाय हो गया। सरकार और 
कांग्रेस की यह लड़ाई चल ही रही थी क्नि प्रधान मंत्री का सांप्रदायिक 
निण॒ुय प्रकाशित हुआ जिसके कारण सारतव्ष के सब नेताओं का ध्यान 
किंचित्‌ काल के लिए आंदोलन की आर से हट कर गांधों जी की ओर 
आकपित हो गया । 


सांप्रदायिक निणय और पूना-पैक्ट--भारतवर्ष के लिए 
सांप्रदायिक समस्या हमेशा कष्टदायिनी रही है। अनेक सर्वदल-सम्मे- 
लगां के होने पर भो यह समस्या भारतवर्ष में, गोलमेज्ञ परिपकों के पूर्व 
संतापपूचक् हल न की जा सकी थीं। नेहरू कमेटी की योजना ही एक 
एसी याजना थी जिससे भारतवर्ष के सारे दल अधिक से अधिक सह- 
सत थे। पर वह याजना लाहोर कांग्रेस में समाप्त समझी गयी और सांम्र- 
दायिक समस्या ने पुनः विकराल रूप धारण किया । प्रथम ओर हितीय 
गोलमेज़ पारिपदों में इस समस्या पर काफ़ी विचार हुआ । फिर भी कोई 
सवमान्य ससकोता न हों सका । आखिरकार द्वितीय योलसेज़ परियद सें 
सम्मिलित सारे अतिनिधियों ने प्रधान संत्री को सांग्रदायिक निर्णय करने 
के लिए पंच नियुक्त क्िया। गांधी जी भी इससे सहमत थे, पर इस 
शर्ते पर, कि प्रधान मंत्री का निर्णय मुसलमानों ओर सिक्‍्खों तक ही 
सीमित रहे | १७ अगस्त, सन्‌ १६३२ को प्रधान मंत्री ने अपना निर्णय 
दिया जिसके अनुसार भारतीय निवोचक, बारह प्रकार के प्रथक निवा- 
चन-संघों में विभाजित किये गये थे*। दलित जातिआओं को भी साधा- 
रण स्थानों से अलग करके प्रथक्‌ निवराचत का अधिकार दिया गया 


भारतीय ईसाई, उद्योग श्रौर व्यापार, जिमोंदार और पूंजोपति, मजदूर, 
विश्वविद्यालय और च्त्रियाँ---इन सबके अलरूग झलग निर्वाचन-संघ थे । 


(१) सावारण, मुसलमान, सिक्‍्ख, एंग्लो-इंडियन, युरोपियन, दलित जातियाँ 


( १६५ ) 


था। यह वात गांधी जी को असह्य थी। उनके इस प्रश्न-संबंधी विचारों 
का ज्ञान प्रधान मंत्री को पहले हो से था। द्वितीय गोलमेज़ परिपद में 
उन्होंने साफ़ साफ़ कह दिया था कि वे अछूतों के प्रथक निवाचन का 
विराध अपने प्राणों की भी वाजी लगा कर करेंगे। ११ माचे को उन्होंने 
भारत-मंत्री सर सेम्युअल होर के नाम इस आशय का एक पत्र भेजा 
था' | पर उनके विचारों का प्रधान मंत्री के निएणय पर विशेष प्रभाव 
न पड़ा। अतणव प्रधान मंत्री के निर्णय देने के दूसरे दिन गांधी जी ने 
उन्हें यह सूचना दी कि वे २० सितंबर के तीसरे पहर से अपना 
आमरण उपवास आरभ करेंगे ओर उसी दिन से उनका उपवास आरंभ 
भी हा गया । 


गांधी जी के निश्चय के कारण सारा देश चिंता में निमग्न हो गया। 
तार पर तार आने लगे ओर उनके उपवास के छड़ाने के लिए सभी मानवी 
प्रयत्न किये गये, पर कोई कारगर न हुआ। अतण्व हिंदुओं ने आपसी 
सममाते द्वारा उनके प्राण बचाने का निश्चय किया। बंत्रई ओर उसके 
वाद पूना सें सजातीय ओर हरिजन नेताओं की परिपद घुलायी गयी। 
कई दिन लगातार वादविवाद के पश्चात्‌ उपयास के पाँचवें दिन, एक 
ऐसी योजना तैयार हो गयी जिसको दोनों दलों ने स्वीकार किया | दलित 
जातियों ने प्रथक निवाचन के अधिकार का परित्याग किया ओर सजातीय 
हिंदुओं ने उन्हें महत्वपूण संरक्षण प्रदान किये। श्रांतोय व्यवस्थापक 
सभाओं की साधारण जगहों में से १४० ओर केंद्रीय व्यवस्थापक सभा 
की श्वू जगह दलित जातियों के लिए रिज़ब कर दी गयीं) । इसको 
सूचना प्रधान मंत्री को भी दी गयी ओर २६ तारीख को एक साथ 
इंगलेंड ओर भारतवर्प में समझात के स्वीकार क्िय जाने की घापणा की 
गयी। उसी दिन शाम को गांधी जी ने अपना उपवास ताड़ा | देश की 
भयंकर चिंता दर हुड्ड, हरिजनों के उद्धार का समय निकट आया ओर 
राजनीतिक नेता पुनः आंदालन की आर इष्टिपात्‌ करने लगे । 


(१) “यदि सरकार ने प्रस्पृश्यों प्रयवा दछित जातियों फे लिए पृथफ्‌ निर्वाचन 
रवक्‍या तो में ध्रामरण उपदास करूंगा 

(२) प्रधान मंत्री फे निर्णय के अनुस्तार दछित जातियों फो फेयल ७१ जगहें 
मिलो थीं । 








१६ 
मत्ा 


( १€ 


हि 


ततीय गा[्‌लमज़ पारधघद--१८ च्चवदइर, सच श्हृश्न को 


हक हद बा. अ ७ 

तालरा गांज्ञयज्ञ परत आरमभ हंुइ ॥ इससे पचम्ांन्रेद तिरिधियों नदी 
कर 

सख्या पहली दा परपदा ट़ों की अपेक्षा क्षा बहुत चहत कस थी । कझुत्न मिज्ञारूर केदर 


बिक 


लि 
प्रातिन्तिधि निमंद्रित कछिय गय थे। इंसलेंड के सलदर उक्त (€ लेचर 





्ब््क नी लीजि 52. कट 
पार्या ) आर सारतोय ऋकाप्ंस दादा से अपने का इस परिएद रपद से अचय 
र्य्चा उछर्िछिद्व व रख 3 जनक आज 3 £ 
रुखा। पारपह के आरतस स अधाव सऊंं ले अप साएय रू ऋह्य छे 
परिषद सिम जप जे सजकनन सा परा ऋने ऊ लिए जम 
यह पारपद पूच दादा पारप्ता के आस का पूरा करे के लिए छुलायीं 
अजञपप्तवात्द ख थे कमोटियों है या ८पर पिच्चपर 
याह। तत्पस्चात्‌ परपतह न [यार टराटया झा परप्रदा पर पद्दच्यार 


क्या ऊत्तरल आर गबर्रों बम बिक 
चलाया आर सदाधिकार, ररक्षुझु, रबदर ऊच्चरल आर र्वरदंस का पेश 


७ चल 





जन्‍मज्ार्या, उधघ सा ४ उसके आअयाे का सदध, अधाद नस्यायाजच 

आहि के विषद से द्िच्ार र चिधा 5 अल क दिसंबर स्त्ो पर. 

आह के धषय से अपन दिदचार चघारत छूच। नई हििदर का पॉर- 
८3 सम सिन्नल्निखित 33० 

पतन सतसाप हुई । इंच अचचसर पर झारत्न्सतदे दे नन्चालखद ताक सहत्त- 


एज दाता दाग एचाच छूचा[--- 


>> >> >> संख्या की पेशी रियासतें संच राष्य से 
ब्य) य।दू ४० अतिशत ऊद-संख्या ही छउन्या स्थांचत सच रा|ध्य से 
शा कि सन राज्य स्थापित किया लायगा 
एंद्ल्न हाच भा तयार हाए दा सदर राज्य स्थाएद कया ऊाथयणा | 











(च) पड़ा ज्यचस्।ापड- चसडज का ऊषादा 
झुसल्सादा झा दा जायगा। 


ञ आर उलीसा से िक 
(स) सिंध आर उद्लीसा के उथ प्रांत दसाये जावये। 
की परतीय प्रत्तिसि इज सन्‍लनबा> अम्था 
इसके पश्चात्‌ सारतीय ऋतिनिधि अपने छेश को लोटे । परिषद की 
3 कल योजना गक परयतया स्तप््दस प्र ्+ 
अंतिस योजना से छोई पूर्णतया संठुष्ट रच था। इच्ची रिश्तों छे पति 
किक 


नम 0० न्यिच्ता 


| व घि्‌ जया आया 
रांध छ्सच चात से सचयकाति थ एक आदा उधघ राज्य से चस्चादता कई 


अधिवलारों सनक सल छ्यय रक्षा ड्डजे सकेगी या न्‍न्‍न्‍न्‍मणी कि न्ल्टिट्क>डलडज>>ा>े अअओओडॉिेॉेनातलओए 55 
घछारां दागी एज रक्षा हा उकयांया चहा। उज्दारदादां सरक्षणाक 
्जड> 4 हे जे 3 तन प्रि 
सारक्त दुइ जात था राष््रदाइदा ऊ [छज रएद को चांजना दिरादस्ा- 
पे कर 


8 स्रां 
जतक आर अपसान-सुचक था| क्र सी ठोससी गांलसेद्ध परिषद संघ 





कप 5० कक, लकी जिसके अचलसार कि 

राज्य के उस ढांचे ऊां त्ेयार करने से सफल हुई [उसक अचछुसार चारत- 
कक, 

च्द्वाया। 


बच का सझाषा झासंव सचातलद छया जाने 


३७३ प् 9409 हलपतचरओे स््च्‌ श्ष्ड त्र्च्छ 
कांग्रेस की नीति में परिवर्तेत--जच्उर्सी सूच्‌ १६३८ का 
चलाया हुआ कांग्रेसी आंदोलन सन्‌ १६३३ में सी चलता रहा। ऊांभ्रंस 
क सेर-कावूली होदे पर भी उसके साधारण अधिकेशन किसी न क्िसोा 


अकार हांत रह । दिल्ली की भांति. सन्‌ १६३३ का साधारण अषिदसश्धत 


| ८ 


( १४७ ) 

धुलिंस के संतकी होने पर भी, कैलेकत्ते में हुआ ओर स्वाधीनता, सत्याग्रह 
चहिष्कारं, मोलिंके अधिकार आदि के प्रंस्तावें पास किये गयें। दे मेई की 
उन्होंने आत्म-शुंद्धिं के निमित्त २९ दिने कां डेंपवास ऑरंभ किया | उसी 
दिन सरकार ने भी उपंवास के उद्वेश्यं ओर उसके द्वारों प्रंगंटे होने वेलिी 
मंनोवृत्ति के कारण उन्हें छोड़े दियाँ। गाँधी जी की अंपीले के कारणों 
सत्याग्रह आंदोलन ६ हफ़्ते के लिंएं बंद करें दियों गंया। ईसे अंबंधि के 
संमाप्त होने पंर आओंदोलंन-बंंदी की अवधि ६ संप्नीह के लिए ओर बंढ़ों 
ट्री गयी । ८ मई को ही गांधी जी ने सरकार से भी यंह अपील की कि 
आंदोलन-बंदी का लाभ उठाकर वह सत्याग्रही क्रेदियों को विना शर्त के 
छोड़ने की क्रपा करे | पर सरकार आंदालन के किंचित काल के लिंए बंद 
होने से संतुष्ट न थी। वह चाहती थी कि राजनीतिक क्रेदियों के छुटकारे 
के पश्चात्‌ आंदोलन दुवारा आरंभ न किया जाय | अतण्व उसने क्रंदियों 
के छोड़ने से इनकार कर दिया । १० जुलाई को पूता में कांग्रेसवादियों की 
एक परिपंद हुई उसने गांधी जी का यह्‌ अधिकार दिया कि वे घाइस- 
राय से मिल कर सरकार ओर कांग्रेस का समझोता कराने की काशिश 
करें| पर यह प्रयत्न भी निष्फल गया अतणव सत्याग्रह पुनः आरंभ 
किया गया, पर सामूहिक सत्याग्रह के स्थान पर व्यक्तिगत्‌ सत्याग्रह के 
रूप में । १ अगस्त को गांधी जी पुनः अपनो यात्रा पर निकलने वाल थ 
पर थे एक दिन पहले गिरफ़्तार कर लिये गये ओर ४ अगस्त का छाड़ 
दिये गय। उन्हें पूना में रहने की आज्ञा मिली पर उन्होंन इस अ्राज्ञा 
। उल्लंघन किया | अतण्व वे गिरफ़्तार कर लिये गये ओर उन्हें एक 

साल की संज़ा का हुक्म हुआ | 


जेल में जाने के पश्चात्‌ ५६ शअगस्त का, गांधी जी ने एक चांरं और 
अनशन घआरंभ किया, इस बार सरकार के व्यवहोॉर के प्रंतिकूंल । 
उनका कहना था कि पअगस्त की गिरफ्तारी के पश्चात सरकार ने उन्हें थे 
सुविधाएँ नहीं दीं, जो उन्हें मई की रिहाई के पत्र दी गयी थीं। सरकार 
पहले तो अपने निश्चय पर अटल रही; पर गांथी जी की दहालन उत्तरा- 
त्तर विगड़ती गंयी ओर इसलिए, २० अगंस्से को वे बिना शत दोहे 
दिय गये। ३० अग॑स्त को ५० जंघाहरं लाल जी नेहरू अपनी मानता 
की वीमारी के कारण कारोवर्स से मुंक करें दिये गये । अपने छुटकार 


( शत ) 


के परचात्‌ गांधी जी ने यह निश्चय किया कि वे ३ अगस्त, सन १६३४ 
त्तक स्वयं सत्याग्रह न करेंगे, पर जो लोग उनसे सलाह साँगेंगे. उदको 
ये ठीक सार्ग अवश्य दिखलायेंगे। इसके वाद वे हरिजन-उद्धार के काम 
सें लग गये। अनेक कांग्रेस कार्यकत्तों भी उछ्के साध साथ इसी 
काम की आर झुक पड़े । जनवरी सन्‌ १७३४ में विहार का भयानक 
भूकंप हुआ ओर अनेक कांग्रसवादी भूकंप पीड़ित मनुष्यों की सहावता 
करने सें लग गये। कांग्रेस का कार्यक्रम, कार्य रूप में क्रमशः रचनात्मक 
होने लगा ओर सत्यात्रह ओर सबितय अवज्ञा कार्य रूप सें ऋमशः 
शिधिल् होने लगे । 





पूना-परिषद सें छुछ कांग्रेसवादियों ने कोंसिल-प्रवेश के प्रश्न को भी 
उठाया था । उनका ख्याल था कि ऑडनेंसों के शासन को देखते हुए 
यह आवश्यक था. कि ह्ांग्रेस-बादी कोसिलों को कच्ज़े में कर लें । 


उत्तका स्ााक्ति दिन पर देन चढ़तां गयी आर ३१ साच सच १६३४ का, 
डाक्टर अंसारी को अध्यक्षता में दिल्ली में एक परिषद हुई जिससें 
स्व॒राज्य पार्टी के पुन्जी वित करने का प्रस्ताव पास हुआ ओर कांग्रेस 
वादियों को अगले निर्वाचन सें साग लेने का अधिकार इस शतें पर 
सिला कि थे कोंसिल्षों में द्मरकारी क्रादूनों ओर हाइट पेपर की योजना 
के रद करने का प्रयत्न करें| ३ मई को राँची परिषद ने, स्वराज्य पार्टी 
का कायक्रम निश्चित किया ओर एल ओर १८ सई का पटना से सहा- 
समिति की चैठक हुई जिसके निर्णय के अनुसार सत्याग्रह बंद कर दिया 
गया। इसी चेठक में डाक्टर अंसारी ओर सहासना पं० सदनसोहन 
सालवीय को, अधिक से अधिक २४ कांग्रेसवादियों का एक ऋंग्रेस 
पालमेंटरी बोर्ड स्थापित करने का अधिकार मिला। इस अस्ताव 
के पश्चात्‌, कार्यरूप सें कांग्रेस के विध्वंसात्सक कार्यक्रम की इतिश्नी 
होती गयी ओर चह अधिकाधिक रचनात्मक कार्यक्रम के पथ पर अग्रसर 
होती गयी । 

कांग्रेस की उपयुक्त नीति से चहुतेरे कांग्रेसवादी अखंतुष्ट थे। श्री 





(१) च्वराज्य पार्टी का कार्यक्रम था राजनीतिक दंदियों का छुटकारा, देश का 
शोषण करनते वाले काजूनों का विरोध, ग्राम संगठन, मुद्रा-व्यवस्या, दिनि- 
सय, कृषि-संदंधी मामलों सें छुघार इत्यादि, इत्यादि। 


( १6८ ) 


विट्ठुल भाई पटेल ओर सुभापचंद्र वोस सत्याग्रह स्थगित करने के भी 
विरोधी थे । उन्होंने अपने बियाना के वक्तव्य में यहाँ तक कह दिया था 
कि गांधी जी राजनीतिक नेता की हेसियत में, असफल सिद्ध हुए हैं । 
कांग्रेस के अंतर्गत्‌ समाजवादी भी, क्रमशः अपने को संगठित करते 
जाते थे | उनका प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन १७ मई, सन्‌ १८३४ 
को पटना में हुआ | तत्पश्चात्‌ उनकी शाखाओं का जाल समस्त भारत- 
बप में फेल गया ओर भारतीय नवयुवकों ओर मजदूरों में उनका प्रभाव 
भी बढ़ा । आज भी कांग्रेस में इस पार्टी का काफी जोर है पर अभी 
तक उसकी शक्ति इतनी नहीं हो पायी हे कि वह कांग्रेस को अपने कब्जे 
में कर सके। 


सत्याग्रह वंद होने के पश्चात्‌ भारत-सरकार की नीति भी क्रमशः 
उदार होती गयी। कांग्रेस ओर उसकी सहायक संस्थाओं पर से 
प्रतिबंध हटा लिये गये ओर अधिकांश सत्याग्रही क्रेदी भी क्रमश: छोड़ 
दिये गये। प्रतिबंध हटते ही देश भर की कांग्रेस कमेटियाँ पुनः जीवित हो 
उठीं ओर अपने रचनात्मक कार्यक्रम में लग गयीं । उसके बाद से आज 
तक कांग्रेस ने कोई संहारात्मक कार्यक्रम नहीं अपनाया | हाँ, कांग्रेस के 
सांप्रदायिक निणुंय संबंधी विचारों के कारण महामना पं> मदन माह: 
मालबोय का कांग्रेस पालमेंटरी बोड से ओर श्री अण का कांग्रेस-कार्य- 
समिति से त्यागपत्र देना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस के अंतर्गत एक नयी 
पार्टो स्थापित की जिसका नाम नेशनलिस्ट पार्टी रखा गया। सांप्रदा- 
यिक निशय को छोड़ कर, इसका कार्यक्रम प्रायः वही ६ जा स्वगज्य 
पार्टो का । सन्‌ १६३४ के चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय व्यचस्थापक 
सभा की ४४ जगहों पर कठज़ा कर लिया। इनके अतिरिक्त कांग्रस 
न्ेशनलिस्ट पार्टों के भी सदस्य उसके साथ थे। 


सन १6३४ में कांग्रेस-जयंती बढ़े समाराह के साथ समस्त देश में 
मनायी गयी । इसके बाद से आज तक. कांग्रेस कॉसिलों के चाहर ओर 
भीतर अपना रचनात्मक कार्य करतों आयो है.। कांग्रसवादी, हमेशा 
की भाँति, सरकारी नीति की तीत्र झआलाचना करते आये हैं ओर सरकार 
भी उनकी कोर से हमेशा सत्तकं रही ह#। कांग्रेस का प्रभाव दिन पर 
दिन चढ़ता गया है और बढ़ता जाता ८ ओर उसने आ्रमीग जन-संख्या 


पर अपना सिक्षका सल्ो भांति देठ लिया हे। सन १६३७ का आंत्तीय 
काततिला का चुदाव, इ छ्ापखपत्यक्ष असास 
सन्‌ ११३७ का भारतीय शासन-विधान--साच सन्‌ 


शह३३ न. सादा सारताय जशासदनवधान का हाइट पंपर प्रकाशित इक । 


४ 








नम च्दधार बच अआधारर शा 


क्र, 
इच याजऊचदा के चार आधारूुत्त सिद्धान्त त्ते ध-- 


५ बे च्ज- रतोच अनु राज्य 
9 भसारदहाय सच राज्य, 





नव) हाय उत्तरद्धादा सास, 
च् 
(स) प्रोत्तोच खराज्य ओर 
तिक ओोर हऊा धिऋ संस एव रावनीर सलतस्‍्त ओर 
ह) देघानिक ओर आधिक संरक्षण एवं गवंनंर जदरल ओर 


+ डा 
शवर्ंस को पेशए 'जिब्सजारयों । 
3. ६ -क+ -7- 

ऊअउछसखा का रू 


पर हद आाऊचा 
दीय मम क फ ड विरयत पक का. >कन्मणओ कक 
एक सभा आर दा सच्रद्यफ्क समाआा तल उदच्धक पिरादध उचतधा 








हिंद सभा. ऋखिल्न सारतीय सस्लिस 
उस्ताद पास हुए। आऋाखल सारतांच हद उसा. ऋखके सरचाय उुधस्कस 
23.6 


2 फेटडेरआः ञ्ज्ू 25] संजाओं विकिज हा सी 
ऋापफरस, आंखल भसारताद छलदरऊ फड्रनाच आांदइ रूझाआ न न 


"4 











5५ ३ (+>क, 

पिराधात्सक प्रस्ताव पास छथ। कादर हा रच सं छह्ाहइद पंपर की चाजदा 

भारतीय हितों की विरो का ओर नर उस किलेजपओ उप्5जज- स्थायी ल्डख्पर 

सारतांच हिता रा हराधदना था आर दत्त से धचरुत असुत्त स्थाया रखने 
के उड्ेश्य से चनायी ययी थी। देशी रिथिसतों छो भी उससे संत 

बे उज्सयस दइचाया या था। इद्ा पस्चासता का सा उसस उचाःए च यय। 

ज हू ही है: 33 अधिकारों जी 0 ५ ४८5. 

वे संघ श्यासद-विधाद चनलने के पूरे अपने अधिकारों की रक्षा भत्ती साँद्ि 

अल पलदा 3 लता मम 

4२२ सच इस छू 


पारतीयों >. 


ऋर रचा चाहता था। ह्यलड का अचुदछार दल ह्ाइच 
पे 


आअसरूतष्ेट शाकू उस सारतादया का ऋआाच दा स आधक जया दाधकार 
दा 8 


चयांठदा जो अतठसार जआाउद: > जा उ७ पक कर ०० ही 


पारिधितद सं. ह्ाइट पपर का चूजदा के अचछुसार सारतांद रादउदन्सचा[- 





यरं भाग लेदा निश्चित किया। उसका 

[ 5३ ) ऋॉंग्रेद हे ५९३४७ के दिदाचदिद में भाग लेदा निश्चित किया। उदछ्धक 
उम्मेददार थे. कुछ नैशननलिस्द पार्दो के 

दिरोध शु३चरच३ ६१७०० एू३६४७ ९॑" छल छचच्रईएईपे ५2% छः शू २१६ ए२८ पद या 


आर छुछ राष्ट्रीय कणक पादर के ) इस हिर्राचन में क्ांग्रेत क्षी झानदार 


र्ः किक व न लिकननजनलन बज जलन. कानपााकण. मम कम, टोद्धा +- >> दी 
दजद हुई १ करदुस्त ध्र्त्त, दिहार- उच्धद्ः, राध्यराते, सद्ाद आअरर बह 

ड्च्ज््फिल्कलण अआ न पक्तार >> 
को छोटी क्ौंसिलों में कांगेसदादी चइहुचस्था पहुंचे श्र एक प्रकार सं. 


जनम 20 न ल्र्या मिल. 30० ० अप दिलय 
उद एर कच्छफा कर लिया । कूरस को इच्च दिजद से. इच्च इा्त का 


पता चलत >य के उसका जज भें 5 ऊतना प्रभार ननज्क 
दा चलता हू क्लि उसका देश मे कितना ए्रनाद हर 


( २०१ ) 


लन करना असंभव था | वह भारतीय संघ्र राज्य की भी विरोधिनी थी। 
इसके दो मुख्य कारण थे-- 
(अ) संघ राज्य स्थापित होने से भारतीय शासन का ख़चे बढ़ 
जायगा ओर 
(व) संघांतरित राज्यों की असमान राजनीतिक जागृति के कारण 
सुदृढ़ संघ राज्य न वचन सकेगा । 
लेवर पार्टो भो ह्वाइट पेपर से असंतुट्ट थी। उसके मतानुसार, इस 
योजना के अनुसार भारतवासियों को उतना शासनाधिकार न दिया 
गया था जितना दिया जाना चाहिये था । 
सत्र विरोध हाने पर भी, ह्वाइट पेपर की योजना पर विचार 
करने के लिए संयुक्त पालमेंटरी कमेटी नियुक्त की गयी*। इसमें ५६ 
कॉमन सभा के सदस्य थे, ओर २६ लॉड सभा के। इन्होंने २९ भारत- 
वासियों को एसेससे की हेसियत में निमंत्रित किया । १८ महीने के परि- 
श्रम के पश्चात्‌ नवंबर सन्‌ १६३४ का इस कमेटी ने अपनी बहुमत 
रिपोर्ट प्रकाशित कीं । उसके मूल सिद्धांत वे ही थे जो हाइट पेपर 
के। २० जनवरी, सन्‌ १६३४ को बहुमत रिपोर्ट के आधार पर गवर्सट 
ध्योफ़ इंडिया बिल पालमेंट में पेश हुआ | उस पर ६१ दिन तक विचार 
हुआ आर कुछ छोटे साटे परिवेतंन भी किय गय। पर प्रस्ताव के मृल 
सिद्धांत वे ही बने रहे जा ह्ाइट पेपर यांजना के थे। २ अगस्त, सन १६३५ 
का सम्राट की भी अनुमति मिल गयी ओर इस प्रकार भारतवर्ष का नया 
शासन-विधान तेयार हो गया । १ अ्प्रेल, सन १६३७ से उस शासन- 
विधान के अनुसार भारतीय प्रांतों का शासन भी आरंभ हा गया है: । 
(१) छाइट पेपर फी योजना पर इस प्रकार से विचार करना प्रसाधारण था। 
साधारणतया बिल बनने के पद्चात्‌ ही संयुक्त पार्मेंटरी फमेटी फा फार्य 
प्रारंभ होता हैँ । भारतीय शासन-विधान दे संबंध में, बिल बनने फे पूर्व 
ही संयुक्त पालंमेंटटी फमेटी ने प्रस्तावित शासन-विधान पर विचार 
किया । इस श्रसाधारण ढंग से काम करने फा मुस्य उद्देश्य था फमेटी फो 
पने फाम में प्रधिक स्वाधीमता देना । 
जब फमेटी मे झ्ापिरो बार प्रपनी रिपोर्ट पर दिचार शिया, उस समय 
३१ सदस्य उपस्थित थे। उनमे से १९ रिपोर्ट फे पक्त में थे, ९ दिपस में 
धोर ३ सदत्यों ने प्रपना बोट न दिया था । 


ली 
न्फ् 
अिफकमकनी, 





( २०० ) 


पर अपना सिक्का सली भाँति बेठा लिया हे । सच्‌ १६३७ का ग्रांतीय 
कासिला का चुनाव, इस चात का प्रत्यक्ष प्रसाण 


सन्‌ १९३७ का भारतीय शासन-विधान--मार्च सन्‌ 
१७३३ में, भावी भारतीय शासन-विधान का ह्वाइट पेपर प्रकाशित हआ | 
इस यांजना के चार आधारमभूत्त सिद्धान्त थे-- 
(अ) भारतीय संघ राज्य, 
(ब) केंद्रीय उत्तरदायी शासन, 
(स) प्रांतोय खराज्य ओर 
(द) वेधानिक ओर आर्थिक संरक्षण एवं गवर्नर जनरल ओर 
गवरनरों की विशेष जिम्मेदारियाँ । 
पर इस योजना से किसी को भी संतोप न हुआ | भारतीय उ्यवस्था- 
पक सभा ओर प्रांतीय व्यवस्थापक सभाओं सें उसके विरोध संबंधों 
प्रस्ताव पास हुए । अखिल भारतीय हिंदू सभा, अखिल भारतीय मुस्लिस 
कांफरेंस, अखिल भारतीय लिवरल फेडेरेशन आदि संस्थाओं ने भी 
विरोधात्मक प्रस्ताव पास किये। कांग्रेस की राय में हाइट पेपर की योजना 
ल्‍्र ८ 5 #% ८ ७  ढ४ ८५ #-#&+» ५ ७० ८७ |] 
भारतीय हितों की विरोधिनी थी ओर देश में विदेशों प्रझुत्व स्थायी रखने 
के उद्देश्य से चनायी गयी थी। देशी रियासतों को भी उससे संतःप न था। 
वे संघ शासन-विधान बनने के पूर्व अपने अधिकारों की रक्षा भल्नी भाँति 
कर लेना चाहती थीं। इंगलेंड का अनुदार दल ह्वाइट पेपर से इस लिए 
असंतुष्ट था कि उसमें सारतीयों को आवश्यकता से अधिक शासनाधिकार 
दिया गया था । उसका विचार था कि वतंमान भारतीय राजनीतिक 
परिस्थिति में, हाइट पेपर की योजना के अनुसार भारतीय शासन-संचा- 





(१) कांग्रेस ने १९३७ के निर्वाचन में भाग लेना निश्चित किया। उसका 
विरोध करने वाले कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार थे, कुछ नेशनहलिस्ट पार्टी के 
और कुछ राष्ट्रीय कृपक पार्टी के । इस निवर्चिन में कांग्रेस की शानदार 
विजय हुई । संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रांत, मद्रास श्रौर बंबई 
की छोटी कौंसिलों में कांग्रेसवादी वहुसंस्या में पहुंचे श्रौर एक प्रकार से, 

उन पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस की इस विजय से, इस बात का 
पता चलता हैं कि उसका देश में कितना प्रभाव हूँ 


( २०१ ) 


सन करना असंभव था | वह भारतीय संघ राज्य की भी विरोधिनी थी । 
इसके दो मुख्य कारण थे-- 

(अ) संघ राज्य ख्ापित होने से भारतीय शासन का ख़चे बढ़ 
जायगा ओर 

(ब) संघांतरित राज्यों की असमान राजनीतिक जाग्रति के कारण 
सुदृढ़ संघ राज्य न बन सकेगा | 

लेबर पार्टी भी ह्ाइट पेपर से असंतुष्ट थी। उसके मतानुसार, इस 
योजना के अनुसार भारतवासियों को उतना शासनाधिकार न दिया 
गया था जितना दिया जाना चाहिये था । 

सत्र विरोध होने पर भी, ह्ाइट पेपर की योजना पर विचार 
करने के लिए संयुक्त पालमेंटरी कमेटी नियुक्त की गयी'। इसमें १६ 
कॉमन सभा के सदस्य थे, ओर १६ लॉड सभा के। इन्होंने २९ भारत- 
वासियों को एसेससे की हेसियत में निमंत्रित किया। १८ महीने के परि- 
श्रस के पश्चात्‌ नवंबर सन्‌ १६९३४ को इस कमेटी ने अपनी बहुमत 
रिपोर्ट प्रकाशित की*। उसके मूल सिद्धांत वे ही थे जो ह्वाइट पेपर 
के | २२ जनवरी, सन्‌ १६३४ को बहुमत रिपोर्ट के आधार पर गवर्मेट 
आफ इंडिया बिल पालंमेंट में पेश हुआं। उस पर ६१ दिन तक विचार 
हुआ ओर कुछ छोटे मोटे परिवेतेन भी किये गये। पर भ्रस्ताव के मूल 
सिद्धांत वे ही बने रहे जो हाइट पेपर योजना के थे। २ अगस्त, सन्‌ १८३४ 
को सम्राट की भी अनुमति मिल गयी ओर इस प्रकार भारतवर्ष का नया 
शासन-विधान तेयार हो गया । १ अप्रेल, सन्‌ १६३७ से उस शासन- 
विधान के अनुसार भारतीय प्रांतों का शासन भी आरंभ हो गया है । 


(१) छ्वाइट पेपर की योजना पर इस प्रकार से विचार करना शअ्रसाधारण था। 
साधारणतया बिल बनने के पश्चात्‌ ही संयुक्त पालंसेंटरी कमेटी का कार्ये 
आरंभ होता है । भारतीय शासन-विधान के संबंध में, बिल बनने के पूर्वे 
ही संयुक्त पालंमेंटरी कमेटी ने प्रस्तावित शासन-विधान पर विचार 
किया ॥ इस अ्रसाधारण ढंग से काम करने का मुख्य उद्देश्य था कमेटी को 
अपने काम में अधिक स्वाधीनता देना । 

(२) जब कसेटी ने आखिरी वार अपनी रिपोर्ट पर विचार किया, उस समय 
३१ सदस्य उपस्थित थे। उनमें से १९ रिपोर्ट के पक्ष में थे, ९ विपक्ष में, 
श्र ३ सदस्यों ने श्रपना चोट न दिया था। 


40० कट. 


आठवों परिच्छेद 
नया शासन-विधान 


न पर अनकक 
अपार पा 


भारतीय शात्तद-विधानव सन्‌ १९३५--वये झासत-दिधान की विशेषताएँ-- 
बड़ाआकार; समस्त भारतदर्ष क्षा ज्ञात्तव-विधान; संघ शातव-विधान; प्रांतौय 
स्व॒राज्य; संरक्षणों सहित उत्तरदायी शासन; निरिष्ठ ध्येय का झनाव; राष्ट्रीय 
आधार का अभाव; ब्रिच्श्चि पार्ंमेंट का निरीक्षण--भारतीय शासन-विद्यान के 
भिन्न निन्च अंग--पन्‌ १९३५ क्वा भारतीय ज्ञास्तत-संदंधी एश्ड; भारतीय झातन- 
संबंधी प्रन्य एक्ट; आइडंसे-इन-कोसिल; झआदेश्-पत्र; झ्ात्तन-दिधाद-संदंधी 
प्रयाएं-- संक्रमण काल क्ली व्यवस्था--झात्तन-विद्यान में संशोधन एवं पएरिवर्तंत 
करने क्ली व्यवस्था 


आर झासनः » मा प्र ६५5४, आजकल >> भारतांय गीय 
भारतीय शासन- विधान सन्‌ १ ९३०---आजऊल भारताब 
तो छा शासत मये शासन-विधान के अनसार हो रहा है | इस शासन 
ग्राता छा शासत नय शासन-विधान के अऊुसार हां रह्य है । इस शासद- 
विधान मे कल शटम न लगभग आठ चरस लगे शिव साइमन ऋमीशन की 
व्रधाद के वन स जगसय आठ दरस लय हूं। साइमन कर्मदाद का 
रनियु ४5०८ समय फतर पनडननरन पंप न, अल पद प_ हुआ था आर विजय कक सन्‌ 
वर्याक्ति क॑ ससय स इसका बदचा अआरस हुआ था आार अचस्त स 
पट सम्राट सम अचमति 8 >> डरे पश्चात वह चल ऋर तेयार कड गया 
५६३५ से. सम्राट का अचछुसात पाद क्र पश्चात्‌ चह चनच ऋर तयार हा घय 
ले से प्रांतीय शासन-संचालन भी नय शासन 
था। २ अश्नत्न, सन्‌ १६८३० से आातदाय शासच-सचाहृन भा चय जासन- 
£> 555 अनसार के रहा के । बस ऊकाउनत-टि बेघान ि तेयार > 2>>+ | 
विधाव के अलुसार हा रहा हूं । इस ऋहाम्सचनंवध्ान क्र तथयार करन म॑ 
77 च2 उत्तना के जॉन क्या >> जितना सा अ्लिटिफा पालसेंटर से 
भारतवासिया ने उत्तदा हों परिश्नन किया है जितना त्रांटश पालसंट क 


32449 प्र इतर 2 प्र ० जासन £ विधान कि लत बन सका 
सदस्या न. पर इतना हांचे पर भा चया ज्ासदन-वधायतन एसा नंहा चंद लक 


९ रिच्छिद 


जिघसे भारतवासी संतुष्ट हो जायें । इस परिच्छेद सें हम रनवे शालन- 
टिक कट ग्रकाश डालें किक 
विधान की कुछ साधारण चातों पर अकाश डालेंगे । 
कि पे विज्ञोपताएँ अमन प2:-: शासन 92585 विधान 
नये शासन-विधान की विदशेषताएँ---_त शासच- 
की निश्नलिखित विशेषताएँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हें-- 


बडा आकार--अच्च देशों के शासन-विधानों को देखते हुए, 
( २ ) चड़ा आकार--»अच्च उमा के शासन नों का इंखते हुए, 





2 /0% 4] 


| 





47% सनम द्धि का आकार चहत चढ़ा है । क्ेनाडा ऑस्ट्रे- 
नये भारतीय झासन-विघान का आकार चहुत चढ़ा ६ कनचाह्याा आप 


( २०३ ) 


लिया और संयुक्त-राज्य अमरीका के संघ-शासन-विधोन- मिला: 
कर भी, आकार में, नये भारतीय शासन-विधान के बराबर नहीं हैं । 
जर्मनी का बाइमर शासन-विंधान युरुप का सबसे बड़ा शासन-विधान 
सममा जाता है, पर सन्‌ १६३५ का भारतीय शासन-विधान उससे भी 
बड़ा है। नये गवर्मेंट आकर इंडिया एक्ट के मूल भाग में ३०० पृष्ठ ओर 
४७० धाराएँ हैं ओर परिशिष्टों सहित वह ४३० प्रष्ठों का हे। केवल 
मूल सिद्धांतों का ही निधोरित न करके शासन-विधान में, शासन-संबंधी 
प्रायः सभी महत्वपूर्ण बातों का व्योरेबार विवरण दिया गया हे जिससे 
भारतीय शासन-विधान का आकार बहुत बढ़ गया है । 

(२) समस्त भारतवर्ष का शासन-विधान--भारतवर्ष का नया 
शासन-विधान समस्त भारतवर्ष का शासन-बिधान हे । सन्‌ १६३५ के 
पूबे, इंगलैंड की पालमेंट ने भारतीय शासन-विधान संबंधी जितने एक्ट 
पास किये थे उन सबका संबंध केवल ब्रिटिश भारत से ही था। नये 
शासन-विधान का संबंध ब्रिटिश भारत ओर देशी रियासतों दोनों से हे । 
प्रथम गोलमेज़ परिषद्‌ में, देशी नरेशों ने भारतीय संघ राज्य में सम्मि- 
लित होने के पक्ष में अपने विचार प्रगट किये थे। उसी के आधार पर 
सन्‌ १७३४ का भारतीय शासन-विधान समस्त भारतवर्ष के शासन- 
विधान के रूप में तेयार किया गया हे। 

(३ ) संघ शासन-विधान-- भारतबर्ष का नया शासन-विधान संघ 
शासन-विधान है । इस विशेषता के कारण भारतीय शासन-विधान 
के मूल सिद्धांत ही बदल गये हैं। सन्‌ १९३६४ के पूब पार्लमेंट ने जितने 
भारतीय शासन-विधान बनाये थे, वे सब एक-केंद्रीय शासन-विधान थे। 
भारतवर्ष के सुशासन की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार पर थी ओर वह 
भारत-मंत्री के आदेशानुसार. उनके निरीक्षण में, उन्हीं के प्रति उत्तरदायी 
होकर, भारतीय शासन-संचालन करती थी। प्रांतीय सरकारों के खतंत्र 
अधिकार न थे । वे भारत-सरकार के एजेंट की हैसियत से ओर उसके 
निरीक्षण में, प्रांतों का शासन करती थीं ओर हस्तांतरित विषयों को 
छोड़कर, अपनी नीति ओर कार्यों के लिए उसी के प्रति उत्तरदायी थीं । 
सन्‌ ५७२४ के शासन-विधान में ये मूल सिद्धांत वदल दिये गये हैं 
ओर भारतवर्ष के लिए एक-केंद्रीय शासन-विधान के स्थान में संघ शासन- 
विधान तैयार किया गया हे । 


( २०४ ) 


जच कई छोटे छोटे खतंत्र राज्य, ऐक्य भाव से प्रेरित हो, अपनां 
प्रथक अस्तित्व मिटाये चिना, एफ नया राज्य स्थापित करते हैं तो उंस नये 
राज्य का संघ राज्य कहते है। संघ राज्य के निमाण में निम्नलिखित चातों 
फा होना आवश्यक हे--- 

(अ) कई छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व । 

(व) उनका एक दूसरे के निकट होना । 

(स) यदि संभव हो तो उत्तमें जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषा 
की समानता का होना । 

(६) अथेक््य की भावना का होना | 

(य) मिलने ( एआ०॥ ) की सांवनां का अस्तित्व, परं एक होने 
( छा ) की भावना का अभाव । 

कभी कभी संघ राज्य इस ढंग के विपरीत ढंग से भी स्थापित किया 
जाता हैं। एक-केंद्रोय राज्य को विच्छिन्न करके कई छोटे छोटे स्व 
शासित राज्य स्थापित किये जाते हैं ओर फिर उनको मिला कर संघ राज्य 
स्थापित किया जाता है। भारतवष का संघ राज्य इसी प्रकार का संघे 
राज्य होगा। आंतीय सराज्य स्थापित होने के पश्चात्‌ ब्रिटिश भारतीयें 
प्रांतों ओर देशी रियासतों को सिला कर, सन्‌ १६३४ के एक्ट के अनुसार 
भारतीय संघ राज्य स्थापित होगा । 


प्रत्येक संध राज्य सें निन्नलिखित विशेषताएं हांती है. 

(व्म) चेसचक, _ शिखित शासन-विधाव, अथोत्‌ वह झासन-विधान 
जिसमें संशोधन ओर परिवर्तत आसानी से न किये जा सके | 

(ब) शासन-संचंधी दो प्रकार की समानांतर संस्थाएं, जिनमें से एक 
संघीय विषयों पर शासंत करती हे और दूसरी हन विषयों पर जा अत्यक्ष 


अथवा परोक्ष रीति से संघीय विषय नहीं होते। शासन-विधान द्वारा ही 
संघ राज्य ओर॑ उपांगों में कार्य का वटवारा कर दिया जाता है। दोनों 


अपने अपने कार्यक्षेत्र में खतंत्र होते है। दांनों देश के नागरिकों की 
अआज्ञाएँ देते हैं, दोनों नागरिकों से अंलय अलग कर वदूल करते हैं और 
यदि उनकी आज्ञाएँ न सानी जायें तो दोनों नागरिकों की दंड दे सकते है । 
(स) न्‍्यायालय का विशेष स्थान, संघ-शांसन विधौन में; एऐक-केंद्रीयँ 


( २०४ ) 


शासन-विधान की अपेक्षा, न्यायालय का स्थान अधिक महत्व का होता है । 
वह संघ राज्य ओर उसके अंगों के मुक़्द्मों का फेसला करता है, शासन- 
विधान की रक्षा करता है ओर अमुक नियम शासन-विधान-युक्त है अथवा 
नहीं, इस बात का भी फैसला करता है। 

भारतोय संघ शा[सन-विधान में उपयुक्त तीनों बातें तो न्‍्यूनाधिक 


मात्रा में विद्यमान हैं ही, पर इनके अतिरिक्त कुछ ओर भी बातें हैं जो 
साधारणतया संघ-शासन-विधानों में नहीं पायी जातीं और जो भारतीय 
संघ राज्य को विशेषताओं के नाम से पुकारी जा सकती हैं। उनमें से 
निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय है-- 

(अ) उपांगों की असमान परिस्थिति-ठेशी रियासतें स्वेच्छा- 
चारो शासकों के अधीन है और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में उत्तरदायी- 
शासन है । संघीय व्यवस्थापक मंडल्ल में रियासतों के प्रतिनिधि नरेशों 
द्वारा सनोतीत किये जायँगे, पर ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि परोक्ष 
रीति से जनता द्वारा चुने जायेंगे | देशी रियासतों की प्रजा से संघ राज्य 
का कोई सरोकार न होगा ओर इसलिए रियासतों की प्रजा के, संघ राज्य- 
संबंधी अधिकार भी न होंगे | पर ब्रिटिश भारतीय भ्रांतों करे नागरिक, 
संघीय विषयों में पूर्णतया संघ राज्य के अधीन होंगे और संघ राज्य के 

प्रति उनके कर्तव्य होंगे ओर उसके प्रतिकूल उनके अधिकार भी । 

(ब) संघ-सरकार कोअसमान अधिकारों का समर्पित किया जाना-- 
साधारणतया संघ-शासन-विधानों में संघांतरित राज्य, संघ सरकार को 
समान अधिकार समर्पित करते हैं, पर भारतीय संघ राज्य में संभवतः 
ऐसा न हो सकेगा। ब्रिटिश भारतीय प्रांत तो संघ राज्य को समान 
अधिकार समर्पित करेंगे, पर देशी रियासतें उन्हीं विषयों सें संघ-सरकार 
. के अधीन होंगी जिन्हें वे अपने प्रवेश-प्राथेना-पत्र में, संघ-सरकार को 
समर्पित करेंगी | यह बात ज़रूर है कि किसी रियासत को संघ राज्य 
में शामिल होने की आज्ञा देने के पू्वे, सम्राट इस बात की जाँच करेंगे 
कि वह संघ राज्य को आवश्यक अधिकार देने को तेयार है अथवा 
नहीं ओर यदि नहीं तो शायद उसे संघ राज्य में शामिल होने 
की आज्ञा न मिले। पर इतना होने पर भी यह असंभव नहीं है कि देशी 
रियासतों द्वारा ससर्पित संघीय अधिकारों में, आपस में ओर ब्रिटिश 
भारतीय प्रांतों को देखते हुए, काफ़ी भेदभाव हो । 
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संघीय व्यवस्थापक मंडल की बड़ी सभा में रियासतों के समस्त 
प्रतिनिधियों के आधे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो, संघ राज्य में 
शामिल होने के लिए तैयार हों ओर इंगलैंड की पालमेंट की दोनों सभाओं 
की प्राथना पर सम्राट संघ राज्य स्थापित करने की घोषणा करें। इन 
शर्तों के देखते हुए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संघ राज्य का स्थापित 
होना एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार ओर देशी रियासतों की ही इच्छा 
पर निर्भर हे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की इच्छा पर नहीं । 


(४ ) प्रांतीय स्व॒राज्य--नये भारतीय शासन-विधान की चोथी 
विशेषता है, प्रांतीय स्त्रराज्य। प्रांतीय स्व॒राज्य की मांग बड़ी पुरानी है । 
सन्‌ १७९१७ के सुधारों के अनुसार, हध शासन-प्रणाली द्वारा, प्रांतों 
को हस्तांतरित विषयों में परिमित स्वशासन का अधिकार मिल्ला था। 
पर इससे भारतीय लोकमत संतुष्ट न था। साइमन कमीशन ओर गोलमेज्ञ 
भरिषदों ने भी प्रांतीय स्व॒राज्य स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर 
दिया था | फत्न-स्वरूप नय शासन-विधान में प्रांतीय स्व॒राज्य को व्यवस्था 
की गयी है पर अपरिमित प्रांतीय स्व॒राज्य की नहीं । 

(५) संरक्षणों सहित उत्तरदायी शासन--नये शासन-विधान की 
पाँचवीं विशेषता है, संरक्षणों सहित उत्तरदायो शासन | संघ-शासन में 
दध शासन-प्रणाली के अनुसार उत्तरदायी शासन स्थापित होगा। 
अतएव संरक्षित विषय में उत्तरदायी शासन स्थापित न किया जायगा। 
इन विषयों के अतिरिक्त गवर्नर जनरल की कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ 
भी होंगी ओर प्रांतोय गवरनेरों की भी प्रायः वे ही विशेष जिम्मे- 
दारियाँ होंगी। इन जिम्मेदारियों के पालन करने के लिए गवनर जनरल 
ओर गवनेर अपने इच्छद्रानुकूल काम कर सकेंगे. पर कहाँ तक, यह 
चतलाना इस समय संभव नहीं । क़ानूनी दृष्टि से, संरक्षणों के कारण 
उत्तरदायी शासन का रंग बहुत कुछ फीका पड़ गया है। 


(६) निर्दिष्ट ध्येय का अभाव--नये शासन-विधान की छठी 
विशेषता है, निर्दिष्ट ध्येय का अभाव | इस शासन-विधान की काई 
प्रस्तावना नहीं है । किस उद्दृंश्य से यह शासन-विधान बनाया गया है, 
एक्ट को पढ़कर, यह बतलाना कठिन है | इस कमी की पूर्ति यह कह 
कर दी गयी है कि सन्‌ १७५८ के एक्ट की प्रस्तावना अब तक जारी 


( नण्य ) 


है। चास्‍्तव सें है भी ऐसा ही | प्रम्ताचता ओर ४७ वीं धारा के [अर] 
साग का छोड़ कर, नये शासन-विधान के लिए भारत-शासन-संवंधी, 
सन्‌ १६१६ का समस्त एक्ट रद कर दिय्या गया है। पर सन्‌ १६१6 के 
एक्ट की प्रस्तावना भी निदिष्ट ध्यय के ज्ञान के लिए प्माप्त नहीं हे। इस 


प्रस्तावना के संवंध में सन्‌ १६१6 के पत्चात्‌ जो घोषणाएँ की गयी हैं 
भी निदिष्ट ध्येय के वास्तविक ज्ञान के लिए आवश्यक हे। 
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( ७) राष्ट्रीय आधार का असाव--नये शासन-विधान की सातवीं 
विशेषता है, राष्ट्रीय का अभाव । ऐसा होना स्वासाविक था । जिन 
लोगों ने नया शासन-विधान वनाया हूँ उनमें से अधिकांश एस थे 
जो राष्ट्रीयता से सांग्रदायचिकता ओर विशेष हितों को उच्चतर समझते 
थे। देशी रिचासतों के प्रतिनिधि रियासतों के अधिछारों की रक्षा में 
लगे हुए थे, मुसलमान ओर हरिजन अपनी अपकी सांप्रदायिक स्वार्थ 
सिद्धि में, उद्योग-धंधों चाल अपनी सलाई में ओर ब्रिटिश पालंसेंट के 
प्रतिनिधि कम से कम स्वशासन अधिकार देने में । भारतीय लिवरला 
का कोई सांप्रदायिक स्वार्थ तो न था, पर वे भारतीय जनता की परिस्थिति 
के वास्तविक ज्ञान से इतने परे थे कि वे समस्त भारतवर्ष की ओर से न 
चोल सकते थे | द्वितीय गोलसेज़ परिपद में, गांधी जी ने, कांग्रेस के एक- 
मात्र प्रतिनिधि की हेसियत से समस्त भारतवप की राष्ट्रीय सॉय उपस्थित 
की, पर उनका विशेष प्रभाव न पढ़ा। फलस्वरूप, शासन-विधान के 
निर्माण में समझोते के सहारे, सारी मूल चातें निश्चित की गयी हैं ओर 
सांग्रदायिकता ने इतना ज़ोर पकड़ा है कि भारतीय निर्वाचक, लंगभग 
एक दजनस प्रथधक नलिवांचक्र सडला स विभाजत हा शशध प्र ऊिसके 
कारण भारतीय राष्ट्रीयता के उत्तरात्तर विकास में गहरी ठेस लगने की 
आारशका ह्‌ | 

(>) ब्रिटिश पालमेंट का तिरीक्षण--ठये शासन-विधान की आठवीं 
विशेषता हू ब्रिटिश पालमेंट क्ष् निरीक्षण । यद्यपि केंद्रीय शासन 


ट् 


( २०६ ) 


ओर प्रांतीय शासन दोनों में, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गयी 
है तो भी ब्रिटिश पोलंमेंट का निरीक्षणाधिकार पूर्वंवत्‌ बना हुआ 
है। काये रूप में प्रथाओं के द्वारा यह निरीक्षण क्रमशः शिथिल होता 
जाता है, पर क़ानूनी दृष्टि से उसका अस्तित्व पूर्वेवत्‌ बना हुआ है । 
केंद्रीय शासन के संरक्षित विषयों ओर गवर्नर जनरल ओर गबर्नरों 
की विशेष जिम्सेदारियों के निरीक्षण का अधिकार भारत-मंत्री को दिया 
गया है | भारतीय शासन की सुव्यवस्था के लिए वे अब भी पालंमेंट 
के प्रति उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ साधारण बातों को छोड़ 
कर, भारतीय व्यवस्थापक संडल, भारतीय शासन-विधान में संशोधन 
एवं परिवर्तेत नहीं कर सकता। सन्‌ १६३४ के एक्ट के अनुसार 
शासन-विधान में संशोधन करने अथवा नये शासन-विधान के बनाने 
का अधिकार ब्रिटिश पालमेंट को ही हे । 


नये शासन-विधान की उपयुक्त विशेषताएँ खासकर ध्यान देने योग्य 
हैं । इनके कारण इस शासन-विधान से न तो भारतवासी ही संतुष्ट हैं 
ओर न विलायत वाले। देशी रियासतें ओर ब्रिटिश भारतीय प्रांत मिल 
कर संघ राज्य स्थापित करेंगे अथवा नहीं ओर यदि करेंगे, तो कब, यह्‌ 
भी बतलाना इस समय संभव नहीं। पर इसमें संदेह नहीं कि स्थापित 
होने पर, भारतीय संघ राज्य संसार का एक अपूर्व संघ राज्य होगा । 
संभवत्तः डाब्टर कीथ के इस कथन में अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय 
संघ राज्य विशुद्ध संघ राज्य न होकर एक अशुद्ध संघ राज्य (39809700 
6१७/७४०॥ ) होगा। 


भारतीय शासन-विधान के भिन्न भिन्न अंग--किसी 
देश की सुव्यत्रस्था के लिए शासन-विधान का होना परमावश्यक है। 
बिना शासन-विधान के सुशासन का होना एक असंभव वात है। जब 
तक कुछ ऐसे स्पष्ट ओर निश्चित नियम न हों जिनके आधार पर 
शासन संगठित किया जाय ओर शासकों ओर शासितों के अधिकार 
ओर कर्तव्य निधोरित किये जाये, तब तक सुशासन ओर सुव्यवस्था 
की आशा करना व्यथे है। इन्हीं नियमों का सामूहिक नाम शासन- 
विधान है | शासन-बिघान की इस परिभाषा के आधार पर भारतीय 
शासन-विधान के निम्नलिखित विभिन्न अंग उल्लेखनीय हैं--- 

१४ 
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(अझ) सन्‌ १३३४ का सारतीय शासन-संबंधी एचह--जैंसा ऊपर 
चतलाया जा च॒का है, इस एक्ठ को ब्रिटिश पालमेंट ने भारतीय शासन- 
सुधार के लिए पास किया हे। इसका वास्तविक्त अथ तभी समस्त में 
आया सकता हे जब इसकी घाराओं का यन संयुक्त पालमेंटरी- 


कमेटी की रिपोट आर पालसेंद सें एक्ट संचंधी दिच गये भाषणों: के 


साध साथ छिया जाय | 


गा 


( व) सारतीय शासन-संदंधों अन्य एक्ट--सारतीय झासन- 
विधान का इसरा अंग हे पालमेंट छारा पास किये गय सारतीय 
शासन-सवंधी अन्य एक्ट जो अब तक रद नहीं किये यये हैं। सन १६३५ 
के एक्ट के कारण पालमेंट द्वारा पास किये गये अनेक पुराने एक्ट रह 
हो यये हैं। फिर भी छुछ ऐसे एक्ट अथवा एक्त्टों की प्रस्तावनाएँ 
आर थाराएँ शेप हैँ जा अब कक रद नहा का गया हू, उस सन्‌ १६९८६ 
के भारतीय शासन-सुधार एक्ट को प्रस्तावता ओर ४७ वीं घास का (जम) 
भसाग। बिना रद किय यय एक्ट अथवा रद फ्िय गये एक्टों को वे धाराएँ 
जा रद नहा का गयां हे आर जिनका सचध भसारताय शासन सं हूं, 
भारतोय शासन-विधान के आवश्यक अंग हैं । 

(स) आड्ते-इन-कासिल--भारतीय झासन-विधान छा तीसरा अंग 
है, आडस-इन-कोसिल । शासन-विधान को परिस्थित के अलुझछूल 
परिवतनशीत्त वसाय रखने के लिए. इनकी ज्यवस्था की गयी है । पार्लमेंट 
के लिए यह असंभच है कि वह भारतीय शासदन-विधान संबंधी सभी 





वातों के विषय सें नियम चना सके। अतएव स-क्ोसिल सम्राद को 
शासन-विधान संबंधी बहुतेरी वातों के लिए ऑडस जारी करने का 


अधिकार दिया गया हैं। सारत-संत्री के लिए यह अनिवार्य हे कि वे 
एसे सारे ऑडरों का पालंसेंट सें पेश करें। इत आओर्डरों पर उल समय 
तक कोई कारवाई नहीं की जा सकती ऊच तक पालमेंट की दोनों 
सभाएँ सम्राट से उन्हें मोलिक अथवा संशाधित रूप में. जारी करने 


का प्राधना न कर। 


लटक 


(द) आउेश-पत्र--भसारतीय शासन-विधान का चौथा अंग हैँ गव- 
नेर जनरल ओर गचनरों के आदंश-पत्र (स्‍787770यः।ं तत िीरशं/पट- 
(078 )। केनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि डोमोनियनों में इन आादश-पत्ना 


( २११ ) 


के.कारण-जत्तरदायी-शासन आसानी से स्थापित किया जा सका है-। इनमें 
गवर्नर जनरल और. गबर्नरों को किस ढंग से- काम करना चाहिये, इस 
बातः का. आदेश दिया जाता है । पहले ये आदेश-पत्र सम्राट की ओर 
से:दिये जाते थे। पर सन्‌ १७३४ के एक्ट के द्वारा इत आदेश-पत्नों' के 
ससविदों का पार्लमेंट में पेश किया जाना ओर उसकी अनुमति प्राप्त 
करना आवश्यक कर दिया गया है ।- पालेसेंट की अनुमति के बिना इन 
आदेश-पत्रों में- अब संशोधन तक नहीं किये जा सकते । 


(ये) शासन-विधान संबंधी प्रथाएँ--भारतीय शासन-विधाने की 
पाँचवाँ अंग है, शासन-वधान संबंधी प्रथांएँ। प्रत्यक शासन-विधोन' के 
कायोन्वित रूप' में कुछ ऐंसी प्रथाओं की चल॑ पंडना अनिवार्य' हे जिनका 
लिखित शासन-विधान में तो स्थान नहीं होता, पर जिनका माना जाना 
उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना स्वेयं शासन-विधान कां। 
भारतवपष में ये प्रथाएँ अभी तक इंतनी- सुदंढ़ नहीं हो पायी हैं जितनी 
इंगलेंड ओर अमरीका में । पंरं तो भी उनका' क्रमशः विंकार्स होता 
जाता है। भारतीय शरांसिन-विधाने संबंधी प्रंथांओं के मंहस्वपूर्ण' उदो- 
हरण निम्नलिखित हें--आर्थिक स्वतेंत्रता: की प्रथां; अधिपति और 
देशी नरेशों के संबंध की प्रथाएँ, भारतं-मंत्री के निरीक्षण के शिर्थिज् 
करने की प्रथा; हस्तांतरित विषयों के शासन में यदि प्रांतीय मंत्री और 


क्षेप न करने की ग्रथा आदिं | 


भारतीय शासन-विधान के उपयुक्त पाँच प्रधान अंग हैं। इसके अति- 
रिक्त भारतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये गये नियम ओर न्याया- 
लयों के निर्णय, विशेष कर प्रिवी-कोंसिल के निर्णय, भी भारतीय शासन- 
विधान के अंग हैं। भारतीय शासन-विधान ओर शासन-पद्धित का 
सच्चा रूप जानने के लिए सन्‌ १६३४ के एक्ट के अतिरिक्त उपयुक्त 
चार अन्य अंगों का भी अध्ययन करना चाहिये। 

संक्रमण काल की व्यवस्था--सन्‌ १६३५ के एक्ट की दो 
मुख्य बातें हं--भारतीय संघ: राज्य ओर प्रोततीय स्व॒रॉज्य | इन दोनों 
परिवतेनों का एक साथें किया जांना एंकंकठिन बात थी ।' अतएवं यह 
पहले ही से निधारित कर दिया गया था कि प्रांतीय स्वराज्य शीघ्र ही 


( २१२ ) 


स्थापित किया जाय ओर उसके वाद संघ राज्य । प्रांतीय स्व॒राज्य ओर 
संघ राज्य के स्थापित होने के वीच के समय में शासन-व्यवस्था कसी हो, 
सन्‌ १६३४ के एक्ट सें, इसका भी उल्लेख हो। संक्रमण काल में, स- 
कौंसिल गवनेर जनरल, संघीय शासन-विभाग का काम करेंगे और केंद्रीय 
व्यवस्थापक मंडल, संघीय व्यवस्थापक मंडल का। गवर्नर जनरल की 
सन्‌ १६३५ के एक्ट वाली सारी जिम्मेदारियाँ होंगी ओर गवर्नर 
जनरल ओर स-कोसिल गवनेर जनरल, भारत-मंत्री के अधीन होंगे । 
संक्रमण काल में स-कोंसिल गवर्नर जनरल इंगलेंड में कोई ऋण न ले 
सकेंगे पर यदि भारत-मंत्री के अधिकांश परामर्शदाता ऋण के पक्त में 
हों. तो पालमेंट की आज्ञा से भारत-मंत्री भारतवर्ष के लिए ऋण ले 
सकेंगे | संक्रमण काल में ही फेडेरल पव्लिक सर्विस कमीशन, फेडेरल 
रेलवे अथॉरिटी ओर संघीय न्यायालय के स्थापित करने की व्यवस्था 
की गयी है। वे सारी संस्थाएँ अब तक स्थापित हा चुकी हैं. ओर १ 
अग्रेल, सन्‌ १6३७ से, प्रांतीय स्वराज्य स्थापित होने के कारण, केंद्रीय 
व्यवस्थापक संडल, केंद्रीय शासन-विभाग, फेडेरल पब्लिक सविस कमी- 
शन, फेडेरल रलवे अथॉरिटी ओर संघीय न्यायालय के प्रांतीय शासन- 
संबंधी वे हो अधिकार हो गये हैं जा संघ-सरकार का प्राप्त होंगे | 


हासन: ४ ० ५ [6] €+ 2 

ग़ासन-विधान में संशोधन एवं परिवर्तन करने की 
व्यवस्था--भारतीय शासन-विधान का संशोधन दो तरह से किया 
जा सकता हे-- 

(१) पार्लमेंट के द्वारा, ओर 

(२) ऑडंसे-इन-कौसिल के द्वारा | 

पार्लमेंट, जब चाहे, भारतीय शासन-विधान में परिवर्तन कर 
सकती है । भारतवर्ष के लिए नया शासन-विधान वनाना भी उसी के 
हाथ में ह। परिस्थिति के अनुकूल शासन-विधान को परिवर्तनशील वनाय 
रखने के लिए शासन-विधान-संशोधन संबंधी आऑडर्स-इन-कॉसिल की 
व्यवस्था की गयी है | त्रिटिश सरकार, जब चाहे, भारतीय शासन- 
विधान में ऑडस-इन-क्रॉसिल के ज़रिय से छोटे छाटे परिवतन कर 
सकती है । 


( २१३ ) 


: संघ राज्य स्थापित होने के दस बरस पश्चात्‌ संघीय व्यवस्थापक 
मंडल ओर प्रांतीय स्वराज्य स्थापित होने के दस बरस पश्चात्‌ प्रांतीय. 
व्यवस्थापक मंडल, प्रस्ताव पास करके कुछ निर्दिष्ट विषयों में संशोधन - 
करने के लिए, गवर्नर जनरल ओर गबनेर से यह प्रार्थना कर सकते हैं 
कि उनके स्वीकृत प्रस्ताव की सूचना सम्राट को दी जाय ओर वे उसे 
पालंमेंट के समक्ष पेश करने की कृपा करें। ऐसी अवस्था में भी ऑडस्से- 
इन-कोंसिल द्वारा शासन-विधान संशोधित किया जा सकता है । इन 
आऑडर्स-इन-कोंसिल के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि पालंमेंट 
की दोनों सभाएँ, उन्हें जारी करने के लिए सम्राट से प्रार्थना करें। संघीय 
व्यबस्थापक मंडल के प्रस्तावों पर गवनेर जनरल के ओर प्रांतीय व्यव- 
स्थापक मंडल के प्रस्तावों पर गवनेरों के व्यक्तिगत्‌ विचारों का होना 
आवश्यक हे । विशेष परिस्थिति में, यदि भारत-मंत्री को कोई संशोधन 
अत्यावश्यक प्रतीत हो, तो पालेमेंट को पूवे अनुमति के बिना ही ऑडर- 
इन-कोंसिल जारी किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार का ऑडेर-इन- 
कौंसिल कॉमन सभा का जिस दिन प्रथम अधिवेशन हो, उसके श्द 
दिन पश्चात्‌ स्वयं रद हो जायगा, यदि इस काल में पार्लमेंट की दोनों 
सभाएँ उसकी स्वीकृति का प्रस्ताव न पास करें। 

संघीय ओर प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल को निम्नलिखित विषयों में 
शासन-विधान-सशोधन संबंधी प्रस्ताव पास करने का अधिकार दिया 
गया है-- 

(अ) संघीय व्यवस्थापक मंडल की रचना, आकार, सदस्यों के 
चुनाव का ढंग और उनकी योग्यता आदि के संबंध में। पर ऐसे 
संशोधनों में संघीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं के सदस्यों के 
निधारित अनुपात में अथवा दोनों सभाओं में त्रिटिश भारत ओर देशी 
रियांसतों के सदस्यों के निधोरित अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन 
न होना चाहिये । 

(ब) प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में एक सभा हो अथवा दो, उनकी 
रचना केसी हो ओर उनका आकार कितना बड़ा हो, उनके सदस्य 
किस प्रकार चुने जाये, उनमें किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक 
सप्रका जाय आदि के विषय में । 
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नवाँ परिच्छेद 
भारतीय संघ राज्य 


कार्य-विभाजन और आयिक व्यवस्था 


संघ राज्य की स्थापता--देशी रियासतें और संघ राज्य--कार्य-विभाजन--- 
संघीय विषय जिनमें प्रांतों को बिल्कुल अधिकार न होगा; प्रांतीय विषय जिनमें 
संघ राज्य को कोई अ्रधिकार न होगा; संयुवत विषय अर्थात्‌ वे विषय जिनमें 
संघ राज्य श्रौर प्रांतों दोनों को अ्रधिकार होगा; शेष विषय; वे विषय जिनमें 
न संघ राज्य को श्रधिकार होगा और तन प्रांतों को--अ्साधारण परिस्थितियों 
की व्यवस्था--संघ राज्य और प्रांतों में अधिकार-सीमा संबंधी भगड़े; संघीय 
व्यवस्थापक मंडल का प्राततीय विषयों पर अधिकार; गवर्नर जनरल को श्रॉर्डी- 
नेंसें; गंवनेर जनरल के एक्ट, वेधामिक गुंत्यियाँ; प्रांतीय गवर्नर श्र श्रसाधारंण 
परिस्थितिपाँ--देशी राज्य और कार्य-विभाजन---श्रार्थिक॑ व्यवस्था कीं आवे० 
इ्यकता--आशथिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत--नव शाॉसन-विधान की आधिक 
व्यवस्था--संघ राज्य की आझ्राय--प्रांतों की झ्राय--संघ राज्य और प्रांतों की 
व्यय--उपर्यक्त आश्िक व्यवस्था की श्रालोचना--सार्वजनिक ऋणे---संघ राज्य 
श्लोर देशी रियासतों का श्राथिक सेंबंध--संघीय भाथिक विषय; देंशी रियासंत्तों 
हारा दिये जाने वाले खिराज; देशी रियासतों को मिलने वाली रक़में---संपुर्ण 
आर्थिक व्यवस्था पर दृष्टिपातू--रिजुर्व बेंक । 


कार्य-विभाजन 


संघ राज्य की स्थापंना--तथे शांसन-विधान के अलुसार 
भारतीय संघ राज्य के दो प्रधान अंग निधोरित किये मये हैं--(५) गंवर्नरोँ 

५ ््‌ & ० ७. अ, ] ४ 7. मन 
के प्रांतव ओर (२) देशी रियासतें | संघ राज्य में वे प्रांत भी शामिलं 
किये जायँगे जो चीफ़ कमिश्नरों के अधीन हैं | संघ राज्य स्थापित होने 
के पूर्व निम्न लिखित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है-- 

(१) कम से कम इतने देशी नरेश संघ राज्य में शामिल होने के 
लिए तैयार हों जो संघीय व्यवस्थापक मंडल' की वड़ी सभा में ५२ सदस्य 


( ४२१६ ) 


दक व ध्े श< [क + पल ० ७ 

भज सक आर जिनको जनसंख्या समस्त देशी रियासतों की जनसंख्या 
0. हक, 

की कम से कम आधी हो 


न वी। 


(२) प्रथस शर्तें की पूर्ति के पश्चात्‌, यदि ब्रिटिश पारलमेंट की दोनों 
सभाए सञआ॥्ञराट स सघ राज्य स्थापित करने को प्राथंना करें, ता सम्राट 
इस आशय की घोषणा करेंगे कि अमुक तिथि से, सम्राट के अधीन, 
सारतांय संघ राज्य स्थापित किया जाय | 


एक्ट को इस धारा (४ वीं) से विदित है कि भारतीय संघ राज्य की 
स्थापना प्रधानतः देशी नरेशों की इच्छा पर निर्भर है ओर यदि वे तैयार 
हो जायें तो ब्रिटिश पालमेंट ओर सम्राट की इच्छा पर | त्रिटिश भारतीय 
प्राता को इच्छा अथवा अनिच्छा का कोई ख्याल नहीं । वे संघ राज्य में 
अवश्य शामिल होंगे, यह वात एक प्रकार से मान सी ली गयी है । 


३२ श्र ] न ह कप ह् चर ० 

देशी रयासत ओर संघ राज्य--*ैशी रियासतें संघ 
राज्य सें प्रवेश-प्रार्थना-पत्रों (8 0'प70768 0  ९९९5४४०॥ ) के द्वारा 
शामिल होंगी । देशी रियासतों ओर राज्य के संबंध में ये पत्र बड़े महत्व 
के होंगे। इन पत्रों में देशी नरेश अपनी ओर अपने उत्तराधिकारियों की 
आर से सम्राट को यह आश्वासन देंगे कि वे सन्‌ १९३४ के एक्ट के द्वारा 
संस्थापित संघ राज्य में शामिल होना चाहते हैं ओर सम्राट, गवनेर 
जनरल, संघीय व्यवस्थापक संडल, संघीय न्यायालय या अन्य संघीय 
अधिकारी, उनके राज्य में प्रवेश-प्राथता-पत्र की शर्तों के अंतर्गत्‌, उन 
अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे जो उन्हें सन्‌ १६३४ के एक्ट द्वारा 
प्राप्त है। इन्हीं पत्रों में वे यह वचन भी देंगे कि वे अपने राज्य में लागू 
होने वाली उन सच वातों को कायान्वित करेंगे, जिनका उल्लेख नये 
शासन-विधान में किया गया हे ओर जो उनके प्रवेश-प्राथना-पत्र के अनु- 
कूल हैं । प्रवेश-प्राथना-पत्र भेजते समय, देशी नरेश, संघ राज्य स्थापित 
हाने की तिथि का भी उल्लेख कर सकेंगे। यदि उस ससय तक संघ राज्य 
स्थापित न हो, तो उनके लिए, उस प्रवेश-प्राथना-पत्र के आधार पर, संघ 
राज्य में शामिल होना, आवश्यक न समझा जायगा। प्रवेश-प्राथना-पत्री 
में यह स्पष्ठ कर दिया जायगा कि उनके भेजने वाले देशी नरेश अपने 
राज्य में किन किन विषयों में संघ शासन ओर संघीय उ्यवस्थापक 
मंडल को अधिकार देने को तैयार हैं। संघ राज्य के अधिकार बढ़ाने के 


( २९७ ) 


लिए, देशी नरेश प्रथम प्रवेश-प्राथना-पत्र के पश्चात्‌, दूसरा प्रवेश-प्राथेना- 
पत्र सी सेज सकेंगे। किसी प्रार्थेना-पत्र का स्वीकार करना अथवा स्वी- 
कार न करना सम्राट की इच्छा पर निर्भर होगा | सम्राट किसी प्रवेश- 
ग्राथना-पत्र को तभी स्वीकार करेंगे, जब उसकी शर्तें संघ राज्य की 
योजना के अनुकूल होंगी । स्वीकार किये जाने के पश्चात्‌, संघ राज्य के 
स्थापित होने पर स्वीकृत प्रवेश-प्राथना-पत्र को शर्ते' नियम-विरुद्ध करार 
न की जा सकेंगी | संघ राज्य स्थापित होने के पश्चात्‌, यदि पालेमेंट 
संघ राज्य की अधिकार सीमा में किसी प्रकार का परिवतेन करेगी तो 
वह परिवतेन देशी नरेशों की इच्छा के बिना उन पर लागू न होगा। प्रवेश- 
ग्रा्थना-पत्र भेजने का अधिकार स्वयं देशी नरेश को होगा या उस अधि- 
कारी को, जो देशी नरेश के अल्प-वयस्क होने अथवा किसी अन्य 
कारण से, राज्य के नरेश के अधिकारों का उपयोग करते हो। संघ राज्य 
स्थापित होने के पश्चात्‌ शेष देशी नरेश बज़रिये गवनेर जनरल, सम्राट 
के पास प्रवेश-प्राथेना-पत्र भेज सकेंगे ओर संघ राज्य स्थापित होने के 
बीस बरस पश्चात्‌, गवनेर जनरल किसी प्रवेश-प्राथना-पत्र को सम्राट 
के पास तब तक न भेजेंगे जब तक संघीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों 
समाएँ यह प्रार्थना न करें कि अमुुक रियासत संघ राज्य में शामिल की 
जाय । प्रत्येक .स्वीकृत प्रवेश-प्रार्थना-पत्र पालंमेंट के समक्ष उपस्थित 
किया जायगा ओर उसका मानना न्यायालयों के लिए अनिवार्य होगा । 
कार्य-विभाजन--प्रत्येक संघ राज्य की एक विशेषता यह होती 
है कि उसमें शासन-विधान द्वारा ही संघ राज्य ओर उसके अंगों 
का कार्यक्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है।. इस विषय के दो मुख्य 
पसद्धात ६-- 

(१) छुछ संघ राज्यों में संघ राज्य का कार्यक्षेत्र निश्चित कर दिया 
जाता है और शेष विषय संघांतरित राज्यों के अधीन छोड़ दिय जाते 
हैं, जैसा संयुक्त-राज्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया ओर स्विटजरलेंड में हैं । 

(२) कुछ संघ राज्यों में संघांतरित राज्यों का कायक्षेत्र निश्चित कर 
दिया जाता है ओर शेप विषय संघ राज्य के अधीन छोड़ दिये जाते हैं; 
जैसा केनाडा में हे। 

भारतीय संघ राज्य में संघ राज्य ओर संघांतरित राज्यों के कार्यक्षेत्र 
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(पे) प्रांतीय पिपय जिसमें क्ष॑प राज्य का कोई अधिकार से ह्रीगा-- 
एस प्रकार के ४४ विपय निधारित क्रिस गये 84 प्राप्तीय क्स्काए और 
प्रांतीय उग्नवस्थापक संझलों का इस पर पूर्ण अधिकार द्रोगा॥ इनमें भे 
निम्नलिखित गास्थपूर्ण -- 


(४) सेना को छोड़कर, सार्बजनिक शांति, संब्रीय-स्यायालथ को 
छोड़कर अन्य न्‍्याथातयों का संगंठा ओर उनकी फीस, साथजनिक 
शांति के लिए नजर्बंदी ओर नणरबंदियाँ की देखभात;। (०) संघीय 
न्‍्यायावय की छोड़कर अन्य न्‍्यायातयों का इस सूती के विपरशथों मं 
निगाय देने का श्ावधिकार गण गाली ( ॥%0५0))॥0 ) अदागनों की का4- 
पद्धति; (४) पुलिस भथ्र रहावे और देंदानी पुलिस के; (४) जेल, सुधार- 
ग्रह आदि; (५) प्रांत का सार्वजनिक ऋष््ग; (६) प्रांतीय सॉकिरियाँ आर 
प्रांतीय पब्लिक सर्विस क्रमीशन; (७) प्रांतीय आथ से दी जाने थाली 
पेंशने; (८) प्रांतीय सम्कार के अथीन शरगि और इगारतें और प्रांतीय 
सिरमाशा>क्रायं। (6) जबरस गरगि पर अधिकार प्राप्त करना; (१०) प्रांतीय 
सरकार के अ्रवीन पुस्तकालय आर पजायब्रपर; (४५) प्रॉनीय व्यप्रग्था- 
प्रक मंठछल का निवोचग; (५०) प्रांतीय मंत्रियों ओर प्रॉत्तीय स्यथ्रस्थापक 

ताकी खभाश्रों फरे श्रध्यक्ष उपाध्यक्ष ओर सदस्यों का धनन ओर 
भत्ता आदि; (28) ग्वानीय स्वराज्य की संग्राएँ; (५४) सीव- खान; (४४) 
कफ््रिनान; (१5) शिक्षा; (१७) सड़कें, पुणे, घाट आदि; (१८) आवागगन 
के साथन, श्रावपराली, नहर, बॉब आदि जल-प्रतंध। (१८) कपि, धपि- 
शिक्षा अख्वेपषगा, पशु-चिक्रित्सा, ओर कांजीवनाइस; (००) हागान क्री 
व्यवग्था कर जार्मीदारों और किसानी का परस्म्यर संमंध (२५) जंगल; 
(००) संवीय अधिकारों का छ्ोडकर श्यान, झर सता के छुक्लों का निर्य- 
श्रगा; (२४) गद्धलियों का शिकार; (२५) जंगली पशुश्रों की रक्षा; (२५) 
गैस शरीर गैल के कारखाने; (२६) ध्रॉतीय प्रागिस्य-व्यथलाय एस भले 
ब्रीर मदाजनी; (२०७) सरा्थ; (८) साल का 'कपादन ओर विसरगा 
ओर संघीय अधिकारों के अंनर्गव ड्याग-धंधों की सद्धि; (२6) खाश्य 
पदार्थों भ॑ मिलावट, तलि आर माप; (६०) अ्रक्रीग का छोड़कर शरात्र 
अर अन्य गांदक द्रव्यों का क्रय-विक्रय; (३५) बकारों आर निर्मा की 
सद्रायता; (5०) दास ओर दाने देशयाती संग्बाए; (४४)वियटर, सिनेमा 
थ्रादि; (४४) जुच्मा और सट्रवाजी; (६५) कषि-संबंधी श्ाय का टेकस; 
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(स') जिसका असर क्रिसीः ऐसे काम पर पड़ता हो, जिसे नये 
शासन-विधान के अनुसार गवनेरः जनरल अप्रने- विवेक-के अनुसार 
कर सकते हों । 

( द ) जो किसी प्रकार की पुलिस से संबंध रखने वाले किसी क़ानून 

+ ८5 के 
को रद या संशोधित करता हो या उस, पर असर डालता हो । 

(य ) जो ब्रिटेन की यूरोपीय प्रजा-संबंधी फोजदारी कार्य-पद्धति पर 
असर डालता हो। 

(र) जो ब्रिटिश भारत-के बाहर वाली कंपनियों या मनुष्यों परत्रिटिश 

७ जे ०८ 3 ७ 38. ८ च्ेे शक, रे 
भारतीय मनुष्यों और कंपनियों की अपेक्षा, अधिक टैक्स लगाता हो। ओर 

(ल) जो युनाइटेड किंगडम में टेक्‍्स देने वाली आय को संघीय-कर 
से मुक्त रखते का विरोध करता हो | 

निम्नलिखित: विषयों' का कोई प्रस्ताव गवनेर जनरल की पूबे 
अनुमति के बिना किसी प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल में पेश नहीं किया 
जा सकेगा-- 

(अ) जो पालंमेंट के ब्रिटिश भारत: संबंधी किसी क़ानून की किसी 
धारा को रद या संशोधित करता हो या उससे असंगत हो । 

(ब) जो गवर्मर जनरल्ष के किसी क़ानून या ऑर्डीनिंस को, जिसको 
उन्होंने अपने विवेक के अनुसार जारी किया हे, रद एवं संशोधित करता 
हो अथवा उससे असंगत हो । 

(स) जिसका असर किसी ऐसे काम पर पड़ता हो जिसे नये शासन- 
विधान के अनुसार, गवनर जनरल को अपने विवेक के अनुसार कर 
सकते हों। ओर 

(द),जो ब्रिटेन की युरोपीय प्रजा संबंधी फोज़दारी कार्य-पद्धति पर 
असर डालता हो; 

(३ ) गबनेर की पूत्र अनुमति के विना निम्नलिखित विपयों का कोई 
प्रस्ताव प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल में नहीं पेश किया जा सकता-- 

(१) गवर्नर जनरल ,के क़ानूनों को व्यवस्था नये शासन-विधान की ४४वां 
धारा में की गयी है, श्रौर ऑर्डनेंसों की व्यवस्था ४२ वीं झ्लौर ४३ वीं 
धाराओं में । 





( नरछ ) 


(झअ) जो गवनेर के किसी कानून या ऑर्डीनिंस को, जिसको उन्होंने अपने 
विवेक के अनुसार जारी किया हे, रद एवं संशोधित करता हो । और 


(ब) जा किसी प्रकार की पुलिस से संबंध रखने वाले किसी क़ानन 
का रद एवं संशाधित करता हो या उस पर असर डालता हो। 


असाधारण परिस्थितियों की वयवस्था-उपयुक्त कार्य-विभा- 

जन चिलकुज्ञ सीधा सादा देख पड़ता है. फंतु उसके कायान्वित करने सें 
कुछ कठिनाइयों के होने को आशंका है। किसी सरकार का कार्य इस 
प्रकार अलग अलग ज्षेत्रों में विभक्त नहीं किया जा सकता। अतएव 
प्रत्येक संघ राज्य सें कार्य-ज्षेत्र संबंधी सेकड़ों कगड़े हुआ करते हैं। 
शायद भारतवर्ष उत्तसे मुक्त न रहे। साथ ही भारतच॒प में चेघानिक 
संकट ओर शांति व सुव्यवस्था के ख़तरे सें होने का भय भी बना रहता 
है। अतरव नय शासन-विधान सें इन असाधारण परिखितियों का 
सासना करने की व्यवस्था की गयी है । उस व्यवस्था को हम निम्नलिखित 
छः सागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

(१) संघ राज्य ओर प्रांतों में अधिकार सीसा-संचंधो रूगढ़े-- 
ये झगड़े दो प्रकार के हो सकते हैं-- 

(अर) उत्त तिषयों के संबंध में जो स्पष्टठया संघीय अथवा प्रांतीय 
विषय निधोरित कर दिये गये हैं । ओर 

(व) संयुक्त विषयों के संबंध में । 

प्रथम प्रकार के रूगड़ों के लिए न्यायालयों का निरणेय स्वेसान्य होगा। 

पर दसरे प्रकार के झगड़े इतन्गे आसानों से तव न हो सकेयगे। जैसा 

ऊपर चतलाया गया हे, संयुक्त विषय प्रधानतः प्रांतीय विषय है । पर 
इसलिए कि उनके शासन सें सब प्रांतों की प्रायः एक ही नीति हो, संघीय 
निरीक्षण आवश्यक समभा गया है । इन दोनों सिद्धांतों की रक्षा करना 
आवश्यक था। अत्त"्व शासन-विधान की १०७ वीं धारा के अनुसार 
इन विषयों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गयी हे-- 

(ञ) यदि संयुक्त विषयों के किसी मांत्तोय नियस का काई धारा, 
संघोच नियस या तत्संबंधी उस समय के किसी भारतोय नियस से 
असंगत हो, तो संघीय अथवा भारतीय नियस चाहे वह प्रांतीय नियम 


( ररए५ ) 


के पहले का हो चाहे पीछे का, ठीक समझा जायगा ओरे प्रांतीय नियम 
असंगत होने के अंश तक रद्‌ समझा जायगा । 


(ब) यदि संयुक्त विषयों का कोई प्रांतीय नियम, पहले के संघीय 
नियस अथवा उस समय के भारतीय नियम से असंगत होने पर भी 
रिज़रब॑ किये जाने के पश्चात्‌ गवर्नर जनरल या सम्राट की अनुमति 
प्राप्त कर लेगा, वो उस प्रांत में वह नियम, संघीय नियम से असंगत होने 
पर भी, लागू होगा। लेकिन गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति से 
संघीय व्यवस्थापक मंडल के, उसी विषय संबंधी, अन्य नियमों के बनाने 
* के अधिकार सें किसी प्रकार की कमी न होगी । 


(२) संघीय व्यवस्थापक मंडल का प्रांतीय विषयों पर अधिकार-- 
यदि गवनेर जनरत्न शासन-विधान की १०२ धारा के मुताबिक अपने 
विवेक के अनुसार, युद्ध एवं भीतरी अशांति के कारण, भारतवर्ष में 
असाधारण परिस्थिति होने की घोषणा करें, तो संघीय व्यवस्थापक 
मंडल प्रांतीय विषयों के भी नियम बना सकेगा। इस प्रकार का कोई 
प्रस्ताव गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के विना संघीय व्यवस्थापक 
मंडल की किसी सभा में पेश न किया जायगा और गवर्नर जनरल 
उस समय तक अपनी अनुमति न देंगे जब तक उन्हें यह विश्वास न हो 
जाय कि असाधारण परिखिति का सामना करने के लिए प्रस्तावित 
नियम आवश्यक हैं। असाधारण परिस्थिति की घोषणा होने पर भी 
प्रांतीय व्यवस्थापक संडल प्रांतीय विषयों के नियम बना सकेंगे पर 
यदि उनके नियम संघीय नियमों से असंगत होंगे तो असंगत होने के 
ध्रंश तक प्रांतीय नियम रद समझे जायेंगे। असाधारण परिस्थिति की 
घोषणा को रद करने के लिए दूसरी घोषणा की व्यवस्था की गयी हे । 
असाधारण परिस्थिति की घोषणा की सूचना वज़रिये भारत-मंत्री 
पालंमेंट की दोनों सभाओं को मिज्ननी चाहिये। इस प्रकार की घोषणा 
केवल ६ महीने तक लागू रहेगी ओर अधिक समय के लिए भी, यदि 
इस अवधि की समाप्ति पूर्व संघीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों समाएँ 
उसके पक्त में प्रस्ताव पास करें। असाधारण परिस्थति के कारण जो 
नियम संघीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा वनाये जायँगे वे परिस्थिति के 
प्ंत-संबंधी घोषणा के छः महीने वाद तक लागू रहेंगे। 
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एवं व्यक्तिगत्‌ निर्णय के कामों को संतोषपूर्वक करने के लिए किसी 
नियम की आवश्यकता हे तो वे संघीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों 
सभाओं को यह संदेश भेज सकते है कि अम्ुक नियम हमारे कार्य-संपा- 
दन के लिए आवश्यक है। ऐसी अवस्था में, वे संदेश के साथ साथ या 
तो खय्॑-निर्मित नियम को भेज सकते हैं, या केवल उसका मसबिदा | 
यदि वे मसविदा भेजते हैं तो मसविदे के भेजे जाने के एक महीना 
पश्चात्‌ ही, वह नियम बनाया जा सकेगा और उसको नियम बनाते 
समय गवर्नर जनरल क्रे लिए, व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा द्वारा 
प्रगट किये गये विचारों का ध्यान रखना आवश्यक होगा | गवर्नर जनरल 
के नियमों का वही स्थान होगा. जो संघीय नियमों का । इस प्रकार के 
नियमों को भी सम्राट रद कर सकेंगे | ऐसे नियमों की सूचना भारत- 
संत्री को भेजनी पड़ेगी और बज़रिये उनके, पार्लमेंट की दोनों सभाओं को । 

( ५) बेधानिक गुत्थिया--शासन-विधान की ४५४ वीं घारा' में 
वैधानिक गुत्थियों के सुलमाने की व्यवस्था की गयी है। यदि किसी 
समय गवर्नर जनरल को यह प्रतीत हो कि संघ राज्य का विधानयुक्त 
शासन चलाना असंभव हे तो वे घोषणा द्वारा अपने विवेक के कामों 

'को आवश्यकतानुसार बढ़ा सकेंगे ओर संघ राज्य की किसी संस्था 
अथवा पदाधिकारी के सारे या थोड़े बहुत अधिकार स्वयं ले सकेंगे । 
इस प्रकार की घोषणा की अवधि छः महीने निधारित की गयी है | 
उसकी सूचना भारत-मंत्री को देनी हागी आर बज़रिये उनके, पालमेंट 
की दोनों सभाओं को । इस प्रकार की घोषणा की अवधि, व्यवस्थापक 
मंडल के प्रस्तावों के आधार पर, एक एक साल करके अधिक से अधिक 
तीन बरस तक बढ़ायी जा सकेगी | तीन वरस के पश्चात्‌ भारतवर्ष का 
शासन पुनः संघ शासन-विधान, अथवा संशोधित संघ शासन-विधान 
के अनुसार आरंभ होगा । 

(६ ) प्रांतीय. गवर्नर ओर असाधारण परिस्थितियाँ--शांसन- 
विधान की ८, ८७, 6० और 6३ धाराओं के अनुसार प्रांतीय गव- 
नरों को असाधारण परिस्थिति संबंधी अधिकार दिये गये है। वे भी 
गवर्नर जनरलों के- समान ऑर्डीनेंसें जारी कर सकते हैं, गवनरों के 
सियम वना सकते हैं, ओर वेधानिक गुत्थियों के समय प्रांत का शासन, 
घोषणा द्वारा, आवश्यकताइुसार अपने अधीन कर सकते हैं । इन सब 
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को एकता ओर विभिन्नता दोनों का लाभ मिल सके। किंतु संघ राज्य 
ओर उसके अंग अपने अपने कायक्षेत्र में तभी खतंत्र रह सकते हें 
जब उनके अलग अलग कोष हों ओर अलग अलग आमदनी के ज़रिये। 
साधारणतया संघ राज्य में कायं-विभाजन की ही समस्या जटिल होती हे, 
पर आय-विभाजन की समस्या उससे भी अधिक जटिल होती है। भार- 
तीय संघ राज्य में देशी रियासतों ओर उनके नाना प्रकार के अधिकारों 
ओर बंधनों के कारण आय-विभाजन की समस्या ओर भी जटिल हो 
गयी है। अतएव इस विषय की जाँच कई मनुष्यों और कमेटियों द्वारा 
की गयी। अंत में सर ऑटो नेमर की सिफ़ारिशों के आधार पर 
३ जुलाई, सन्‌ १६३६ को स-कोंसिल-सम्राट का ऑर्डर निकला, जिसके 
द्वारा शासन-विधान की आश्थिक व्यवस्था का अंतिम रूप निर्धारित 
किया गया है । 


| ॥ ० ५ ४ 
आर्थिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत---शासन-विधान द्वारा 
निधोरित और स-कॉंसिल-सम्राट के ऑडर द्वारा संशोधित आर्थिक 
व्यवस्था के निम्नलिखित तीन मूल सिद्धांत हैं-- 


( १) संघ-सरकार की सुदृढ़ आथिक व्यवस्था--नये शासन-विधान 
की एक विशेषता, जैसा पहले बतलाया जा चुका हे, सुदृढ़ केंद्रीय 
शासन की स्थापना हे । केंद्रीय शासन तभी सुद्दद़ हो सकता है जब उसे 
अपने कोष के बारे में किसी का मुँह न देखना पड़े। संघ राज्य 
स्थापित होने ओर बसों के अलग होने के कारण केंद्रीय सरकार की 
आमदनी कुछ कम अवश्य हो गयी हे, फिर भी संघीय शासन के 
अधीन ऐसे विषय रखे गये हैं जिनकी आमदनी बढ़ने की आशा है। इस 
प्रकार संघ राज्य की आधिक सुददढ़ता की व्यवस्था की गयी है। संघ 
सरकार की आधिक स्थिरता ओर साख का क्रायम रखना गवर्नर 
जनरत् का एक विशेष उत्तरदायित्व है । 


(२) प्रांतीय सरकारों की आर्थिक स्वाधीनता--मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड 
सुधारों से ही प्रांतों को कुछ अंश में आर्थिक स्वतंत्रता मिल चुकी थी, 
किंतु उनकी आय के ज़रिये इतने क्षीण थे ओर उनका कार्यक्षेत्र इतना 
चूहद्‌ था कि प्रांतीय सरकारें राष्ट्र-निमोण के कार्यों को संतोपपूवक न 
कर सकती थीं। नय शासन-विधान के अनुसार विशेष उत्तरदायित्व 


( २३० ) 


सहित, प्रांतीय स्व॒राज्य स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है । अतएव 
प्रांतों के आथिक अधिकार ओर आमदनी के ज़रिये बढ़ाये गये हैं । किंतु 
आशिक स्वाघीनता पूण रूप से नहीं मिली हे | विशेष उत्तरदायित्तों से 
परिसित होने के अतिरिक्त, प्रांतीय सरकारों की आमदनी के जरिये 
उनके चढ़ते हुये कार्य-त्षेत्र को देखते हुए संतोपप्रद नहीं हैं । 

(३ ) व्यय से कम आय वाले प्रांतों की आथिक सहायता--भारतवर्पे 
के कुछ प्रांत ऐसे हें जिनकी आय व्यय से कम है, जैसे पश्चिमोत्तर 
प्रदेश । नय निर्मित सिंघ और उड़ीसा के प्रांत अभी इसी प्रकार के हैं | 
इनमें संतोपग्रद शासन स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि 
इसकी आशिक सहायता की जाय । प्रांतीय आमदनी के ज़रिये ऐसे नहीं 
हैं जिनकी आमदनी आसानी से वढ़ायी जा सके। अतएव संघीय सहा- 
यता ही एकमात्र ऐसा साधन हे जिसके जरिये से व्यय से कम आय 
बाले प्रांतों की आधिक अवस्था संतोपग्रद हो सकती है। अतणएव नये 
शासन-विधान में व्यय से कम आय वाले ग्रांतों की आधिक सहायता 
का सिद्धांत स्वीकार किया गया है । 


नव शासन-विधाव की आर्थिक व्यवस्था---तये शासन- 
विधान के अनुसार आमदनी के ज़रिये चार मुख्य भागों से विभाजित 
किये गये हैं-- 

(अ) वे विषय जिनकी सारी आमदनी संघ-सरकार को मिलेगी, जैसे 
अआयात-कर, रंलवे का मुनाफ़ा, मुद्रा आर टकसाल, रिज़ब वेक का लाभ। 

(च) वे विषय जिनकी सारी आमदनी संघ-सरकार का मिलेगी ओर 
संघ-सरकार उस आमदनी का निधारित भाग प्रांतों में वितरण करेगी, 
जैसे इनकम-टेक्स ओर निरयात-कर । 

(स) बे विषय जिनके संबंध में संघ राज्य को अतिरिक्त-कर लगाने 
का अधिकार होगा. जैसे इनकम-टेबस आदि । अतिरिक्त-कर की सारी 
आमदनी संघ राज्य के अधीन रखी गयी है| 

(द) वे बिपय जिनकी सारी आसदनी प्रांतीय सरकारों को मिलेगी 
जैसे मालगुज़ारी, जंगलात आदि । 

संघ राज्य की आय--जैसा ऊपर वतलाया जा चुका हैं, संघ 
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राज्य की व्यवस्था के कारण संघ राज्य ओर ग्रांतों का कार्यक्षेत्र प्रथक 
प्रथक कर दिया गया-है। संघीय विषयों की सूची में कुछ ऐसे विषय 
हैं जिनको हम आमदनी के विषय कह सकते हैं। संघीय व्यवस्थापक 
मंडल इन विषयों के नियम वना सकता है। शासन-विधान की अन्य 
धाराओं के अंतर्गत इन विषयों की सारी आमदनी संघ-सरकार को 
मिलेगी । उनमें से निम्नलिखित विषय उल्लेखनीय हैं-- 

( १) मुद्रा ओर टकसाल; ( २) डाकखाना, तारघर, टेलीफोन 
आदि; ( ३) आयात और निर्यात-कर; (४ ) पीने वाली शराब, 
अफ्रीम और शराव मिश्रित दवाइयों ओर श्रृंगार सामग्री को छोड़ कर 
भारत में बनने वाली तंबाकू तथा अन्य प्रकार की चीज़ों का टेक्स; 
(५ ) कॉरपोरेशन टैक्स; ( ६ ) नमक-कर; ( ७ ) कृषि संबंधी आय 
को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार की आय का टेक्स; ( ८ ) क्ृषि-भूमि 
को छोड़ कर अन्य प्रकार की ज़ायदाद पर उत्तराधिकार प्राप्त करने का 
टेक्स; (&) हुंडी, चिक, प्रॉमिसरी नोट, रसीद ओर इंस्योरेंस पॉलिसी 
पर लगने वाले स्टांप-कागज़ की आमदनी; (१०) रत्न या हवाई जहाज 
द्वारा आने जाने वाले माल या मुसाफिर पर लगने वाला टेक्स या 
रेलों के महसूल ओर भाड़े पर लगने वाला टेक्स | 

उपयुक्त विषयों में से नियोत-कर, आय-कर ( इनकम-टैवस ) और 
विषय ८, & ओर १० को छोड़ कर शेष विषयों की सारी आमदनी संघ- 
सरकार को मिलेगी । इनकम-टेक्स ओर विषय ८, € और ९० पर जो 
अतिरिक्त-टेक्स लगेगा, उसकी सारी आमदनी संघ-सरकार को मिलेगी | 
उन देशी रियासतों के शासक, जिनमें संघ-सरकार को इनकम-टेक्स 
वसूल करने का अधिकार नहीं है, संघ-सरकार को उतना धन देंगे 
जितना अतिरिक्त-कर द्वारा उनकी रियासतों से वसूल किया जा 
सकता हो। संध राज्य के स्थापित होने के दस बरस बाद तक, देशी 
रियासतों पर कॉरपोरेशन-टेक्स न लगाया जायगा। दस वरस पश्चात्‌ 
इस विषय का जो नियम वनेगा उसमें यह व्यवस्था की जायगी, कि 
टेक्स लगने के स्थान पर देशी नरेश संघ-सरकार को उतना धन दे 
सके जितना इस टैक्स से उनके राज्य में वसूल किया जा सकता हैं । 

इनकम-टेक्स की केवल ५० प्रतिशत्‌ आमदनी संघ-सरकार के लिए 
निश्चित की गयी है। शेप ४० प्रतिशत्‌ अंत में प्रांतों में विभाजित की 


चज्ा 
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जायगी। प्रांतीय स्व॒राज्य के स्थापित हाने के ४ बरस बाद तक यह 
संभव हे कि प्रांतों को इनकम-टेक्स का पूरा हिस्सा न मिले | स-कोंसिल- 
सम्राट के ३ जुलाई, सन्‌ ५६३६ के ऑडर के अनुसार यह निश्चित कर 
दिया गया है कि इस काल में प्रांतों को इनक्रम-टेक्स का उत्तना ही भाग 
मिलेगा, जितना अतिरिक्त-कर सहित संघ-सरकार की आमदनी के 
१३ कराड़ होने के बाद शेप वचेगा। यदि प्रथम पाँच बरसों में संघ 
राज्य की स्थिति के कारण प्रांतों को अपना पूरा भाग न मिल सके तो 
स-कोसिल-सम्राट इस अवधि को ५ वरस के लिए ओर चढ़ा सकते है । 
दूसरी अवधि सें संघ-सरकार प्रति वर्ष प्रांतीय भाग का 2 हिस्सा कम 
लेगी, ताकि ५ वरस के पश्चात्र प्रांतीय सरकारों को इनकम-टेक्स का ६० 
प्रतिशत्‌ मिल सके | गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया हे कि 
संघ-शासन की आशिक स्थिरता के लिए, वे किसी साल प्रांतीय भाग 
का वही भाग लें जो गत्‌ वर्ष लिया गया था, अथात्‌ उसमें कमी न 
करे। ऐसी अवस्था में दूसरी अवधि गवर्नर जनरल के निण॒य के अनु- 
सार एक एक बरस तक वढ़ती जायगी । पर इस प्रकार का कोई निर्णय, 
गधनर जनरल संघ, प्रांतों ओर रियासतों के प्रतिनिधियों के परामर्श के 
बिना उस समय तक न करेंगे जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाय 
कि संघ राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए ऐसा करना आवश्यक है | 

समस्त नमक-कर ओर नियात-कर यदि संघीय व्यवस्थापक मंडल 
चाहे ता ग्रांतों में विभक्त किया जा सकता है, पर व्यवस्थापक्र मंडल 
द्वारा ऐसे अस्ताव के पास होने के पूव्॑ जूट (पाट) के नियात-कर को छाड़ 
कर इन मदों की सारी आमदनी संघ-सरकार को मिलेगी। जूट के नियात- 
कर का ६३३ प्रतिशत प्रांतों में उसी अनुपात से बॉँट दिया जायगा, जिस 
अनुपात से वहाँ पर जूट पेद्रा किया जाता हो । 


प्रांतों की आय--संधीय विषयों की सूची की तरह प्रांतीय 
विययों की सूची में भी कुछ ऐसे विपय हैँ जा आमदनी के ज़रिय कह जा 
सकते है । प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल की उनके विपय में क्ाचून वनान 
का पूर्ण अधिकार है । इन विषयों से जो आमदनी हांगी वह पूणतया 

प्रांतीय सरकारों की हांगी। उनमें से निम्नलिखित विपय उल्लेखनाय 
१ ) मालगुज़्ारी; (२) प्रांत में बनने वाली पीने की शरात्र, 


( २३३ ) 


अफ्रीम तथा अन्य मादक द्रव्यों का टेक्स; (३) शराब या अन्य मादक 
पदार्थों से बनी हुईं दवाइयों या झ्ंगार-संबंधी वस्तुओं का टेकस; (४) 
कृषि-संबंधी आय का टेक्स; € ५ ) ज़मीन या मकान-संबंधी टेक्‍स; (६) 
खानों के अधिकार के लिए लगने वाला टेक्‍स; (७) व्यक्ति-टेक्स; (८) 
पेशा व व्यवसाय का टैक्स; जानवर या नाव आदि का टेक्स; ( १० ) 
मनोरंजन के साधन और जुआ आदि पर लगने वाला टेक्स; ( ११ ) 
संघीय सूची में दिये हुये विषयों के स्टांप कागज़ के अलावा अन्य विषयों 
पर लगने वाले स्टांप कागज़ की आमदनी; (१२) प्रांतीय अधिकार सीमा 
के अंतर्गत जलमार्ग से आने जाने वाले माल ओर मुसाफिरों पर लगने 
वाला टेब्रस | 

इन मदों के अतिरिक्त प्रांतीय सरकार की आमंदनी के कुछ आर 
जरिये भी हैं। उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय है-- 

(१) उपयुक्त संघीय सूची की ८, &, ओर १० मदों की आमदनी । 
इसके वसूल करने का अधिकार संघ-सरकार को है पर वसूल संबंधी 
ख़्चे को छोड़ कर जो कुछ बचेगा वह प्रांतीय सरकारों में बॉँट दिया 
जायगा | 

(२ ) इनकम-टेक्स का अधिक से अधिक ५० प्रतिशत्‌ भाग। 
जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है प्रांतीय स्वराज्य स्थापित होने के पाँच 
बरस वाद तक, संभत्र हे प्रांतों को अपना पूरा पूरा हिस्सा न मिले । 
अतिरिक्त कर सहित संघ-सरकार की आमदनी, १३ करोड़ होने के 
पश्चात्‌, जो शेष बचेगा, वह भिन्न भिन्न प्रांतों में निम्नलिखित अनुपात में 
विभाजित किया जायगा-- 

सद्रास १५%, बंबई २०%, आसाम २%, बंगाल २०%, संयुक्त- 
प्रांत १५%, पंजाब ८%, विहार १०%, मध्यप्रांत ओर वरार ५%, 
पश्चिमोत्तर प्रदेश १%, उड़ीसा २%, ओर सिंध २% | 

यदि पाँच वरसों में प्रांतों की अपना पूरा भाग न मिल सके तो 
स-कोसिल संत्राट इस अवधि को ५ वरस के लिए ओर चढ़ा सकते हैं। 
दूसरी अवधि के भ्रत्येक वर्ष में संघ-सरकार को प्रांतीय भाग का ६ हिस्सा 
कम करना पड़ेगा, जिससे ५ वरस पश्चात्‌ प्रांतों को अपना सारा 
भाग मिल सके । आर्थिक अस्थिरता के भय के कारण, संघ, प्रांतों ओर 
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( २३६४ ) 


प्रांतीय व्यय की निम्नलिखित मर्दे उल्लेखनीय हैं--(१) पुलिस ओर 
जेल; (२) प्रांतीय ऋण का व्याज; (३) प्रांतीय नोकरियों की पेंशनें 
(४) शिक्षा; (५) स्थानीय खराज्य; (६) कृषि की उन्नति; (७) निधेन 
ओर बेकार मनुष्यों की सहायता; (८) सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा; 
(७) अस्पताल इत्यादि, इत्यादि । 


उपयेक्त आर्थिक व्यवस्था की आलोचना-उपर्युक्त 
आशिक व्यवस्था के चार मूल सिद्धांतों में से दो ही विशेष रूप से 
ध्यान देने योग्य 
(१) संघ राज्य की आर्थिक स्थिरता, ओर 
(२) प्रांतों की अधिक से अधिक आर्थिक स्वाधीनता । 
इसमें संदेह नहीं कि उपयुक्त प्रथम सिद्धांत भली भाँति कायान्वित 
किया गया है । संघ राज्य की आथिक स्थिरता में किसी प्रकार की वाधा 
पड़ने की आशंका नहीं हे ! उसके व्यय-वृद्धि की अधिक संभावना नहीं 
है, पर उसकी आमदनी ऐसी है जो वढ़ायी जा सकती है। अतएब 
संघ राज्य की आर्थिक स्थिरता की संतोषपूर्बक व्यबस्था कर दी गयी है। 
पर प्रांतों की व्यवस्था इतनी संतोषजनक नहीं है। उन्हें आशिक स्वाघीनता 
वास्तव में किस हद तक मिली है, यह्‌ वतलाना इस समय संभव नहीं । 
संघीय सहायता के कारण, जिसका कोई मूल सिद्धांत नहीं है, वे किसी 
न क्रिसी हद तक संघ-सरकार द्वारा अवश्य प्रभावित होंगे। फिर उनकी 
आमदनी के ज़रिये ऐसे हैं जिनसे आयन-वबृद्धि की अधिक आशा नहीं है 
बरन्‌ यह संभव है कि उतकी आमदनी क्रमशः कम होती जाय | माल- 
' गुज़ारी का बढ़ना असंभव है । कांग्रेसी मंत्रि-मंडल उसके घटाने के पक्ष सें 
है । उत्तराधिकार के टेक्स ओर क्रषि-आय-संबंधी टैक्स से अधिक मिलने 
की आशा नहीं है । मादक वस्तु-संवंधी कर भी कांग्रेस आंदोलन के कारण 
क्रमशः घटता ही जायगा। अतएज प्रांतीय आमदनी के ज़रिये ऐसे हैं 
जिनसे आय-बूद्धि की आशा कम है । पर प्रांतीय खर्च उत्तरोत्तर बढ़ता 
ही जायगा। सारे राष्ट्र-निमोण विभाग ग्रांतीय सरकारों के अधीन है । 
शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य, सावेजनिक स्वास्थ्य आदि ऐसे विपय हैं जिनमें 
भारतीय प्रांतों को बहुत कुछ करना है | अतरव यह संभव है कि कुछ 
दिनों के पश्चात्‌ प्रांतीय आमदनी, खर्च को देखते हुए कम हो । ऐसी 
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परिस्थिति सें प्रांतीय स्वराज्य का क्‍या रूप होगा, यह अभी ठीक ठीक नहीं 
कहा जा सकता । 

सार्वजनिक ऋण--उपर्युक्त टैक्सों के अतिरिक्त नये शासन- 
विधान के अनुसार संघ राज्य ओर प्रांतों को सावंजनिक ऋण द्वारा अपनी 
आमदनी बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। सन्‌ ५१७३४ के पूव॑, 
भारतीय आमदनी की जमानत पर स-कोंसिल भारत-मंत्री को ही (380- 
॥78 000) लेने का अधिकार था। नये शासन-विधान की २१५ धारा 
के अनुसार प्रांतीय खराज्य के स्थापित होने के वाद से संघ राज्य स्थापित 
हाने तक भारत-मंत्री को ही ( 8॥9778 )099 ) लेने का अधिकार 
होगा। इनके अतिरिक्त संघ-सरकार को संघीय आमदनी की जमानत 
पर उस सीमा के अंदर ऋण लेने का अधिकार दिया गया है जो समय 
समय पर संघीय व्यवस्थापक मंडल निर्धारित करे ओर प्रांतीय सरकारों 
को उस सीमा के अंदर, जा समय समय पर प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल 
निधोरित करें । संघ-सरकार अपनी शर्तों पर प्रांतीय सरकारों को ऋण 
दे सकती है। संघ-सरकार की अनुमति विना प्रांतों को देश के वाहुर ऋण 
लेने का अधिकार नहीं दिया गया है | संघ-सरकार की अनुमति के बिना 
प्रांतों को उस समय तक दूसरा ऋण लेने का अधिकार नहीं है जब तक 
संघ-सरकार का ऋण अथवा वह ऋण जिसको संघ-सरकार ने जमानत 
की है अदा न हो जाय । संघ-सरकार को अपनी शर्तों पर ऐसी अनुमति 
देने का अधिकार दिया गया हे। पर्याप्त कारण होने पर, संघ-सरकार 
को उपयुक्त अनुमति देने से इनकार न करना चाहिये । 


संघ राज्य और देशी रियासतों का आर्थिक संबंध-- 
संघ राज्यों की आश्िक व्यवस्था का निश्चित करना साधारणत्तया एक 
कठिन काम है। भारतीय प्रांतों ओर संघ राज्य के संबंध ही के कारण 
यह समस्या काफ़ी जटिल थी। देशी रियासतों ओर उनके नाना प्रकार 
के अधिकारों ओर बंधनों के कारण भारतीय संघ राज्य में यह समस्या 
ओर भी जटिल हो गयी है । वटलर कमेटी के पश्चात, पील कमेटी ने 
(१ ) भारत-मंत्री 5 67॥7 |00॥ तभी ले सकेंगे जब पालंमेंट इसके लिए एक 
प्रत्ताव पास फरे । पास किये गये प्रस्ताव फी शर्तों के ध्रनुतार ही ऋण 





लगा जायगा । 


( २३७ ) 


इस विषय की जाँच की ओर अंत में डेविड्सन कमेटी ( /08एंत800 

00०777760७७ ) की सिफ़ारिशों के अनुसार नये शासन-विधान की १४५, 
४६, १४७, १४८ ओर १४८, धाराए निश्चित की गयी है। उनका 

संवंध संघ राज्य ओर देशी रियासतों की आथिक व्यवस्था से है । 


संघ राज्य ओर देशी रियासतों की आर्थिक समस्या के जटिल होने 
के तीन मुख्य कारण हैं-- 

(१) वे विषय जिन पर संघीय व्यवस्थापक मंडल को टेक्स लगाने 
का अधिकार दिया गया है। 


(२) बे रकमें जो देशी रियासतें खिराज के रूप में भारत-सरकार 
को देती आयी हैं । 

(३ ) बे रकमें जो संधियों की शर्ते के अनुसार, देशी रियासतों को 
मिलनी चाहियें, पर जो कार्यरूप में अब तक सुप्तावस्था में रही है । 

( १ ) संघीय श्रार्थिक विषय--इनमें से चार विषय विशेष- 
तया उल्लेखनीय हैं--आयात-टेकस, नमक-टेक्स, आय-टेक्स और 
कॉरपोरेशन-टेक्स । आयात-टेक्स के विषय में देशी नरेशों को हमेशा 
से शिकायत रही है । उनका कहना है कि आयात-कर ब्रिटिश भारत में 
समस्त आयात पर वसूल किया जाता है ओर उसकी सारी आमदनी 
ब्रिटिश भारत को मिलतो है। पर आयात की बस्तुएँ रियासतों में भी 
इस्तेमाल की जाती हैं। अतएव वे भी आयात-कर के हिस्सेदार हैं | वे 
अपने बंद्रगाहों पर भी कठ्ज़ा करना चाहते हैं, ओर आयात-कर वसूल 
करने का अधिकार माँजते हैं। डेविडसन कमेटी ने इस विषय की जाँच 
की । उसके मतानुकूल देशी रियासतों की माँग अनुचित न थी | पर 
संघ-सरकार की आशिक स्थिरता के कारण देशी रियासतों को अपने 
बंद्रगाहों का ओर उनमें आयात-कर के दसूल करने का अधिकार देना 
ठीक न था| अतएव उसने सिफ्कारिश की कि देशी रियासतों को आयात- 
कर का उतना भाग अवश्य मिलना चाहिये, जितना उनकी रियासतों 
में खपने वाले उस साल पर वसूल होता हो जो उनके वंद्रगाहों से 
भारतवर्ष में आता है । नमक-कर के विपय में उसकी सिफारिश थी कि 
काठियावाड़ और कच को नमक बनाने का पूर्ण अधिकार दिया जाय, 
पर इस शर्त पर कि संघीय नसक-कर संघीय अफ़सरों द्वारा उसी जगह 


( रइंण ) 


वसूल कर लिया जाय जहाँ नमक वनाया जाता है। नये शासन-विधान 
में इन बिपयों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । शायद नरेशों के प्रवेश- 
प्रार्थना-पत्रों के स्त्रीकार किये जाने के पहले उपयुक्त सारी बातें तय कर 
ली जायगी | 
आमदनी-कऋर ओर कॉरपोरेशन-टैक्स की व्यवस्था शासन-विधान में 
ही कर दी गयी है | संघ-सरकार को देशी रियासतों में साधारणतया 
अआय-कर के वसूल करने का अधिकार न होगा। पर यदि इस विषय का कोई 
अतिरिक्त-कर लगाया जायगा ता देशी नरेश उतनी रकम संघ-सरकार 
का देंगे जितनी अतिरिक्त-कर से उत्तकी रियासतों सें वसूल की ज्ञा सकती 
हा । कॉरपोरेशन-टेक्स के विषय में शासन-विधान की १३७ धारा में यह 
निश्चित किया गया है कि दस वरस तक यह टेक्स किसी देशी रियासत 
से वसूल न किया जायगा ओर इसके बाद इस विषय का जो नियम बनेगा 
उससें यह व्यवस्था की जायगी, कि देशी नरेश संध-सरकार की उत्तनी रकम 
देकर अपनी रियासतों को इस नियम से मुक्त रख सकें, जितनी इस कर 
उनकी रियासतों में बसूल हो सकती है | 
') देशी रियासतों ह्वारा दिय जाने वाले खिराज--चहुतेरी रिया- 
सतें ब्रिटिश गवरनमेंट को चहुत पहले से कुछ न कुछ खिराज देती आयी 
हैं। यह रकम भिन्न भिन्न रियासतों के लिए भिन्न भिन्न है। डेविड्सन 
कसेटी में इस विषय की भी जाँच की । उसने देशी रियासतों द्वारा दिये 
ने वाले ख़िराज़ को पाँच मुख्य भागों में विभाजित किया हे; 


(१) वह रकस को ब्रिटिश गव्सट का सिरताज सानने के कारण 
देनी पड़ती है । 

( २ ) वह रकम जो सैनिक सहायता के बदले या सहायक सेना न 
रखने के कारण देनी पड़ती है । 

( ३ ) वह रकम जो सहायक सेना के भरणु-पोपण के लिए दंनी 


८ 


। 
वह रक्तमम जो किसी विशेष स्थानीय काम के कारण देनी 


( २३६ ) 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी रकमें भी हैं जा देशी नरेश संधियों के 
आधार पर देते है, और कुछ ऐसी भी जो त्रिटिश सरकार को विजेता 
होने के कारण मिलती है. । डेविंडसन कमेटी ने सिफारिश की कि नंबर 
४ को छोड़ कर उपयुक्त सारे खिराज साफ कर दिये जायेँ। पील कमेटी 
के भी विचार ऐसे ही थे। इसके अतिरिक्त पील ओर डेविड्सन दोनों 
कमेटियों ने यह सिफारिश की कि जिन रियासतों का खिराज उनको 
आसदनी के पाँच प्रतिशत्‌ से अधिक है, उनका खिराज माफ़ कर दिया 
जाय। इन्हीं सिफारिशों की व्यवस्था नये शासन-विधान की १४६ आर 
१४७ धाराओं में की गयी है। वे खिराज जा नये शासन-विधान के 
बनने के पूर्व भारतीय आमदनी सें शामिल थे, संघ राज्य के बनने के 
पश्चात्‌ संघ-सरकार को मिलेंगे | पर सम्राट को यह अधिकार हगा, कि 
किसी समय वे संपूर्ण ख्रिराज या उसका एक अंश माफ़ कर सकें। 
किसी राज्य के संघ राज्य में शामित्न होने के पश्चात्‌ अधिक से अधिक 
२० वरस सें राज्य द्वारा दी जाने वाली सारी नकदी रकमों का सम्राट 
माफ़ कर सकेंगे | किंतु यह माफ़ी तभी मिलेगी जब प्रांतीय सरकारों की 
आमदनी के टेकक्‍्स का भाग मिलने लगे | 


देशी रियासतों को मिलने वाली रकमें--देशी नरेश भी 
कुछ ऐसी रकमों का दावा पेश करते हैं जो उनको मिलनी चाहियें, जैसे 
आयात-कर का भाग, नमक-कर का भाग, नमक न वनाने का हरजाना, 
मुफ़्त डाक ले जाने के अधिकार को छोड़ने का हरजाना, अपनी टकसाल 
न रखने का हरजाना, इत्यादि इत्यादि | इनमें से सबसे जटिल समस्या उन 
प्रदेशों की है, जिन्हें देशी नरेशों ने फोज के खर्च के लिए भारत-सरकार 
के अधीन कर दिया था । उन पर क़ानूनी दृष्टि से मारत-सरकार का अधि- 
कार नहीं है। अतएव देशी नरशों ने उनके वापस किय जाने की माँग 
उपस्थित की है। उन प्रदेशों का वापस किया जाना असंभत्र है ओर देशी 
नरेशों के अधिकारों की अवहंलना करना अन्यायपूर्ण | अतण्व शासन- 
विधान सें इसकी भरी व्यवस्था की गयी है | देशी नरेशों को अपने अधि 
कारों के कारण कितनी रकम मिलनी चाहिये, इसका हिसाव लगाया 
जायगा। देशी नरेशों को खिराज आदि के रूप में कितना रुपया देना 
चाहिये. इसका भी हिसाव लगाया जायगा ओर दानों का मीज़ान मिला 
कर, देशी रियासतों को जितना मिलना चाहिय, वह उनकी दिया जायगा। 


जनम 


श्र 


( 


इस प्रकार डविड्सन कमेटी के हिसाव के अछुसार लगभग एक करोड़ 
रुपया सालाना, संघ राज्य को ओर से उेशी रियासतों को सिलेगा | 


संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर दृष्टिपात--इस परिच्छेद 
में जिस आ्िक व्यवस्था को विवेचना की गयी हे. वह जटिल हे, इसमें 
नहीं । अतएव इसके ससाप्र करने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता 
कि संपूर्ण आथिक व्यवस्था पर इप्टिपात कर लिया जाय। इस व्यवस्था 
का संबंध संघ राज्य, त्रिटिश भारतीय प्रांत ओर देशी रियासतों से है । 
संघ राज्य की आर्थिक स्थिरता सें किसी प्रकार की वाघा पइने की आशंका 
नहीं है। संसभवतः उसकी आमदनी उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी, ओर उसके 
खर्चे में अधिक वृद्धि न होगी। प्रांतों की भी अवस्था पहले से अच्छी 
हो जायगी । उनकी आमदनी छुछ बढ़ जायगी ओर उनके आधिक 
अधिकारों की वृद्धि होगी । पर उनका झखच ऐसा हे जो उत्तरोत्तर चढ़ता 
जायगा। साथ ही इस वात की भी आशंका हे कि सुधार-आंदोलनों के 
कारण कुछ मदों से उदकी आमदनी क्रमशः कम होती जाय। ऐसी 
अवस्था सें प्रांतों की दशा चिंताजनक होगी. इसमें संदेह नहीं । 
देशी रियासतों की उपयेक्त व्यवस्था के कारण लाभ ही पहुँचेगा, 
हांदि नहां । उन्ह कारपारणशनन्टक्स आर आवन-कर के आंतारक्तनटक्ष्स 
को छोड़ कर संघ-सरकार को ओर कोई कर न देना पढ़ेंगा। संघ- 
सरकार लगभग एक करोड़ सालाना उन्हें उनके अधिकारों के बदले 
देगी और उनके ख़िराज माफ़ कर दिये जायेंगे। इस प्रकार संघ राज्य 
में शामित्ञ होकर देशी रियासतें, किसी प्रकार का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व 
लिये विना. ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के ठेक्सों के चल पर, संघ राज्य के 
सभी लाभ उडठावेंगी। फिर सी वे शामिल होने के पूच कुछ ओर रिआयदतें 
चाहती है | संभव हे उनकी माँग पुनः स्वीकार को जाय । सन १८४४ के 
संघ राज्य द्वारा स्थापित सारतवर्ष की राजनीतिक एकता छा मूल्य ब्रिटिश 
भारत ओर उसके निवासियों के लिए वास्तव में अति अधिक होया ओर 
अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी शायद उन्हें यह मूल्य देना पड़ेगा 


डे 


0 हा 
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रिजर्व बेंक--इस परिच्छेद के समाप्त करने के पूर्व रिजर्व वक 
की व्यवस्था पर दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत हाता है । पुत्र परिच्छदा 
में हम इस संबंध में कुछ लिख चुके है । वहां पर हमने यह चतलाया 


( २४१ ) 


था कि किस प्रकार अध्यक्ष पटेल के निर्णय के कारण, सरकार ने रिजञव 
बंक संबंधी बिल का विचार अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर 
दिया था। संघ राज्य स्थापित होने. के.पूर्व त्रिटिश सरकार के इच्छानुकूल 
यह आवश्यक था कि नोट निकालने, आश्िक स्थिरता संबंधी पयाप्र 
सोना रखने आदि के.लिए भारतवष में एक रिज़बे बेंक स्थापित किया 
जाय । अतएवं सन्‌ १६३४ में भारतीय व्यवस्थापक मंडल ने रिज़वे बैंक 
संबंधी एक्ट पास किया। उसके अनुसार सन्‌ १€३६ में रिज़र्व बैंक 
स्थापित हो गया है। यह हिस्सेदारों का बेंक है । इसका कार्य-संचालन 
एक केंद्रीय वोड को सोंपा गया है, जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं--- 

(१) अपने विवेक के अनुसार गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किये गये 
गवनर ओर डिप्टी गवरनर। 

(२) व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत 
चार संरक्षक ( डाइरेक्टर )। और 

(३) हिस्सेदारों द्वारा चुने गये आठ संरक्षक । 

शासन-विधान की १५२ धारा के अन्लुसार गवनेर जनरल अपने 
विवेक के अनुसार रिजव वेंक के गवर्नर ओर डिप्टी-गवर्नंर को वरखास्त 
कर सकते हैं, ओर व्यक्तिगत्‌ निशुंय के अनुसार मनोनीत संरक्षकों को ! 
केंद्रीय बोडे को भी वे अपने विवेक के अनुसार तोड़ सकते हैं। शासन- 
विधान की १५३ धारा के अनुसार गवनेर जनरल की पूर्व अनुमति के 
विना भारतीय व्यवस्थापक्र मंडल की किसी सभा में कोई ऐसा प्रस्ताव 
नहीं पेश किया जा सकता, जिसका संघ राज्य के मुद्रा या रिजवे 
बेंक के संगठन एवं उसके काय पर कुप्रसाव पड़ता हो । 


_ >> 


दुसवो परिच्छेद 


संघ-सरकार और संघीय व्यवथ्ापक्त मंडल 
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झौर ह्विटिश भारत के प्रतिनिधियों का संदंध---संघ शात्न-दिचान पर दृष्डिपात | 


गचनेर जनरल और वचाइसराय--भारतोत्र शासन में 


अल म्पन आके आर चाइसराय के हो ऋलग अलग पद ले साधायण 
गवनर जनरल आंर वबाइसराव के दा अलग अछनय पद ६। साधाररु- 
बह डइाचरः ० कु ६ ०० शिकार हु 


>किस 2 हट पदों सें ऋधिक कि गव नहीं छिद्य जाता । प्र 
या इन हांता पद्ा से आधक भसंदसाव चह्ा था जाता | आाच। गवचर 


. 


| 


० 
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मकर पे कक ० हम 
जनरल क स्थान से बाइसराय आर दाइसराय #क स्थान सच र्वदर जनरस 





्ज 
झाबत्र का प्रयोग क्र कन्या जाता 338 आकर 325० स्धा थ्ट पित्त हब 3 
शब्द का प्रयोग कर या जाता है । सध राज्य क स्थापित्त हधि पर भा 
5 6. ब् प्र्या आम अलचार बह 
यह सेदनाच इसी प्रकार चना रहेया, पर प्रचलित प्रद्या के अदुसार, 
सम्राट अंक उप पर एक हम अमल विदय्वक्त करने रा ्म्बी अधिकार कक 
सतन्राट छा इच दादा पद्य पर एक हां उ्वक्ति के निदु के करने का अआावकार 
दिया गया ते न मी पक जो च्ही शत सियत में चह परदात: घिकारी सम्राट 
दया गया हे । गवदर जनरल का हासयत ने चह पदाधिकारा, सम्राट 
ने ओर से संघ राज्य का सर्वोच्च शासक होगा ओर अपने काम के 
की आर से सघ राज्य का सवोद्द शासक हागा आर अपन कान झा 


सचावापर्व जप झअजने औे लिए ड्से निया रिति स्तन भत्ता दि मिलेगा 
बोदापूचक करने के लिए उसे निश्वारित वतन, भत्ता आद निल्‍झना | 
77 85 5 पट 5 व 30 0 20 2 दल उप पट: 


दि] 





|! +> न्‍ सालाना निश्ि ऊूया गया 
(१) गदर्नेर जनरल का देतन २५०,००० र्पया सालाना निश्चित किया घय 
८2 द्ट्ममपिल ख््् पप्चिल उच्ताद द्वारा नर्था 45 खत्ता ह> 8 
हूं। इचधक्त पघत्तिरिस्त उनन्‍हू चन्‍क्तादतलनचनाड द्वार निर्बारित नक्ता न 


मिलेगा । 


( २४३ ) 


वाइसराय की हैसियत में वह उन देशी नरेशों की देखभाल करेगा, जो 
संघ राज्य में शामिल न होंगे ओर उन विषयों की भी जो सम्राट उसे 
समर्पित करें, पर जिन पर गवर्नर जनरल की हेसियत से उसका कोई 


अधिकार न हो । गवर्नर जनरल की हेसियत में वह सम्राट की ओर से 
काम करेगा ओर वाइसराय की हेसियत सें सम्राट का प्रतिनिधि हो कर। 


गवनेर जनरल का आदेशपत्र--प्रचलित प्रथा के अनुसार 
गवर्नर जनरल को अपनी नियुक्ति के समय एक आदेशपन्न ( #807प- 
70676 07 ]78#77०४008) मिलेगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा 
कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करें | ब्रिटिश राष्ट्रटसमूह के 
विभिन्न देशों के उत्तरदायी शासन के विकास में, इन आदेशपत्रों का स्थान 
बड़े महत्व का सिद्ध हुआ है । नये शासन-विधान के पूबे, ये आदेशपत्र, 
मंत्रि-मंडल के परामश से सम्राट द्वारा ही दिये जाते थे। पर सन्‌ १६३५ 
के एक्ट के अनुसार भारतवषे के लिए एक नवीन पद्धति चल्लायी गयी है | 
आदेशपत्रों ओर उनके संशोधनों का मसविदा, भारत-संत्री पालंमेंट में पेश 
करेंगे और जब तक पार्लमेंट की दोनों सभाएँ सम्राट से उनके जारी करने 
की प्रार्थेना न करें तब तक उन पर कोई कारवाई नकी जायगी। पालुमेंट के 
इस अपूब निरीक्षण का कारण भारतीय परिस्थिति वतलायी जाती है । 


गवनेर जनरल के लिए यह अनिवाय नहीं कि वे आदेशपत्र के अनु- 
सार ही काम करें । नये शासन-विधान की १३ (२) धारा में यह स्पष्ट 
कर दिया गया है कि यदि गवर्नर जनरल आदेशपत्र के प्रतिकूल कोई 
काम करेंगे, तो आदेशपत्र के आधार पर वह काम ग़लत न ठहराया जा 
सकेगा । गवर्नर जनरल के आदेशपत्र की दो महत्वपूर्ण धाराओं का 
भाषाथे इस प्रकार है-- 

(आ) मंत्रिमंडल निर्मित करते समय, गवनर जनरल उस व्यक्ति के 
परामशे से मंत्रियों को नियुक्त करेंगे, जिसके साथ, उनके विचार में 
व्यवस्थापक सभा का वहुमत हो। वे संधांतरित रियासतों और अल्प- 


(१) शासन-विघान में कहीं भी वाइसराय शब्द का प्रयोग नहीं क्विया गया है । 
“सम्राट के प्रतिनिधि इसी वाक्य का प्रयोग किया गया है। कितु प्रचलित 
होने के कारण “सम्राट के प्रतिनिधि” के स्थान पर वाइसराय द्वब्द का 
प्रयोग किया जाना अनुचित नहीं प्रतीत होता । 
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( २४५ ) 


का मूल आधारहै गवर्नर जनरल का आदेशपत्र जिसके महत्वपूर्ण अँशों 
को भावार्थ ऊपर दिया जा चुका है । 

नये शासन-विधांन के अनुसार देश-रक्षा अर्थात्‌ सेना, ईसाई धर्म, 
प्र-राष्ट्र-संबंध (भारतीय संघ राज्य ओर साम्राज्य के अन्य राज्यों के पार- 
स्परिक संबंध को छोड़ कर ) ओर असभ्य जातियों की देखभाल आदि 
संरक्षित विषय निश्चित किये गये हैं । इन विषयों का शासन गवर्नर जन- 
रले अपने विवेक के अनुसार करेंगे, पर भांरत-मंत्री के निरीक्षण में ओर 
उनके आदेशानुकूल | शासन-विधान द्वारा, इन विषयों के शासन के लिए 
उन्हें अधिक से अधिक तीन परामशंदाता नियुक्त करने का अधिकार दिया 
गया है जिनकी नोकरी की शर्तें, वेतन आदि स-कोंसिल-सम्राट निश्चित 
करेंगे | संघ राज्य की आथिक स्थिरता ओर साख को सुरक्षित रखने की 
इृष्टि से. ( यह उनकी एक विशेष ज़िम्मेदारी हे ) गवर्नर जनरल को एक 
आशिक परामशंदाता नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। उसकी 
नौकरी की शर्ते ओर बेतन आदि स्वयं गवर्नर जनरल निश्चित करेंगे। यह 
अधिकारी गवर्नर जनरल को अर्थिक विषयों में सलाह देगा, और संघ- 
सरकार को भी, यदि उसकी सलाह ली जाय। पहले आर्थिक परामशंदाता 
को गवर्नर जनरल अपने विवेक के अनुसार नियुक्त करेंगे, किंतु इसके 
बाद मंत्रियों का परामर्श लेना आवश्यक होगा । 


संरक्षित विषयों ओर अपनी विशेष जिम्मेदारियों को छोड़कर संघ- 
सरकार के अन्य विपयों का शासन गवर्नर जनरल मंत्रिमंडल को सहा- 
यता ओर परामश से करेंगे। मंत्रिमंडल के अधिक से अधिक दस सदस्य 
होंगे | उनको खयं गवनर जनरल नियुक्त करेंगे। शासन-विधान की 
१० वीं धारा के अनुसार. गवनेर जनरल किसी व्यक्ति को मंत्री के पद पर 
नियुक्त कर सकते हैं, परंतु इस शर्त पर कि नियुक्ति के पश्चान्‌ छः महीने 
के अंदर वह संघीय व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा का सदस्य वचन 
जाय | शासन-विधान की इस धारा के अनुसार, वह मनुष्य जो व्यचं- 
स्थापक मंडल की किसी सभा का सदस्य नहीं है, छः महीने से अधिक 





(१) कुछ छोगों को श्राश्ा थो कि इस पद पर कोई भारतवासी नियुक्त क्वियों 
जायगा। पर गवर्नर जनरल ने इस पद पर रूंदन स्कूल श्रॉफ इकॉनामिक्स 
के प्रसिद्ध भ्रध्यापक डाक्टर प्रिगोरी को नियुक्त किया हूँ । 


( २४६ ) 


मंत्री नहीं रह सकता। मंत्रियों का कार्य-काल गवर्नर जनरल की इच्छा 
पर निर्भर होगा । अपने विवेक के अनुसार, गवर्नर जनरल जब चाहें. 
मंत्रिमंडल सें सभापति का आसन अहण कर सक्केंगे | शासन-विधान की 
उपयुक्त व्यवस्था में उत्तरदायी शासन की सभी बातें नहीं पायी जाती । 
उसका वास्तविक अथे समभकने के लिए हमें गवनेर जनरल के आदेशपत्र 
पर भी ध्यान देना चाहिये | शासन-विधान ओर आदेशपत्र को साथ 
साथ पढ़ कर ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति ओर जिस्सेदारी की सब्ची व्यवस्था 
जानी जा सकती हे। आदेशपत्र की इस संबंध की धारा इस प्रकार है: 

मंत्रिमंडल निर्मित करते समय, गवर्नर जनरल उस व्यक्ति के परा- 
मश से मंत्रियों को नियुक्त करेंगे, जिसके साथ, उनके विचार सें व्यवस्था- 

पक सभा का वहुसत हा | वे संघांतरित देशी नरेशों ओर अल्प-संख्यक्र 

जन-समुद्ायों के प्रतिनिधि, जहाँ तक हो सके, शामिल करने की कोशिश 
करे ऑर इस वात का ध्यान रखेंगे कि समस्त संत्रिमंडल में व्यवस्थापक 
मंडल का विश्वास हा। वे मंत्रिमंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व पर भी 
जोर देंगे ?। 

मंत्रियों का वेतन संघीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा निधारित क्रिया 
जायगा ओर वह क्रिसी मंत्रिमंडल के कार्य-काल में वदला न जा सकेगा। 

नय शासन-विधान के अनुसार प्रांतों को द्वेव शासन-प्रणाली से मुक्ति 
मिल गयी हूँ | इसमें संदेह नहीं, कि प्रांतीय अनुभव के आधार पर देव 
शासन-प्रणाली के पक्त में अधिक कहना संभव नहीं। पर संघ-सरकार में 
उत्तरदायी शासन स्थापित करने ओर साथ ही साथ त्रिटिश आधिपत्य 
बनाये रखने का द्रेध शासन-प्रणाली ही एकमात्र साधन था। इसी, लिए 
दोपयक्त हाते हुए भी वह स्वीकार की गयी है । संभव है देश की राज- 
नीतिक प्रगति के कारण, वह संघ-शासन में. सन १८५८ के सुधारों की 
अपेक्षा कम दोपयुक्त सिद्ध ह।। पर उसकी सफलता की जिम्मेदारी बहुत 
कुछ गवर्नर जनरल पर होंगी। यदि वे आदेशपत्र के अनुसार मंत्रियों 
को नियुक्त करेंगे ओर मंत्रियों ओर परामर्शद्ाताओं का विचार विनिमय 
करा के शासन संबंधी नीति निर्धारित करेंग ता संभव हैं. कि संब-सरकार 
में द्वघ शासन-प्रणाली अधिक दोपपुर्ण न सिद्ध हा ओर कालांतर में 
त्रिटिश राष्ट्रसमृह के अन्य राज्यों के समान भारतवप में भी उत्तरदाया 
शासन स्थापित हो जाय । 


( २४७ ) 


| 
गवनर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व---शासन-विधान 
की १२ थीं धारा में गवनंर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व का उल्लेख 
किया गया है। वे निम्नलिखित हैं-- 

(१) भारतबषे या उसके किसी भाग में शांति भंग करने वाल्ले 
खतरों का निवारण | 

(२) संघ-सरकार की आथिक स्थिरता ओर साख का सुर- 
जक्षित रखना। 

(३) अल्प-संख्यक जन-समुदायों के उचित हितों की रक्षा 
करना । 

(४) सा्बजनिक नोकरियों के सदस्यों ओर उनके आशितों 
को. शासन-विधान द्वारा दिये गये अधिकारों को दिल्लाना 
ओर उनके उचित अधिकारों की रक्षा करना । 

(५) व्यापारिक ओर जातिगत्‌ भेद्भाव संबंधी उन नियमों 
पर अमल करना, जिनकी व्यवस्था शासन-विधान के 
पाँचवें भाग के तीसरे अध्याय सें की गयी है । 

(६) बर्मा ओर युनाइटेड किंगडस के बने हुए आयात-माल 
के संबंध में ऐसे कामों को रोकना, जिनके कारण इस 
माल के साथ भेदभाव संबंधी नीति का व्यवहार होता हो । 

(७) देशी रियासतों के अधिकारों ओर उनके नरेशों के 
अधिकारों तथा मयादा की रक्षा करना। 

(८) इस बात का प्रवंध करना कि अपने विवेक एवं व्यक्ति- 
गत निर्णय द्वारा किये जाने वाले कामों के संपादन में 
किसी अन्य विषय संबंधी कार्य से कुछ वाधा न पढ़ें | 

उपयुक्त विषयों के शासन में, गवर्नर जनरल अपनी नीति ओर कार्यो 
(5 ८५ (अप कम अर रे /. 
के लिए भारत-मंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे, ओर अपने व्यक्तिगत 
निर्णय के अनुसार कार्य-संपादन करेंगे । 
गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व संरक्षित ओर हस्तांतरित दोनों 
प्रकार के विपयों में है। उनका कोई प्रथक विभाग नहीं है । उनके अर्थ 
की विस्तृत व्याख्या आदेशपत्र में की गयी है, किंतु उनका वास्तविक रूप 


( न्घ्द ) 


चहुत अंश सें सारतीय राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर होगा। राजनीतिक 
दवाव के कारण, संभव है, उद्का विस्तार संकुचित हो जाय, किंतु यह 
भा सभव है कि राजनीतिक दवाव के अभाव से, उन्तका विस्तार सयंहर 
रूप धारण छर ले | 


गवनेर जनरल के अधिकार---नवे शासन-विधान में. उत्तर- 
दाया शासच छा व्यचस्था हांत हुए रावतर जनरल का को अनेक सहत्वपूण 
आंधकार दिय गय हैं। हस उनको निम्नलिखित चार भागों में विभक्त 
कर सकत ह्‌ 
( ९ ) शासन-संबंधो अधिकार--यवर्नेर जनरल को अपने विवेक 
के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है । मंत्री 
लोय उसी ससय तक अपने पद पर रह सकेंगे ऊच तक गवर्नर जनरल 
चाह । आदव्शपत्र के कारण शायद इस अधिकार का उपयाग उस प्रकार 
स हां सके जसा उपयुक्त साषा से विदित होता हे। अपने विवेक के 
अलुसार गवन्तनर जनरल संत्रिमंडल के अधिवेशनों में सभापति का 
आसन ग्रहण कर सकेंगे | संरक्षित विपयों के शासन के लिए, गवनेर 
जनरल की तीन परामशंद्यताओं के नियुक्त करने का अधिकार दिया 
गया है । वे अपने क्ासों के लिए केवल गवनेर जनरल के प्रति उत्तरदायी 
होंगे, परंतु आदेशपत्र के कारण. यह संभ्रव है कि गवर्नर जनरल. संत्रि- 
संडल ओर परामशंदाताओं में विचार विदिसय होता रहे। गवदर 
जनरल को अपने विवेक के अनुसार प्रथम आर्थिक परामशद्यता के 
नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है ओर तत्पश्चात्‌ संत्रियों का 
परासर्श लेकर | यवर्र जनरल को ज्यक्तिगत्‌ निश॒य के अनुसार भारतीय 
एडवकेट जनरल के नियुक्त ओर वरखात्त करने का अधिकार दिया 
गया हू । इचक आंतारक्त नवंनर जनरल इड अपने विवेक के अनुसार 
रिज़व बैंक के सवनेर, डिप्ली गवनेर और चार डाइरेक्टरों के ओर संघीय 
रेलवे ऑधारिटो के ३ सदस्यों ओर उसके सभापति ओर रेलवे स्वाया- 
लव के नियुक्त करने का अधिकार दिया गद्य है। गवनेर जदरल अपने 
दफ्तर के कमचारियों को अपने विवेक के अनुसार नियुक्त करेंगे, ओर 
भारतीय हाई ऊंमिश्नर को व्यक्तिगन्‌ निशय के अद्ुसार । 


गे। 


संघ-सरकार के सारे कास गवनेर जनरल के नाम पर किये जायें 


( २४७ ) 


स्वरूप 'स-कोंसिल गवर्नर जनरल ” इस वाक्य का प्रयोग बंद हो जायगा | 
गवर्नर जनरल के नाम पर जारी किये गये सारे ऑर्डर निमयानुकूल ओर 
ठीक समझे जायेंगे | संघ-शासन की सुगमता के लिए, गवर्नर जनरल 
को अपने विवेक के अनुसार नियम आदि बनाने ओर मंत्रियों के कार्य 
निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है । विधानयुक्त शासन के अस- 
फल होने पर गबनर जनरज्ञ को संघ-शासन के सारे अथवा आवश्य- 
कतानुकूल विषय अपने अधीन करने का अधिकार दिया गया है। संघ- 
शासन के सर्वोच्च पदाधिकारी होने के कारण भारतीय जल, थल, नभ 
सेनाएँ गवर्नेर जनरल के अधीन होंगी, पर सम्राट को एक प्रधान सेना- 
पति नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। उसके सेना संबंधी वे 
ही अधिकार होंगं॑ जिन्हें सम्राट उसको प्रदान करें । 

(२ ) व्यवस्थापक मंडल संबंधो अधिकार--संत्रीय व्यवस्थापक 
संडल का प्रतिवर्ष कम से कम एक अधिवेशन अचश्य होगा; किंतु 
गवनेर जनरल को अपने विवेक के अनुसार व्यवस्थापक मंडल की दोनों 
सभाओं अथवा एक सभा के बुलाने एवं विसरजित करने और संघीय 
असेंवली के भंग करने का अधिकार दिया गया है | अपने विवेक के 
अनुसार गवर्नर जनरल संघोय व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं के 
संयुक्त अधिवेशन में या किसी सभा के अधिवेशन में अपना भाषण दे 
सकेंगे ओर संदेश भेज सकेंगे। गवनेर जनरल या उनके द्वारा नियुक्त 
किसी व्यक्ति के सामने व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों का राजभक्ति की 
शपथ खानी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति व्यवस्थापक मंडल से अलग 
होना चाहे तो उसे अपना त्याग-पत्र गवर्नर जनरलं के पास भेजना 
पड़ेगा । यदि कोई मनुष्य दोनों सभाओं का सदस्य चुना गया हे तो 
गवनेर जनरल के व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार वनाय गय नियमों के 
अनुसार उस व्यक्ति को एक सभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी । 

संघीय व्यवस्थापक संडल द्वारा पास किय गय प्रस्ताव गवर्नर जनरल 
की अनुमति विना क़ानून न वन सरकेंगे। गवर्नर जनरल को अपने विवेक 
के अनुसार किसी प्रस्ताव के संबंध में अनुमति देने अथवा न देने या 
उसे सम्राट की आज्ञा के लिए रिज़्व करने का अधिकार दिया गया 
है | अपने विवेक के अनुसार वे किसी प्रस्ताव को व्यवस्थापक मंडल में 
पुनविचार के लिए भेज सकेंगे ओर शांति ओर सुव्यवस्था संबंधी विशेष 


६ २४० ) 


उत्तरतचित्त .. सा रखने अल कक व्यवस्थापक मी अपन कात मंडल ५, 5 चचा 8 
ज्पब्ञतपयत्त स सचयच रखने दाल, व्यवस्धापक पंत के वचिचाराधान 
[जे हक के 

किद्धा अक्ताव पर [चार करना चंद ऋरवा सकय | इ्यवस्थापक्त स॑ 

न और 


क्ता हा ससाक्रा च्ष् संदंमद जहा घर शचतर जनरल स््च्श द्वारा अचनचा 

हा [प्मा चर 220 328 किये 

वापणा द्वारा ऋपन इस चिचार हा सचन दस क्र च दाना सभसाआा का 
चचारा: 








० ब्छ्र बिक ८ &< 
संयुक्त अधिवेशन कराना चाहते हैं। इसके बाद दिचाराथीन प्रस्ताव पर 
दानों सभाएँ विचार करना बंद कर देंगी ओर सिधारित दिन व्यवस्थापक 
संडल की दानों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन के 
चहुनत का निझय दोनों सभाओं का और अंतिम रिंव समक्का जायगा । 


बस 
इसके पश्चात्‌ , स्वाकृत प्रस्ताव. जैसा ऊपर लिखा जा चुका ६. सबनर 
जनरल क पास उनकी अझतनमसति ऊऊ लिए भजा जायगा | 








कप .कन्‍् पड 
इ|जुपघर जदरद हा तो चंच शासचनंबधान हां ४थ वा आर शथ्वट्ट वा 
कर ३०७० कर 
बाराओं के अतुसार, ऑर्डनेंसें जारी करने का अधिकार दिया गया 
हं!। ४२ वथों धारा के अलसार. जद वज्वचत्थापक संदइल करा आधेशन 
>ु पक की 
न होता हो, गवनर जनरल को व्यक्तिगन्‌ निणेव के अछुसार, किसी 
८. विशेष 77723 624 कारण 
विद्याप पारास्यति के छारण, ओऑडोनेसें जारी करने का अधिकार दिया 


> 5. . 


गया हूँ । एसी आऑर्द्वनेंसें व्यचस्थापक मंडल के अधिवेशन आरंस ह्ादच 
शा 
के ६ चसप्ताह पश्चात्‌ स्वयं समाप्त हा जायबंगी ओर इसक पहल भा याद 


न 


जम मन लें | शासन-विधान ही 9४ वीं धारा 
चर जनरल उनका च्वय वापस कर से । झासवद-विधान की ५४४ थीं थार 
सें गवर्नर जेचरल क एक्छठा का व्यंचत्था का गया हू । व्याक्तगत चुखसुय 
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आर विवेक के छाता ऊा सतापपूत्रक करने के लिए गवदंर लन्‍रल को 
अपने एक्ट बनाने का अधिकार दिया गया है। इस अकार के सारे एक्ट 
भारत-संत्री के पास भेजे जायेंगे ओर वे उन्हें पाल्नंमेंट के समक्ष पेश 

मम तो संघोय है, न प्रांतीय 


करेंगे | शेष विषयों ( अर्थात्‌ वे विषय जोन 
ओर न संयुक्त ) से से अम्ुक विषय संघोव है अथवा पांतीय, इसको 
निश्चित 


५] 








निश्चित करने छा अधिकार गवर्तर ऊनरल को दिया गया हे । 

(३) आर्थिक अधिकार--वये ज्ासन-विधान के अनुसार सवनेर 
जनरल को कई आर्थिक अधिकार भी दिवय गये हैं। संब-सरकार के खर्च 
की सारी सांगें यदनेर जनरल छी सिफ़ारिश पर संघीय व्यवस्थापक्र 


( १ ) देखिये पुष्ठ २२६ पूद ॥ 


र< है 


( २४१ ) 


मंडल में पेश की जायेंगी। प्रतिवर्ष गवर्नर जनरल संघ राज्य की आय-व्यय 
का ब्योरा व्यवस्थापक मंडल में पेश करावेंगे । व्यय के दो भाग होंगे-- 
(१) संघ राज्य का यह व्यय जिसका उल्लेख एक्ट में किया 
गया है । ओर 
(२) वह व्यय जिसकी मांग प्रथम भाग के अतिरिक्त पेश को 
जाती है । 
अमुक मांग प्रथम भाग की है अथवा द्वितीय, इसका निर्णय गवर्नर 
जनरल अपने विवेक के अजुसार करेंगे। प्रथम भाग के व्यय पर संघीय 
व्यवस्थापक मंडल को वोट देने का अधिकार न होगा पर द्वितीय भाग 
का व्यय संघीय असेंबली के वोट पर निर्भर होगा | यदि असेंबली किसी 
सांग को नामंजूर करेगी, तो बिना गवर्नर जनरल की आज्ञा वह सांग 
संघीय कौंसिल आऑफ़ स्टेट में न पेश की जायगी । यदि असेंवली किसी 
मांग को घटावेगी तो घटी हुई मांग ही कोसिल आक स्टेट में पेश की 
जायगी, जब तक गवर्नर जनरल इसके प्रतिकूल आज्ञाध्न दें | यदि 
किसी मांग के विषय में संघीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं में 
मतभेद्‌ होगा, तो गवर्नर जनरल दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन 
करावेंगे ओर इस अधिवेशन के वहुमत का निर्णय दोनों सभाओं का 
निर्णय समझा जायगा। भारतीय आर्थिक स्थिरता ओर साख का क़ायम 
रखना गवर्नर जनरल का एक विशेष उत्तरदायित्व है । रिजर्व बेंक 
संबंधी गवर्नर जनरल के अधिकारों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
(३) बाइसर/य के अधिकार--सम्राट के प्रतिनिधि अथात्‌ वाइसराय 
की हेसियत में भी गवर्नर जनरल को नव शासन-विधान के अनुसार 
कुछ अधिकार दिये गये हैं। इस हेसियत से वे उन देशी रियासतों में, जो 
संघ-राज्य में शामिलन होंगी, सम्राट के अधिकारों की रक्षा ओर 
कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस्ती नाते वे संघांतरित रियासतों के उन 
विपयों की भी देखभाल करेंगे जो संघ राज्य को समर्पित न किय जायेँगे। 
वाइसराय की हेसियत में वे उन सब अधिकारों का भी उपयोग करेंगे 
जो समय समय पर सम्राट उनको प्रदान करें। 
(४) अधिकारों की सीमा--उपयुक्त विवरण से न सममना 


( १ ) देखिये पृष्ठ २४८ पूर्व । 
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वेधानिक दृष्टि से इनके अथे भिन्न भिन्न हैं। जिन कामों को गवरनेर जन- 
रल अपने विवेक के अनुसार करेंगे, वे एक प्रकार से मंत्रियों के कार्य- 
क्षेत्र के बाहर हैं। इन विषयों के शासन में गवर्नर जनरल के लिए 
मंत्रियों का परामर्श लेना. आवश्यक न होगा। पर आदेशपत्र के अनुसार 
गवनेर जनरल यह कोशिश अवश्य करेंगे कि मंत्रियों, परामशंदाताओं 
ओर उनमें विचार ब्रिनिमय होता रहे | जिन कामों को गवरनर जनरल 
व्यक्तिगत्‌ निणंय के अनुसार करेंगे, वे मंत्रियों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 
हैं। उनके संबंध में मंत्रियों का परामर्श लेना आवश्यक होगा, पर गव- 
नेर जनरल मंत्रियों के परामश के प्रतिकूल भी काम कर सकेंगे | इनदोनों 
प्रकार के कामों को गवर्नर जनरल भारत-संत्री के निरीक्षण में ओर उनके 
आदेशानुसार करेंगे। 
संघीय व्यवस्थापक मंडल--सच्‌ १०३३ से सन्‌ १९३५ 
तक भारतीय व्यवस्थापक मंडल का ऋमशः विकास हुआ है। सन्‌ १८२३ 
में गवर्नर जनरल की इक्ज़ीक्यूटिव कोसिल में नियम-निमोण के लिए 
एक नया सदस्य बढ़ाया गयां था। उसका नाम क़ानून सदस्य, (॥/8&ए 
७०70७" ) था । यहाँ भारतीय व्यवस्थापक सभा के विकास का 
श्रीगणेश हुआ | क्रमशः व्यवस्थापक सभा सी चन गयी । सन्‌ १८६१ 
में ग़र-सरकारी सदस्य गवनेर जनरल द्वारा मनोनीत किये जाने ज्गे | 
सन्‌ १८७२ में परोक्ष निवोचन-पद्धति आरंभ हुई ओर सन १६०६ 
में जनता द्वारा निवोचन आरंभ हुआ पर सांप्रदायिक आधार पर । सन्‌ 
१६१६ में भारतीय व्यवस्थापक मंडल की स्थापना हुईं। इसकी दो 
सभाएँ थीं, कोंसिल ऑफ़ स्टेट ओर लेजिस्लेटिव असेंवली | इन दोनों 
सभाओं के सदस्यों की संख्या मिलाकर २०४ थी। भारतवासी इस छोटी 
गी संख्या से संतुष्ट न थे । भारतवर्ष ऐसे बड़े देश के लिए २०४ सदस्यों 
का व्यवस्थापक संडल कदापि प्रतिनिधि व्यवस्थापक मंडल न हो सकता 
था अतएव भारतीय जनता चाहती थी कि निर्वाचकों ओर व्यवस्थापक 
मंडल के सदस्यों की संख्या वढ़ायी जाय । नये शासन-विधान में संघीय 
व्यवस्थापक संडल का आकार बढ़ाया गया है ओर नियम-निर्माण करने 
का अधिकार सम्राट के प्रतिनिधि गवर्नर ज़नरल ओर क्ॉसिल ऑक 
स्टेट ओर हाउस ऑफ़ असेंचली को दिया गया है। क़ाननी दृष्टि से 
. संघीय व्यवस्थापक संडल इन तीनों का सामूहिक नाम है'.। कॉसिल 
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जातियों के प्रतिनिधि परोक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायँगे ओर इनके चुनाव 
में प्रत्यक संप्रदाय के वे ही व्यक्ति मताधिकारी होंगे जो प्रांतीय व्यवस्थापक 
मंडल अथवा सभा के सदस्य हों। कोॉसिल आफ स्टेट के ख्री-सदस्य 
(जिनकी संख्या रिज़ब की गयी है) उस प्रांत के व्यवस्थापक मंडल अथवा 
सभा के ख्त्री एंव पुरुष सदयों द्वारा चुने जायँगे जिसको ख्री-सद॒स्य भेजने ' 
का अधिकार दिया गया है । कोई संप्रदाय कितने सदस्य कितने दिनों के 
लिए चुने, इसकी सी व्यवस्था कर दी गयी है। साधारण, मुसलमान ओर 
सिख निवोचन-क्षेत्रों के एक तिहाई सदस्य तीन वरस के लिये चुने 
जायँंगे. एक तिहाई छः वरस के लिए ओर एक तिहाई नव वरस के लिए । 
इस समय के समाप्त होने के पश्चात्‌ रिक्त स्थानों के प्रतिनिधि नव वरस के 
लिए चुने जायँगे। इस समय के समाप्त होने के पूर्व जो स्थान खाली होंगे 
वे केवल शेष काल के लिए ही भरे जायेंगे। कोंसिल ऑफ़ स्टेट के अध्यक्ष 
ओर उपाध्यक्ष उसके सदस्यों द्वारा चुने गये सदस्य होंगे। प्रत्येक सदस्य 
को राजसक्तिकी शपथ खानी पड़ेगी। ६ सदस्यों का कारम होगा ओर साल 
में कम से कम एक अधिवेशन अवश्य होगा । सभा की सदस्यता छो इने 
के तीन तरीके निश्चित किय गये है-- 


(९) गवनर जनरल के पास त्याग-पत्र भेज कर | 

(२) उन अयोग्यताओं के कारण जिनका उल्लेख एक्ट में 
किया गया हे। 

(३) यदि कोई सदस्य सभा की आज्ञा विना ६० दिन तक 
अनुपस्थित रहेगा तो सभा उसके स्थान का रिक्त घोषित 
कर सकेगी | इन ६० दिनों में उन दिनों की गणना न 
होगी जब कि सभा चार दिन से अधिक के लिए बंद 
कर दी गयी हो या स्थगित कर दी गयी हो । 


हाउस ऑफ़ असेंवली का संगठन--असेंवली के ३७६५ 
सदस्यों में से २४० ब्रिटिश भारत के होंगे ओर १२४ देशी रियासतों के। 
ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि विभिन्न प्रांतों में इस प्रकार विभक्त कर दिये 
गये हैं--मद्रास ३७, बंचई ३०, बंगाल ३७, संयुक्त प्रांत ३७, पंजाब ३० 
विहार ३०, मध्य प्रांत ओर बरार १५४, आसाम १०, पश्चिमात्तर प्रदेश ५, 
उड़ीसा ५, सिंघ ५, त्रिटिश चिलाचिस्तान १, दिल्ली २, अजमेर मारवाड़ा ९, 


( २५६ ) 

ओर कुग १। शेष चार सदस्यों में से तीन. उद्योग-धंधों के प्रतिनिधि: 
होंगे ओर एक सजदूरों का। प्रत्वेक प्रांत सें सांप्रदायिक आधार पर 
विभिन्न संप्रदायरों के प्रतिनिधियों को संख्या निश्चित कर दी गयी है।- 
संयुक्त प्रांत में उन्नीस साधारण जगहें होंगी. तीन दलित जातियों की सुर- 
ज्ञित जगहें, वारह मुसलमानों की; एक एंग्ली इंडियंस की, एक युरोपियनों 
की, एक भारतीय इसाइयों की, एक ज़मींद्ारों की, एक मज़दरों की ओर 
एक महिलाओं की | इनके अतिरिक्त पंजाव में कुछ सिक्‍्खों की जगहें 
होंगी ओर मद्रास बंबई, ओर बंगाल में उद्योग-धंधों की । देशी रियासतों 
के प्रतिनिधि विभिन्न रियासंतों में यथायाग्य विभक्त कर दिय गय हैं । हेदरा- 
वाद क्के सोलह प्रतिनिधि होंगे, मेसूर के साव, द्राचनकोर के पाँच, काश्सीर 
आर ग्वालियर में स प्रत्यक्र के चार, बड़ोंद्ा क॑ तीन. इत्यादि इत्यादि । 

छोटी रियासतों के समूह बना दिये गय ह ओर उनमें से प्रत्यक समृह को 
एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। असेंवली का कार्यकाल 

पाँच वरस निश्चित किया गया है । इस अवधि के पूर्व भी वह भंग की 
जा सकेगी, पर उसका कार्यकाल चढ़ाया न जञा-सकेगा | 


असेंवली के सदस्यों का चुनाव पराक्ष रीति से किया जायगा | उसके 
अधिकांश सदस्य प्रांतीय असेंचली के सदस्यों द्वारा अनु पाती य प्रतिनिधित्व 
के सिंद्धात के अनुसार चुने जायेंगे । प्रत्यक्ष प्रांत के साधारण, मुसलमान 
आर सिक्ख प्रतिनिधि, इन्हीं संग्रदायों के प्रांतीय असेचली के सदस्यों 
द्वारा अनुपातीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांव के अजुसार चुने जायेंगे। दलित 
जातियों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए पहले एक आरंभिक चुनाव 
होगा जिसमें प्रत्येक स्थान के लिए चार उम्मदवार चुने जायेंगे | इस आरं- 
भिक्र चुनाव में वेही लोग वोट दे सकेंगे जो प्रांतीय असेंवली के चुनाव के 
लिए आरंभिक चुनाव में उम्मेदवार चुने गये हों. इसके पश्चात्‌ दलित 
जातियों के प्रतिनिधि, इन उ्स्सेदवारों में से प्रांतीय असेंचली के साधारण 
सदस्यों द्वारा चुने जायँगे । महिला सदस्यों के चुनाव के लिए एक महिला 
निर्वाचक-संघ स्थापित किया जायगा जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की 
असेंवलियों की सारी सहिला-सदस्य होंगी। यह निवाचऋ-संघ प्रांतीय 
महिला प्रतिनिधियों को इस अकार चुनेगा क्रि नव महिला-सदस्यों में से 
कम से कम दो मुसलमान हों ओर एक इंसाई । एंग्लो एंडियनों, युरापियनों 
ओर भारतीय इंसाइयों के इसी प्रकार निवाचन-संघ होंगे ओर उनके प्रति- 


सह) 


निधि इन्हीं निवोचन-संघों द्वारा चुने जायँगे। मद्रास में भारतीय इंसाइयों 
का ग्रतिनिधि अनुपातीय प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जायगा। 
असेंबली के उद्योग-धंधों, ज़मींदारों ओर मजदूरों के प्रतिनिधि, तत्संबंधी 
उस व्यवस्था के अनुसार चुने जायँगे जो भवष्यि में की जाय । देशी 
नरेशों के प्रतिनिधि नव शासन-विधान की अन्य धाराओं के अंतर्गत 
उनके नरेशों द्वारा मनोनीत किये जायँगे। असेंवली के रिक्त स्थान शेष 
काल के लिए ही भरे जायँगे। उसके प्रमुख ओर उप-प्रमुख उसी के 
सदस्यों द्वारा चुने गये सदस्य होंगे। प्रत्यक सदस्य को राजभक्ति की 
शपथ खानी पड़ेगी | एक तिहाई सदस्यों का कोरम होगा ओर साल में 
कम से कम एक अधिवेशन अवश्य होगा। त्यागपत्र ओर अनुपस्थिति 
संबंधी नियम हाउस आफ असेंवली के वे ही हैं जो कौसिल ऑक स्टेट के। 
सदस्यता संबंधी योग्यताएं और अयोग्यताएं--कोौन 
व्यक्ति संघीय व्यवथापक. मंडल की किसी सभा का सदस्य चुना जा 
सकेगा ओर कॉन नहीं, इसकी व्यवस्था भी नव शासन-विध्गन में 
गी गयी हैे। कोंसिल ऑफ स्टेट ओर हाउस ऑफ असेंवली दोनों के 
सदस्यों के लिए ब्रिटिश प्रजा, अथवा संघांतरित देशी नरेश या संघांतरित 
देशी नरेश की प्रजा का होना आवश्यक है। संघ-राज्य में न शामिल 
होने वाली देशी रियासतों के ऐसे नरेश ओर उनकी प्रजा किसी प्रांत 
की ओर से संघीय- व्यवस्थापक मंडल के लिए चुने जा सकेंगे, जो उस 
प्रांत को असेंबली के सदस्य चुने-जा सकते हों। कोसिल आक़ स्टेट के 
उम्सेदवारों की अवस्था कम से कम तीस वरस की होनी चाहिये ओर 
असेंवली के उम्मेदवारों की पच्चीस वरस की | देशी नरेश, जो अल्प- 
चय्स्क नहीं हैं ओर स्वयं शासन करते हैं, अवस्था संबंधी इस बंधन से 
मुक्त कर दिये गये है । कोंसिल ऑफ़ स्टेट के उम्मेदवार हाने के लिए उन 
सब योग्यताओं का होना आवश्यक है जो प्रांतीय कोंसिल ऑफ स्टेट के 
निवाचकों के लिए आवश्यक हों। संघीय असेंवली के किए वे ही मनुष्य 
उम्सेदवार हो सकते हैं, जो प्रांतीय असेंवली के हो सकते हों। सांग्रदा- 
यिक आधार के कारण उस्मेदवारों के लिए उस संप्रदाय का होना आव- 
श्यक समझा गया हे जिसकी ओर से वे खड़े होना चाहते हों । इन 
याग्यताओं के अतिरिक्त निश्नलिखित अयोग्यताओं वाले मनुप्य संघीय 
व्यवस्थापक संडल की किसी सभा के उस्मेदवार नहीं हों सकत-- 
१ छ 
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होगा और बोट देगा, जो उपयुक्त अयोग्यताओं के कारण सदस्यता के 
अधिकार से वंचित है, तो उसे ५००) रुपये रोज़ के हिसाब से जुमोना 
देना पड़ेगा । 

व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों को मंडल द्वारा निधोरित वेतन और 
भत्ता मिलेगा। एक मनुष्य कितनी वार व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा 
का सदस्य चुना जा सकेगा, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। इस प्रकार 
कई बार पुनर्निवाचित होने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है । 


व्यवस्थापक संडल के सदस्यों के अधिकार-सन १६१६ 
के उ्यवस्थांपक मंडल की भाँति, संघीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों 
को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं । वे व्यवस्थापक सभाओं के अधि- 
वेशनों में अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक प्रगट कर सकेंगे, उसको 
किसी कमेटी के सामने स्वतंत्र गवाही दे सकेंगे ओर अपना वोट अपने 
इच्छानुकूल दे सकेंगे। इन बातों के कारण, उनके खिलाफ कोई क़ानूनी 
कारवाई किसी अदालत में न की जा सकेगी । यदि व्यवस्थापक मंडल 
या उसकी किसी सभा द्वारा नियुक्त किसी कमेटी के सामने कोई मनुष्य 
गवाही देने से इनकार करेगा तो उस पर न्यायालय में मुक़दमा चलाया 
जा सकेगा। व्यवस्थापक संडल की दोनों सभाओं को अपने अपने 
सदस्यों के अनुशासन संबंधी अधिकार दिये गये हैं । किंतु सदस्यता से 
वंचित करने के अतिरिक्त उन्हें ओर किसी प्रकार के दंड देने का अधिकार 
नहीं है । सदस्यों के वेतन और भत्ते की व्यवस्था का उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। 


(९ 2 पी “अली हि असेंचली 

सभापति ओर प्रसुख--क#सिल आक स्टेट ओर असेंच 
दोनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी अपनी समा द्वारा चुने गय अपनी 
अपनी सभा के सदस्य होंगे। संसार के सभी देशों में इन पदाधिकारियों 
का स्थान बड़े महत्व का समझा जाता है। दोनों सभाओं के अध्यक्ष अपनी 
अपनो सभा में सभापति का आसन ग्रहण करेगे, उसका कार्य-संचालन 
करेंगे, उसकी शांति ओर सुब्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे ओर विवादा- 
स्प्रद प्रश्नों का निर्णय करेंगे । यह निर्णय सब सदस्यों को मानना पड़ेगा । 
दोनों सभाओं के अध्यक्षों को व्यवस्थापक मंडल द्वारा निर्धारित चेतन 
मिलेगा | इन पदाधिकारियों को स्वयं वोट देने का अधिकार न होगा, पर 


हि.) 


किसी प्रश्न पर समान वोट आने पर वे निर्णोयक्र बोंट (८४४४० 5०६) 


दे सकेंगे। संघीय व्यवस्थापक संडल की होनों सभाओं के संयुक्त ऋधिवे- 


शनसें कॉसिल आक स्टेट का अध्यक्ष सभापति का आसन ग्रहण करेया। 
कॉसिल आओर्क़ स्टेट के अध्यक्ष ओर असेंवली के प्रसुख क्री अज्ुपस्ििति 
में उपाध्यक्ष एवं उप-प्रमुख इन पदाधिकारियों के खान पर काम करेंगे। 

संघीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकार--संसार के 
अन्य व्यवस्थापक मंडलों की भाँति संघीय व्यवस्थापक मंडल के तीन 
प्रकार के अधिकार होंगे-- 

(१) शासन निरीक्षणाधिकार | 

(२) नियस निर्माणाधिकार | और 

(३) आधथिक अधिकार | 

गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व ओर उ्यक्तिगत्‌ निर्णंव के 
कामों को छोड़ कर, संधीय मंत्रिमंडल हस्तांतरित बिपयों के शासस में, 
सामूहिक रूप से संघीय व्यवस्थापक संडल के प्रति उत्तरदाबी होगा । 
व्यवस्थापक मंडल के सदस्य मंत्रियों से उनके कासों के विपय में प्रश्न पूछ 
सकेंगे, जिनका उत्तर, संत्रियों को साधारणतया देना होंगा। शासन-विधान 
की ३८वीं घारा द्वारा गवनेर जनरल को अपने विवेक के अनुसार प्रमुख 
के परामश से, निर्धारित चिपयों के अस्तावों का विचार ओर तत्संबंधी प्रश्नों 
त्तरों के बंद कराने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गयाहें। 
शासन-विभाग की आलोचना करते हुए, व्यवस्थापक मंडल का कोई 
सदस्य अधिवेशन के स्थगित करने का प्रस्ताव पेश कर सकेगा। अविश्वास 
के प्रस्ताव पेश करने का अधिकार भी सदस्यों को दिया गया हैं। मंत्रियों 
को व्यवस्थापक् संडल्न द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा. पर किसी मंत्रि- 
मंडल के कायकाल में उसका वेतन घटाया न जा सकेगा । 

संघीय व्यवस्थापक्त मंडल को समस्त संघीय विपत्नों के नियम बनाने 
का अधिकार दिया गया है । संयुक्त विपयों के नियम सावारणतया ग्रांतोय 
व्यवस्थापक मंडल अथवा सभाएं वनावेंगी, पर संघीय व्यवेस्थापक्र मंडल 
भी तत्संबंधी नियम बना सकेगा। चदि संबीव ओर प्रांतीय निब्रमों में 
विराध हागा तो साधारणतया संघोय नियम ठीक समम्क्रा जाबगा और 
प्रांतीय नियम विरोधात्मक अंश तक रद समन जाबगा । झोप विषयों में 
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से जिन विषयों को गवनेर जंनरंल सेंधीय विषय निधोरित करेंगे. उनके 
संबंध में सी संघीय व्यवस्थांपके सेंडल नियम वनो सकेगा ओर असाधा- 
रण परिस्थितियों सें प्रांतीय विषयों के संबंध में भी । 


हैः स्थ ० >रः & & 95-52 होंगे (० 

संघीय व्यवस्थापक मंडल के कई आथिक अधिकार भी होंगे । प्रति- 
वर्ष वार्षिक आय-व्यय का व्योरा व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं में 
पेश किया जायंगा । व्यय संबंधी व्योरे के दो भाग होंगे-- 


( १) वे म्दें जिनका ख़चे संघीय कोष से करना पड़ेगा | ओर 
(२) वे मर्दे जिनके ख़्च के विषय में संघीय असेंबली की 
* अनुमति माँगी जायगी । 


पहली मंदें निम्नलिखित हैं-- 


(१) गवर्नर जनरल का वेतन, भत्ता तथा अन्य सारे ख़चे। 

(२) संघ राज्य के सार्वजनिक ऋण से संबंध रखने 
वाला खचे। ह 

(३) मेंत्रियों, परामशंदाताओं, आश्थिक पेरामशंदाता और 
उनके दफ़्तर, एंडवोकेट जनरल ओर चीफ़ केमिश्नरों 
का वेतन ओर भत्ता । 


(४) संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन ओर उनकी 
च ० पे ९. हु “आए. मो >> क क 
पेंशनें ओर हाईकोर्ट के न्‍्याण॒धीशों की पेंशनें । 

(५) देश-रक्ता, इसाई घमं ओर असभ्य जातियों के संबंध 
का ख़्ें। ईसाई धर्म का ख्चे, पेशनों को छोड़कर 
किसो वरस ४२ लाख रुपये से अधिक न हो सकेगा । 

(६) देशी रियासतों के संबंध में सम्राट के कतंव्यपालंन 
में होने वाला खर्च । 

(७) किसी प्रांत के उस प्रदेश के शासन में होने वाला खर्च 
जो प्रथक प्रदेश (/250८]११९० 47००) घोषित किया 
जाय | 

(८) किसी न्यांयालय के निर्णय के अनुसार चुकायी जांने 
वाली रकंसे । 


( २६२ ) 


(&) कोई ओर सद जो शासन-विघान या संघीय व्यवस्ा- 
पक के किसी एक्ट द्वारा इस प्रकार की घोषित की 
जाय । 

उपयुक्त खचे पर व्यवस्थापक संडल को केवल वाद-विवाद करने का 
अधिकार होगा, वोट देने का नहीं | संघ राज्य की आय का लगसग ० 
प्रतिशव्‌ इस प्रकार का खर्चे होगा | शेष २० प्रतिशत्‌ व्यवस्थापक संडल 
की अनुमति से ख़चे किया जायगा। इस प्रकार की समस्त मांगें असेचली ली 
में पेश की जायँगी, ओर साधारणतया उसी का निणेय अंतिस निर्णय 
होगा । यदि असेंबली किसी सांग को खीकार न करेगी, तो जब तक 
गवनेर जनरल न चाहें, वह मांय कॉसिल ऑफ स्टेट में पेशन की 
जायगो । यदि असेंवलो किसी मांग को घटावेगी, तो जब तक गवनेर 
जनरल इसके विपरीत आज्ञा न दें, कोंसिल आक स्टेट सें घटी हुई मांग 
ही पेश की जायगी। खर्चे की कोई सद प्रथम साय की हे अथवा द्वितीय, 
इसका निर्णय गवरनर जनरल अपने विवेक के अनुसार करेंगे। 


व्यवस्थापक संडल की कार्य-प्रणाली---वव शासन-विधान 
के अनुसार संघीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं का अधिवेशन 
सात सें एकवार अवश्य होगा । अधिवेशन कराने ओर उसके संग करने 
का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया है | चुनाव के पश्चात्‌, प्रथम 
अधिवेशन में, गवनेर जनरल अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के 
सम्मुख सव सदस्यों को राजसक्ति की शपथ खानी पड़ेगी। तत्पश्चात्‌ 
दोनों सभाएँ अपने अपने ससापति ओर उप-सभापति, ( असेचलो के 
लिए प्रमुख ओर उप-प्मुख) को चुनेंगी । इसके वाद साधारणतया गवर्नर 
जनरल का भापण होगा, ओर तत्पश्चात्‌ दोनों सभाएँ अपना अपना काम 
आरंभ करेंगी । 
किसी प्रस्ताव के क्लानूत वनाने के लिए दोनों सभाओं का एकमत होना 
आवश्यक समझा गया है | यदि कोई प्रस्ताव एक सभा द्वारा पास किया 
जायगा ओर दसरी सभा उसे अस्वीकार करेगी, या दोनों सभाओं में 
किसी संशोधन के विषय में मतभेद होगा, या दूसरी सभा, स्वीकृत प्रस्ताव 
आने के < महीने वाद तक उसे गवरनर जनरल के पास न ॒भेजेगी, ता 
गवनेर जनरल संदेश अथवा सावजनिक घोषणा द्वारा, निधारिंत तारीख 
हु 
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को, दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन करावेंगे। कॉसिल आफ स्टेट का 
अध्यक्ष इस अधिवेशन में सभापति का आसन ग्रहण हण करेगा और इस 
अधिवेशन के बहुमत का निणंय दोनों सभाओं का निर्णय समझा जायगा। 
यदि किसी प्रस्ताव के विषय में दोनों सभाएँ एकमत होंगी तो बह प्रस्ताव 
गवनेर जनरल के पास अनुमति के लिए भेजा जायगा | गवनेर जनरल 
को अपने विवेक के अनुसार अनुमति देने अथवा न देने या प्रस्ताव को 
सम्राट की आज्ञा के लिए रिज़ब करने का अधिकार दिया गया है। यदि 
वे स्वयं अनुमति देने से इनकार कर देगें तो वह प्रस्ताव रद हो जायगा | 
यदि बे किसी प्रस्ताव को सम्राट की आज्ञा के लिए रिज़र करेंगे. तो वह 
उस समय तक लागू न होगा, जब तक एक साल के अंदर, गवरनेर जन- 
रल सम्राट की अनुमति की सावेजनिक घोषणा न करें। गवेनेर जनरल 
की अनुमति प्राप्त प्रस्तावों को भी सम्राट एक साल के अंदर रद कर सकेंगे। 
आशिक प्रस्तावों की कार्य-प्रणाली प्रायः वही है जो साधारण प्रस्तावों की। 
अंतर केवल इतना ही है कि वे मांगें जो व्यवस्थापक मंडल के वोट पर 
निभर हैं, पहले असेंवली में स्वीकृति के लिए पेश की जायेगी, ओर जच 
तक गवनर जनरल दूसरी वात न चाहें, असेंवली द्वारा स्वीकृत मांगें ही 
कोंसिल ऑफ़ स्टेट में पेश होंगी । 


संघीय व्यवस्थापक संडल के अधिकारों की सीमा- 
सन्‌ १९९१८ के सुधारों की भाँति नव शासन-विधान के अनुसार भी संघीय 
व्यवस्थापक मंडल के परिमित अधिकार हैं । कुछ विपय ऐसे हैँ जिनके 
संबंध का कोई प्रस्ताव संघीय व्यवस्थापक मंडल के सामने न आ सकेगा, 
आर कुछ ऐसे हैं जिनके प्रस्ताव पेश होने के पूर्व गवर्नर जनरल की पूर्व 
अलनुमति आवश्यक होगी | हम इन विपयों की विवेचना नें अध्याय में 
कर चुके है । नये शासन-विधान के अनुसार यद्यपि प्रत्वेक्त सभा का अपने 
अपने कार्य-संचालूस के नियम वनाने का अधिकार दिया गया हे तो भी 
निम्नलिखित विपयों के नियम, सभाओं अध्यक्षों के परामश से, गवनर 

जनरल अपने विवेक के अनुसार बनायेंगे-- 
(क) ऐसे विपयों का कार्य-संचालन जिनको गवरनेर जनरल 
अपने विवेक एवं व्यक्तिगत्‌ निणय के अनुसार कर 

सकत ६ । 
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(ख) देशी सर्थिसतों के संबंध में उन विषयों के प्रस्तावों 
का विचार एवं प्रश्नात्तर के बंद करने के नियस, 
संघीय विषय नहीं हैं । 

(य) ठीक समय पर घन-संबंधी काय-संचालन के नियम । 


सभापति ओर प्रमुख के परामर्श से गवनर जनरल अपने विवेक के 
अनुसार निम्नलिखित विषयों के प्रस्तावों का विचार एवं प्रश्नात्तर बंद 
करने के नियस चनावेंगे-- 
(क) सम्राट ओर गवरनेर जनरल का पर-रा्र-संचंध । 
(ख ) असनभ्य अदुसां ओर >एलेपवे९ते 37९४३ के संचंध 
का वादविवाद आर प्रश्नोत्तर | 
(ग) अपने विवेक के अनुसार सवनंर जनरल द्वारा किय यये 
किसी प्रांत संबंधी काय का बाद-विवाद ओर प्रश्नात्तर। 
(घ) देशी नरश अथवा राजकीय वंशजों के किसी व्यक्ति- 
गत कार्य का चादविवाद ओर प्रश्नोत्तर । 
इन विपयों के प्रश्नोत्तर ओर बाद-विवाद, अपने विधेक के अनुसार 
गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति बिना न हो सकेंगे। आर्थिक अधिकार 
भी परिमित हैं | लगभग ८० प्रतिशन्‌ आय का व्यय व्यवस्थापकर मंडल 
की अनुमति के विना होगा, पर वह इस पर बाद-विवाद कर सकेगा | 
संरक्षित विपयों के शासन में उयवस्थापक मंडल का कुछ अधिकार न हो गा। 
इन सीमाओं के अतिरिक्त गवनेर जनरल को आऑर्डनिंसें जारी करमें ओर 
संदेश द्वारा गवनेर जनरल के नियम बनाने का अधिकार द्विया सया है । 
असाधारण परिस्ितियों का सामना करने के लिए, गवर्नर जनरल को 
अपने विवेक के अनुसार व्यय करने का अधिकार दिया गया है) हम 
इन विषयों की विवेचना नवें परिच्छेद में कर चुके हैं । 
+ कक जा हा. ७ | ॥ आई 
व्यचस्थापक सडल म दह्या रयघासता आर नत्राद्य 
भारत के पतिनिधियों का संबंध---तरे शासन-विधान में देशी 
नरेशों के अधिकारों, और उनकी सानमर्यादा की रक्षा की समुचित व्यवस्था 
की गयी है| ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि, देशी नरंशों द्वारा समर्पित 
विपयों को छोड़ कर, देशी रियासतों से संबंध रखने वाले किसी अन्य 


( २६५ ) 


य पर तक-वितक न कर सकेंगे। पर देशी रियासतों के प्रतिनिधि 
ब्रिटिश भारत की सभी वातों में हस्तक्षेप कर सकेंगे। इसके कारण, यह 
संभव हे कि राजनीतिक दलों की तुलनात्मक शक्ति में काफ़ी रघ्टोचदल 
हो जाय और ब्रिटिश भारत के शासन में देशी नरेशों के प्रतिनिधियों के 
ज़रियेसे देशी नरेशों का प्रभाव बढ़ जाय | गोलमेज़ परिषदों में देशी नरेशों 
ओर उनके प्रतिनिधियों ने यह कहा था कि थे विशुद्ध ब्रिटिश भारतीय 
कामों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक न थे | परंतु वे शासन-विधान में इस 
प्रकार की कोई धारा शामिल करने के भी पक्ष में न थे। त्रिटिश भारतीय 
ग्रतिनिधि चाहते थे कि विशुद्ध ब्रिटिश भारतीय विषयों में देशी रियासतों 
के प्रतिनिधि वोट न दें, ओर अमुक विषय विशुद्ध त्रिटिश भारतीय विषय 
है अथवा नहीं, इस संबंध में प्रमुख का निर्णय अंतिम ओर सबेमान्य 
सममा जाय। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने भी इस समस्या पर विचार किया । 
उसका सत था कि शासन-विधान में इस विषय की घाराओं का शामिल 
'करना विवेकयुक्त न होगा | धाराओं की अपेक्षा यह कहीं अच्छा होगा 
कि इस विषय की प्रथाएँ स्थापित हो जायेँ। कॉमन सभा का उदाहरण देते 
हुए उसने ग्लैडस्टन की उस व्यवस्था का उदाहरण दिया था जिसके ज़रिये 
से वे चाहते थे कि विशुद्ध इंगलेंड के विषयों में आयरलेंड के प्रतिनिधि 
बोट न दें। अतएव नव शासन-विधान में इस संबंध की कोई धारा शामिल 
नहीं की गयी है ओर भविष्य का संबंध प्रथाओं पर छोड़ दिया गया है। 
यह प्रथाएँ स्थापित होंगी अथवा नहीं, यह वतलाना इस समय संभव 
हीं । देश में संघ-राज्य की स्थापना का ही विरोध हो रहा है। यदि संघ- 
राज्य न बना, तो न तो ये प्रथाएँ ही बनेंगी ओर न इनकी आवश्यकता 
ही होगी । पर यदि संघ-राज्य स्थापित हुआ ओर वह स्थापित अवश्य 
होगा, तब्र उपयुक्त प्रथाएँ कहाँ तक चल पावेंगी, इसका उत्तर संघ-राज्य 
के व्यावहारिक रूप से ही मिलेगा । 


संघ शासन-विधान पर दृष्टिपात---भारतीय संघ शासन- 
विधान संसार के अन्य संघ-विधानों के देखते हुए कुछ अपूर्च सा प्रतीत 
होता है। उसका उद्देश्य हे संरक्षणों सहित उत्तरदायी शासन की स्थापना, 
ओर देशो रियासतों ओर भिटिश भारतीय प्रांतों को एक राजनीतिक सूत्र 
में बॉधना। उत्तरदायी शासन की स्थापना द्वेध शासन-प्रणाली के अनु- 
सार की जायगी। संरक्षित विपयों का शासन सखयं गवर्नर जनरल करेंगे 
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तरित अंगों का शासन लोकतंत्र के सिद्धांतों के अलुसार होगा । इन देशों 
की संघ-सरकारों ने संघांतरित राज्यों की लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली 
की गारंटी की हे । इस कारण इन राज्यों के सभी संघांतरित राज्यों में 
एक ही प्रकार की सरकार है और वह है लोकतंत्र । भारतीय संघ-राज्य 
में संघांतरित राज्यों में लोकतंत्र और एक सी सरकार, दोनों का अभाव 
होगा। ब्रिटिश भारतीयप्रांतों में यद्यपि वोटरों की संख्या वढ़ायी जायगी 
तो भी हम उन मताघिकारियों द्वारा स्थापित सरकार को लोकतंत्र नहीं 
कह सकते। अधिकांश देशी रियासतों में लोकतंत्र अभी तक स्वप्नवत्‌ हे। 
वहां पर निरंकुश शासन का दोर-दोरा है और शासन के सब काम नरेश 
के इच्छानुकूल होते हैं, जन-सम्मति के अनुसार नहीं। कुछ रियासतें 
प्रगतिशील अवश्य हैं ओर उनमें लोकतंत्र की स्थापना का श्रीगणुश भी 
हो चुका है । पर उनके आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि भारतीय 
संघ-राज्य के संघांवरित राज्यों में एक ही प्रकार की शासन-प्रणाली होगी। 
इस प्रकार भारतीय संघ-राज्य प्रगतिशील ब्रिटिश भारतीय प्रांतों ओर 
प्रतिक्रियावादी देशी रियासतों को एक राजनीतिक सूत्र में बाँध कर संसार 
का एक अपूर्व संघ-राज्य बनेगा। 


भारतीय संघ-राज्य में संघीय व्यवस्थापक मंडल की रचना भी अपू्ब 
ढंग से की जायगी । संसार के अन्य संघ-राज्यों में व्यवस्थापक मंडल की 
बड़ी सभा के प्रतिनिधि राज्यों के आधार पर भेजे जाते हैं ओर छोटी सभा 
के प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर | कई संघ-राज्यों की बड़ी सभा सें 
संघांतरित राज्यों के समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी हे । जर्मनी 
के वाइमर शासन-विधान में प्रत्येक संघांतरित राज्य को कम से कम एक 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था। भारतीय संघ-राज्य में संधां- 
तरित अंगों को न तो समान प्रतिनिधित्व मिलेगा ओर न प्रत्येक अंग को 
कम से कम एक प्रतिनिधि। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में से प्रत्यक को कम से 
कम एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला है पर देशी रियासतों में से 
बहुतेरी ऐसी है जिनका एक भी प्रतिनिधि न होगा। छोटी रियासतें समूहों 
में विभक्त कर दी गयो हैं ओर प्रत्येक सप्द को कम से कम एक प्रति- 
निधि भेजने का अधिकार दिया गया हे । देशी रियासतों में से सबसे बड़ी 
रियासत हैदराबाद के. केवल पाँच ही प्रतिनिधि होंगे, ओर मध्य प्रदेश के 
(जिसकी जनसंख्या हेदरावाद के वरावर के लगभग है), ओर आसाम के 





जिसकी सलनचसंख्या हेत्रावात को ल्ल्जाउल्सर अ तिहाई है) 
(जियका जनसख्या हंदराचाद को लगभग दा तिहाई ही ऋूमशः आठ 
कप शत तक ा लक कल 

आर पाच शातनिाध्र हाथ। इतता हां नहा. ऋातसल आऊ स्टंट के सदस्य 
रकलक 5 के लिए दो वबिरि रास्ते आए 3७२० 8 हक ०7 ० » 

चअचस क लए दा द्रसत्र राज्त ६ू। ससार कु कर्सी सच राज्य स एसी 

व्यव सवा नहीं 55 [जे सलष्य ट का] किम 0 च 

व्यवस्था नहा हू क झुछ सलुष्य चड्डा सभा छू सच्स्य एक डय स चने आर 

लि कक गा बज 


डुछ उसक विषरात ढचग जत। सथुक्त-राज्यनकसराक्तरा आर आसत्रालिया 
की बड़ी सभाएँ जनता द्वारा चुनी जाती हैं ओर वाइसर शासन-ज्घान के 
अलुसार जस ती की चड़ी सभा के सदस्यों को संघांतरित राज्यों को 
सरकारें सदांचीत करती थीं। भारतोय संब राज्य से व्विटिश भारतीय 


) ५ 


प्रांतों के म्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्वक्त अथवा परोज्ञ रीति से चुने जायँगे 
ओर देशी रिवासतों के प्रतिनिधि उनके नरेशों नरेशों छारा मनोनीत किये 
जायेंगे। ऋोसिल आकर स्टेठ की यह रुचता ससार के अन्य सघ राज्या का 
चड़ी सभा की रचना को देखते हुए छुछ अपूर्च सी दिखायी पढ़ती है। 
संघोय अरेंचली भी अन्य संघ राज्यों के देखते हुए, रच ढंय की होगी। 
संसार के सभी संघ राज्यों में छोटी सभा क्वा चुनाव जनसंख्या के आधार 
पर जनता द्वारा किया जाता है | संयुक्त राज्य अमरीका, केनाडा, ऑस्ट्र- 


कल 


[0 ध्े 5 ७  श् 
लिया ऑर सिट्जरलेंड की छोटी सभाओं के प्रतिनिधि जनता द्वारा 


न बे बे ० कप | ७-मर ॥- 7 ॥५- लिया» 
चुने जाते हैं. ओर संघांतरित रिचासतों के प्रतिनिधियों छी संख्या जन- 
संख्या पर निभर हाती है। जमेनी में भी वाइसर शासन-विधान के अछु- 


सार यही व्यवस्था की गयी थीं। भारतीय संब राज्य में इस सिद्धांत के 
अलुसार निद्रोचन न होया । चड़ी सभा का चुनाद्र तो जनता द्वारा होगा, 
आर छादा सभा अथान्‌ हाइस आक अचसचला का चुनाच पराक्ष रीति 
आंतीय व्यव्यापक समाओं द्वारा छिया जावगा | असेंवली में सं्चा- 
तरित रियासतों ओरे प्रांतों के प्रतिनिधियों ही संख्या, जहाँ तक हो सका, 


पी 


जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गयो है। 


॥५ 


) 2 


+ छ्् न रचना लत कारण लक र्ना े लि भारत- 
उयचस्थापक मंडल झा उपयक्त रचना झक ऋारण श्यांउसाल भारत 





वबासियां का इस वात का सथ हैं कि कदाचित साध व्यचस्थापक कर सदल 
रि, सदस्य 037 5 आदमी नल 2 
ग्रतिक्रियाचारी होगा । कॉसिल अंक स्टेंद के सदस्य ता चड़ आदना हाय 
े न पी अवस्थ 
ही. संभव दे कि अतेवलोी के सदस्य भा इसा प्रकार के हा | सा अत्रस्था 
पी 5 ८0 5 2. ०० लगेंगे 
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चतलाना कठिन थे 
चतलाना कऋर्िन हू बाद 


( २६६ ) 


स्टेट ओर असेंबली में. पहुँच गये तो वे इतनी अल्प संख्या सें होंगे कि 
उनके लिए कुछ काम करना असंभव सिद्ध होगा। कॉंसिल ऑफ़ 
स्टेट के १०४ सदस्य देशो नरेशों द्वारा मनोनीत किये जायँगे । उनसें सब 
नहीं, तो अधिकांश सदस्य प्रतिक्रियावादी अवश्य होंगे। ब्रिटिश भारत 
के १५६ सदस्यों में से केवल ७५ ही साधारण निवोचननन्षेत्रों द्वारा चुने 
जायँगे। संभव हे कि इन स्थानों से कुछ प्रगतिशील सदस्य चुने जाये, पर 
अधिकांश स्थान प्रतिक्रियावादी सदस्यों को अवश्य मिलेंगे । युरापियनों 
आर एंगलो इंडियंस के प्रतिनिधि संभवतः भारतीय राष्ट्रवादियों का साथ 
न देंगे ओर गवनर जनरल द्वारा सनोनीत सद॒स्य भी शायद इसी प्रकार 
के होंगे। कुछ मुध्लिसम निवाचन-त्षेत्रों से भी प्रतिक्रियावादी मनुष्यों के 
चुने जाने की आशंका है। इस प्रकार कोंसिल आफ स्टेट में प्रतिक्रिया-. 
वादी सदस्यों का आधिक्य होगा ओर राष्ट्रयादी अल्प संख्या में होंगे। 
परोक्ष निवोचन ओर सांप्रदायिक आधार के कारण असेंचली की ओर 
से भी इसी प्रकार की आशंका है | उसके १२४ स्थान देशी रियासतों को 
दिये गये हैं। उनके अधिकांश सदस्य देशी नरेशों की भाँति सरकार का 
साथ देंगे। १०४५ साधारण, १६ हरिजन ओर ६ सिक्‍्ख स्थानों में. 
संभव है कि अधिकांश उन्नतिशील मनुष्यों को मिलें। एंग्लों इंडियंस, 
युरोपियन, ओर ज़मींदारों के प्रतिनिधि साधारणतया प्रतिक्रियावादी होंगे । 
८२ मुस्लिम स्थानों में से-कुछ प्रतिक्रियावादियों को अवश्य मिल्नंगे । इस 
प्रकार राष्ट्रवादियों का यह आशंका है क्रि शायद असेंवली में भी प्रतिक्रिया 
वादियों का आधिक्य हो । यदि संघीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं 
में प्रतिक्रियावादियों का जोर हुआ, तो इसमें संदेह नहीं कि भारतीय 
राष्ट्रीय ध्येय को ठेस लगेगी ओर भारतीय राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति का 
काल बढ़ जायगा। हि 


प्रतिक्रियावादी व्यवस्थापक मंडल का मंत्रेमंडल भी साधारणतया 
प्रतिक्रियावादी हागा। तिस पर भारत-मंत्रो के निरीक्षण, गवर्नर जनरल के 
विशेष उत्तरदायित्व ओर विवेक ओर व्यक्तिगत्‌ निणेय के कामों की व्यवस्था 
की गयी है। ये सब मिल कर राष्ट्रवादियों की आशाओं पर पानी फर देंगे। 
वेसांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ओर हिंदू-मुस्लिम मंगढ़ों से परेशान हैं ही, नये 
शासन-विधान के कारण उनकी परेशानी ओर भी चढ़ जायगी। प्रतिक्रिया- 
वादी ज्यवस्थापक मंडल, प्रतिक्रियाबादी मंत्रिमंडल ओर विशेप उत्तर- 


( 2७०- ) 


दायित्व ओर विवेक और ज्यक्तिगत्‌ निर्णय के अधिकारों से सुसब्जित 
गवर्नर जनरल,--ये सब मिल कर भारतवपे में त्रिटिश साम्राज्य को अटल 
बना देंगे ओर भारतवर्ष को अपने निर्दिष्ट ध्वेय की प्राप्ति में कुछ नयी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 


राष्ट्रवादियों की उपयुक्त आशंकाओं में कुछ सत्यता है इसमें संदेह 
नहोीं। प्रांतीय हेघ शासन-प्रणाली का अनुभव अभी तक राष्ट्रवादियों 
को भूला नहीं है। भूत काल के अनुभव के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार 
की प्रत्येक बात सें किसी न किसी प्रकार की चाल का आमास होता है | 
पर इतना होने पर भी शासन-विधान के वास्तविक रूप का पता तभी 
चलेगा जब वह कायोन्वित किया जाय । संभव है कि इंगलेंड के शासन- 
विधान के ससान सारतीय संघ राज्य के शासन-विधान के क्ाचूनी ओर 
वास्तविक रूप में कुछ वांछुनीय अंतर हो जाय | सांसारिक ओर भारतीय 
राजनीतिक परिस्थिति के कारण ऐसी आशा चिल्कुल निमूल नहीं 
यदि राजनीतिक जागृति चढ़ती गयी ओर राष्ट्रवादियों का प्रभाव बढ़ता 
गया तो इससें संदेह नहीं कि नव शासन-विधान के क़ानूनी ओर वास्तविक 
रूपों सें कुछ अंतर अवश्य होगा । सांसारिक परिखिति के कारण भी यह 
संभव है कि इंगलेंड के राजनीतिज्ञ भारतीय अशांति के रोकने की चेष्टा 
करें ओर शासन-विधान कां वास्तविक रूप उसके क़ानूनी रूप से कुछ 
सिन्न हो जाय | लेकिन इन आशाओं के आधार पर नव शासन-विधान 
को भारतवप के लिए उपयुक्त वतलाना ठीक नहीं । कानूनी दृष्टि से वह 
प्रतिक्रियावादी है, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद्‌ 


प्रांतीय सरकार और ग्रांतीय व्यचस्थापक मंडल 


ब्रिटिश भारतीय प्रांत--प्रांतीय गवर्नर श्रौर चीफ़ कमिश्तर--गवरनंरों के 
आदेशपत्र--प्रांतीय मंत्रिमं डल--गवर्न रों के विशेष उत्तरदायित्व-- प्रांतीय गवनेरों 
के श्रधिकार--ज्ासन संबंधी श्रधिकार; व्यवस्थापक मंडल संबंधी श्रधिकार; 
आर्थिक अ्रधिकार; पृथक अथवा कमोवेश पृथक प्रदेशों का शासन--अधिकारों 
की सीमा--प्रांतीय व्यवस्थापक संडल---प्रांतीय लेजिस्लेटिव को सिलों की रचना--- 
प्रांतीय श्रसेंवबलियों की रचना--प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों की योग्य- 
ताएँ--कौन व्यक्ति व्यवस्थापक मंडल के सदस्य नहीं हो सकते--लेजिस्लेटिव 
कौंसिलों के निर्चाचकों की योग्यताएं--लेजिस्लेटिव श्रसेंबलियों के निर्वाचकों 
की योग्यताएं---दलित जातियों के स्थानों की विशेष व्यवस्था--व्यवस्थापक 
मंडलों की रचना पर दृष्टिपात्‌ू-वोटरों की संख्या की वृद्धि; दलित जातियों का 
यथेष्ठ प्रतिनिधित्व; सांप्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली; व्यवस्थापक मंडलों की बड़ी 
सभाएं---सभापति, उप-सभापति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर--सदस्यों के श्रधि- 
कार--व्यवस्थापक मंडल का कार्यारेंभ--व्यवस्थापक मंडल की नियम-निर्माण- 
प्रणाली--प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के श्रधिकार--शासन निरीक्षणाधिकार; 
नियम निर्माणाधिकार; भ्राथिक श्रधिकार; भ्रधिकारों की सीमा--प्रांतीय सरकार 
और प्रांतीय व्यवस्थापक मेंडल का संबंध--प्रांतीप स्वराज्य । 


प्रांतीय सरकार 

ब्रिटिश भारतीय प्रांत---संघ राज्य के अतिरिक्त, नये शासन- 
विधान की दूसरी विशेषता है प्रांतीय सखराज्य | सासी के युद्ध के पश्चात्‌ 
जैसे जैसे भारतवप में ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ता गया था, बसे वसे शाप्तन 
सुभीते के लिए नये नये प्रांत वतते गये थे । उस समय प्रांतों के निर्माण 
में न तो भापा की एकता पर ध्यान दिया गया था आर न सांस्कृतिक 
एकता पर। शासन-संचालन में सुभीता हो, यही उन प्रांतों के निर्माण 
का मूल सिद्धांत था। कालांतर में भारतीय जनता ने इस अवेज्ञानिक 
आधार के प्रति असंतोप प्रगट किया, ओर इस वात पर ज़ोर दिया कि 
भारतीय प्रांत किसी वेज्ञानिक आधार पर वनाय जायेँ। नय शासन- 
विधान के अनुसार, किसी वेज्ञानिक आधार पर प्रांतों का पुनरनिर्माण 


नहीं किया गया हे पंर उड़ीसा ओर सिंध के दो नये श्रंत बनाये गये 
आर वया का प्रांत ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया है । 
आशिक दइृष्टि-कोश से दोनों नये प्रांत संतोमग्रद नहीं हैं) उनका व्यय 
आय से आधिक हैं ओर अपनी आधिक स्थिरता के लिए थे संघ राज्य 
का सहायता पर निर्भर हैं । 
नये शासन-विधान के अनुसार ब्रिटिश भारतीय प्रांत दो प्रकार के 

हैं, गवनेरों के प्रांव और चीफ़ कमिए्नरों के प्रांत) गवबरनेरों के प्रांत 
निम्नलिखित हें-- 

पश्चिमोत्तर प्रदेश, पंजाब, संयुक्त प्रांत, विहार, उड़ीसा, बंगाल, 
आसास, मसद्गास, बंबई, सध्य प्रांत ओर वबरार, ओर सिंध | चीक 
कमिदनरों के प्रांत निन्नलिखित हें-- 

ब्रिटिश विलाचिस्तान, अजमेर मारवाढ़ा, दिल्ली, कुर्म;, अंडमान 
नीकोवार, आर पंच पिपलोंदा । 

स-कॉसिल सम्राट को अपने ऑ््र द्वारा नत्र प्रांतों के चनाने ओर 
पुराने प्रांतों के क्षेत्रकल के घटाने या बढ़ाने या सीमा परिवतेन करने का 
अधिकार दिया गया हे । निम्नलिखित तालिका से हमें त्रिटिश भारतीय 
प्राता का जनसचल्या आर ज्षत्रफल का पता चत्नता 


न हक 
2] 























जे. -्त | जहर |अतिद्त्‌ 
मि बगमील | 3 * ससल्मानों की ' 5 
तत _ ल जनतसंख्यय > मर न 
क्षेत्र फल | डे । “जनसंख्या 
हु | 
मद्रात्त ५,.२८:,552 2५८ २.,०३,६०८ ३२,6६० न्ट2 
चंवई ७७,२२१ १.८१,६२,2७४।| १६,०२, ३८४ 
मल [७२,(१४ |४,०१,१४,००२ २,७४८,८४०७,६२* 
संवृक्त प्रांत. (१,०इ २४८ ४,८०,०८,७६३| ४,११,६२७ 
7 । न का है डे 
पंजाब (९१६१६ २३३५,६१,२१० | शस्र:ण्र,€८१ 
बिहार इह, ३४० (३,२३,७१,५४३४ | ४१,४०, १०४ 
। 
मध्य प्रांत श्र (66,6२० (१,५५,०७,०२३ ध.टलर,लश५४ 
चरार 
बप्रासान र०ण,एणनर्‌ [८5२,२०,२७४६ (२४७,५३,४६३ 
पश्चिमोत्तर प्रदेश | १३,४१८. | २०,२४५,२०३._ | २२.२०,३०३ 
4 हे 
उड़ीसा ! ह र्‌ 
| 





सतिच 





( 


प्रांतीय गवनेर और चीफ कमिश्षर--नयें शासन-विधान 
के अनुसार सम्राट की ओर से कास करने के लिए, चीफ़ कमिश्नरों 
के ग्रांतों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत में एक गवर्नर होता है । वह प्रांतीय 
सरकार का सर्वोच्च पदाधिकारी होता हे ओर सम्राट द्वारा पाँच बरस 
के लिए नियुक्त किया जाता है। शासन-विधान के तीसरे परिशिष्ट के 
अनुसार उसे वेतन ओर भत्ता मिलता है | वेतन की दृष्टि से सब गवबनेरों 
का स्थान एकसा नहीं मालूम होता। भत्ते के अतिरिक्त, बंगाल, मद्रास, 
बंबई और संयुक्त प्रांत के गवनेरों को १,२०,००० रुपये सालाना वेतन 
मिलता है; पंजाब ओर विहार के गबनेरों को १,००,००० रुपये सालाना; 
मध्य प्रांत ओर बरार के गवर्नरों को ७२,००० रुपये सालाना; आसाम, 
पश्चिमोत्तर प्रदेश, उड़ीसा और सिंध के गवनेरों को ६६,००० रुपये 
सालाना। छुट्टी के भत्ते में भी इसी प्रकार की विभिन्नता है । मद्रास, बंबई, 
बंगाल, संयुक्त प्रांत, विहार, ओर पंजाब के गवरनरों को छुट्टी के लिए 
४,००० रुपये मास्तिक भत्ता मिलता है; मध्य प्रदेश के गवर्नर को ३,००० 
रुपये मासिक, और आसाम, पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिंध और उड़ीसा के 
गवनेरों को २,७५० रुपय मासिक । इसके अतिरिक्त पुरानी प्रथा के 
अनुसार बंबई, मद्रास, ओर वंगाल के गवनेरों को सम्राट भारत-मंत्री 
की सिफ़ारिश पर नियुक्त करते हैं ओर अन्य प्रांतों के गवर्नरों को वाइस- 
राय की सिफ़ारिश पर । बंगाल, मद्रास ओर बंबई के गवर्नर, भारत- 
मंत्री से सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं, ओर भारत-सरकार के किसी 
आऑडर के प्रतिकूल उनसे अपील कर सकते हैं । अन्य प्रांतों के गवनरों 
को ये अधिकार नहीं दिये गये हैं | बंबई. मद्रास ओर बंगाल के गवर्नर 
साधारणतया इंगलैंड के सार्वजनिक जीवन के प्रभावशाली व्यक्ति होते 
हैं ओर अन्य प्रांतों के गवनर भारतीय सिविल सविस के पुराने ओर 
अनुभवी सदस्य | नये शासन-विधान में भारतवासियों की इस मांग की 
कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि गवर्नरों के पद्दों पर इंगलैंड के सार्व- 
जनिक जीवन के ही प्रभावशाली व्यक्ति नियुक्त किये जायें, सिविल सर्विस 
के सदस्य नहीं। कितने गवनेरों के पद पर भारतवासी नियुक्त किये 
जायेंगे, एक्ट में इस विपय की भी कोई घारा नहीं है । 

चीफ़ कमिश्नरों के प्रांत गवर्नर जनरल के अधीन हैं। वे इन प्रांतों 
का शासन-चीफ़ कमिश्नरों के ज़रिय से करते है.। इन पदाधिकारियों का 

श्द्ध 


मर] 


9३.) 


( रणछ ) 


है. 


हक 3 इच्छानकल 5 स न 
वे झपतने इच्छानुकूल अधिकार ससपित ऋरते हैं ओर अपने विवेक के 
अचछसार उियुक्त करते है। नये शासन-विषान में ब्रिद्िश्त िजल्लोचिस्तान 


को विशेष व्यचस्धा की गयी हं । संघ राज्य छा घोई एक्ट त्रिटिश बिलोचि- 
सतात पर क्ंच्र तक ल्ाथू न हांगा हुद तक गपत्तर ऊत्तरक्त अपन पदेदेक 


कि अनुसार 2-०2 कम घोषणा पक लय अ 29. छ्सी 
पं अचुसार तत्रूचधा उावज्ञांचक घाषगायः रू कर ॥ छतसों घाषणा ऋछरते 
् बी मिल. 


चस्ताद 


समय, गव॒संर सनरस उस एक्चट में, मिटिश्त विलोचस्तान के लिए, ८३१ 


सनी 
ब्लड 


कर आवश्यक 4" अटिस्य 4०: बविलोचिस्तान नम व 
सब्ााधन आदवन्यके उच्राग, आर सकतये। होटल दल्ाल्चस्चाद का 
74 संव्यचध्या 5. $: लिए ये न सरल 065 २ 
रात आर उुठ्यचस्था के [लिए चन्द्र ऊच्रस का चदचस बचन्तत का 

हि दर 


अधिकार बच्चा गया 38 न टेक्नडन सदियों 2० र्चि हि संघीय च्य्च 

आंधकार दिया गया हू, आर इंच चियना के जारच से, वे स्ीय उचच- 
स्थापक्क संड्ल जे च्नाय 25 स्यिसों ० श्िटिश 33:42 लिए 
सापकत संडक्ष कर चनाद राय दथयसा सं, छाटिशा चल्ताचस्तान के लए 


आावध्यकऋत 


0७५ | गवनेर झनरल की 5८. गवर्नर अर 
गवनरों के आदेशपच्च--श जनरल की सांति गवर्दरा 

को सो. नियाक्ति के समच एक आर्षेशपत्र मिलता है । इसमें इस बात 
का उल्लेख होता है कि वे ऋपने अधिकारों का व्पय्रोय किस प्रकार से 
करेंगे! मवनर जनरल के आव्ेशपत्र की भांति इन आन्शण्त्रों का सी 


जय 


ससलवचिदा ऋ उनके संशोधतल पु 
सावचदा आअधवा उनके सशाधद्र का ससावदा, सारतन्सत्रा न्री पालंसेट में 





पश करते हैं, आर जब तक पालसट का हाछा उसभाएं सनच्राद स उसके 
रे | रा > बाई >> 
जारी करने की प्राथना न करें, तव तक उन पर कोई कछकारबाई सह 


छ ०8 8 बी ४ े हीं कर 4 
दर्ज 


किक. ७ च 

की जाती ) गवनरों के लिए यह अनिवाय उहोीं कि थे आइशपत्रों के 
७  अ३. वि क 

असुसार ही काम करें। नये शासन-विधान की ४३ (२) घारा से यह 


कर $ ०] गया डक $ आपउेशपत्र के तिकल कोई 
रपप्ट कर दिया गया हे फे याद बंबतसर आाइशपत्र कू शत्कूल कछाह 





कऊास करेंगे तो आदेशपतन्न के आधार पर बह कास झलत न ठहराच जा 
सक्तेया। गवरनेरों के आहेशपत्नों की महत्वपू् धाराओं का भात्राय 
निश्नलिखित हे-- 

संत्रिसंडल को वनादे ससय रावनर उस व्यक्ति के परामर्श से संत्रियां 
को नियक्क करेंगे, जिसके साथ उनके विचार सें प्रांतीय व्यव्यापक संडल 
का चहुसत हो | वे अल्प संख्यक जन-समुद्ायों के अतिनिवियों को, जहां 
तक हो सकेगा, शामिल करने की कोशिश करेंगे, ओर इस चात का ध्यान 
रखेंगे कि समस्त मंत्रिमंडल में ज्यवस्थापक मंडल का विश्वास हो । वे 
मंत्रिमंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व पर छोर देंगे । 

प्रांतीय राबन र अपने शासन संबंधी अधिकारों का उपयोग संजियों रे 


0» 


की, 


परामर्श से तव तक करेंगे जब तक उनके विशेष उत्तरदायित्व की वातों 
पर बुरा असर न पड़ता हो। विशेष उत्तरदायित्व पर घुरा असर पड़ने 
पर, थे मंत्रियों के परामश के प्रतिकूल व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार काये 
संपादन करेंगे, पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि उनके विशेष उत्तर- 
दायित्व के सहारे, मंत्री लोग उस उत्तरदायित्व से मुक्त न हो जाये, जो 
वास्तव में उनका है । 

समस्त प्रांतीय गवनेरों के आदेशपत्र प्रायः एकसे होते हैं। भध्य- 
प्रांत ओर वरार के गवनेर के आदेशपत्र में निज्ञाम के संबंध की दो अधिक 
धाराएं होती हैं, ओर पश्चिमोत्तर प्रदेश के गवर्नर के आदेशपत्र में ट्राइवल 
प्रदेशों के संबंध की एक अधिक धारा । 

प्रांतीय मंजिमसंडल--नये शासन-विधान के अनुसार प्रत्येक 
प्रांत के शासत सें गवर्नर की सहायठा करने ओर उनको परामश देने के 
लिए एक मंत्रिमंडल होता है। एक्ट में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 
अनिश्चित छोड़ दी गयी है। गवनेर अपने विवेक के अनुसार मंत्रियों को 
नियुक्त करते हैं, ओर अपने विवेक के अनुसार मंत्रिमंडल के अधिवेशनों 
में समापति का आसन अ्रहण कर सकते हैं । शासन-विधान की धाराओं 
के अनुसार गवनेर किसी भी व्यक्तिको मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते 
हैं, पर इस शत पर कि नियुक्ति के पश्चात्‌ छः सास के अंदर वह व्यव- 
स्थापक संडल का सदस्य वन जाय। इस धारा के अनुसार वह मनुष्य जो 
व्यवस्थापक संडल अथवा असेंबली' का सदस्य नहीं हे, छः महीने से 
अधिक संत्री नहीं रह सकता। मंत्रियों का कार्यकाल गवर्नर की इच्छा 
पर निर्भर होता है। उन्हें प्रांतीय व्यवस्थापक संडल या असेंबली द्वारा 
निधारित वेतन मिलता है, पर इस शर्त पर कि उनके कायकाल में उनका 
वेतन घटाया नहीं जा सकता। किसी न्यायालय सें यह नहीं पूछा जा 


हर 


सकता क्रि मंत्रियों ने गवनर को परामर्श दिया अथवा नहीं ओर यदि 





( १) नये शासन-विधान के श्रनुसार छः प्रांतों में नियम-निर्माण के लिए, 
फेजिस्लेटिव कौंसिल झौर लेजिस्लेटिव प्रसेंबली, इन दो सभाश्रों को 
व्यवस्या को गयी हैँ ॥ इन दोनों सभाझ्रों का सामूहिक नाम व्यवस्थापक 
मंडल हे । जिन प्रांतों में केवल एक हो सभा हैँ, वहां उसको श्रसेंबलो 
या व्यवस्थापक सभा कहते हूँ । 


( २७६ ) 


द्यि्‌ तो्‌ क्या परासशें दिया। प्रांतीय शासन संबंधी नव शासन-विधान 
को उपयुक्त धाराओं का वास्तविक अर्थ समझने के लिए आदेशपत्र की 
तत्संवंधी धाराओं का ज्ञान आवश्यक है। संघ-शासन की भाँति प्रांतीय 
शासन के क़ानूनी ओर वास्तविक रूप में आदेशपत्रों के कारण काफी 
अंतर हो गया है। आदेशपतन्न की इस संबंध की महत्वपूर्ण धाराओं का 
भावार्थ ऊपर दिया जा चुका है । 


गवनरों के विशेष उत्तरदायित्व--नये शासन-विधान के 
अनुसार प्रांतों में द्रैध शासन-प्रणाली का तो अंत हो गया है, पर उनको 
पूर्ण रूप से उत्तरदायों शासन नहीं दिया गया है। गवनेर जनरल की 
भाँति गवनरों के सी कई विशेष उत्तरदायित्व निधोरित किये गये हैं 
जिनकी पूर्ति के लिए उन्हें व्यक्तियतू निर्णय के अज्ुसार काम करने का 
अधिकार मिला है। उन्तका भावाथ निम्नलिखित है-- 

(१) प्रांत या उसके किसी भाग में शांति भंग करने वाले 
ख़तरों का निवारण । 

(२) अल्प संख्यक जन-समुदायों के उचित हितों की रक्ा 
करना । 

(३) सरकारी नौकरियों के सदस्यों और उनके आश्रितों को 
शासन-विधान द्वारा दिये गये अधिकारों को दिलाना 
ओर उनके उचित अधिकारों की रक्षा करना | 

(४) युनाइटेड किंगडस ओर वर्मा के बने हुए आयात- 
साल के संबंध में ऐसे कार्मों को रोकना जिनके कारण 
इस साल के साथ भेदभाव संबंधी नीति का व्यवहार 
होता हो । 

(४ ) प्रांत के जिन भागों को, नये शासन-विधान के अंछु- 
सार प्रथक प्रदेश ( >घटाएवेए्ते 87९४४ ) घाषित 
किया जाय उनके शासन ओर सुव्यवस्था की व्यवत्था 

करचा। 

(६) देशी रियासतों के अधिकारों ओर उनके नरेशों के 
अधिकारों और मयादा की रक्षा करना । 

(७) गवनेर जनरल के उन आदइशों पर अमल करना जा 
वे अपने व्यक्तिगत्‌ निर्णय अथवा विवेक के कामों के 
लिए जारी करें । 


( २७७ ) 


उपयुक्त विषयों का शासन श्रांतीय गवनेर व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार 
करते हैं। इनके अतिरिक्त वे अनेक काम अपने विवेक के अनुसार भी 
कर सकते हैं। प्रांवीय शासन में विवेक और व्यक्तिगत्‌ निर्णय के 
कामों में वही अंतर है जो संघीय शासन में । विवेक और उव्यक्तिगत्‌ 
निणुय के कामों को गवर्नर, गवर्नर जनरल के निरीक्षण में उनके आदेशा- 
नुकूल करते हैं । 

विशेष उत्तरदायित्व, ओर विवेक एवं व्यक्तिगत्‌ निर्णय के कामों 
के कारण कुछ लोग कहते हैं, कि प्रांतों में देघ शासन-प्रणाली का 
अस्तित्व अब तक वाक़ी है । केवल उसका नाम वदल दिया गया है । 
कुछ अंश में यह बात ठीक भी मालूम होती हे। किंतु भारतीय राजनीतिक 
परिस्थिति के कारण, यह संभव है कि शायद इस प्रकार की भी हेध 
शासन-प्रणाली प्रांतों में न रह पाये। प्रांतीय शासन के कायान्वित रूप 
की विवेचना हम आगे चलकर करेंगे । 


हर. 


प्रांतीय गवनेरों के अधिकार--नये शासन-विधान में 
प्रांतीय स्व॒राज्य की व्यवस्था होते हुए भो, गवनेरों को कई महत्वपूर्ण 
अधिकार दिये गये हैं । हम उनको निम्नलिखित चार भागों में विभक्त 
कर सकते हैं-- 

(अर ) शासन संवंधी अधिकार--गवनेरों को अपने विवेक के अनु- 
सार संत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है ओर मंत्री लोग 
तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं. जब तक गवर्नर चाहें। आदेशपत्र 
की धाराओं के कारण गवनर इस अधिकार का उपयोग उस प्रकार नहीं 
कर सकते जैसा उपयुक्त भाषा से बिदित होता है | अपने विवेक के अनु- 
सार गवनर को मंत्रिमंडल के अधिवेशनों में सभापति का आसन ग्रहण 
करने का अधिकार दिया गया है । व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनु पार गवर्नर 
प्रांतीय एडवोकेट जनरल को नियुक्त करते हैं, उसका वेतन निर्धारित करते 
हैं, ओर उसको वरखास्त कर सकते हैं । * 


शासन-विधान की ५७ धारा के छ»नुसार, शांति ओर सुव्यवस्था का 
विभाग मंत्रियों के अधीन होने पर भी, गवरनेर, नियमानुकूल स्थापित 
सरकार को उलटने वाले पड्यंत्रों के कारण अथवा ऐसे हिंसात्मक आच- 
रणों के कारण, जिनसे प्रांत की शांति ओर सुब्यवस्था के भंग हाने की 


( रणष्ट ) 


आउसंका हैं, ऐसी घोषणा कर सकते हैं. कि इन खतरों का मुक़ावला करने 
'के लिए, जब तक इस संचंध की दूसरी घोषणा न की जाय, वे अपने विवेक 
के अनुसार प्रांतीय शासन का संचालन करेंगे। इस संबंध की घोपणा 
जब तक जारी रहेगी, तव तक के लिए, गवनेर प्रांतीय ज्यवस्थापक्र मंडल 
की किसी सभा अथवा दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने 
के लिए किसी सरकारी पदाधिकारी को नियुक्त ऋर सकते है। इन पदाधि- 
कारियों का केवल वादविधाद सें भाग लेने का अधिकार दिया गया हे, 
बोट देने का अधिकार नहीं । 


ये शासन-विधान के अनुसार गवनेरों को अपने विवेक के अछुसार 
ऐसे निय्रमों के चनाने का अधिकार दिया गया है जिनके कारण उपयुक्त 
अपराधों की सूचना केसे मिली, इस विपय के काग्रज़ात पुलिस का एक 
सदस्य दूसरे सदस्य को, पुलिस इंसपेक्टर जनरल अथवा कमिश्नर के 
आदंश के अनुकूल ही दिखा सके | सूचना देने के संचंध में भी एसी ही 
व्यवस्था की ययी है । जब तक गवर्नर अपने विवेक के अनुसार इस 
संबंध का आदेश न दें तव तक किसी अन्य व्यक्ति को न तो इस 
प्रकार की सूचना ही दी जा सकती है ओर न काग्रज़ात हो दिखाये जा 
सकते हैं। प्रांतीय सरकारों नोकर भी यवनेर के ऐसे आदेश के अनुकूल 
ही, इस संबंध की सूचना दूसरे मनुष्यों का दे सकते है । 
प्रांतीय शासन के सारे काम गवर्नर के नाम पर किये जाते हैं| उनके 
नाम पर जारी किये यथरे सारे ऑडेर और किये गये सारे काम नियमसा- 
नुकूल ओर ठीक सममे जाते हैं । प्रांतीग्र शासन-संचालन की खुगमता 
के लिए वे नियम वनाते हैं ओर मंत्रियों का काम निधारित करते 
नियमों में त्रें नियम भी शामिल हैं जिनके कारण मंत्रियों था गवर्मट 
सिकतरियों को प्रांतीय शासन के नियमानुकूज्ञ निधारित मासलों की सारी 
सूचना गवरनेर को देनी पड़ती है, विशेष रूप से उन मासलों की सूचना 
जिनका गवदनर के विशेष उत्तरदायित्व पर छुछ प्रभाव पड़ता हा। डप- 
युक्त नियमों के बनाने के पूव गवनेर अपने मंत्रियों का परामशं लेते हैँ, 
पर नियमों का अंतिम रूप उनके विवेक पर निर्भर होता है | 


हूँ | डे 


विधानयुक्त शासन के असफल होने पर, गवर्नर अपने विवेक के 
ध्मनुसार घोषणा द्वारा घोपणांतरित सारे काम अपने विवेक्र के अनुसार 


( २७६ ) 


कर सकते हैं, ओर आवश्यकतानुसार, हाई कोट के अधिकारों के अति- 
रिक्त, किसी प्रांतीय पदाधिकारी अथवा संस्था के अधिकारों को स्वयं ले 
सकते हैं. । इस प्रकार की घोषणा की सूचना बज़रिये भारत-मंत्री पाले- 
मेंट का देनी पड़ती है ओर दूसरी घोपणा द्वारा रद्‌ की जा सकती है । 
यदि छः महीने के अंदर रद की जाने वाली घोषणा न की जाय तो इस 
अवधि के पश्चात्‌ वह खय॑ं समाप्त समभी जाती है | यदि पालमेंट की 
दोनों समाएं इस घोषणा के काल बढ़ाने के पत्त में प्रस्ताव पास करें, तो 
एक एक साल करके अधिक से अधिक तीन साल तक इसका कार्यकाल 
बढ़ाया जा सकता है। 

(व ) व्यवस्थापक मंडल संबंधी अधिकार--प्रांतोथ व्यवस्थापक 
मंडल का साल में कम से कम एक अधिवेशन अवश्य होता है, किंतु 
गधनेर को अपने विवेक के अनुसार प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों 
सभाओं अथवा एक सभा के बुलाने एवं विसजित करने ओर प्रांतीय 
असेंबली को भंग करने का अधिकार दिया गयाहे। अपने विचेक के 
अनुसार गवनेर प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं के संयुक्त 
अधिवेशन अथवा किसी सभा के अधिवेशन में भापण दे सकते हैं ओर 
अपना संदेश भेज सकते हैं | गवर्नर या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति 
के सम्मुख व्यवस्थापक मंडल अथवा सभा के सदस्यों को राजभक्ति की 
शपथ खानी पड़ती है। यदि कोई सदस्य व्यवस्थापक मंडल से अलग 
होना चाहता है ते वह अपना त्यागपत्र गवर्नर के पास भेजता है। यदि 
कोई व्यक्ति व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं का सदस्य चुना जाता है 
तो गवर्नर के व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार बनाये गये नियमों के अनुकूल 
उसे एक सभा की सदस्यता छोड़नी पड़ती है'। यदि कोई व्यक्ति संघीय 
ओर प्रांतीय दोनों व्यवस्थापक मंडलों का सदस्य चुना जाता हैं तो गवर्नर 
के व्यक्तिगत्‌ निर्णय के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार, उसका स्थान 
प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल में रिक्त हो जाता है', यदि वह निधारित अवधि 
के पूर्व संघीय व्यवस्थापक मंडल की सदस्यता को न त्याग दे । 

प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल अथवा प्रांतीय असेबली द्वारा पास किये 
गये प्रस्ताव गवर्नर की अनुमति बिना क़ानून नहीं बन सकते । गवर्नर 
को अपने विवेक के अनुसार किसी प्रस्ताव के संबंध में अनुमति देने, न 
देने या उसे गबनेर जनरल की आज्ञा के लिए रिज़्व करने का आधिकार 


( शभूट० ) 


दिया गया है । थे अपने विवेक्त के अनुसार किसी प्रस्ताव को व्यवस्थापक 
संडल में पुनव्रिचार के लिए भेज सकते हैं, ओर शासन-विधान की 
८६ (२) घारा के अजुसार शांति ओर सुब्यवस्था संबंधी विश्तेष उत्तर- 
दायित्व से संबंध रखने वाल उ्यवस्थापक मंडल के विचाराधीन किसी 
प्रस्ताव का विचार बंदर करा सकते हैं। यदि उ्यवस्थापक मंडल की एक 
सभा किसी प्रस्ताव को पास करती है, ओर दूसरी समा उसका पास 


[के 


नहों करती या दूसरी सभा में भजे जाने के एक चरस वाद तक्क चह्‌ 
प्रस्ताव गवनेर के पास अलुमति के लिए नहीं मजा जाता तो यवनेर 
दोनों समाओं का संयुक्त अधिवेशन करा सकते हैं | इस प्रकार के संयुक्त 
अधिवेशन के वहुमत का निशु व दोनों सभाओं का निशय समझता जाता है । 


जल शासन विधान कल ० मल री 3-32 « धाराओं ००4 अनसार गर्नरों हक 
नय शासन-त्रिच्वान का ठटण आर ८ धाराआ के अचुसार राचनर 
कै 8 सनक जारी ४ ऋरणने ब्द्धा अधिकार मर व्यि 455 ६१००३ न न कह चारा 
का आडानस जाये ऋरन का आधक्तार दिया गया हू । रटबा धार 
/58- नल रकम जब व्यवस्थाप हिल मंडल अथवा हपपशकरनय लि, संचली का .... 50 धिवेशन 
के अलुचसार जब व्यवस्थापक्तर मसल अथवा असचतला का आव्रवश्यवन न 
कक हक उस समय गवर्नर 5 क्कियत निर्णय द्य अससार छिसी 5 विशेष 
हाता हा उस समय गवनर व्यक्तियत्‌ निरखुंय के अनुसार छिसा पद 
रिस्थिति के कारण आर्डॉर्निसे जारो कर सकते हैं। ऐसी आईइ्नेलें 
पानस्थात के कारण आडदढॉन्स जारा कर सकते हैं। एसा आइानस 
व्यवस्थापक मंडल के अधिवेशन आरंभ होने के छः सप्राह पस्चान न्वय॑ 
व्यचस्थापक्र मंडल के आधव्शन आरसभ द्वांन के छः सपम्राह परचान च्यय 
गे जायँगी और इसके पहले भी यदि उ्यवस्थापक मंडल ऋथवा 
समाप्त हा जायनगा आर इसक्र पद्चल्ष भां यांद्र ज्यवस्थापक संडले अश् 
कक 2 ७ 4-42:324 ट रावन प्‌ उनकों 
सभा उत्तक वापस लय ऊजातन का प्रस्ताव पास कर या रावत र सत्र उसक 
& शी किक शावनंर ० ध्रः फ्सिी ++ ०० डाप 
वापस कर लें। ८ह थीं घारा के अचुसार गवर्नर का किसी विश 
रिस्थिति हक कारण उस | विषयों के ० ० जओ ओआर्डीनेंसे जारी गत नेका 
पारात्थात के कारण उस वचिषया के सचय स आडाचस जारा करत %क 


्ः धिकार ञ्या यचा >> अल 5-3 र्व्या मे निरंय 6 विवेक 
आधिकार डिया यथा हें जा उसक वर्वाक्तगत्‌ निणुंव ऋआार कं पर 


९ 
छोड 4 शब्यज यः हम 2०: ि क5« पक 2 लन# यमन तय चला कार्य काल न लक धिक्र दे अधिक द्र्टार 
छाड़ हिय गाय ह | एसा आदाचसा का कायकाल आधरके से ऋआाधक ६६९ 


न्‍क के 22 से के लिए ह्यो चढ़ाया जा सकता 
महीना हां सकता है पर वह छः सद्दीने के लिए ओर बढ़ाया जा सकते 
25 मत 429 अमन परम जा सकती हि संचनंरों डक द्वारां 
है । थे आदडनेंसे सम्राट द्वारा रद की जा सकती हैँ ओर यवनेंरा छार 


ब्ण्ड 


वापस ली जा सकती हैं 
शासन-विधान की ८० धारा में गवर्नर के एक्ट की व्यचस्था की गयी 


मम 


>> 4 के 4 ८3३ ०» ० ७०, पप्र्वक करने 5 ८. 
है! विवेक ओर व्यक्तियत्‌ निर्ण॑व के कार्मो को संतापपृत्रक्त करने के लिए 


गवबनरों बे ७ | हर ऊझडझ जार शा ऋरने हिपक चला अधिकार ४ गया 5 पे 
गवनरों का अपने एक्ट जाये करने का आवधिकार विया यया हूं । एस 


एक्टों की सूचता चज़रिय गवर्नर जनरल भारत-संत्री को देनी पढ़ती हे 


ओर वे उन्हें पालमेंट के समज्ष उपस्थित ऋरते है । ५ 
(स) आधथिक अधिकार--सव शाश्वन-विधान में गवर्नरों का 


( रठ१ ) 


कुछ आर्थिक अधिकार भो दिये गये हैं | प्रांतीय व्यय की सारी माँगें 
गवनेर की सिफ़ारिश पर प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल अथवा सभा में पेश 
की जाती हैं । प्रतिवर्ष गवर्नर प्रांतीय आय-उ्यय का ब्योरा व्यवस्थापक 
संडल में पेश कराते हैं । व्यय के दो भाग होते हैं-- 

(१) प्रांतीय व्यय का वह भाग जिसका उल्लेख एक्ट में किया 
गया हे । 

(२) वह प्रांतीय व्यय जिसकी माँग प्रथम भाग के अतिरिक पेश 
की जाती है । 

अम्ुुक माँग प्रथम भाग की है अथवा हितीय, इसका निर्णय गवनर 
अपने विबेक के अनुसार करते हैं। प्रथम भाग की मांग पर प्रांतीय 
व्यवस्थापक मंडल अथया सभा को बोट देने का अधिकार नहीं है पर 
वह उस पर तक-वितक अवश्य कर सकता है। द्वितीय भाग की माँगें 
प्रांतीय असेंचली के घोट पर निर्भर होती है । यदि असेंवली किसी माँग 

| मंजूर नहीं करती या उसको कम करती है, ओर उसका संबंध 
गवनर के विशेष उत्तरदायित्व से होता है, तो गवर्नर घटायी गयी अथवा 
अस्वीकृत माँग को पुनः असेंवली में पेश करा सकते है । इस वार उस 
पर न तो बहस ही हो सकती है ओर न वोटिंग । वह मांग अब स्वतः 
मंजूर समझी जाती है | ख्ीकृत रकम के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌, 
गवनेर व्यवस्थापक मंडल अथवा सभा के सामने पूरक माँगे (8099]0- 
7767797ए पैशाधणते8 ) पंश करा सकते हैं। 

(द्‌ ) प्रथक अथवा कमोवेश प्रथक प्रदेशों का शासन--स- 
कौंसिल सम्राट अपने आडेर द्वारा प्रांत के प्रथक ( 05०ए४०७० ) 
अथवा कमोवेश प्रथक ( 72४7४४]]ए 75०७०१९० ) प्रदेशों की घोषणा 
कर सकते हैं| इन प्रदेशों का शासन प्रांतीय सरकार के अधीन होता है 
पर संघीय अथवा प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल का कोई नियम गवनंर की 
सार्वजनिक घोपणा के बिना इन प्रदेशों पर लागू नहीं हो सकता । 
घोषणा में यह स्पप्ट कर दिया जाता है. कि अमुक एक्ट इन प्रदेशों पर 
कहाँ तक लागू होगा। इन प्रदेशों की शांति ओर सुशासन के लिए 
गवर्नर को अपने नियम बनाने का अधिकार दिया गया हैं ओर इन 
नियमों द्वारा उपयुक्त प्रदेशों के शासन के लिए कोई भी संघीय, प्रांतीय 
अथवा भारतीय नियम संशोधित एवं रद किया जा सकता हैं । इन प्रदेशों 
का शासन गवनेर अपने विवेक के अनुसार करत हैं । 


लि ( श्ट्ड ) 
गवर्नर की अपने विवेक के अनुसार ऐसी व्यवस्था करने का अधिकार दिया 
गया है जिसके कारण ६ सदस्य त्तीन चरस के लिए चुने जायें, $ छः 
चरस के लिए, ओर शेष ह नव वरस के लिए। कोसिल का कोई स्थान 
यदि रिक्त हो जाता है तो नया सदस्य पूर्वा सदस्य के शेष काल के ही 
लिए चुना जाता है । 

प्रांतीय असेचलियों की रचना---भ्रातीय असेंवलियों की 
रचना का पता हमें निम्नलिखित तालिका से चलता है. 
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( रता५ ) 


इस तालिका से हमें विदित होता हे कि असेंवली के निर्वाचन के 
लिए प्रत्येक प्रांत सांप्रदायिक आधार पर वारह प्रकार के निवाचन-संघों 
में विभक्त किया गया है। संयुक्त प्रांत में १2० सदस्य साधारण निर्वाचन- 
क्षेत्रों से चुने जायेंगे, ६४ मुस्ज्िम, १ ऐंग्लो इंडियन, २ युरोपियन, ३ 
वाणिज्य-व्यवसाय आदि, ६ जमींदार, १ विश्वविद्यालय, ३ मजदूर, ओर ६ 
महिला-निरवाचन-क्षेत्रों से। साधारण स्थानों में से २० स्थान दुलित जातियों 
के लिए सुरक्षित कर दिये गये हैं । कुछ प्रांतों में असभ्य प्रदेशों के प्रतिं- 
निधित्व की व्यवस्था की गयी है और पंजाव और पश्चिमोत्तर प्रदेश में 
सिक्‍खों के प्रतिनिधित्व की । महिला-स्थान भी साधारण ओर मुस्लिम 
महिला-स्थानों के अतिरिक्त सिक्ख, ऐंग्लों इंडियन, ओर भारतीय ईसाई 
महिला-स्थानों में विभक्त किये गये हैं। इस प्रकार दलित जातियों के 
सुरक्षित स्थान, ओर महिला-स्थानों के वितरण को मिला कर असेंबली 
के निर्वाचन के लिए भारतीय प्रांत सतन्रह प्रकार के प्रादेशिक निर्वाचन- 
क्षेत्रों में विभक्त किये गये हैं ओर उनमें से अधिकांश ऐसे हें जो सांप्रदा- 
यिक आधार पर बनाये गये हैं। असेंवली का कार्यकाल पाँच वरस 
निश्चित किया गया होै। बह इसके पहले भी भंग की जा सकती है । 
पॉच बरस समाप्त होने पर वह स्वतः भंग हो जाती है चाहे उसके भंग 
होने की घोपणा की जाय अथवा न की जाय | असेंवली के रिक्त स्थान 
पूर्व सदस्यों के शेप काल के लिए ही भरे जाते हैं। 


+ + ० जि + 
प्रांतीय उ्यवस्थापक मंडल के सदस्यों की योग्यताएं- 
नव शासन-विधान के पाँचवें परिशिष्ट में व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों 
की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है । वे इस प्रकार है-- 


|, 


(९) ब्रिटिश प्रजा होना, या संघांतरित देशी नरेश होना, अथवा 
देशी रियासत की प्रजा होना या किसी ऐसी देशी रियासत की प्रजा 
छसथवा नरेश होना जिसकी व्यवस्था कर दी जाय | 


(२) लेजिस्लेटिच कौसिल के लिए कम से कम ३० बरस की आयु 
का होना ओर असेंबली के लिए २५४ वरस की | 


(३) उस निवाचक-संघ में जहाँ से वह खड़ा हा रहा है था उसी 
प्रकार के अन्य निर्वाचक-संघों में मताधिकारी हाना। 


ली । 


( च्ढ 


» 
>> 2: 
(४) उन अयोन्यवाआं से सुक्त हाना लिनका उल्लेख सथ शासन-- 
वदिवान का ६६ था घारा स किया यया है| 


हि 





७ ; + «पीना सन॒ष्यों से ज्पर्यक्त याग्यत्ताएँ चहाँ 
सकते---जिंच चलुष्या स उधदुक्के चलयत्ताएं चह्ा हू व व्यचस्थापक्त 
हनन अन्क स2म5 सच्स्य नहीं गम जप पक. 5 उन कल 
सडल का कला सभा क सदस्य नहा हा सकते । इंसक आंतारक्त [नम्न- 





हि 


| ८-2 हस्प अंग पिच, ली 

हा जिसका आताय ज्यचस्थापक्र सडल इस अयान्यता स झुक्त कर ठ । 
सन॒प्य पर 

व ससुष्य [जत्तक्त (दुसाया का उपयुक्त न्यायालय न खरातन्र 


(१ ) चंतनिक् सरकारी हसंचारी,जब तक ये किसी एसे पद पर न 





(३) विवालिय 

(४) वे मनुष्य स-कोंसिल सम्राट अथवा प्रांतीय व्यवस्थापक्त मंडल 
छारा निधारित छाल के लिए प्रांतोच व्यवस्थापक मंडल के सदस्य नहीं हां 
सकते जा स-कोलिल सम्राट अथवा प्रंतीय व्यवस्थापक संडल द्वारा 
निधोरित किसी निर्वाचन संचंधी सासले सें प्रांतीय सखराज्य के स्थापित 
हाने के पूचे अथवा परचात्‌ दापा ठहराय गय हा । 

(५) वे मनुष्य अपनी रिहाई के पॉच चरस वाद तक प्रांती 
व्यवस्थापक मदड्ल के सब्स्य नहा हा सर्क्त जिचका प्रांतीय सवराज्य की 
स्थापना के पूवर अथवा परचात्‌ आजन्स काले पानी की मिली हो या 

अलुसार इस 


कम से कम दा बरस के क्रंद की । गवनर अपने विवेक के अछु 
घ्बाध का घटा सक्त त्तेहें हैं। सच्चा इसे का आंधकार।त्राटश सारत आर दशा 
रियासता के न्‍्यायालया का दिया गया ह 
( ६) स-कोंसिल सम्राट के आडर यथा संघीय ज्यवस्थापक मंडल के 
निम्मम द्वारा निर्धारित अवधि के बाद से पाँच चरस तक वे मनुष्य प्रांतीय 
व्यवस्थापक मंडल के सदस्य नहीं हो सकते जो निबराचन संबंधी ज्यव 
का ब्योरा नहीं भेजते । 
मनष्य व्यवस्थापक संडलू की किसी सभा के सदस्य नहीं चुने जा 
सकते जो काले पानी ऋयबवा किसी फाजदारी अपराध की सद्या मांग रह 


कर 


( र॒ट७ ) 


नर] की. : कुक 65 ७ [पे ० बेठता 
हों। यदि कोई ऐसा व्यक्ति व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा में बेठता 
बचे जि के [आ के ० 
है ओर वोट देता है जो उपयुक्त अयोग्यताओं के कारण सदस्यता के 
अधिकार से वंचित है तो उससे ५०० रुपये रोज़ के हिसाव से जुमोना 
लेने की व्यवस्था की गयी हे । 
७ ५ 6__ ४», पे रु 
लेजिस्लेटिव कॉसिलों के निवाचकों की योग्यताएँ-- 
प्रांतीय लेजिस्लेटिव कोसिलों के निब्राचकों की योग्यताएं विभिन्न प्रांतों में 
भिन्न भिन्न रखी गयी हैं | साधारणतया हम उनको चार भागों में विभक्त 
कर सकते है-- 
(१) निवास संबंधी योग्यताएँ | 
(२) साधारण योग्यताएँ | 
(३) खस्ियों की विशेष योग्यताएँ | ओर 
(४) दलित जातियों की योग्यताएँ | 
तल & र॑ कक व कप बह /6 5 
किसी निवाचनजज्षेत्र में वे ही मनुष्य वोट दे सकते है जिनका नाम 
निवोचकों की सूची सें लिखा हो । निर्वाचकों की सूची में नाम लिखाने के 
लिए संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-- 
(१) निवास संबंधी योग्यताएँ--निवाचन-च्षेत्र का निवासी 
होता । इसका मतलब यह है| कि या तो वह मनुष्य साधारणतया उस 
निवाचन क्षेत्र में रहता हो, या वहाँ पर उसका ऐसा मकान हो जिसमें 
बह कभी कभी रहता हो । 
( २ ) साधारण योग्यताएँ--( अर ) गत्‌ वर्ष में ४००० रुपये या 
अधिक आय पर आय-कर देने वाले व्यक्ति | 
(व) दीवान वहादुर, सरदार वहादुर, खां बहादुर, राय 
बहादुर, राव वहादुर या इनसे ऊँची पदवी (टाइ- 
टिल ) भाप्त व्यक्ति । : 
( स ) २४० रुपये माहयारी पेंशन पाने वाले व्यक्ति । ओर , 
(द्‌) बे मनुप्य जो निम्नलिखित पदों पर कभी रहे हें या 
उस समय हँ-- 
(१ ) ब्रिटिश भारत के किसी ज्यवस्थापक मंडल के गेर- 
सरकारी सदस्य | 


( रद ). 


(२ ) ब्रिटिश भारत की किसी एक इक्जीक्यूटिव कौंसिल 
के सदस्य अथवा मंत्री । 


(३ ) ब्रिटिश भारतीय नियम द्वारा संस्थापित क्रिसी 
विश्वविद्यालय के चांसेलर, प्रो-चांसेलर, वाइस 
चांसेलर, प्रो-वाइस चांसेलर, फेल्लो या कोर्ट या 
सेनेट के सदस्य | 

(४ ) संघीय न्यायालय, या ब्रिटिश भारत की हाई कोटे, 
चीफ़ कोर्ट था जुडीशियल कमिश्नर की कोर्ट के 
न्यायाधीश | 

(४ ) कलकत्ता, बंबई और मद्रास के मेयर ओर शेरिफ। 

(६) संयुक्त प्रांत की किसी म्युनिसिपिल्टी या जिला बोड 
के ग़र-सरकारी सभमापति। 

(७ ) क्रिसी सेंट्रेल कोओपेरेटिव सोसाइटी के शर-सरकारी 
सभापति। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित योग्यता वाले 
मनुष्यों को भी बोट देने का अधिकार दिया गया है-- 

(क ) वे मनुष्य जो १००० रुपये सालाना या अधिक माल- 
गुज़ारी देते हों । 

(ख) वे मनुष्य जो ऐसी माकफ्ती जमीन के मालिक है 
जिसकी मालगुज़ारी अन्य सब टेक्सों को मिला कर 
१००० रुपये सालाना हो जाती हो । 

(ग) ऐसे असामी जो १५०० रुपये सालाना लगान देते हों। 

( ३ ) स्रियों की विशेष योग्यताए--उपयरक्त योग्यताओं के अति- 
रिक्त ऐसी ख्तलियों को मी बोट देने का अधिकार दिया गया हे जिनके 
पतियों में निम्नलिखित योग्यताएँ पायी जायें-- 

(क ) गत्‌ बे में १०,००० रुपये या अधिक आय पर आय- 
कर देने वाले व्यक्ति । 

( ख ) ४००० रुपये सालाना मालगुज़ारी देने चाले व्यक्ति ! 

(ग) एसी माफ़ी ज़सीन के मालिक जिसको मालगुज़ार्ा 
अन्य टैक्‍्सों को मिलाकर ४००० रुपय सालाना हो 
जाती हो । ओर 


( रठ& ) 

(घ) दीवानः वहादुर, सरदार वहाद्दुर, खाँ वहादुर, राय 
बहादुर, राव वहादुर या इनसे ऊँचे टाइटिल-प्राप्त 
व्यक्ति या २४० रुपये सरकारी पेंशन पाने वाले 
व्यक्ति | 

( ७ ) दल्लित जातियों की विशेष योग्यताएँ--दलित जातियों के 
निवाचकों के लिए निम्नलिखित विशेष योग्यताएँ: नि्धोरित की गयी हैं-- 

(क ) गत्‌ वर्ष में २००० रुपये या अधिक आय पर आय- 
कर देने वाले व्यक्ति | 

(ख ) २०० रुपये सालाना मालगुज़ारी देने वाले व्यक्ति | 

(ग) ऐसी माफ़ी ज़मीन के मालिक जिसकी मालगुज़ारी 
अन्य टेक्सों को मिला कर २०० रुपये सालाना हो 
जाती हो | 

(घ) ऐसे असामी जो (०० रुपये या अधिक सालाना 
लगान देते हों। ओर 

(४: ) जिनको गवर्नर जनरल ने कोई टाइटिल दिया हो। 

लेजिस्लेटिव असेंबलियों के निर्याचकों की योग्यताएँ- 
प्रांतीय कोमिलों की सो प्रांतीय असेंचलियों के निवाचकों की योग्यताएँ 
विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न रखी गयी हैं। साधारणतया हम उनको निम्न- 
लिखित छः भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

(१) निवास संबंधी योग्यताएँ । 

(२) टेक्स संबंधी योग्यताएँ | 

(३) धन-संपत्ति संबंधी योग्यताएँ | 

(४) शिक्षा संबंधी योग्यताएँ | 

(४ ) सरकारी नोकरी संबंधी याग्यताएँ | ओर 

(६) स्तियों की विशेष याग्यताएँ | 

किसी नित्राचन-्षेत्र में वे ही मनुप्य बाद दे सकते & जिनका नाम 
वोटरों की सूची में लिखा हा | वोटरों की सूची में नाम लिखान के लिए 
संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित योग्वताओं का हाना आवश्यक हे-- 

१८ 


| 


सहिला 


( रह० ). 


(अआ. निवाचन-क्षेत्र का निवासी। इसका सतल्च यह है कि 
या तो साथारणतचा वह उस निवोचन-क्षेत्र में रहता 
हूं या वहां पर उसका ऐसा सक्तान हो जिसमें वह कभी 
कभी रहता हो । 

(व) ग॒त्‌ वर्ष सें आय-कर अथवा स्युनिसिपल टेक्ष्स देने 
वाल व्यक्ति। स्युविसपल उटक्ष्स कम स कम १७० 
रुपय वापिक आमदनी पर होना चाहिये । 

(स) २४ रुपये सालाना किराय के मकान के सालिक या 
किरावेदार; ५ रुपय सालाना सालगुज़ारी क्नी ज़मीन 
के सालिक; ऐसी भूमि के असासी जिसके लिए क्रम 
से कम ?० रुपये सालाना लगान देना पढ़ता हो; 
अवध में ऐसी मूमि के अधिकारी जिसके लिए कम 
से कम १० रुपये सालाना किराया देना पढ़ता हां 
इत्याद, इत्याद | 

(द्‌ ) अपर प्राइमरी या अपर आइसमरी के वरावर अन्य दजा 
पास व्यक्ति । 

(य) सम्राट की स्थायी ( ह९४णो७/ ) सेना के अवकाश- 
ग्रहीत, या पेंशन-प्राप्त या छुड़ाये गये या विना कमी- 
शन के अफ़सर या सिपाही । 


याग्यताओं के अतिरिक्त निम्नल्तिलित यांग्यताओं वालों 


हि. है 


आ का वाट दने का आधकार दिया गया ६-- 


(अ) जो सम्राट की स्थायी (४९४णै७० ) सेना के अफ़सर 
था बिना कमीशन के अफ़सर या सनिक की पेंशन- 
प्राप्त विधवाएँ अथवा माताएँ हों । 

(ब) जो निधोरित सीमा तक साक्षर हों । 

(स) जो ऐसे व्यक्तियों की पत्नियाँ हों जिनमें निम्नलिखित 
योग्यताएँ पायी जाय-- 

(क) निव्राचन-सीमा के अंदर ऐसे मकान के मालिक था 
किरायेदार जिसक्ला सालाना किराया ३६ रुपय हो | 


( २८१ ) 


(ख) २०० रुपये सालाना आमदनी पर म्युनिसिपिल्टी को 
आय-कर देने वाले व्यक्ति | 


(ग) २४ रुपये सालाना मालगुज़ारी देने वाली ज़मीन के 
सालिक | 


( घ) ऐसी ज़मीन के असामी जिसके लिए ४० रुपये सालाना 
लगान देना पड़ता हा । 


(डः) जिस मनुष्य ने गत्‌ वर्ष आय-कर दिया हो। और 


(च) सम्राट की स्थायी सेना के अवकाश-ग्रहीत, पेंशन-प्राप्त, 
या छुड़ाये गय, या बिना कमीशन के अफ़सर या 
सिपाही । 


दलित जातियों के स्थानों की विशेष वयवस्था--नये 
शासन-विधान के अनुसार दलित जातियों के चुनाव की विशेष व्यवस्था 
की गयी हे । प्रधान मंत्री के सांप्रदायिक निर्णय द्वारा दलित जातियों को 
प्रथक निवाचन का अधिकार दिया गया था। हिंदू लोकमत इसका 
विरोधी था। गांधी जी अपने इस संबंध के विचारों को द्वितीय गोलमेज़ 
परिपद में प्रगट कर चुके थे ओर तत्पश्चात्‌ यरवदा जेल से इस विपय 
का एक पत्र भी प्रधान मंत्री के पास भेज चुके थे। सांप्रदायिक निर्णय 
के प्रकाशित होने पर उन्होंने दलित जातियों के प्रथक निवाचन का 
विरोध आमरण ब्रत घोषित करके किया ब्रत पाँच दिन तक चलता 
रहा। इसो वीच में भारतीय नेताओं ने पूना-पक्ट के द्वारा हरिजनों के 
प्रथक निर्वाचन मिटाने के पक्त में समकोता किया और उसकी सूचना 
ब्रिटिश सरकार को दी। ब्रिटिश सरकार ने यथाशीघ्र पृना-पेक्ट के 
स्वीकृति की घोषणा की और तब गांधी जी ने अपना ब्रत तोड़ा । 

पूना-पेक्ट के अनुसार प्रत्यक प्रांत के साधारण स्थानों में से कुछ 
स्थान दलित जातियों के लिए सुरक्षित कर दिये गये हैं। उनके भरने के 
लिए प्रत्येक दलित जाति के स्थान के लिए, आरंभिक चुनाव में दलित 
जातियों के निवांचकों द्वारा चार चार उम्मेदबार चुने जाते हैं ओर फिर 
इन चार उस्मेदवारों में से संयुक्त निवाचन-संघ द्वारा दलित जातियों के 
प्रतिनिधि चुने जाते हैं । 


हर ) 


८5 
श्् 


व्यवरू धापक + ७ | हर 
व्यवस्थापक संडलों की रचना पर दृष्ठटिपात--नरे 
शासन-विधान के अछुसार संगठित श्लंतीय व्यवस्थापक मंडल की निद्न- 


लिखित चातें विश्लेष >> ध्चाच तय नह 
छांखत चात चिद्ापत छथ स॑ ध्योत्त दुच चारव ६ूं--- 


बोटरों सी नमक सनम कवि. अपन 3 एड्+ हे 
( १ ) बांटरां छो संख्या को द्ृद्धि---सन १६१८ के एक्ट के अनसार 
जनक जनसंख्या 5 ० पक 3: न &क ००३ सा  ढ॥ _ ७ न्दियई 
सदब्चत्त पुरुष जनसस्या के ऋच्ल ३ अउ्रत्तिरात्‌ पुरुषा का हां बाद इनसे का 
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कक: पट! 
दुच का ऋाधकार दिया गया ह्‌ । 


जे सन्‌ 7० > 8 ४० ००००० ०0 मर पम चल ३ 

हैं। सन शक एक्ट के अचुसार सनमत्त भारतचप नस ऋचषल ३ ,१४.,००० 

ब्वियाँ वाट हे सकती थीं विधान के अनसार हे उनकी 

जिया बांट मे सकती थधां। चध शांसननंवधांद के अससार उद्क 
। 2 जक बी कि 


१ | 
ब्ो 


[,क्ष् ५ 
संख्या लगभग ६०,००,००० हा ययां ह | बाटरा का इस इटद्धि के कारण 
कई, 


शश 
आ्न्‍-्के 
६ 

रु 


) # चछ 
राजचात्तक शक्ति, जा अत तक प्रधादतया सथ्य अणाः ऊऋ सतुष्या क 


है 


पक श् >> की के च्खिय री पड़ती हि 
था; ऋमरा: तदासरा या कु सलतुष्या क हाथ ने ऊाता इखाया पड़ता ह । 
अ्रव तक तीसर बस ला समस्त पुरुष नहीं उन य तक 
व तक्क तासरां »णा के समस्त हरां-पुरूष सतदाता नहा देनादय गाय हूं । 
शक रु  आछ  . 5 ० 


कंचल छ्न्हीं कीट ट द्ने का व्स्लक, धक्कार व्यि्‌ गया ज्ञनमें शिक्षा एवं 
पेत्ष उन्हां का बाद दस का आधकार दिया गया हु (जक्स शिक्षा ए 
8 रे कटे हक ऊअझपको अर र॒ किम रल-2अ अप के 
संपत्ति संबंधी याग्यताएं हैं । फिर भी कृषकों ऋर दारोबों के बांद के 
] _ज 5 हल, तिक 97 ०॥ 2-5 
कारण सध्य अखणा क्ू सकत्ष्या आर जऊसाहरा क्र राजनांतिक शउसाद के 
र 


2 


|, “१ 





घटने ००. बैक 2 कब] 
प् च्द्वा आशा चउम्त्त द्।ंठ्‌ 
>>>>> जातियों ५2-23 कल च्य अप ड शत >किस मसल 5 कै जजर आस विधान --> न 

(न ) दक्तित जातियां हा चर्थेट्र प्रत्तिनाधित्व--दय शासद-नवधान से 
बेड जि रत जिसमे 35% अन्त फकका पद के हे श्रत्द ही व्यवस्था की गयी रे 
दाकऊत जादिया के यथंट्र प्रादादाचत्त का उयबस्था का गया हू । अधाद 
संत्री के सांग्रज्मयिक रि मच अपेकछ प्र्ना पेक्न्ट गज > अल 
पत्रा के साम्रदायिक [वखुंय को ऋअपका पूना-पंक्षट के द्वारा उदका ऋआधक 

८5 2४ | :- सर शिजन। है हर अल न> पी ८5. अर मिल निया 





सात तिल हूं । सिंध आर पारचसात्तर प्रद्ध का छाड़ कर अत्तक साति से 
2: लि 


शंद परञात्र में 








| 
/#॥ 
६ 
गे 


प्रतिश से जनक न अब ० ] श्ाडलज्छित >> नतलितत दठदद्य्‌ 
४.४ प्रतिशत के लकर बंगाल से १४ प्रातशत उक्त हैे। इकूत जांतवा कक 
हा ८5 4. 5. काय्ण यम सतत 25 अक अर घइपंक्षे पेन्न ज 
उपयुक्त श्रातावाधत्व के कारण अच न ता उद्क उसत का उपनस को जा 
हे आ. जे 25 आल 3 | 25 ओज +3 # ५ विपय में 0 झतता आफा 
सक्ृती हू ओर न उद्क दिता को | खिथां के विपय से सभा छुछ अशय तक 
| ु कं का 


(३ ) सांग्रदायिक निवोचन-प्रशाली-हये शझासन-विधान के अछु- 
सार व्यचस्थापक मंडल का दिवांचन सांग्रदविक आधार पर दिया 


५ विकप २ 
जाता हैं । इसमे सदंद नहा कि आधकारा छुसल्सानच सांग्रदाधिक नियो 


। पर यह बात भा निनिवाद है कि साम्रद्ायक 


(्णि 02 


६ २६३ ) 


निवाचनं-्प्रणाली के कारण, भारंतंवंष के राष्ट्रीय उत्थान में अनावश्यक 
विलंब हो रहा है| ब्रिटिश संश्कारं ओर भारतीय नेताओं दोनों का यह 
कंत्तव्य है कि वे राष्ट्रीयतों के इस विलंव के रोकने का यथा-शक्ति प्रवंध 
केरें। सांव्रदायिके निर्वाचन-प्रणाली में भरी वंगालेके हिंदुओं के लिए 
जो वहां अल्प संख्या में है वह उयवस्था नहीं की गयी हे जो अन्य प्रांतों सें 
अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए की गयी हे। सांप्रदायिक आधार के 
कारण निाचन क्षेत्रों का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। अतणएव निवाचकों 
ओर उनके प्रतिनिधियों में यथोचित संपंक होने की आशा बहुत कम हे । 

(४ ) व्यवस्थापक मंडलों की बड़ी समाएं--नये शासन-विधान 
की अन्य धाराओं को ध्यान में रखते हुए, छः प्रांतों के व्यवस्थापक 
मंडलों की बड़ी सभाएं अनावरंयक प्रतीत होती हैं । उनमें साधारणतया 
अनुदार ओर प्रतिक्रियावादी सदस्यों का वहुमत होगा । अतंएवं उदार- 
वांदियों ओर राष्ट्रवादियों को इस वात की आशंका है कि उनके कारण 
छोटी संभाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ओर शिक्षा-संवंधी सुधार 
उतनी शीघ्रता एवं सुगमर्ता से न कर सकेंगी जितनी से वे बड़ी सभाओं 
के बिना कर सकने के योग्य हैं। ु 

सभापति, उप-सभापति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर--- 
लेजिसलेटिव कोसिल के संभापति और उप-सभापति, ओर असेंबली के 
प्रमुख ( 9/९8॥:७/ ) ओर उप-प्रमुंख ( 700[000ए 9]0९8/7९/ ) अपनी 
अपनी सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गये सदस्य होते हैं । यदि किसी 
अयोग्यता के कारण वे अपनी अपनी संभा के सदस्य नहीं रह जाते तो 
वे स्वतः इन पदों से भी हट जाते हैं । गवनर के पास त्थागपतन्र भज 
कर वे अपने पदों को छोड़ सकते है. । अपनी अपनी सभाओं के समस्त 
सदस्यों के बहुमत द्वारा पास किये गय अविश्वास के प्रस्ताव के कारण 
भी उन्हें अपने पद से हटना पड़ता है । अविश्वास के प्रस्ताव के लिए चार 
दिन पहल नोटिस आना आवश्यक हैं | प्रांतीय असेंवली के भंग दाने के 
परचात्‌ नयी निवौचित असेवली का जब तक प्रथम अधिवशन न हा 
स्ीर वह अपने पदाधिकारियों का न चुन ले तव तक पुरानी असेंवली के 
प्रमुख अपने पद पर बने रहते है । सभापति ओर प्रमुख की अनुपस्थिति में 
उप-सभापति ओर उप-प्रमुख उनका काम करत है । दोनों की अनुपस्थिति 
में अन्य सदस्य सभाओं के नियमानुकूल इन पद्मधिकारियों के आसन 


( #*€४ ) 


अहण करते हैं ओर नियमों के न होने पर सभाओं के सदस्य अमुक 
दिन को वेठक के लिए सभापति ओर प्रमुख को चुन लेते हैं । दान 

स्थानों के रिक्त होने पर गवनर अपने विवेक के अनुसार सभापति ओर 
प्रमुख का नियुक्त करते है । सभापति आर उप-सभापति, आर प्रमुख 
आर उप-प्रझुख का प्रांतीय व्यवस्थापक मंइल के एक्ट हारा निधारित 
चेतन मिलता है । सभापति या प्रमुख को वोट देने का अधिकार नहीं 
हांता। वे केचल निणायक वोट ही दे सकते है | दोनों सभाओं के संयुक्त 
अधिवेशन में कोसिल का सभापति, अध्यक्ष का आसन ग्रहण करता है| 


सदस्यों के अधिकार--संघोय व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों 
की भांति प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों के कई अधिकार निधोरित 
किये गये हैं । वे व्यवस्थापक मंडल के अधिवेशनों में अपने विचार खतं- 
त्रतापूवेंक अगट कर सकते हैं, इसको किसी कसेटी के सामने खतंत्रता- 
पूर्वक गवाही दे सकते हैं ओर अपना वोट अपने इच्छानुकूल दे सकते 
हैं । इन वातों के कारण उनके प्रतिकूल कोई क़ानूनी कारचाई नहीं की 
जा सकती । सदस्यों को व्यवस्थापक मंडल द्वारा निधोरित वेतन ओर 
भत्ता मिलता है। वे उन सच सुविधाओं के मी अधिकारी होते हैँ जो समय 
समय पर प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल उनके लिए मंजूर करे। व्यचस्थापक 
मंडल की दोनों सभाएं अपने अपने सदस्यों के अनुशासन की देखभाल 
करतो हैं पर सदस्यता के अधिकार से वंचित करने के अतिरिक्त वे कोई 
दूसरा दंड नहीं दे सकतीं। व्यवस्थापक मंडल द्वारा नियुक्त कमेटियों के 
सम्मुख यदि कोई मनुष्य गवाही देने से इनकार करता हें तो उसके प्रति- 
कूल न्यायालय में मुक़दसा चलाया जा सकता है । 


व्यवस्थापक संडल का कायोर॑म--निर्वाचन के पश्चातदः 

ने के अंदर व्यवस्थापक मंडल का अधिवेशन अवश्य होना चाहिय । 
तत्पश्चात्‌ साल में कम से कम एक अधिवेशन की व्यवस्था को गया हू । 
शासन-विधान की ६४ वीं धारा के अनुसार गन्‌ अधिवेशन के आखिरी 
दिन ओर नय अधिवेशन के एहले दिन के बीच में चारह महान का अत्तर 
न हाना चाहिये । उपयुक्त शता के अंतगत गवनंर अपन विचक $ 
अनुसार व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं अथवा एक सभा का अवि- 
वेशन निर्धारित समय ओर स्थान पर करा सकते है) निवाचन के परचाद 








( २८५४५ ) 


व्यवस्थापक संडल के प्रत्यक सदस्य को गवर्नर या उनके द्वारा नियुक्त 
किसी व्यक्ति के सामने राजभक्ति की शपथ खानी पड़ती है | फिर दानों 
सभाएं अपना अपना सभापति ओर उप-सभार्पात चुनती हैं और तत्प- 
श्वात्‌ व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाएं अपना अपना काम आरंभ 
करती हैं। गवर्नर अपने विवेक के अनुसार प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल 
की दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में, अथवा दोनों सभाओं के अलग 
अलग अधिवेशन में अथवा उन प्रांतों की असेंवली में ज्ञिनमें कोंसिल 
की व्यवस्था नहीं की गयी हे, अपना भापण दे सकते है। कारवाई आरंभ 
होने के पूर्व प्रतिदिन कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए दिया जाता है । 


व्यवस्थापक संडल की नियम-निर्मोण-प्रणाली-- 
जिन प्रस्तावों पर प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल में विचार किया जाता हे 
वे दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं-- 
(१) सरक्रारी प्रस्ताव | ओर 
(२) गेर-सरकारी प्रस्ताव । 


प्रत्येक अधिवेशन में कुछ दिन ग़ेर-सरकारी काम के लिए नियत 
कर दिये जाते है। साधारण प्रस्ताव व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा 
में पेश किय जा सकते हैं किंतु आर्थिक प्रस्ताव पहले असेंचली में ही 
पेश होते हैं। जिन प्रांतों में केबल असेंवली ही हे वहां नियम बनाने 
का ढंग बिल्कुल सीधा है । असेंबली द्वारा अस्वीकृत हाने पर विचा- 
राधीन श्रस्ताव गिर जाता है ओर असेंवली द्वारा स्वीकृत होने पर 
वह गवरनर के पास उनकी अनुमति के लिए भेजा जाता हैं. | गवनेर की 
अनुमति प्राप्त कर के वह प्रस्ताव नियम वन जाता है यदि सम्राट उसे 
रद न करें। सम्राट द्वारा रद किय जाने की सावंजनिक घापणा करनो 
पड़तो है । अनुमति न देकर गवर्नर छिसी प्रस्ताव का न्‍्वयं रद कर सकते 
हैं या उसे असेंवली में पुनर्विचार के लिए भेज सकते छह, या उसे गवर्नर 
जनरल की आज्ञा के लिए रिज़ब कर सकत हैं। गवनर की भांति गब- 
नर जनरल भी या तो अपनी अनुमति दे सकते हैं. या अनुमति देन से 
इनकार कर सकते हैं या उसे पुनर्विचार के लिए बापस कर सकते हैं. या 
उसे सम्राट की आज्ञा के लिए रिज़्बव कर सकते ६ । सम्राट के विचाराथ 
रिजर्व किये प्रस्ताव स्वतः रद हा जाने है यदि गवर्नर के समत्न पश्ा 
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(९. २६७) 


आंथिक प्रस्तावों के विषय में नये शासन-विधान में विशेष व्यवस्था 
की गयी है | थे प्रथम असेंबली में ही पेश किये जाते हैं | शासन-विधान 
की ८२ वीं धारा के अनुसार वे आर्थिक प्रस्ताव गवर्नर की सिफारिश के 
'बिना प्रांतीय असेंबली में प्रेश नहीं किये जा सकते, जो 
(१) नया कर लगाते हों या मोजूदा कर को बढ़ाते हों। 
(२) जो प्रांतीय ऋण को नियंत्रित करते हों या प्रांत की 
| ७, देर ० ८७ जी ० रु 
ओर से कोई गारंटी देते हों था वततमान अथवा 
भ्रृचि $ ४5 पी ज् ०-२ ०५ 
वेष्यत्‌ को आंतीय आशथिक ज़िम्मेदारी से संबंध 
रखने वाले किसी नियम को संशोधित करते हों। 
(३) जो किसी खच को प्रांतीय आय से दिया जाने वाला 
ख़र्चे घोषित करते हों | 
उपयुक्त विशेष व्यवस्था के अतिरिक्त आशिक प्रस्तावों के पास किये 
जाने की अणाली वही है, जो अन्य अस्तावों के पास किये जाने की है | 


प्रांतीय व्यवस्थापक संडल के अधिकार---संघीय व्यव- 
स्थापक मंडल को भांति प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के त्ञीन अकार के 
अधिकार हैं-- 

( १) शासन निरीक्षणाधिकार--प्रांतीय गवनेर अपने विवेक ओर 
व्यक्तिगत्‌ निशेय के कामों को छोड़ कर शेष सब कामों को मंत्रिमंडल 
के परामश ओर सहायता से करते हैं । विवेक ओर व्यक्तिगत्‌ निणंय के 
कामों पर प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल का कोई अधिकार नहीं । वे गवर्नर 
ह्वास गवर्नर जनरल के निरीक्षण मे उनके आदेशालुकूल किये जाते हैं। 
पर मंत्रिमंडल की सहायता ओर परामर्श से किये गये कामों का उत्तर- 
दायित्व प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रति है। व्यवस्थापक मंडल का 
कोई सदस्य मंत्रिमंडल से शासन संबंधी प्रश्न पूछ सकता है. सूचना 
सांग सकता है ओर उसकी नीति का विरोध करने के लिए अधिवेशन को 
स्थगित करा सकता है | विरोधात्मक अस्ताव पास करके व्यवस्थापक 
संडल, मंत्रिमंडल के किसी प्रस्ताव का विरोध कर सकता है, ओर 
अविश्वास के प्रस्ताव को पास करके डसे पदच्युत कर सकता है 

(२) नियम निर्मोशाधिकार--प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल समस्त 
प्रांतीय विपयों से संबंध रखने वाले नियम वना सकता है। उसे संयुक्त 


( रहद ) 


विषयों के भी नियस बनाने का अधिकार है पर इस शत पर कि इन 
विषयों के संघीय नियम प्रांतीय नियमों से उच्चतर समझे जायँगे, और 
प्रांतीय नियम संघीय नियसों से असंगत होने पर असंगत अंश तक रद 
समसे जायँंगे | संयुक्त विषयों का कोई प्रांतीय नियस, यदि गवर्नर जनरल 
अथवा सम्राट के विचाराथ रिज़र्व किये जाने के पश्चात्‌, उनकी अनुमति 
प्राप्त कर लेता है, तो संघीय नियमों से असंगत होने पर भी, वह उस प्रांत 
के लिए संघीय नियमों से उच्चतर समझा जाता है | 
(३) आथिक अधिकार--अतिवर्ष प्रांतीय आय-व्यय का व्योरा 
प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल में पेश किया जाताहै । व्यय संबंधी ब्योरे के दो 
भाग होते हैं. 
१) वे स्दें जिनका ख़चे प्रांतीय कोष से करना पड़ता 
है । ओर 
(२) वे म्दे जिनके खर्च के विषय में प्रांतीय व्यवस्थापक 
मंडल की अनुमति मांगी जाती है। 


पहले भाग की मदें निम्नलिखित हैं-- 

(१) गवनेर का वेतन, भत्ता ओर उनके कायोलय का वह 
खर्च जिसकी व्यवस्था स-कोसिल सम्राट द्वारा की 
गयी है । 

(२) प्रांतीय सार्वजनिक ऋण संबंधी खचे । 

(३) मंत्रियों ओर एडवोकेट जनरल का वेतन और भत्ता । 

(४) हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन ओर भत्ता | 

(४ ) प्रथक प्रदेशों (0:5०)ए१९० ॥7९४8) के शासन का 


ख़च । 
(६) किसी न्यायालय के निर्णय के अनुसार चुकायी जाने 
वाली रक़म । 


(७ ) कोई ओर खर्च जो शासन-विधान ओर भ्रांतीय 
व्यवस्थापक मंडल द्वारा इस प्रकार का घोषित कियां 
गया हो | 


( २6८ ) 


उपयुक्त खर्चे के विषय में प्रांतीय असेंबली तक-वितक कर सकती हे' 
पर वोट नहीं दे सकती | शेष ख्चे असेंबली के मतानुकूल किया जाता 
है। यदि असेंबली किसी खर्च को पास नहीं करती अथवा उसकी रक़म 
घटाती है ओर उसका संबंध गवनेर के विशेष उत्तरदायित्व से होता है 
तो गवर्नर उस रक्तम को परिशिष्ट (8०7०१४॥०) के रूप में असेंबली के 
समक्ष पुनः पेश करा सकते हैं। इस बार उस पर न तो बहस हाती हे 
ओर न वोटिंग | इस प्रकार गबनेर को प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा 
अस्वीकृत अथवा घटायी गयी रक़म को स्वयं मंजूर कर लेने का अधिकार 
दिया गया है । खर्च की कोई रकम गवर्नर की सिफारिश के विना असें- 
बत्ती में पेश नहीं की जा सकती । खर्चे की कोई सद्‌ प्रथम भाग की हे 
अथवा द्वितीय, इसका निर्णय गवनेर अपने विवेक के अनुसार करते हैं। 
(४ ) व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों की सीमा--संघीय व्यव- 
स्थापक मंडल की भांति प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के परिमित अधिकार 
हैं। शासन निरीक्षणाधिकार में गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व ओर उनके 
विवेक एवं व्यक्तिगत्‌ निर्णय के काम उसके निरीक्षण से परे हैं । आर्थिक 
अधिकार इतने परिमित हैं कि बजट का एक बड़ा भाग उसकी अनुमति 
के बिना ही खचे किया जा सकता है । नियम निर्माणाधिकार भी अनि- 
यंत्रित नहीं | कुछ ऐसे विषय हैं जिनसे संबंध रखने वाला कोई प्रस्ताव 
प्रांतीय व्यवस्थापक संडल में नहीं रखा जा सकता और छुछ ऐसे हें 
जिनके प्रस्ताव पेश करने के पूर्व गबनेर की पूर्व अनुमति आवश्यक 
होती हैं। हम इन विषयों की विवेचना नवें परिच्छेद में कर चुके है । 
इनके अतिरिक्त गवर्नर की पूर्व अनुमति के बिना निम्नलिखित विपयों 
के प्रस्ताव अथवा संशोधन प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल में नहीं पेश किये 
जा सकते-- 
( अर ) जो गवनेर के एक्ट अथवा ऑर्डीनिंस को रद या संशोधित 
करते हों या उससे असंगत हों । 
(ब) जो पुलिस संबंधी किसी एबट को रद या संशोधित करते हां 
अथवा उस पर बुरा असर डालते हों । 
शासन-विधान के अनुसार यद्यपि प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल की 
प्रत्येक सभा को अपने कार्य-संचालन संबंधी नियम बनाने का अधिकार 
दिया गया हे तो भी निम्नलिखित बविपयों के नियम कोसिल और असें- 


( ३०० ) 


वली के सभापंति ओर अम्ल के परामंश से गवनेर अपने विवैक के 
जे ओ 
अजुसार पनाते हे+-- 
(१) ऐसे विषयों के कारय-संचालन संबंधी नियम जो 
गवनेर अपने विवेक ओर व्यक्तिगत्‌ निर्णय के 
अनुसार करते हैं। 


के 


२) ठीक संसंय पर धन-संबंधी कार्य-संचालन के नियम्। 
) देशी रियासतों के संबंध में उन्त विंपयों के प्रस्ताव 
अथवा प्रश्नों के चंद करने के नियंघ जिनका संचेध 
प्रांतीय सरकार अथवा प्रांतीय नागरिक से नहीं है। 
प्रांतीय सरकार अथवा प्रांतीय नागरिक से संवंध 
रखने पर भो बिना शवनेर की अनुभति के न तो 

इन विषयों के प्रस्ताव पेश किये जा सकते हैं. और 

प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं । 


सभापति ओर प्रमुख के परामसश से गवर्नर को अपने विवेक के 
अलुसार निम्नलिखित विषयों के प्रस्तावों का विचार अथवा प्रश्नोत्तरों 
के बंद करने के नियम बनाने का अधिकार दिया गया हे 


(१९) सम्राट ओर गवनर जनरल के पर-राप्र-सेंबंध 
संबंधी वादविवाद आर प्रश्नोत्तर । 
(२) असम्य प्रदेश (7070७) 37088) और प्रथेक प्रदेश 
( 79 टोपते९त 37४४७ ) संवंधी वादविवाद आर 
प्रश्नोत्तर । 
(३) देशी नरेश अथवा राजकीय वंशजों के किसी 
व्यक्तिगत्‌ कार्य-संबंधी वादविवाद ओर प्रश्नोत्तर। 
उपयुक्त सीमाओं के अतिरिक्त, प्रांतीय नियमों के चनाने के दो ओर 
तरीके है। प्रांतीय गवरनरों को जब व्यवस्थापक मंडल के अधिवेशन न 
होते हों, ओर जब अधिवेशन होते हों, तव भी; ऑर्डनेंसे जारी करने 
का अधिकार दिया गया है। वे अपने संदेश के द्वारा गवर्नर के एक्ट 
भी बना सकते हें । 


( ३०१ ) 


प्रांतीथ सरकार और प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल 
का संबंध---शासक-मंडल और व्यवस्थापक मंडल के संबंध के' 
आधार पर सरकार के सभात्मक ओर अध्यक्षात्मक दो प्रकार के भेद्‌ 
किये जा सकते हैं। सभात्मक सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते 
हैं। ऐसी सरकार में शासक-मंडल व्यवस्थापक मंडल का अंग होता है 
ओर अपनी नीति ओर कामों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होता है । 
यदि व्यवस्थापक मंडल का शासक-मंडल में विश्वास न रह जाय ओर 
बह उसके ग्रतिकूल अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो उसे अपने पद्‌ 
से हटना पड़ता है। २० अगस्त, सन्‌ १६१७ की घोषणा के अनुसार 
ब्रिटिश सरकांर की नीति भारतवर्ष को इसी निर्दिष्ट ध्येय की ओर लिये 
जा रही है । 

उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए निम्नत्नलिखित बातों का होना 
आवश्यक है-- 


(क ) शिक्षित निवाचक--उत्तरदायी शासंन की सफलता एवं 
असफलता बहुत अंश में व्यवस्थापक मंडल पर निर्भर होती है ओर 
व्यवस्थापक मंडल का उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त होना निर्वाचकों पर । 
यदि किसी देश के निर्वोचक शिक्षित होते हैं ओर राजनीतिक वातों में 
दिलचस्पी लेते हैं तो साधारणतः वे अपने वोट को सोच बिचार कर 
देते हैं ओर अपने प्रतिनिधियों के कामों की देखभाल किया करते हैं । 
ऐसी अवस्था में उत्तरदायी शासन साधारणतया सफल होता है | यदि 
ऐसा न हुआ तो उसकी सफलता में वाघा पड़ने की आशंका रहती है । 
नये शासन-विधान के अनुसार न तो भारतवष के समस्त वयस्क स्त्रियों 
ओर पुरुषों को ब्ोट देने का अधिकार दिया गया है ओर न उनमें इस 
काम की यथेष्ट योग्यता ही है। लगभग ७५ बरस के शासन में भारत- 
वर्ष की अंगरेज़ी सरक्रार इस देश की सारी जनता को साक्षर न बना 
सकी । अतएव इन दुर्वलताओं के कारण भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन 
की सफलता में कुछ वाधा पड़ने की आशंका अवश्य है। भाग्यवश 
सरकार का ध्यान ऋ्रशः इस ओर आकर्पित होता गया है ओर नये 
शासन-विधान के अंतर्गंतः संगठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल, थोड़े ही दिनों: में 
सारी जनता को शिक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं । 


(ख ) योग्य और खाथरहिंत सदस्व--उत्तरद्यबी शासन की सफ- 
लता का दूसरा साधन है याग्य ओर स्वाथरदित सदस्थ | निर्वाचर्को 
को ता याग्य ओर शिक्षित होना ही चाहिव पर उनका प्रभाव उत्तर- 
दायी सरकार पर केवल परोक्ष रूप से दी पढ़ता है । वास्तव में व्यच- 
स्थापक मंडल के सदस्य ही उत्तरदायों शासन का सफल अथवा अस- 
फल चनाते हैं। यदि व्यचस्थापक मंडल के सदस्य योग्य व्यक्ति होते 
हैं ओर उनमें खा्थ-त्वाग का भाव होता है तो देश का सार्वजनिक 
जीवन उ्च ओर शुद्ध वना रहता हैं ओर इसलिए उत्तरदाबी शासन भी 
होता है| पर यदि व्यवस्थापक मंडल के सदस्य याग्य नडों होत, 
स्वाथ लिए देश के हित का वलिद्ाान करने में नहीं 
हिचकत अपन का टल से आश्रपित करने ही के लिए 
व्यवस्थापक मंडल के सदस्य वनत हैं ता उत्तरदायी शासन की सफलता 
में वाधा पढ़ने की आशंका रहती है | भाग्ववश मारतचर्म में योग्य ओर 
स्वाथंरहित पुरुषों का अभाव नहीं है । पर उनमें से कुछ ऐसे अवश्य हैं 
जो कारण विशेष से अपने का व्यवस्थापक संडल की सदस्यता से अलग 
रखते हैं। सदस्यों की याग्यता और. खाथ-त्याग की दृष्ठि से मारतवर्ष 
में उत्तररायी शासन की सफलता में किसी प्रकार की वाधा पढने की 
आशंका नहीं है । 








(ग) राजनीतिक दल--उत्तरदायी शासन की सफलता का 
तीसरा साथन हे निश्चित राजनीतिक दल । उत्तरदायी शासन से साथा- 
रखतया व्यवस्थापक संडल अथवा उसकी छोटी सभा के चहुसंख्यक्र 
राजनीतिक दल का ही मंत्रिमंडल चनाया जाता हे आर इस प्रकार 
परोक्ष रूप से वहुसंख्यक्र राजनीतिक दल का ही शासन होता हैँ । 
दसरे दलों का था उनमें से कछुछ को मिला कर, विरोधी दल वनता हैं । 
यह मंत्रिमंडल के कासों ओर उसकी नीति की आलोचना किया ऋरता 
हे ओर इस प्रकार उसको सतक रखता है ओर ज्यादती करने से रोकता 
हे। यदि किसी देश में दो ही श्रमुख राजनीतिक दल होते है तो उत्तर- 
दायी शासन स्थिर ओर इस कारण सफल होता है । इंगलेड सें उत्तर- 
दायी शासन की स्विरता और सफलता का मूल मंत्र केवल दो ही अमुख 
राजनीतिक दलों का अस्तित्व है। पर चदि किसी देश सें बहुत से 
राजनीतिक दल होते हैं या सरकारी दल विरांबी दल की अप॑क्षा चुत 
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शक्तिशाली होता हे तो उत्तरदायी शासन न तो स्थिर ही रहता हे ओर 
न वास्तव में सफल ही होता है । अनेक दलों के होने से उनके परस्पर 
मेल और विच्छेद के कारण उत्तरदायी शासन अस्थिर रहता है | फ्रांस 
ओर जर्मनी की परिस्थित्ति इसी प्रकार की हे । एक दल के अति अधिक 
शक्तिशाली होने के कारण विरोधी दल की आलोचना निरथंक हो जाती 
है ओर सरकारी दल का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है । 

मंत्रिमंडल बनाने ओर उसकी आलोचना करने के अतिरिक्त उत्तर- 
दायी शासन में राजनीतिक दल ओर भी कई कास करते है। वे चुनाव 
लड़ते हैं और जनता में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार करते हैं | वे राज- 
नीतिक जाग्रृति को उन्नत अवस्था में रखते हैं ओर निवाचकों की रह- 
नुमाई करके उनके अशिक्षित होने का दोष बहुत कुछ मिटा देते हैं । 
चुनाव के पश्चात्‌ भी वे व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों को निर्दिष्ट पथ से 
विचलित नहीं होने देते ओर यदि काई सदस्य अपने दल के उद्देश्यों से 
विचलित होता है तो उसे अनुशासन संबंधी दंड देते हें । 


भारतवष में अभी तक राजनीतिक दल आरंभिक अवस्था में हैं ओर 
उनकी संख्या भी दो से अधिक हे। इस समय देश में कांग्रसवादी 
समाजवादी, उदारवादी, मुस्लिम लीग ओर हिंदू सभा के अनुयायी, 
जमींदार आदि अनेक राजनीतिक दल हें। इनमें से कांग्रेसवादी ही 
भली भांति संगठित हैं । देश के गाँव गाँव में कांग्रेस कमेटियों का जाल 
फैला हुआ है ओर इसकी सहायता से कांग्रेसवादी दत्त भी इस देश का 
अमुख एवं सबसे अधिक शक्तिशाली राजनीतिक दल बन गया है। 
डदारवादियों की अखिल भारतीय. प्रांतीय आर कुछ ज़िलों की संस्थाएँ है 
पर उनका संपर्क जनता से वहुत कम है। समाजवादी क्रमशः अपने 
को अधिकाधिक संगठित करते जाते हैं ओर उनकी संस्थाओं का जाल 
देश भर में फेलता जातां है । वे मज़दूरों ओर किसानों के हितों का 
बीड़ा उठाये हुए हैं, ओर इस कारण उनका प्रभाव भी उत्तरोत्तर बढ़ता 
जाता है। इस समय वे कांग्रेस के साथ हैं ओर निकट भविष्य में कांग्रेस 
के इन दोनों दलों में मतभेद होने की आशंका वहुत कम है । मुस्लिम 
लीग का संगठन क्रमशः सुद्दढ़ होता जाता है। इसके अनुयाइयों की 
राय में कांग्रेस केवल हिंदुओं की ही संस्था हे। अतण्व वे चाहते है कि 
मुसलमानों में मुस्लिम लीग का वही स्थान हो जो हिंदुओं में कांग्रेस का 


बारहवां परिच्छेद 
संघीय न्यायालय और हाईकोर्ट 


संघ शासन-विधानों में न्यायालयों का विशेष स्थान--भारतवर्ष की विशेष 
परिस्थिति--संघीय न्यायालय श्रौर श्रखिल भारतीय न्‍्यायालूय---संघीय न्याया- 
रूय का संगठन--संघीय न्‍्यायारूय का श्रधिकार-क्षेत्र---मो लिक श्रधिकार; श्रपील 
सुनने का श्रधिकार---प्रिवी कोंसिल का स्थान--संघीय न्‍्यायारूय पर दृष्टिपात्‌ू-- 
ब्रिटिश भारतीय हाईकोर्ट--नयें शासन-विधान द्वारा हाईकोर्टो' में किये गये 
परिवर्तन--हाईकोर्टों का संगठन--हाईकोर्टों के अधिकार--ज्ञित्ा और सेशन 
जज--अन्य अदालतें--सम्राट के विशेष अधिकार--भारतीय क़ानून--शासन- 
विभाग और न्याय-विभाग का प्रथक्‍्करण--- 


संघीय न्यायात्नय 
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संघ शासन-विधानों में न्यायालयों का विशेष स्थान- 
एकात्मक ओर संघ शासन-विधानों में एक महत्वपूण अंतर यह होता है 
कि एकात्मक शासन-विधान की अपेक्षा संघ शासन-विधान में न्यायालयों 
का स्थान विशेष महत्व- का होता हे। साधारणतया संघ सरकार संघांतरित 
सरकारों के इक़रारनामें से स्थापित होती है। यह इक़रारनामा हमेशा 
के लिए किया जाता है और संघ राज्य ओर उसके सब उपांगों की 
अनुमति के विना संशोधित नहीं किया जा सकता । इक़रारनामें की शर्ते 
शासन-विधान के रूप में सर्व-श्रेष् समझी जाती हैं। वे लिखित होतो हें. 
ओर आसानी से बदली नहीं जा सकती। उन्हीं के अनुसार संघ- 
सरकार ओर संघांतरित सरकारों में काय-विभाजन किया जाता है ओर 
अत्येक की अपने अपने कार्यक्षेत्र में खतंत्र शासन करने का अधिकार 
दिया जाता है। 

चूंकि संघ राज्यों में शासन-विधान की ही ग्रभ्भुता होती हे इस लिए 
यह आवश्यक है कि प्रत्येक संघ राज्य में कुछ ऐसे निष्पक्ष एवं 
खतंत्र अधिकारी हों जा शासन-विधान की धाराओं का वास्तविक एवं 
सर्व॑मान्य अर्थ बतला सके | संघ-सरकार और संघांतरित सरकारों दोनों 
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में इस कास की क्षमता नहीं हो सकती | यदि वे निष्पक्ष ओर अन्याय- 
रहित हुईं भी, तो भी सतभेद के अवसरों पर वे एक दूसरे को पक्षपाती 
ओर अन्यायी ही सममेंगी । अतएव श्रत्येक संघ राज्य में शासन-विधान 
की धाराओं का वास्तविक अर्थ समभाने का काम न्यायालयों को दिया 
जांता है। वे शासन-विधान के संरक्षक की हैसियत से काम करते हैं और 
उसके विरुद्ध कुछ नहीं होने देते। संघ-सरकार और संघांतरित सरकारों 
या संघांतरित सरकारों में मतभेद के अवसरों पर वे ही निर्णायक की 
हैसियत से मतभेद को दूर करते हैं ओर संघीय ओर संघांतरित सरकारों 
के नियमों का पर्योयलोचन करके यह निश्चित करते हैं कि अभुक नियम 
विधानयुक्त है अथवा विधान-विरुद्ध । यदि वे किसी नियम को विधान- 
विरुद्ध ठहराते हैं तो वह काय रूप में परिणत नहीं किया जा सकता । 


भारतवर्ष की विशेष परिस्थिति--तंये शासन-विधान के 
घू् समस्त भारतवर्ष का कोई न्यायालय न था। कलकत्ता, बंबई, सद्रास, 
इलाहाबाद, लाहोर, पटना के हाईकोट, अवध का चीफ़ कोर्ट, ओर 
पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर सिंघ, ओर मध्य प्रदेश ओर वरारके जुडीशियल 
कमिश्नरों के न्यायालय ही सर्व-प्रधान न्यायालय थे ओर उनके निर्णायों 
की अपीलें प्रिवी कोंसिल में होती थीं। बहुत दिनों से भारतवर्ष के 
कुछ प्रभावशाली व्यक्ति एक अखिल भारतीय न्यायालय ( 57006 
000% 0 709% ) स्थापित करने के पक्ष में थे। २० अगस्त, सन्‌ 
१७१७ की घोषणा के पश्चात्‌ उनकी यह मांग ओर भी जोरदार हुई थी। 
इस घोषणा के अनुसार भारतवष को अंतर्में त्रिटिश साम्राज्य के स्वराज्य- 
ग्राप्त उपनिवेशों का सा दजो मिलने को था। चूँकि ब्रिटिश राष्ट्रससमूह के 
प्रत्येक खराज्य-प्राप्त उपनिवेश में एक सावंदेशीय न्यायालय हे इसलिए 
भारतवर्ष में भी एक ऐसे ही न्यायालय के स्थापित करने की मांग सवा- 
भाविक थी। इसी उद्देश्य से फ़रवरी सन्‌ १९२६ में सर हरी सिंह गोड़ 
ने भारतीय असेंबली में एक अखिल भारतीय न्यायालय स्थापित करने 
का प्रस्ताव पेश किया था | प्रस्तावक महोदय ने न्यायालय के पक्त सें 

निश्नलिखित दलीलें पेश की थीं-- 
.. (५१) अन्य खराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में ऐसा न्यायालय थो, 
इसलिए भारतवपं में भी एक ऐसा न्यायालय होना 

चाहिये | 


( रेण्थ ) 


(२ ) शासन-विधान संबंधी मतभेद की बातों का निर्णय 
'न्यायालय द्वारा ही किया जाना उचित हो। तत्का- 
लीन शासन-विधान के अनुसार यह अधिकार 
गवनर जनरल या गवर्नर को था। यह बात 
सवंधा अलज्लुचित थी | 


(३ ) भारतवर्ष में क़ानून के इतने विशेषज्ञ थे कि ऐसा 
न्यायालय आसानी से स्थापित किया जा सकता था | 


(४ ) भिवी कोंसिल को इतना समय न मिलता था कि 
चह भारतीय हाइंकोर्टो की सब अपीलों को सुन 
कर संतोपपूर्वक निर्णय कर सके । 

(५ ) भारतीय हाईकोर्टां के निर्णयों में समानता बनाये 

रखने के लिए एक एसे न्यायालय की आवश्यकता 
थी। ओर 


(६) ऐसे न्यायालय के स्थापित करने सें अधिक व्यय 
न होगा और व्यय की अपेक्षा सुविधाएँ अधिक 
होंगी । 
असेंवली में पं० मोतीलाल जी नेहरू ओर सरकार ने इस प्रस्ताव 
का विरोध किया जिससे वह गिर गया | तत्पश्चात्‌ गोलमेज्ञ परिपदों 
के पूरे इस विषय की विशेष चर्चा न हुई । 


ब्रिटिश भारत के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति तों अखिल भारतीय 
न्यायालय के पत्त सें थे ही, साथ ही देशी नरेश भी एक ऐसे ही न्याया- 
लय के पक्त में थे। उनके पररुपर मंगढ़ों के निवटाने के लिए कोई न्याया- 
लय न था | कभी कभी उनमें ओर अधिपति शक्ति में मतभेद होता था। 
ऐसे अवसरों पर अधिपति शक्ति ही निणेयक्र की हेसियत से मतभेद 
का फेंसला करती थी । देशी नरेश इस व्यवस्था से संतुष्ट न थे। भारत- 
सरकार का पोलीटिकल ( ??०7४8८व7 ) विभाग, संधियों ओर सनदों 
के प्रतिकूल भी देशी रियासतों के प्रति व्यवहार करता था जिसके 
कारण उनके अधिकारों पर आघात होता था ओर उन्हें ऐसे आघातों को 
चुपचाप सहना पढ़ता था। अतण्व देशी नरेश भी एक ऐसे न्यायालय 


( ३०८ ) 


के पक्ष में थे. जो उनके परस्पर और उनके और अधिपति-शक्ति के 
७ 0७ ्ु 55 ० 
मतभेद को निबटावे ओर उनके अधिकारों पर आघात न होने दे । 


संघीय न्यायालय और अखिल भारतीय न्यायालूय- 
गोलसेज परिषदों में यह बात एक प्रकार से सान सी ली गयी थी कि 
संघीय न्यायालय संघ शासन-विधान का एक अनिवाये अंग है। फेडेरल 
स्ट्रक्चर कमेटी ( #०१०७७४॥ 807प८प7७ 00०७ ) का निर्णय 
संघीय न्यायालय के पतक्त में था। साथ ही त्रिटिश भारत के कुछ ग्रति- 
निधि एक अखिल भारतीय न्यायात्षय के भी पक्त में थे | वे चाहते थे कि 
संघीय न्यायालय को अखिल भारतीय न्यायालय के भी अधिकार दिये 
जायेँ। इस विषय में गोलमेज परिषदों के डेल्लीगेटों में कुछ मतभेद था। 
देशी रियासतों के प्रतिनिधि विशेष रूप से इस अतिरिक्त अधिकार के 
विरोधी थे। इस विषय में सर अकवर हेद्री ' ने अपने विचारों को इस 
प्रकार प्रगट किया था--संघीय न्यायाज्ञय संघ शासन-विधान की एक 
वैधानिक आवश्यकता हे। अखिल भारतीय न्यायालय की तत्कालीन परि- 
स्थिति में विशेष आवश्यकता न थी। उसका संचंध तो केवल त्रिटिश भारत 
से ही था--्रिटिश भारत के भी कुछ प्रतिनिधि अखिल भारतीय न्याया- 
लय के विरोधी थे। उनकी धारणा थी कि प्रिवी कोंसिल के कारण अखिल 
भारतीय न्यायालय अनावश्यक था। साथ ही इस वात की भी आशंका 
थी कि दोनों न्यायालयों के लिए पयाप्त न्यायाधीश न मिल सकेंगे । 
व्यय के भी बढ़ने का भय था। स्वेतपत्र ( शे॥४० ?27०० ) में 
संघीय ओर अखिल भारतीय दोनों न्यायालयों की व्यवस्था की गयी 
थी। परंतु संयुक्त पालंमेंटरी कमेटी सरकारी प्रस्ताव से सहमत न थी । 
उसके विचार में इस प्रकार के दो खतंत्र न्यायालयों में अधिकार-संवंधी 
भगड़ों के हांने की आशंका थी । अतणब कमेटी ने यह सिफ़ारिश की कि 
संघीय व्यवस्थापक मंडल को यह अधिकार दिया जाय कि वह संघीय 
न्यायालय के अधिकार बढ़ा कर उसे ब्रिटिश भारतीय हाईकोर्टों की 
अपीलें सुनने का अधिकार दे सके | ऐसी अवस्था में संधीय न्यायालय 
के दो भाग होंगे, पर न्यायाधीशों का प्रथक्रण न क्रिया जायगा। एक 


(१) सर अकबर हूं दरी हिज्न इक़जाल्टेड हाईनेस विज्ञाम की सरकार की श्रोर 
से गोलमेज़ परिषद में शामिल हुए थे । 


ही व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश के आदेश अथवा न्यायालय के नियमों के 
अनुसार दोनों भागों में न्‍्यायाथोश की हेसियत से काम कर सकेगा । 
संयुक्त पालमेंटरी कमेटी की सिफारिशों को ही अंत में ब्रिटिश पार्लमेंट 
ने खीकार करके शासन-विधान में शामिल किया | 


संघीय न्यायालय का संगठन--संघीय न्यायालय के 
संगठन का विवरण नये शासन-विधान की २०० से २०४ तक, इन चार 
धाराओं में दिया गया है। इनके अनुसार संघीय न्यायालय में एक 
प्रधान न्‍्यायाथ्रीश और इतने न्यायाधीश होंगे जितने सम्राट को आव- 
श्यक प्रतीत हों। किंतु जब तक संघीय व्यचस्थापक मंडल की दोनों 
सभाएं, वज़रिय गवर्नर जनरल के, सम्राट से न्यायाधीशों की संख्या 
बढ़ाने की प्रार्थना न करें तब तक न्यायाधीशों की संख्या ६ से अधिक 
ने होगी । प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीशों को नियुक्त करने का 
अधिकार सम्राट को दिया गया है । उन्हें स-कॉसिल सम्राट द्वारा मिधो- 
रिंत वेतन ओर भत्ता मिलता है ओर वह उनके कार्यकाल में घटाया 
नहीं जा सकता | अपना काम आरंभ करने के पृत्र प्रधान न्यायाधीश 
झोर ग्त्येक न्यायाधीश को राजभक्ति की शपथ३ खानी पढ़ती है । कोई 


(१) ब्रिटिश राष्ट्-समूह के स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश, ऑ्ॉस्ट्रेलिया में संघीय 
न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का श्रधिकार संघीय 
ध्यवस्थापक मंडरू को दिया गया हैं । भारतवर्ष के संघीय न्यायालय की 

* यह व्यवस्था कुछ श्रनोखी सी मालूम होती हूँ ! उसके श्रनुसार यह संभव 
हैँ कि संघीय न्‍्यायारूय के न्यायाधीशों को संख्या कभी भी छः से श्रधिक 
न हो । यदि संघीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाएं बज्जरिये गवर्नर 
जनरल सम्नाट से प्रार्थना न करें तो वंधानिक दृष्टि से सम्राट को न्याया- 
घीशों फी संख्या बढ़ाने का श्रधिकार न होगा । 
(२) प्रधान न्यायाधीश का वेतन ७,००० रुपये साछाना नियत किया गया है 
झौर प्रन्य न्‍्यायाघीयों का ५, ५०० रुपये सालाना ॥ 
प्रफ8 4077 0 0807 75 ४0 40707फ7798-- 
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( ३११ ) 


व्यक्ति ६५ वर॑स की अवस्था के पश्चात्‌ प्रधान न्यायाधीश अथवा 
न्यायाधीश के पद्‌ पर नहीं रह सकता । 

संघीय न्यायात्षय के न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश गवनेर 
जनरल के पास त्यागपत्र भेज कर अपने पद से अलग हो सकते हैं । 
प्रधान न्यायाधीश के त्यागपन्न देने पर गवनेर जनरल को स्थानापतन्नः 
प्रधान न्यायाधीश के नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है | दुव्यंव- 
हार और शारीरिक एवं मानसिक दुबेलता के कोरण सम्राट प्रधान 
न्यायाधीश अथवा किसी न्यायाधीश को ६४ बरस की अवस्था के पूर्व 
भी अपने पद से अलग कर सकते हैं| दुव्येबहार और शारीरिक एवं 
मानसिक दुर्बलता की जांच करने का अधिकार प्रिवी कोंसिल को दिया 
गया है । प्रिवी कोंसिल सम्राट के कहने पर इस विषय की जांच करेगी 
ओर सम्राट प्रिवी कौंसिल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे । 

संघोय न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं का 
होना आवश्यक हे-- 

(१) ब्रिटिश भारत या संघांतरित देशी रियासतों के हाई- 
कोर्टो* के पाँच साल के अनुभव के न्यायाधीश; 
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(१) श्रमरीका, श्रॉस्टेलिया श्रौर केनाडा में संघीय न्‍्यायारूय फे न्यायाधीशों 
को श्रधिक से श्रधिक अवस्था निर्धारित नहीं की गयी हूँ । वे श्रामरण 
नियुक्त किये जाते हूं, यदि वे श्रन्य श्रयोग्यताओं से मुक्त रहें । 

(२) देशी रियासतों की हाईकोर्टो' की व्याच्या शासन-विधान की २१७ धारा 
में की गयो है । वह धारा इस प्रकार हें-- 
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रथ ध््य ॥० ५ अल र व 
(२) इंयलेडया उत्तरी आयरलेडके इस वरस के अनुभव 
>> 5 चलताल 282! नंद ४ बह 
के हासरस्टर या इसा काल के अचुभव ऊ स्कावलेंड 
2 3० ए्लोओेटस 32 सदम्य 
का पकलदां आकर एडदाऋटनस के सबस्य: था 
5 ; 
> ) >> 5 चा्‌ ज््ज्ञी रियास्ों के 
(3 ) ह्िटिश सारतोद हह्काद या चइनक्ता सर्थाजउता ऋ 
नि क अा था दोतों को मिला ऋर उस चरस हे 
हाइकादड था दादा क्वा चिरछा ऋर इस वबरच कर 


अआअचुसत्र क उछाल | 


हे ० ८ ० 
डाक न्यायाधरक्ष क [कए उपयुक्त पहला चाग्यता से ऋचा फरार 
रिचितेंस कहां या य्या पता व्म्सरो हि कक 
का परिवतन नहीं किया सा हूं 5रतु इच्चरा आर दासन याब्यताडयं स॑ 


च््तृ 

प्वर आवरयक है। सिवक्ति के 

इस दरच कु स्थाद स पद्ह चरस का ऋचछुसच आवरयक हं | दियाक्त के 
ससय स्यायाथीश ऊ 2 साय व >> 

तय अ्रश्वानच्त च्यायाधाद का इयलहेड या उत्तरां ऋआयरलेड ऊा बे:रस्टर 





जे 


योग्यतावाले मिट के 
अआष्जताचात्ष दद्धाद न्यायाधदधाप्य का झसाअपदों च्टुाक्कक चअंचय ऋकरचस्टर 





४5 संदीय न न्यायालय लिन लिपल आअपना क्लास नि 

एडवाकट था चकास हादचा चाहिय। संशय न्यायालय अपना कान 
साधारणयदया भारत 2 का नननननन ग़नी 5 करया परत अनार 
ताधारखुदय रत्ततव का शाजवादोां, बचिछा सं ऋचया। परतु दवात 
च्यचायात्रादरा का गावदंर जनरस को अचुसति से अन्य स्थावा ् सां 
8. कि... री. बा विदोट संदीय 


न्यायाकूच के अधिवेशन ऋरने का अधिकार दिया गया है । उ॑ं 
स्यायाक्नय के आधवशनय ऋरतन का आधक्ार दिया गया हूं | सदांय 
* » ०८४ «नी 


स्यायूरूय का सारा कास क्ाज आअगरज्ा सापषा से हागा | 


आप 


की 6 ००. 
(. सच १८६३७ क्वा सारतदस का स्ाय न्यायाकूच स्थादतद 





शचअआक्सटू 
हो चचा है धान स्थाब्ावीश और केवल दो न्यायाः 
हुए चुका हू | इन ससय उससे पअधाद स्यायाधाश ऊंर ऋतचतल दा स्याय[- 


बचाना 


ह्लें। 
सघाय न्यायालय का आधेकार-क्षेत्र---उवाद्र न्यायारूच 
का अधिकार-क्षेत्र दो सारों सें त्िमक्त किया जा सकता हे--(१%) चोलिक 


६ 
। 


नशे 
कम 





न 


वक्तार-चेत्र ओर ( +) अपीला के छुनने का अवधिक्तार-कंत्र | 
८5 ८ ८ अधिकार हर च्दवा 7 विवरख >> 
सांलिक अधिक्तार-क्षत्र--पमातिक आधिकार-न्षत्र क्र 4६६४8 पाल 
[आाा के न लय सासक्ते संघ राज्य अल ४ 
शासद-नंवदधाद ऊा २०४ घारा स हइया राया हू) व्‌ सात जा सब्र राज्य 
या त्रिटिश सारतीय प्रांद था संघांदरित ही स्थिसतों के दीचसें छिसी 
या तत्राटश गारतांय प्रात या संवातदारत जअच्ता थानतद दाचस इस 
० ऑफ ज्ल्यार चा चली सात्रा की 
एसप्रश्नक सचध न हाय जन पर काइ काजू छा आधकार था इत्का चार 
३ कक बी 


निभर है. संघीय न्यायालय से हो आरमभस हांगे। परतठु हत्या रियासता स सचव 


३|/ 22 


पे ु सीमावद्ध डर 
रखने वाले, उस्क इस विषय के आधकार हऊुछ सोसावद्ध कर [हिय राय 
च् कह 

! संघीय न्यायालय छा इश्यी रियासतों से संबंध रखने वाले कल 


शि] 
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ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार दिया गया है जिनका संबंध 
शासन-विधान को धाराओं या स-क्रोंसिल सम्राट द्वारा जारी किये गये 
किसी ऑडेर की व्याख्या से होगा या देशी नरेशों के प्रवेश प्राथना-पत्र 
द्वारा प्रदान किये गये संघ-राज्य के शासन या नियम-निर्माण संबंधी 
अधिकारों से । ऐसे प्रश्न जिनके विषय में देशी रियासतों ने, इक़रारनामें 
के ज़रिये से संघीय व्यचस्थापक मंडल को नियस बनाने का अधिकार 
दिया है, ओर ऐसे नियसों के रियासतों में कायोन्वित होने से संबंध 
रखने वाले मामले भी संघीय न्यायालय में ही शुरू होंगे। संघ-राज्य 
स्थापित होने के पश्चात्‌ सम्राट के प्रतिनिधि की स्वीकृति से, यदि देशी 
रियासतें संघ राज्य या ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से कोई इक्करारनामा 
करेंगी, तो उस इक़रारनामें से संबंध रखने वाले सारे प्रश्न संधीय 
न्यायालय में आरंभ होंगे, मगर इस शर्त पर, कि इक़रारनामें में ही 
संघीय न्यायालय को ऐसा अधिकार दिया गया हो । इन विषयों के 
वे मामले, जिन पर विचार करने कां अधिकार संघीय न्यायालय को 
नहीं दिया गया है संघीय न्यायालय में दायर न किये जा सकेंगे । 
उपयुक्त मामलों पर संघीय न्यायालय को केवल ( )60]87860०7 
थेंपव877976 ) देने का अधिकार होगा । 


अपीलों के छुनने का अधिकार-द्षेत्र---संघीय न्यायालय 
को दो प्रकार की अपीलें सुनने का अधिकार दिया गया है-- 
(१) ब्रिटिश भारत के हाईकोर्टों के नियों की अपीलें 
सुनने का अधिकार । ओर 
(२ ) देशी रियासतों के हाईकोर्टो के निर्णेयों की अपीलें 
सुनने का अधिकार ! 
ब्रिटिश भारतीय हाईकोर्टों के ऐसे निर्णयों की अपीलें संघीय न्‍्याया- 
लय में की जा सकेंगी जिनका संबंध शासन-वरिधान की धाराओं या उसके 
लिए स-कोंसिल सम्राट द्वारा जारी किये गये किसी ऑडर की व्याख्या से 
हो और जिनके विपय में हाईकोर्ट यह सर्टीफाई करे कि उनका संबंध 
इस प्रकार के प्रश्नों से है । हाईकोर्टो का यह कतंव्य होगा कि वह प्रस्वेक 
विचाराधीन मामले के विपय में यह जांच करें कि उसका संबंध नये 
शासन-विधान की धाराओं या उसके लिए जारी किये गये स-कॉसिल 


( देश ) 


् नाल > औ%ओ हा] बज 


-:9 शत आंडर दि बथवचा नहों आर जला चाद 
सन्राट के किसी आंडर को ज्याल्या से है अथवा नहां, ओर इसके वाद 


० मम अपील ऋरने का प्रसाण-पत्र हें उससे प्रमाउ-पत्र 
अपन इलंद्राउुकल अपाल करत का प्रसायु-पत्र द । एस प्रमास-पत्र 


४ मिलने 2 परचात्‌ 25... सामकू 3 बादी 2 ओर प्तियादी कप शक र्ञ्राः ४ 

सत्तव के परचात्‌ कत्ा सामहक्ञ क बादा आर द्ातवादा दाना का आधकार 
होगा 3 हाइकोट बम 333 निर्णय न अपील रे संघीय न्यायालय ० 
हाथा कब हाइक्ाद क् चिणुयव का ऋअपाल सदथाय न्यायाक्ृय ने इन्स 


का शो 


आधार पर कर सह कि हाई इंकोर्ट “से गलंते निशान व्यिा रिडप या >> 
आधार पर कर क्षऊ ऊफकिदहाइक्राट ने सशक्त निरुंय हया हद या ऋिसों 

थार पर क चद्रि (पक कक प्रमाण नहीं व्यि नल अल मजे प्र 
अन्य आवार पर सा यदि उ असादटु-पत्र नह डिया चया हू. पर 
इस ते पर ८3. उसकी ८ अपीले कम विना ४ विश आज्ञा द्र्ची कीसिल ० पर 
इस जात पर कि उसका अपाल, वरना चिदज्ञत आज्ञा, शिवा कासल स हा 





र्ध्ः 
6४ 
+| 


[क न मी. बा की का को क] [2० लजु 
सकता हा । सथाय नन्‍्यायाहूय हा वश्ञप आज्ला स कसा अन्य नददाय 
पु कप ० 7 क ओ छल नह 
की सी अपील उस न्यायालय में की जा सकती ६॥। उपयक्त अक्तार क 
किसी सामले >> अपील सी चर आज्ञा हक अथवा विना ८ >> प चआाज्ञा टय 
किया सासल का अपात वक्ष ऊऋजक्ला स अथवा दिदा विशजद्ञष आशा न्त 
गीवे प्रिची न्ोसिल में न होंगी 
साध ग्रवा क्लासल कक्ष न द्ागा | 


8 सन >> अचसार ना संघीय व्यच्ापक्क >> लक कल आल 3. 
शासद-बचधान का २०६ धारा क अत्ुसार सं्धाय व्यवस्थापक्त सडल 

रे यह मिमी 20 धकार व्या ्ञस उ3 9 5 बह सर संचोध न्यायालय 02 4०02 
का यह आधिक्ार दिया यया हू कक च॒ह सवाय च्यायांरूुय का वियस 


द्वारा विवान॑ ० आप सामलों 23 अपीकले ००2 पवन 20. 5 क्का अत र प्रदान >> 
द्वारा द्वारा क्र चासतला क्वा अपाल चसुचनच का ऋधरकार अद्यंच कर 


पैलें हाईकोर्ट 43 पक कप ज उपयक्त प्रमाणपत्र के दिल कट सक्ुँगी पर इस जझ्ञत 
अंपाल हाइकांट क उपयुक्त प्रसार के दिना हा सका पर इस दातठ 


पर कि जिस सले ही अपील की ब्लड वह आरंस जे >चल लमे >> 
रक्त जिस सासल का अपातल का जाय बह आरस स कंस स के 


हक फप £< कप 59 रूपये कि दा 

००,००० रूपय आर अपोलस के संसंय केस स करन २४५.००० रुपय के 

0 न न्यायालय 5 प्र ञज्ञा से भी इस प्रकार को अमन 

हां। सर्वांय न्‍्यायाक्तय का वश्लप आज्लषा से सो इस अक्तार का अपाल 
5 >> २ >> के नियम चलाने के पश्चात 

उस न्यायालय स का जा सकया। इस पअक्कार के नियत चचाद के परतचाः 
25 शक “मम रिखयों 3225 अपौीते 5 2 विशेष आज्ञा का अथत्रा चिता ं 

हाइकार्टा क नणुया का अपात्त वस्त्र आज्ञा तू अथ सता विश्ञाप 

बिक. 6€ 


प्रिवी क्ॉसिल सें न की जा सकेगी । इस संबंध का कोई 
प्रस्ताव गवनेर जनरल की पूर्व अति के बिना, संडीच व्यवस्थापक्त 
संडल की किसी सभा में न पेश क्विया जायगा । 

शासन-विधान की २०७ घारा के अनुसार संघीय न्यायालय को 
देशी र्वासतों के हाईकोर्दों के निर्णयों की अपीलें सुतने का अधिकार 
दिया गया है। अपील केवल इस आधार पर की जा सक्रेंगी कि किसी 
ऐसे क्लादनी प्रश्न पर ग्रलत फेसला दिया गय है जिसका संचंध शासव- 
विधान की किसी घारा अथवा उसके लिए स-कहौंसिल सम्राद छारा जारी 
किये गये किसी ऑडर की व्याल्या से है। देशी ररेशों के प्रवेश-आथंना- 
पत्र छारा संघ राज्य को समर्पित किय्रे गये शासत एवं नियम-निर्माण 
संबंधी अधिकायों के मामलों की अपीलें या देशी नरेशों के ऐसे इक्तरार- 





( ३१४ ) 


नामों से संबंध रखने वाले मामलों की अपीलें जिनका संबंध संघीय 
नियमों को रियासतों में का्यान्वित करने से है, संघीय न्‍्यालयाय में 
होंगी। इस प्रकार की अपीलें दो तरह से हो सकेंगी-- 

( १ ) देशी रियासतों के हाईकोट स्वयं किसी मासले को संघीय 
न्यायालय में सलाह के लिए भेज सकेंगे। 

(२) संघीय न्यायालय खयं किसी ऐसे मामले को अपने सामने 
पेश करने की आज्ञा जारी कर सकेगा। 

यदि संघीय न्यायालय अपील सुनने के पश्चात्‌ किसी निर्णय में 
परिवतंन करने का निश्चय करेगा, तो वह उस परिवर्तन की सूचना उस 
न्यायालय को देगा जिसके निर्णय की अपील की गयी है, और वह न्याया- 
लय अपने निर्णय के स्थान पर संघीय न्यायालय के निर्णय को कार्योन्वित 
करेगा । यदि कोई मामला संघीय न्यायालय के विचाराधीन है, तो जब 
तक संघीय न्यायाज्ञय का निर्णय न हो जाय, तब तक नीचे के न्‍्यायात्य 
के निर्णय पर कोई कारवाई न की जायगी। संघ-राज्य के सिविल्ष ओर 
न्याय-विभाग के समस्त पदाधिकारी और कर्मचारी संघीय न्यायालय से 
सहयोग करेंगे । लोगों को बुलाने ओर काग्रज आदि तलवब कराने के 
संघीय न्यायालय के वे ही अधिकार हैं जो हाईकोर्टो के । 

शासन-विधान की २९१३ धारा के अचजुसार, संघीय न्यायालय को 
किसी क़ानूनी प्रश्न पर, निम्नलिखित परिस्थिति में गवरनेर जनरल को, 
परामर्श देने का अधिकार दिया गया हे-- 

यदि किसी समय गवनेर जनरल को यह प्रतीत हो कि कोई ऐसा 
कानूनी प्रश्न उपस्थित हो गया है या उपस्थित होने वाला है जो सावे- 
जनिक महत्व का है ओर जिस पर संघीय न्यायालय का परामर्श लेना 
आवश्यक है तो वे अपने विवेक के अनुसार उस प्रश्न को संघीय न्याया- 
लय के पास परामश के लिए भेज सकेंगे ओर संघीय न्यायालय जांच 
करने के पश्चात्‌ अपने मत की सूचना गवर्नर जनरल को देगा। इस 
प्रकार की सूचना गवर्नर जनरल को तभी भेजी जायगी जब उस मामले 
पर खुली अदालत में विचार हुआ हो ओर निर्णय वहु-संख्यक न्याया- 
धीशों का निर्णय हो । यदि कोई न्यायाधीश बहु-संख्यक निर्णय से 
सहमत नहीं हे तो वह विरोधात्मक मत प्रगट कर सकता है। संघीय 
न्यायालय के अन्य निणेय भी इसी प्रकार किये जाते हैं । 


( ३१६ ) 


प्रिदी कॉसिल का स्थान--नये शासन-विधान की २०८ 
धारा के अनुसार संघोय न्यायालय के निर्णयों की अपीलें प्रिवी कोंसिल 
होंगी। अपील करने के लिए यह आवश्यक है कि अपील वाले मामले 
का संबंध या तो नये शासन-विधान को किसी धारा या उसके लिए 
स-कोसिल सम्राट द्वारा जारी किय गय किसी ऑडर की व्याख्या से हो, 
या देशो नरशों के प्रवेश-प्राथना-पत्र द्वारा संघ राज्य को समर्पित किये 
गये शासन या नियम-निर्माण संबंधी अधिकार से हो, या नरेशों द्वारा 
किये गये ऐसे इक़रारनामों से हो जिनका संबंध संघीय नियमों को 
रियासतों में कायो।न््रत करने से है। संघीय न्यायालय के निर्णयों की 
अपीलें प्रिवी कोंसिल में या तो संघीय न्यायालय की आज्ञा से होंगी या 
स-कोंसिल सम्राट की आज्ञा से । 


संघीय न्यायालय पर दृष्टिपातू--भारतीय संघ राज्य 
संसार का एक अपूर्वे संघ राज्य है। उसके व्यवस्थापक मंडल से संबंध 
रखने वाली विचित्र बातों का विवरण पहले लिखा जा चुका है। यहां 
पर हम भारतवर्प के संघीय न्यायालय की कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश 
डालेंगे जा संसार के अधिकांश संघन-राज्यों में नहीं पायी जातीं । 


भारतवप के संघीय न्यायालय की पहली असाधारण वात यह ह 
कि उसके न्यायाधीशों की संख्या सम्राट की इच्छा पर छाड़ दी गयी ह। 
पर शासन-विधान में स्पष्ट रूप से यह भी लिख दिया गया हे कि न्याया- 
धीशों की संख्या छः से अधिक तभी की जायगी जब संघीय व्यव- 
स्थापक मंडल की दोनों सभाएँ वज़रिये गवर्नर जनरल के, सम्राट स 
खधिक न्यायाधीशों के नियुक्त करने की प्रार्थना करें । इस व्यवस्था क 
कारण संघीय न्यायालय के काम में अड़चन पड़ने की आशंका हैं. | यदि 
संघीय व्यवस्थापक मंडल कभी अड़ंगा-नीति का सहारा पकड़ आर 
शासन-विधान को असफल करने पर उद्यत हो जाय, तो इस बात का 
स्वाशंका है कि व्यवस्थापक मंडल की एक सभा अथवा दाना सभाए: 
संघीय न्यायालय के काम बढ़ने पर भी, सम्राट से नन्‍्यायाघांशां के 
बढ़ान की पग्राथना न करें । ऐसी परिस्थिति में संवीय न्यायालय 
का काम सुगमता से चलाने के लिए, सम्राट न्यायाबांशा का 
बढ़ावेंगे अथवा नहीं ओर यदि चढ़ावेंग ता केंसे--इन वाता के कारण 
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( ३१७ ) 


वैधानिक संकट उपस्थित होने की आशंका है । साथ ही न्यायाधीशों 
के बढ़ाने की व्यवस्था भी दोषपूर्ण है | अधिक अच्छा होता यदि न्याया- 
धीशों के बढ़ाने का अधिकार, सम्राट की अनुमते से संघीय उ्यव- 
स्थापक मंडल को प्रदान किया जाता । केताडा, ऑस्ट्रेलिया, और 
अमरीका में न्यायाधीशों के बढ़ाने का अधिकार वहाँ के व्यवस्थापक 
मंडलों को ही दिया गया है। केनाडा ओर ऑस्ट्रेलिया के न्‍्याया- 
धीशों को वहाँ के गवनेर जनरल ओर अमरीका के न्यायाधीशों को 
वहाँ के राष्ट्रपति सेनेट की अनुमति से, नियुक्त करते हैं । 

संघीय न्यायालय की दूसरी असाधारण वात है त्याग-पत्र देने की 
व्यवस्था । नियुक्त करने का अधिकार सम्राट को दिया गया है, पर त्याग- 
पत्र खीकार करने का अधिकार गवरनेर जनरल को | यह व्यवस्था शायद 
इस लिए की गयी हे कि किसी पद्‌ के खाली होने पर संघीय न्यायालय 
के काम में अनावश्यक रुकावट न पड़े। न्यायाधीशों को वरखास्त करने 
का अधिकार सम्राट को दिया गया है । वे इस प्रकार की कारवाई, प्रिवी 
कोसिल की रिपोर्ट के आधार पर करेंगे। अन्य संघ राज्यों की व्यवस्था 
इस प्रकार की नहीं है। वहाँ के न्यायाधीश साधारणुतः व्यवस्थापक 
मंडल की दोनों सभाओं की प्रार्थना पर सर्वोच्च शासक द्वारा निकाले जाते 
है। ब्रिटिश राष्ट्रससमूह के स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में भी न्‍्यायाथीशों के 
बरखास्त करने में प्रिवी कोंसिल ओर सम्राट का बिल्कुल हाथ नहीं है। 
अमरीका के संघीय न्यायालय के न्यायाधीश केवल इंपीचमेंट ' के द्वारा 
अपने स्थान से अज्ञग किये जा सकते हैं । 


.. संघीय न्यायालय की तीसरी असाधारण बात हे, न्यायाधीशों की 
योग्यताएं ओर उनके अवकाश ग्रहण करने की व्यवस्था । केनाडा और 
दक्षिणी अफ्रीका के शासन-विधानों में न्यायाधीशों की योग्यताओं का 
उल्लेख नहों है। अमरीका की भी ऐसी ही परिस्थिति है। इन सब देशों 
के न्यायाधीश अपने जीवन काल के लिए नियुक्त किये जाते हैं ओर जब 
तक दुव्यबहार न करें वे अपने पद से हटाये नहीं जा सकते। भारतवर्प 
में ६४ व की अवस्था के पश्चात्‌ कोई व्यक्ति प्रधान न्‍्यायाधीश अथवा 


( १ ) इंपीचर्मट की प्रया के प्रनुसार छोटी सभा दोषपारोपण फरतो हूं श्रौर बड़ो 
सभा मामले को सुनकर निर्णय देती है । 


( डेश्ड ) 
न्यायाधीश नहीं रह सकता । इन दोनों बातों में भारतवर्ष के संधीय 
न्यायालय की व्यवस्था अन्य देशों की अपेज्ञा श्रेष्टर जान पड़ती है । 


संघीय न्यायालय की चोथी असाधारण वात है न्यायालय का 
कार्यक्षेत्र । घासन-विधान के अलुसार संघीय न्यायालय को शासन- 
विधान की धाराओं ओर उनके लिए जारी किये गये स-कोसिल सम्राट के 
आडंरों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया हे । प्रायः पत्येक संघ 
राज्य में संघीय न्यायालय को यह अधिकार दिया जाता है । संघ राज्यों 
में शासन-विधान की प्रभृता होती है. ओर संघीय न्यायालय शासन- 
विधान की व्याख्या एवं रक्षा करता हे। साथ ही भारतवर्ष का संघीय 
न्यायालय देशी नरेशों के प्रवेश-प्राथना-पत्र द्वारा संघ राज्य को दिय गय 
शासन एवं नियस-नि्माण संबंधी अधिकारों के मामलों या देशी नरस्यों 
के इकरारनामों से संबंध रखने वाले ऐसे मामलों का निर्णब करेया 
जिनका संवंध संघीय नियमों को रियासतों में क्ायोन्वित करने से है। इस 
अधिकार के कारण संधीय न्यायालय संघोंच व्यवस्थापक मंडल द्वारा 
बनाये गये नियमों का निरीक्षण करेगा ओर यह वतलावेगा कि अमुक 
नियम दिधानयुक्त है अथवा नहीं। अमरीका के संघीय न्यायालय करे 
इस प्रकार के अधिकार वास्तविक अधिकार हैं। संघीय न्यायालय 
गवर्नर जनरल के एक्टों और उनके द्वारा जारी की गयी आर्डी नेंसों के 
विधानयुक्त होने की परीक्षा कर सक्षेया अथवा नहीं, वह वात शासन- 
विधान के कायोन्वित रूप से ही प्रगट हो सकेगी । 


संघीय न्यायालय की पाँचवीं असाधारण वात है प्रिवी कासिल का 
स्थान | अमरीका, स्विटज़रलेंड आदि संघ राज्यों के साय न्यायालय 
ही अंतिम एवं स्ंसान्य निरणुय देते है. । तिटिश रा्र-समृह के स्वराज्य- 
प्राप्त उपनिवशों में प्रिची कॉसिल को अपीले सुनने का आवकार था 
पर यह अधिकार उपनिवेशों ओर साठ्ठेश की समानता के कारण 
ऋमशः लुप्र हाता जाता है | भारतवचप के संधीय न्यायालय के निया 
का अपाल [गप्रवां काॉसिल से हांगो आर [प्रवा कासिल का चद्द ध्रावकार 
केवल क़ानूनो अधिकार नहीं, बल्कि वास्तविक अधिकार हांगा । 


हाईकोटे 


ब्रिटिश सारतीय हाईकोटे--संघीय न्यायालय समस्त 
भारतवर्ष का न्यायालय है। इसके अतिरिक्त भारतथषे में कई प्रांतीय 
न्यायालय भी हैं। वे आवश्यक्रतानुकूल समय समय पर स्थापित किये 
गये हैं । कलकत्ता, बंबई ओर मद्रास के हाईकोट सन्‌ १८६२ सें स्थापित 

हुए थे, इलाहाबाद का सन्‌ १८द६ में, लाहोर ओर पटना के सन्‌ १७१९ 

में आर नागपूर का सन्‌ १६३६ में । इनके अतिरिक्त कुछ आर भी न्याया- 

लय हैं जिनका नाम तो हाईकोर्ट नहीं हे पर जिन्हें हाईकोर्ट का सम्मान 
ओर अधिकार प्राप्त हैं, जैसे अवध का चीफ़ कोट, और पश्चिमोत्तर प्रदेश 
ओर सिंध के जुडीशियल कमिश्नर के कोट । नये शासन-विधान के पूर्व 
उपयुक्त न्यायालय अपने अपने प्रांतों के सर्वोच्च न्यायालय थे ओर 
उनके निणुयों की अपीलें प्रिवी कोंसिल में होती थीं । 

हाईकोर्टों का संबंध संघीय गवर्मेट से हो अथवा प्रांतीय, इस 
विषय में गोलमेज़ परिषदों में विभिन्न लोगों ने अपने विचार भिन्न भिन्न 
पक्त की ओर प्रगट किये थे। कुछ लोगों की सम्मति थी कि भारत- 
वर्ष के सव न्यायालय संघ-सरकार के अधीन हों ओर कुछ की सम्मति 
थी कि हाईकोर्ट प्रांतीय सरकार के अधीन रहें। प्रांतीय संबंध की 
निम्नलिखित दलीलें उल्लेखनीय हैं--- 

(१) संघ-सरकार को स्थानीय परिस्थिति का समुचित ज्ञान न होगा। 

(२) अवध का चीफ़ कोर्ट अपने अधीन न्यायालयों के कार्यालय के 
कर्मचारियों को दंड दे सकता है। यदि यह न्यायालय संघ-सरकार 
के अधीन किया जायगा तो संभव हे कि प्रांतीय सरकार, संघ- 
सरकार को इस अधिकार पर अमल न करने दे | 

(३) नये शासन-विधान के अनुसार प्रांतीय स्वराज्य की व्यवस्था की 
गयी है। न्याय में भी प्रांताय खराज्य होना चाहिये। 

(४) यदि हाईकोट संघ-सरकार के अधीन की जायेगी तो उनका खर्च 
संघ-सरकार को वरदाश्त करना पड़ेगा। 
इन दुल्लीलों के कारण हाईकोर्टों के संबंध में सन १९१८ के 





_ अर 
१) 
हा हा (र्‌ 4 4 प्रा $ हे 
67 हु है है हिंद 
2 ० किए अं  हिहि हि 8 
6 ए चर नि हा । मा ए |: हि 
पर रे १ 5 ५० ०७. [५ ७० (| धूप त 9) रे ॥ है? है 
की (प्‌ कक 7० /[0 रा ण' 99 जा 0 मत इन « ४ हि, वि ४ ॥ + ।७ 
>> /++ |: 44 जद # 5 ॥॥० पी पी | लि * भाप 2. ५5 
7 का ८6 कक 7 हि! है के ता न६ 
के हर ॥१३ $ जी के जा की रु ् है ] के | ,॥४ हे 
7 / _ ४(/ हक 7 5 पा ( िः ए् कि [ः 4 [5 ४ पा रु ५२ हे | पा 
घ बच 77 ० ५० 6 5 ५7 0८ (५0 7.7" | था का पड |, ४ 
७ ४ए ५७5 (६४ छ |: रण >> है. ि १ | + ्ः [रि 0 5 इक (ि “तक मी, 
हि 4 / 7 5 १ (रशें ता शशि ४ [| ) ॥7 ४ ०६5 [ए व ७ ॥ र नी । 
४५5 5, कि | 0... «५८ (60 ४ 7 ५-० |४ ॥४ 9 ५) ५ 0 हे पी 
। 4५ 4७४ हा ३ 2200 < कफ ला 6 द । क+ 6 | 0 ्ा के हे ह ष् मी (२ ५४४७ कक 
# ॥ए ०ै।॥7 ॥0" )॥७ - [८ ७४ कक (६ ७ ४० ४ 407 कं, 6, ्। पर फि' ५. (६ +|६१ 
ना 4॥७४ पु पा ॥९ "व िप] हे ) (९! गे / () # (पाई ्ष्ण (१4 जा 7५ छि | शा ५5 ( / ३ 4 ४ पे हि ; | ५ फ्र की पा 
तट नि ॥४/ पबः एप धर तो ८2 ०7 || ॥5 हा £ आओ रा अ ८, 5 दि हे |: हा ही , 
हु गा । | ) है ! 0० आई & ७ हट पी रद: को ि२ ति 6 (न! पी 
गत है दि , ८ 8] ध्ट ५9 ६ बज है हो ४३ ४ ५८ दा [हे |] हे 7 3, 5 की 
(७ रफि | णट हु] फ (३ से (, हर 2 "' ए न्क है (.॥ प्र ।[१ ८७ | 84 ।04 पृ (5 न: 
0) ( ५9 ! अि (6 हे प्‌ ८ | ॥6 ( (४ ज््क 4 7; ्् जा का, | 0! हि ध्पड ई हे ५ पे 
एः (न | 8 < कह हा | ि (कि ५ १ (९४ ५ 7८ प्र ् (कि ४ 7 $; / ५ न॑|आ कि का 
» हि ५0 [2 ०४५ ०९ .., (४  -++ 5 पए ४ण्ओहं प पट ६ ५ पा शिएह 
जा | # & 4ए ए | ८ 7 की । हए हल लए ++ गए हुए के है हर * ५... 
0: 0* (7 >! [९४ ( ७ (ड ॥ः -; (2 ५-० | 2 हमर (ि की ४ (३ ४ है पा 
नंद: ए ५5 (८ कह 4 9 6 2 (४' ८, पाप | : ्र्ि १60 (20 0 [डर है (7 ए' 7 कक 
5 7 ४ हि. ७0 7 (्‌ पट ६ १2. ५० प्र पर | 5 कट छ 7 ५ 
फफिे के प् ठ् पट पा फि (एि की ४ ० (0 | (९ , त: 0 कह 2 
॥/ (0 6 प्र रे ४७१ हर 7 आओ हर लक ५७... ढक 7 ए 932, |: (७ (हा पृछ 
द (0 7 (९ ४ ही ५ एन ऐ 4०४ 0. ०, ता हु कि 
हि 3 "आम 44 हक पं म 0,0 ह 68 पर छिर , पाप 
रे प्र तट रिं रह की ८75 07 दब 69 (॥0 पर एक १, [7 ७ ह 
३ ५ / [2 6 ता /&/ | ए ( (८ 7 र्टि्‌ «ै. 677 + हि ए_ ह छ& 7 पौए (08 
प प्र प्र हि (ण ४४ (०, ८४ पा है फैल फिं पर कि हि 7 ४ ४ ७ -... (0५ श्र (4 
जा जि (प्‌ 7 | 2 ] 0० ४ तर व॑ंड ए १ हे! 28 7, ११, | ४ 
0 ४. +८ | £. [४ 0 -_.. ८४ (/ ए पुर ४” ०४ । ४ 77 |? कि 6 (पि ॥९/ ७ ४! ६ |”? |: 4१)< 
| 9, | पा ४ |: ७॥/... फन्‍ा. े 7 ने ; 7 शिव ५ (7 (0 अल ॥ दर | | ४! 
भू 5 ॥ ४ 7 ७ » पट एक्ट (९ ५७ गज ॥02/ 5. न्‍7 ६ति | 4५8, 2 ॥४८ धर & थे 
री 5 हुए रट्टि 25. कि है मिड ४0 ह. पठ 0 एन वह ठ 705 7 ५ |) हि (6 ५८ ः 
डे छा दल 3 । 4 ता पा के 4] कं है 5 ता 4 ञ् ः ५3 (ड़ लि पा पड ॥5 जे प्र छा 
5 ता 7 [(१॥ ५ है | (७' ॥ न 7] ४ 0? हि 0 0 अल हज कि 28 १: है पा आपस ५६ (ए 
ते ० (४ रण ल् १ के 5, £ | / ह ५४ 
9 प्र १4 ६.# है १९४ 6] व 8 ः [| फः हो अं, प् ५ एप 9 (५ १ 5 ! 2 जप तं ; (ः 
कलर ; ५ ॥९ १ [ए | जे हि /४ न्‍ हक के श्र मी 5० हक: 
हे की हक 402 /आ 3 200 22%: टिक लिपए पे 
॥ ॥ ;४ ४ 5 7 | ([ए 7 
332८ री बा की शिडाता ह। ४ रॉ हि हे के पता 
2 ह # ही ह है 9 


( ३२१ ) 


रह चुके हों। इस प्रकार नये शासन-विधान में, भारतीय मांग के 
अनुसार सिविल सर्विस के सदस्यों का न्यायाधीश के पद पर नियुक्त 
किया जाना तो बंद नहीं किया गया हे उल्टे उनको प्रधान न्याया- 
घीश के पद पर भी नियुक्त किये जाने का अधिकार मिल गया है । 

(४) नये शासन-विधान के पूर्व न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, भत्ता आदि 
के निधोरित करने का अधिकार स-कोंसिल भारत-संत्री को था। 
नये शासन-विधान के अनुसार न्यायाधीशों के बेतन, भत्ते, पेंशन 
आदि को स-कौंसिल सम्राट निश्चित करते हैं । 

(५) नये शासन-विधान के पूर्व कलकत्ते के हाईकोर्ट का संबंध प्रधान- 
तया भारत-सरकार से था। उसके न्यायाधीश स-कोंसिल गवनर 
जनरल के पास त्यागपत्र भेजते थे, बंगाल के गवर्नर के पास नहीं । 
अतिरिक्त न्यायाधीशों के भी नियुक्त करने का अधिकार स-कोंसिल 
गवर्नर जनरल को था। नये शासन-विधान के द्वारा यह व्यवस्था 
समाप्त हो गयी है । अब कलकत्ते के हाईकोर्ट का वंगाल-सरकार से 
वही संबंध है, जो अन्य हाईकोर्टों का अपनी प्रांतीय सरकारों से है। 

(६) नये शासन-विधान के पूव हाईकोर्टो के निशुयों की अपीलें सीधे 
प्रिवी कौंसिल में होती थीं। अब उनकी कुछ अपीलें संघीय न्‍्याया- 
लय में होंगी, ओर अन्य अपीलें भी, यदि संघीय व्यवस्थापक- 
मंडल, संघीय न्यायालय के अपील संबंधी अधिकार बढ़ाने का 
प्रस्ताव पास करे । 


हाईकोर्टों का संगठन--सन्‌ १६३४ के पहले ब्रिटिश भार- 
तीय हाईकोर्टों के संगठन ओर अधिकार के विपय में, ब्रिटिश पाले मेंट 
ने सन श्य६९, श्य६८ ओर २१७११ के हाईकोर्ट्स एक्ट पास किये 
थे। नये शासन-विधान की २१७ धारा से लेकर २३१ धारा तक का 
संबंध हाईकोर्टों के संगठन ओर अधिकारों से है। २२० धारा के 
अनुसार प्रत्येक हाईकोर्ट में प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त इतने न्याया- 
धीश होंगे जितने को सम्राट नियुक्त करें, पर अतिरिक्त न्यायाधीशों के 
सहित किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या स-कॉसिल सम्राट 
द्वारा निधोरित संख्या से अधिक न होगी। न्यायाधीशों के नियुक्त करने 
का अधिकार सम्राट को दिया गया है ओर ६० वरस की अवस्था प्राप्त 
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करने पर प्रत्वक न्यायाधीश के अवकाश अहण करने की व्यवस्था की 
गयी है। गवर्नर के पास त्यागपत्र भेज ऋर भी कोई न्यायाधीश अपने 
पद से अलग हो सकता है । सम्राट किसी न्यायाधीश को ६० वरस की 
अवस्था के पूरे भी दुराचरण ओर शारीरिक एवं सानसिक दवंलता के 
लिए अलग कर सकते हें । दुराचरण ओर शारीरिक एवं मानसिक 
दुर्बलता की जाँच करने का अधिकार ग्रिवी क्रॉसिल को दिया गया हे | 
प्रिदी कोसिल सम्राट के कहने पर इस चिपय की जाँच करेगी ओर सम्राट 
ग्रिवी कोसिल की रिपोर्ट के आधार पर कारवाई करेंगे। हाईकोर्ट के 
न्यायाधीशों सें निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक हे. 


(अ) इंगलेड या उत्तरी आयरलड के दस वरस के अनुभव के बेरि- 
स्टर या इसी काल के अनुभव के स्कॉटलेड की फेकल्टी आफ एडवो- 
केट्स के सदस्य । 

(व) दस बरस के अनुभव के भारतीय सिविल सर्चिस के सदस्य 
जो कम से कम तीन चरस तक ज़िला जज या कम से कस पाँच वरस 
तक जज खफ़ीफ़ा के पद पर रहे हों। था 

(स) हाईकोर्ट या दूसरे न्‍्यायात्रयों के दस वरस के अनुभवी 
वकील ! 

प्रधान न्यायाधीश के लिए उपयुक्त पहली ओर तीसरी योग्यताएं थे 
ही हैं जो न्यायाधीशों के लिए। पर दूसरी योग्यता वाले वे ही ध्यक्ति 
प्रधान स्थायाधीश बनाये जा सकते हैं जा तीन वरस तक हाइकोट के 
न्यायाधीश रह चुके हों। अपना कास आरंभ करने के पूर्व अत्यंक न्‍्याया- 

शको राजभक्ति की शपथ खानी पड़ती है । न्वायाधीशों के वेतन, 
पेंशन, भत्ता, छूट्टी आदि को स-कोंसिल सम्राट निश्चित करते हैं ओर 
न्यायाधीशों के कार्यकाल में थे इस अकार नहीं वदले जा सकते जिससे 
उनको हानि पहुँचे। स्थानापन्न न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश ओर 
काम अधिक होने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों को गवनर अनरल अपने 
विवेक के अनुसार नियुक्त करते हैं । अतिरिक्त न्‍्यायावीश केवल दो वरस 
के लए नयक्त क्रय जात ह | 


+ 6 


शासन-विधान की २२८ धारा के अनुसार सम्राट किसी प्रांत अथवा 
उसके एक भाग के लिए नया हाईकोर्ट स्थापित कर सकते हैं, या ऐसे प्रदेशा 
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के मौजूदा हाईकोर्टों को नये सिरे से संगठित कर सकते हैं ओर यदि 
किसी प्रांत में दो हाईकोर्ट हों तों उनको मिला कर एक ही हाईकोर्ट स्था- 
पित कर सकते हैं, पर इस शर्ते पर कि प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल अथवा 
जिन प्रांतों में उयवस्थापक मंडल नहीं हैं वहां की असेंवली, प्रांतीय गव- 
नर के पास इस आशय का आवेदन-पन्न सम्राट की सेवा में उपस्थित 
करने के लिए भेजें। यदि सम्राट मोजूदा हाईकोर्टो के पुनसंगठन करने 
अथवा दो हाईकोर्टों को मिज्ञाकर एक हाईकोर्ट स्थापित करने की आज्ञा 
निकालेंगे, तो उसी आज्ञा में न्यायालयों के न्यायाधीशों, पदाधिकारियों 
ओर नोकरों के लिए ऐसी व्यवस्था की जायगी जिससे जब तक परिवर्तन 
अथवा पुनर्संगठन न हो जाय, वे पुराने न्यायालयों का काम करने के 
लिए अपने पद पर बने रहें । इसी आज्ञा में सम्राट, परिंवर्तत अथवा 
पुनसंगठन संबंधी कोई अन्य व्यवस्था भी, जो उन्हें आवश्यक प्रतीत हो, 
शामिल कर सकेंगे। स-कौसिल सम्राट किसी हाईकोर्ट का अधिकार- 
क्षेत्र प्रांत के बाहर किसी त्रिटिश भारतीय प्रदेश में बढ़ा सकते हैं, यदि 
उन्हें यह विश्वास हो जाय कि जन प्रदेशों की सरकारों ने इस आशय 
का आपसी सममोता कर लिया है । 


हाईकोर्टों के अधिकार--कलकत्ता, वंवई और मद्रास के 
हाईकोर्टों में कुछ मुकदमे आरंभ हो सकते हैं। पर साधारणतया हाई- 
कोर्टो में अपीलें ही सुनी जाती हैं। ये अपीलें फोजदारी ओर दीवानो 
दोनों प्रकार के मुक़दमों की होती हैं। हाईकोर्टों के निर्णय के प्रतिकूल 
संघीय न्यायालय और प्रिवी कोंसिल में अपील की जा सकती है! 
आजकल किसी दीवानी मुक़दमें की अपील प्रिवी कोंसिल में तव तक 
नहीं हो सकती जब तक वह १०,००० रुपये से अधिक का न हो । संघीय 
व्यवस्थापक मंडल प्रस्ताव पास करके संघीय न्यायालय का अपील संवंधी 
अधिकार-न्षेत्र बढ़ा सकता है। 


अपील सुनने ओर मुक़दसों का निर्णय करने के अलावा हाईकोर्ट 
के कई निरीक्षण-संबंधी अधिकार हैं। इनका विवरण शासन-विधान की 
२०४ ओर २०५ धाराओं में दिया गया है। २२४ धारा के अनुसार 
अत्येक हाईकोर्ट के अपने अधीन न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित 
निरीक्षण के अधिकार हैं-- 
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( ३९४ ) 


योग्यताओं का डल्लेख है । व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार गवर्नरों को 
जिला जजों के नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके पूर्चे 
कि गवर्नर से किसी व्यक्ति के ज़िला जज नियुक्त करने की सिफ़ारिश 
की जाय, हाईकोर्ट का परामर्श लेना आवश्यक हे । सम्राट के नोकरों को 
छोड़ कर अन्य मनुष्य जिला जज के पद्‌ पर तभी नियुक्त किये जा सकते 
हैं जब वे पाँच बरस के अलुभवी वैरिस्टर, या स्कॉटलैंड की फैकल्टी ऑफ 
एडवोकेट्स के सदस्य या भारतीय वकील हों ओर हाईकोट्ट उनकी 
सिफ़ारिश करे। 


अन्य अदालतें--जिले के जज की अदालत को छोड़ कर प्रत्येक 


ज़िले में फ़ोजदारी ओर दीवानी की कई अन्य अदालतें होती हैं। दीवानी 
अदालतों में सब-जज और मुंसिफ की अदालतें उल्लेखनीय हैं. ओर 
फौजदारी अदालतों में प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय श्रेणी के मेजिस्ट्रेटों 
की अद्लतें | प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय श्रेणी के मेजिस्ट्रेट कऋ्रशः दो 
बरस, छः महीने ओर एक महीने की सज़ा ओर १,०००, २००,ओऔर ४५० 
रुपये जुमाने का हुक्म दे सकते है. । इनके अतिरिक्त प्रत्यक जिले में कुछ 
आऑनरेरी मेजिस्ट्रेट होते हैं जो विना वेतन के मुक़दमें किया करते हें । 
आऑनरेरी मेजिस्ट्रेंट उपयुक्त तीनों श्रेणियों के होते हैं । छावनी के मामलों 
को तय करने के लिए, छावनी ( 0७700777076 ) सेजिस्ट्रेट होते है । 


शासन-विधान की २५४ धारा में ज़िल्ञा जज के नीचे वाले दीवानी के 
न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख है । प्रांतीय पव्लिक सर्विस कमी- 
शन ओर प्रांतीय हाईकोट के परामर्श से, प्रांतीय गवर्नर इन न्यायाधीशों 
की योग्यता संबंधी नियम बनावेंगे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति, तरक्की 
छुट्टी आदि हाइकाट के अधीन रखी गयी है । 


सम्राट के विदेष अधिकार---नये शासन-विधान की २८४५ 
धारा सें न्यायालयों के निर्णय संबंधी, सम्राट के विशेष अधिकारों का 


एाट्इशंणा 4)8किल जपवहुए! व्रालपवेल 3)70्ागं 756 गत हुए, 
चेंणीा। 5 छा 7्रतए९, 3ह्हांडा5 ॥56 गेपत 7०, एचआंल खेप्तहर ता 
8 शिए्शी] एशपहट5 0०706, एफाल िल्जतिलारए अम्टरांडए80९०, 8ए७४चंगा5़ 
चातवेहुए, मैवेता(वणाओं इिल्‍घ्यांणाह गफतहर गाते $चचांड960 ४९३5१॥0०75 


। “के अक, 


गेंए0१86९ 






























































रट्यन मिन्क पान लस्ज55 पर श् +5 कर 
इच्लस हे य न-विधान की छिसी घारा के ऋ 5 
इत्ज़स हू । उच दशासवनंवधान का झा घारा के अदुसार सम्राद क 
री ली हे न जि इक ही जो ञ्छ नी का 
च्स आर बल मन 5 ज्िसिझ वे क्षिसी 
इस अआऋधकार से किसी द्क्चकार का कसा न हागा हिसझक चकारणया व कसा 
पु जज रे ७ च्क 
स्द््जा साफझू ने अिलकलनन बल क्या अंक 28. 
जा क्षा साहू कर सकते हैं या इसको घटा सकते हैं या 
चल देव चआज कर चसकत हू था इचका बद्य सकते हू था इसका स्थागत 
करा जि बोल रा रह जब रन री 
रा सकते हे । यदि को कछ्आा र्जजल 
करा सकत #&। याद सन्नाट गवनर जनरत् को उपयुक्त आंधिकार प्रद्मन 
लू न कप >> न ८ १ आर पु 
करें ता वे भो इन अधिकारों का ्ट अतिरिक्त 
दे पा ने हवा नुच ऋआधकारा का उपयाश कर सक्त ह । इसके आतारक्त 
05 मद «मा विकओ ष्न्प ० ४ बट ० 5 कद स् 
यदि किसी प्रांत में किसी अभियत्त छो प्राण-जंड मिले. दो 
१| | भ्् व चअय न 5 २4५५ पर“ +3९8“| प्स् ॥*5554 र इजक्तर जुचरबरता: 
त् के ब् 
इसको. प्रांतीय सवराज्य के प्च सन्‍्कोंति अमल 
डदद।, दाताच स्राज्य क पृत्र सन्काउल चचदर जनरल कू आंधकारा 
क्र 
् < 








के ऋचुचार, साक, स्थाधतद आर न ऋर सकत हें | 
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द न 
डा. काका 


ग <+ कर 
समारताय कासस--त्तायाहुया कू उपटुक्त सगथन आर अधि- 
हू  [ धर 
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नी ् ७ बे ] 
डर अं शारदा नलओ+ 235 पद्याद ता अजए डा दे प्र क्लि शारसायथ 
कार के दिचरचणु क्ू पद्यात बह उसलादा आनब्यकू हूं कर सासताय 
ी /ी जन > ० कल कर ् ् 
न्यायाक्षय किन नियमों के अनसार अपने रि्य इन हैं। उच के दा 
स्थायाक्तय किन दिचसा के अचुसार अपने छतठुय इन हू । दद्ा के दि 
८4035 ] दो ८: 5 


समदझाय हिंद 


प्ररुचषय जल जतनचचलुर ह्दू आर 


र सुसल्सानद हू विस 


सनचल्साद हू | इउदक अलग झलत नियन 
खि्ज्री 
हे 





न्न बे का न जय ७ # की * ब्_ 
>> खातण5ा इनका इ्ड प्राय ्म्पाक््ति 5 जद द्य्‌ ल््च्चज्ड 5 ड्यिा कऋंपलों कला चाप 
हूं आर इनका सह्खराय उन्पात्त हू । ऊुद्र इस्द इाइ्या कपदा का दाद 
4 रू 
| बु न... #- कक क्र ः. ब्ज््डे 
आरंस हआ. चहत से नथे सिच्वम बने ऊारण हिंदओं आर 
ऋारस हुझ. चहत स चंच वबचिचनस तवंच पदक झारनत पहुदुओ। कवर. 
ञ् के ्ः् 
० रा प जाली" के कै जे ।००मीवयी 
पे 


झुसल्नानों के पुराने दिच्रमों में काफी रदाइइल हा गया ! न्यायालयों क 

















निशयों ० 22 2 परंपरा रा लक ण्सा रे रियास से हुआ । ऋतएच सन ४८३८ 
नेसया का परपरा का मां एसा हा पारणान हुआ । ऋततपत्र सन शरद 
० कक 2 2. अ हे ०“ लॉ ध्थ दाद सिदय्स् ह्द्या जे 
म॑ लाई सकास की अध्यक्षता स एक ला कनादान चदुक्त हुआ। इसझ 
आज लक अानमके प्रकार द्क कर्मी अल मिलमक कार्य सन 7८०५6 में सिविल ४ 
आर इस प्रकार के अन्य कतर्ाद्ाता कु कारण सन २८४६ से सात्रर 
>> 
न्त्ज्नी ड़ न ० न्‍ 
प्रासाइ्यर काइड, सन ४८5५ ने किननल प्रास्ताह्युर कांड, आर सदा 
४८६० से पीनल कोड पास हय । आजकल प्रायः इ्न्ह्रों आदी ऊे ऋाट- 
४८८८२ से पानक्त काड पास हय | आजकल आया इन्तदा काइ के ऋछ 
ल्‍ ४ ६. न ज ह 
5 ०. ५5 > ८: ० 
सार कलन-.32अनका-ननीनीलिलाओओाक, अनाथ रूगाय कया जाता निल्‍नाओ प्णाण ख्ट्र्ल्घा इच्दरांधक। नमन च्य्ा न््द्य 
सार झुक्कदना का निझय कया जाता हू । हुदुच, उच्दसाथक्ानर <!५ 5 
कु] ब्रा के 
्् पड रू ््‌ बरी का] ् 

विषय में प्रत्यक् के मिली कानन झाम में लाये जाने है। नये 
वेयय मे प्रत्यक सम्रदाय क निया करादन काम से लाय ऊान हू। उद 
आमन विधान व - ८ घारा गन म्पप्ट कर ब्या ऊँ लि ॥++ 7227 

गसननांत्धांद का गहन घांराों स बट स्पष्ट कर दिया साया हू | <।0| 
> _ न का शा न जप ञ्ऊ हि 35 मी नि 

आत्म हामे के एच. द्विटिश मारन में जो निम्रम लाग 

स्वरास्थय आरस दान के पद, फिटशा सारत से जा नगर कापई। ४. | ह। 
4. रे 

अनन्बनफामननकक, मकर इन 9 न डा द्वारा जज पःर 
सद तक वे झछिसी अधिझार-प्राप व्यवस्थापक सम : 

लाग रम्गा जद तक व छा कऋाधकार-प्राप्ठ व्यवस्थापक सभा टद्रान। व 

(५ 
शक ्क शक डऊ 


घानन, संथाथित या रद ने झिय जाय 


7] 





का जि -आ 77६ शाग कला धर प्रक्‌ ० ३९१६ 
शासन-वंसाग आर न्‍्याय-ावसाग का अवक्कर :ै। 
२०००5 >> अल ज ० >> 3 पड: 5 3 कलिकफिटरा के अवजपओ अल ं2 7] हा: एप 
भसारतवप की बतमान व्यवस्था मे झिल डे कलह्डरा का सालसु जार | 
७० ०» ० र २28 करू .अाम 
पुलिस के आधिछारों के अतिरिन्क मसुझदन ऋरन को भा आाधकारन 
फल #. # ०. बा 
विभाग के पदाधिकारियों के दपदु के स्थाय-संदंधी ऋधिरर 
है । चना 


ब्ध जय #+- ना. कक न 


गया 


नल वे लाश, 
गया & | दासन- 


( ३२७ ) 


सिद्धांत में दोषपूर्ण ओर व्यवहार में अनुपयुक्त हैं। यदि शासन-विभाग 
के अधिकारी किसी अभियुक्त को पकड़ कर उस पर मुक़दसा चलावेंगे 
ओर स्वयं उस मुक़दमें का निर्णय करेंगे तो इस वात की आशंका है कि 
शायद पयोप्त न्याय न हो सके । साथ ही ठीक ठीक न्याय करने के लिए 
यह आवश्यक है कि न्यायाधीश निर्मीक ओर पक्षपाव-रहित हों । यदि 
शासन-विभाग ओर न्याय-विभाग के कर्मचारियों का प्रथक्करण नहीं 
होता, तो इस बात की आशंका बनी रहती है कि न्यायाधीश निर्भीक ओर 
पक्षपात-रहित न रह सकेंगे। अतएवं वहुत दिनों से भारतीय लोकमत 
शासन-विभाग और न्याय-विभाग के प्रथक्‍्करण पर जोर देता आया है । 
भारतीय कांग्रेस कई बार इस आशय के प्रस्ताव पास कर चुकी है । उन 
सब प्रस्तावों का लिखना यहां संभव नहीं, पर सन्‌ १७०४ में कांग्रेस द्वारा 
पास किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव से इस प्रश्न संबंधी कांग्रेस की नीति 
का पता चलता है-- 

“यह कांग्रेस अपने पिछले अधिवेशनों से सहमत होती हुई भारत- 
सरकार और भारत-संत्री से यह प्राथना करती है कि फोजदारी मामलों 
में शासन ओर न्याय-कार्य के अलग करने में विल्कुल विलंब न करें | 
इसकी आवश्यकता सरकार ने वहुत दिनों से स्वीकार कर ली है और 
यदि ज़रूरत पड़े तो कुछ अधिक खचे करके इसकों कायोन्वित करने की 
संभावना कई बार दिखायी जा चुकी है” । 

नये शासन-विधान के बनने के पूर्च तक प्रस्तावित प्रथक्‍्करण नहीं 
किया गया था। नये शासन-विधान के अनुसार, भारतवर्प के कुछ प्रांतों 
में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का शासन स्थापित हुआ है । संभव है कि ये 
मंत्रिमंडल भारतीय लोकमत को उक्त मांग पूरी कर सकें ओर शासन- 
विभाग और न्याय-विभाग के पदाधिकारियों का प्रथक्करण हो जाय । 


तेरहवां परिच्छेद 


सरकारी नौकरियों 


सुशासन झोर सरक्तारी दौकर--नभारतीय सिविल सदिध्त--भारतीर प्िददिल 
सददिस क्वा ऐतिहासिक सिहादलोक्ृत-सन्‌ १६०० से १७७छन्‌ तक: सना १5७३ 
से १७९३ तक्त; सन्‌ १७९४ से १८५८ तक; सन्‌ १८०९ से १८८५ तक्क: एड- 
चीसद कमीशन १८८६; इसलिगंदन कमीशन को सिफ़ारिशे, सदू १९१३; 
युत्तोपोष महासमर, और सांदेग्यू चेम्तफोर्ड सुधार; लो कृसीशन क्ली सिफ़ारिशों 
सत्‌ १९२३; साइसव क्रमीशन--सया जझासदन-दिवान और सेविक्त नौकरियाँ--- 
सबा झासतन-विधाद और प्विपिक्ू सर्दि्तें--छ्तिदिल सचिततों क्ला धर्गोक्रण: 
सिदिर सदिसों का कार्यक्राऊ; सिदिल स्दितों की निदुक्षित; सिदिल स्िसों करा 
वेतन, हरजाना झादि; स्चिदिल सर्विल्ञों क्षा दचाइ--पब्लिक्त संदिस करमीशन--- 
सिघिल सबिस संबंधी समस्याएं-उत्तरदायों शासव और सिदिल सर्दिसों के 
अधिक्तार; मंत्रियों और सिदिल सबिसों क्वा सहयोग, सिदिल सर्विसों का भारतीय- 
करण; झाधिक झधिकार; जनता के साय सहादुनतति। 


सुशासन और सरकारों नाकर--४ैंछिल चार पारच्छदा 


सं हसये साय शासव आर वज्यचस्थापक्तर मंडल, शआाताय शातद अर 


व्यवृद्थापक्त संडल ओर संबोय न्यायाहूय का विस्तार-पूर्वे विचरण 
लिखा है । उनके अध्ययन से यह वात स्पष्ट हो जाती हे कि ह्रिविश 
पाद्षसद से देश की शांति आर व्यवस्था की जहाँ तक्त हो सका. सझुचित 
व्यवस्था कर दा है। पर च्त्च्त्त इतने ही से शांति ओर उुब्यवस्था का 
आशय करना एक जियूंल् चात है। किसी देश का शासन-विधान चाहे 
कितना हो अच्छा क्यों न हो ओर उसके उच्च पद्मधिकारी चाहे कितने 
ही योग्व क्यों न हों, परंतु चोग्य और निष्पक्ष सरकारों नोकरों को सह- 
यांग के चिता, वहां पर सुशासन स्थापित नहा किया जा संकृता | कद्ाव 
आर प्रांतीय सरकारें तो केवल शासन की चीति ही निधोरित ऋरती ओर 


जप है. 


कर सकतो हे हैं । उसके कार्यान्वत कर का सार सरकारा सॉकरा पर हांता 
«22०१ है दिल अर विए हुए ०! 22 केंद्रीय 
ताकद्वायव 


हूं। यदि वे चोस्च, सिष्पक्ञ आर सक्राणता ते झुक च छुए, 





( ३२७ ) 


ओर प्रांतीय सरकारें अपनी नीति ओर उद्देश्य में असफल होती हैं ओर 
देश की शांति ओर व्यवस्था में बाघा पड़ती है। सोमाग्य से भारतीय 
नोकरियाँ हमेशा से अपनी योग्यता ओर निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध रही 
हैं। इसके लिए उन्हें संसार के सब देशों की अपक्ता अधिक वेतन मिलता 
है ओर उनके आश्रितों के उचित हितों ओर अधिकारों की रक्षा की 
जाती हे । 

मसारतीय सिविल सर्विस--- सिविल सर्विस? सामूहिक नाम 
है उन सब नोकरियों का जो फ़ोजी (0प॥0७"ए) नाविक (0॥७70प॥776) 
और धार्मिक ( 7१006 980०8) ) नहीं हैं। इस नाम का प्रयोग ई 
इंडिया कंपनी के ही ज़माने में आरंभ हुआ था और सन्‌ १७६४ तक 
भली भाँति प्रचलित हो चुका था। इस साल के एक पत्र में इस प्रकार 
लिखा हुआ है--“घनी ओर बड़े होने का एकमात्र तरीक़ा कंपनी की 
सिविल सर्विस' हे? । सन्‌ १७७३ में इसका नाम कंपनी की सिविल 
सर्विस से बदत्त कर कों वेनेंटेड ( 00ए०७१७7०१ ) सिविज्न सबविस रखा 
गया ओर यह भी तय कर दिया गया कि प्रत्येक प्रेस़ुडेसी के रिक्त 
सिविल स्थानों पर उसी प्रेसीडेंसी के सिविल सबट्स नियुक्त किये 
जायँगे। इस प्रकार बंगाल, सद्रास ओर बंबई की अलग अलग सिविल 
सविसें ब्नीं। सन्‌ १८७८ में उपयुक्त सिविल सर्विसों के किसी सदस्य 
के लिए भारतवर्ष के किसी भाग में कास करना अनिवाय कर दिया 
गया ओर इस प्रकार भारतीय सिविल सर्विस ( का एज) 8७५ 
श०७ ) का जन्म हुआ। 

भारतीय सिविल सर्विस ब्रिटिश साम्राज्य की महान सिविल सर्विसों 
में से एक है। अन्य देशों की नौकरियों की अपेक्षा, भारतवर्ष के शासन 

उसका वहुत ज्यादा हाथ रहा हे ओर अब भी है। अन्य देशों के 





&, सह अरे उमन्नल्वूम नर 


सं 

( १ ) छापा: 7७० 4.0.8. . . 

( २ ) भारतीय सिविल सर्विस इस नाम का प्रयोग लूगभग चालीस बरस से 
हो रहा है। इस नौकरी का वास्तविक नाम है 'सिविल सबिस श्रॉफ 
इंडिया! । कितु प्रचलित होने के कारण भारतीय सिविल सबिस 
( जाती एज] 59ए0९6 ), इस नाम का प्रयोग करना अनुचित 
नहीं मालूम होता । 


( ३३० ) 


सरकारी नोकरों का काम सरकार द्वारा निर्धारित नीति को उसके आदेशा- 
नुकूल- कायोन्वित करना होता है। भारतीय सिविल सर्विस यह कास तो 
करती ही आयी हैं, साथ ही साथ सरकारी नीति का निधौरित करना 
भी चहुत कुछ उसके हाथ में रहा है। इस नोकरी के सदस्य सरकार के 
प्रत्येक विभाग के ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किये जाते हैं। गवनेर 
जनरल की कोंसिल के कुछ सदस्य, वंगाल, बंबई ओर मद्रास के गवनेरों 
को छोड़ कर प्रायः सभी प्रांतों के गवर्नर, प्रांतीय इकजीक्यूटिव कौंसिलों 
के कुछ सदस्य, हाईकोर्टों के कुछ न्यायाधीश आदि इसी नौकरी के 
सदस्य होते हैं। इन स्थानों में काम करने के कारण, भारतीय सिविल 
सर्विस के सदस्यों का सरकारी नीति के निधारित करने में बहुत कुछ हाथ 
होता है। सन्‌ १७९७ में उत्तरदायी शासन के श्रीगगेश के कारण, सर- 
कार की नीति के निधोरित करने में, उसका साग कुछ कम हो चला थां, 
ओर संभव है कि सन्‌ १६३४ के शासन-विधान के कारण ओर भी कम 
हो जाय, फिर भी निकट भविष्य में यह चात असंभव सी प्रतीत होती है 
कि देश के शासन में भारतीय सिविल सर्विस का केवल वही खान रह 
जाय जो अन्य देशों के शासन में वहाँ की सिविल सर्विस का होता है। 


भारतीय सिविल सर्विस का ऐतिहासिक सिहाव- 
लोकन--भारतीय सिविल सर्विस की वर्तमान परिस्थिति के समभने 
के लिए उसके ऋ्रमिक विकास पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालना आवश्यक 
प्रतीत होता है। सन्‌ १६०० से सन्‌ १६३४ तक के भारतीय सिविल 
सर्विस के इतिह!स को हम निम्निलिखित विभिन्न कालों में विभक्त कर 
सकते हैं-- 

(अर ) सन्‌ १६०० से १७७२ तक-सन्‌ १६०० से सन्‌ १७४० 
तक ईस्ट इंडिया कंपनी प्रधानतया एक व्यापारी संस्था थी। भारतीय 
व्यापार से लाभ उठाना उसके अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य था। कंपनी के 
सौदायर,' जिनको फेक्टर्स ( ४०४०४ ) कहते थे विभिन्न स्थानों में, 
(१) कहा जाता है कि भारतीय राजे महाराजे कंपनी के सौदागरों से ही 

व्यवहार करने में संकोच करते थे। श्रतएव इगलूड के सम्राट नें सर 


टामस रो को अपने राजदूत की हैसियत से मुग़ल दरबार में भेजा या। 
फिर भी कंपनी का सारा कामकाज प्रधानतया सौदागरों के ही हाथ 


मेंथा। 


( ३३१ ) 


व्यापारिक केंद्रों को स्थापित करके कंपनी का ओर निजी व्यापार करते 
थे। इन केंद्रों को फेकट्रीस (7७०४०४४७४) कहते थे। सन्‌ १६६४ तक 
कंपनी का व्यापार ओर शासन इन्हीं फेक्ट्स के हाथ में था। पर उक्त 
प्रकार के अनुभवी सोदागरों की संख्या परिमित थी। अतणएव क्रमशः 
कंपनी के लिए यह अनिवारय हो गया कि वह इंगलेंड के नवयुवकों को 
भारतवर्ष में अपना काम करने के लिए भेजे ) इनमें से कुछ लेखक 
(ए7६००४) * का काम करते थे ओर कुछ अग्रेंटिस (4 ]0/070068) 
थे। फेक्टरी के सर्वोच्च अधिकारी को एजेंट कहते थे। इस प्रकार 
सन्‌ १७४० तक कंपनी का व्यापार ओर उसकी फेक्टरियों का शासन 
पांच प्रकार के कर्मचारियों के अधीन था-एजेंट, बड़े सोदागर 
( 8७४०7 #8०००७४ ) छोटे सोदागर ( ठपगरंणः [78०४७०078 ) लेखक 
( ए्ना०४8 ) ओर अप्रटिस लोग | इस काल में कंपनी की नॉकरी 
की कोई ख़ास शर्तें न थीं। अच्छा लिखना ओर हिसाव-किताव का 
आानना कंपनी की नोकरी के लिए पर्याप्त योग्यताएं थों। सन्‌ १७१४ में 
एक ऐसा नियम बना जिसके कारण कंपनी के प्रत्येक नये नोकर को 
कोई न कोई संरक्षक ( )7906007" ) मनोनीत करता था* | तत्पश्रात्त्‌ 
उसे ५०० पौंड की दो ज़मानतें देनी पड़ती थीं ओर अच्छे चालचलन 
की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। कंपनी के नोकरों की पयाप्त वेतन३ भी 
न मिलता था। फिर भी लोग भारतवप में कंपनी की नोकरी करने के 
लिए उत्सुक थे। इसके चार कारण थे+- 
(१) कंपनी के व्यापार में हिस्सा ओर उसका लाभ | 
(२) निजी व्यापार ओर उसका लाभ । 


(१) सन्‌ १६६५ में सूरत की फंक्टरी ने कुछ ऐसे नीच जाति के नवयुवकों के 
भेजने की प्रार्यता की थी जो साफ़ साफ़ लिख सकते हों । श्रतएवं कंपनी 
ने इस प्रकार के बारह लेखक शौर दो श्रप्रेटिस भेजे थे । 

(२) कंपनी की नोकरी के लिए इंगर्ूूंड के निवासी इतने उत्सुक थे कि कभी 
कभी एक उम्मेदवार को मनोनीत करने के लिए संरक्षक लोग २००० 
पौंड से ३००० पौंड तक वसूल करते थे। 

(३) मद्रास प्रेसोडेंसी में श्रप्नेंटिस को ५ पांड, लेखक को १० पौंड, छोटे सौदागर 
को ४० पॉंड, बड़े सौदागर को ५० पौंड श्ौर एजेंद को ३०० पौंड 
सालाना वेतन मिलता था। उिीफा४: प्ठ6 4. 0. 5. ७9. 66 
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( र३३३ ) 


प्रकार थोड़े ही दिनों में कंपनी के नौकर अपरिमित धन एकत्रित करके 
अपने देश को लोटने लगे । इंगलेंड के ओर लोग भी इस परिस्थिति से 
लाभ उठाना चाहते थे। वे भारतवप में कंपनी की नोकरी करने के लिए 
उत्सुक थे। पहले कंपनी की नोकरी के लिए केवल साधारण लोग ही 
आते थे। अब इंगलेंड के उच्च घराने के लोग भी भारतवपं में कंपनी 
की नाकरी करने के लिए आने लगे। उनके आने का मुख्य उद्देश्य 
था कम से कस समय सें अधिक से घन एकत्रित करना। 

(व) सन्‌ १७७३ से १७८३ तक-रेग्यूलेटिंग एक्ट के पास होने 
के पश्चात्‌ वारेन हेस्टिंगस बंगाल के गवर्नर जनरल हुए। अपने 
कार्य-काल में उन्होंने शासन-संवंधी कई सुधार किये। हिंदुस्तानी 
कलक्टरों के स्थान पर कंपनी के नोकर सालगुज़ारी वसूल करने लगे। 
अदालतें नये ढंग से संगठित की गयीं ओर व्यापार को अनेक प्रचलित 
कुप्रथाएं बंद की गयीं । सन्‌ १७८१ तक मालगुज़ारी का महकमा ओर 
अदालतें अंगरेज़ अफ़सरों के हाथ में आ गयीं । इसी समय से भारतीय 
सिविल सर्विस का श्रीगणेश हुआ । 


वॉरेन हेस्टिंगस को कंपनी के नोकरों की, किसी न किसी प्रकार से 
धन एकत्रित करने वाली मनोबृत्ति नापसंद थी । उसने इसके भी सुधा- 
रने की कोशिश की, ओर कुछ अंश में सफलता प्राप्त की। कंपनी के 
नोकरों को अब वंगाल में उतना धन न मिलता था जितना उनके पूर्वजों 
को मिलता था! । 


लॉड कॉर्नवालिस के शासन-काल में कंपनी के नोकरी में और भी 





(१) जब पिदस इंडिया बिल कॉमन सभा के विचाराधीन था उस समय मेजर 
स्कॉट ने श्रपनी वक्ता में, बंगाल की सिविक्त सविस का निम्नलिखित 
चित्र खींचा था--सन १६७२ से सन्‌ १७८४ तक ५०८ सिविल नौकर 

. नियुक्त किये गये । इनमें से १५० भारतवर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हुए, 
३२७ घिलायत को लौट, श्रोर ३२१ भारतवर्ष में ही रहे । शायद वे घर 
लौटने के योग्य न ये । जितने लोग घर छोटे उनमें से फेवल दो हो पार्ल 
मेंट के सदस्य चुनें गये । किसी के पास बहुत ज्यादा घन था। बहुतों के 
पास २०,००० पॉौंड से कम था श्रौर कुछ के पास एक शिल्लिंग भी न था। 
0, 38]00: वह फरतांशा छंज्ो 59066 एछ. 2 


( रेश४ ) 


कई सुधार हुए। सन्‌ १७८३ के चार्दर एक्ट के अलुसार यह निश्चित 
कर दिया गया था कि कॉसिल की्‌ मेंबरी को छोड़ कर, प्रत्येक प्रेसीडेंसी 
के रिक्त सिविल स्थानों पर उसी ग्रेसीडेंसी के सिविल नौकर नियुक्त किये 
जायेंगे । वेतन के अनुसार अलुभव का काल भी निधोरित किया गया 
था । ५०० पॉड सालाना की नोकरी के लिए तीन बरस का अनुभव 
आवश्यक था; १५०० पोंड की नौकरी के लिए छः वरस का अनुभव; 
३००० पौंड की नोकरी के लिए नव बरस का अनुभव; और ४००० पौंड 
की नोकरी के लिए बारह बरस का अनुभव। इसी एक्ट के अनुसार 
संरक्षकों को अपने चुनाव के समय यह शपथ खानी पड़ती थी कि वे 
किसी व्यक्ति को सनोनीत करने के लिए किसी प्रकार से रुपया न 
लेंगे। इसी साल सरकारी नोकरों का वेतन भी वढ़ा । कल्क्टरों को 
१४०० रुपये साहवार वेतन मिलने लगा ओर अपनी जमा को हुई माल- 
गुज़ारी का एक प्रतिशत्‌ कमीशन । इस एक्ट के अनुसार नये सरकारी 
नोकरों की अवस्था कम से कम २२ वरस निश्चित की गयी थी । 

सन्‌ १७८३ के चाटर एक्ट ओर लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों के 
कारण कंपनी के नौकर नेतिक ढंग से काम करने लगे, ओर वे लोग जो 
भारतवर्प में केवल घन एकत्रित करने आये थे त्यागपत्र देकर अपने 
देश को लोटने लगे। इस प्रकार सन्‌ १७७३ में को वेनेंटेड ( 0000- 
707०0 ) सिविल सर्विस के सदस्य होकर कंपनी के नोकर भारतवर्प 
में शासन करने लगे । यही को वेनेंटेड सिविल सबिस अंत में भारतीय 
सिविल सर्विस के नाम से पसिद्ध हुई । 

सन्‌ १७८४ से श्दूश.८द तक--सन्‌ १७८४ से सन १८६० तक 
कॉवेनेंट्ेड सिविल सर्विस में कई सुधार हुए । लॉड वेलेजली ने सरकारी 
नोकरों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियस में एक कॉलेज स्थापित करने की 
' चेष्टा की। संरक्षकों की राय में उनकी योजना आवश्यकता से अधिक 
व्ययसाध्य थी | फिर भी सन १८०४ में बंगाल के सरकारों नोकरों की 
शिक्षा के लिए एक ऐसा कॉलेज खुल ही गया। उसमें केबल हिंदुस्तानी 
भाषाएं ही पढ़ायी जाती थीं। शिक्षा का काल तीन बरस था। ऋमदः 
कॉलेज का पतन होता गया। वह शिक्षालय न रह कर केवल पराक्षा 
लेने वाली संस्था में परिवर्तित हो गया ओर अंत में सन्‌ १८४५४ में लाई 
डलहीज़ी ने उसे ताड़ दिया। सन्‌ १८०६ में सिविल नोकरों की शिक्षा 


( शे३५ ) 


के लिए इंगलेंड में हेलीवरी कॉलेज स्थापित हुआ। इस कालेज की 
परीक्षाओं को पास करके ही इंगलेंड के नवयुवक भारतीय सिविल 
सर्विस के सदस्य वन सकते थे। भारतीय नोकरियों के आक्षणरहि 
होते हुए भी इस कालेज में भर्तीं होने के लिए आवश्यकता से अधिक 
डम्मेदवार आते थे। इसी वजह से उस्मेदवारों में से योग्य से योग्य 
व्यक्ति चुने जाते थे ओर कॉलेज की पढ़ाई ऑक्‍्सफोड ओर केत्रिज से 
भी ऊँचे दर्ज की होती थी। कंपनी द्वारा शासित प्रदेशों की वृद्धि के 
कारण, इंगलेड की सरकार, कंपनी के नोकरों को अपने अधीन करना 
चाहती थी । अतएब सन्‌ १८५३ में पालंमेंट ने प्रतियोगी परीक्षाओं के 
आधार पर सिविल सर्विस में भर्तों होने का नियम बनाया। तत्पश्चात्‌ 


3 


हेलीवरी कॉलेज की आवश्यकता न रही ओर वह तोड़ दिया गया । 

इस काल की दूसरी उल्लेखनीय वात हे कंपनी के भारतीय व्यापार 
का खात्मा । व्यापारी एवं शासक दोनों की हैसियत में कंपनी ओर उसके 
नोकर भारतीय प्रदेशों से नाजायज़ मुनाफ़ा उठाते थे। सन्‌ १८३३ 
के चाटर एक्ट के अनुसार कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की इति श्री 
हो गयी और अच वह मारतवप में केवल शासक के तोर पर काम करने 
लगी। इस परिवतेन के कारण कंपनी की भारतीय नीति और उसके 
नोकरों के आचरण में वांछनीय परिवर्तन हुए । 

इस काल की तीसरी उल्लेखनीय बात है प्रतियोगी परीक्षाओं का 
आरंभ | सन्‌ १८५३ में पालेमेंट ने इस विपय का नियम बनाया था| 
लॉड मेकोंले ने सन्‌ १८३३ में ही इस वात पर ज़ोर दिया था। उनका 
विचार था कि संरक्षक रिक्त स्थानों के तिगुने उस्मेंदवारों को मनोनीत 
करें ओर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर इनमें से एक तिहाई उम्मेद- 
वार चुन लिये जायँ। वीस वरस के पश्चात्‌ वे अपने विचारों का कार्य 
रूप सें परिणत कर सके। सन्‌ १८४४ में इस विपय की प्रथम प्रति- 


योगी परीक्षा हुईं | इसमें संदेह नहीं कि इन परीक्षाओं के कारण सिविल 
सर्विस में योग्य से योग्य व्यक्ति आने लगे पर यह आशा निममृल सिद्ध 
हुई कि भारतवर्ष के नवयुवक्र भी इन परीक्षाओं में चेठकर सिविल 
स्विस में भर्ती होंगे। तत्कालीन भारतवर्ष की सामाजिक एवं धार्मिक 
परिखिति ऐसी न थी कि भारतीय नवयुवक् लोकमत का विराध करके 
फेचल परीक्षा देने हो के लिए विलायत जात। फल-सखरूप सन १८३३ 











4 घोषणा के अलनसार., क़ानती हरप्नि से अधिकारी होते हए भी 
का कापणा के अचसार, क़ाजूनों दवाएं से आवकारा हांत हुए भा. सारत- 
वर्ष के लवयवक सिविल स्चिस से रहे और के दल 2. 
चुप के चवथवक सांविल् साचेस सच ऋततच रह आर कल अगरज कांग 
दा उसस भत्ता हाद रह | 
काल की चो >> न वबाठ >> पोजी अफऊसतरसों टिक ब्द्मा >> 
इस काल की चाोथी इल्लेखनोच दाठ हूं का अऋचरसरा का चावजद्ध 
ज्ञाना ऋॉनवालिस के शासक 
खातों से नियुक्त किया जाना । यह प्रथा लॉड कोन क्त्त क शादचन्काज्ञ 





सआझारसख हा चका था| छत इस ऊक्ाल ने इस पर विश्चषय असल दा ! 
तलाइ एलकनवरा व एस ऋकाोजा अफनसरा कल चअआसक के तार पर चदुत्त 
करना शुरू किया जिनको शासन छा लेशसात्र भी अनुभव न था ) सर 
चाल्स सेपियर ने सिंध से इसी नीति पर असल छिया। भारतीय परि- 


[० 


खिति के कारण कंपनी के लिए ऐसा ऋरना एक प्रकार से अनुचित न था। 





कंपनी द्वारा श >> ल्‍ उसमें शांति स्थायित 
कपता द्वारा दांचत प्ररश ऋमसश: बहुत जात थ । उदम ज्ञात स्यांयत् 


करना न्न्ड रे परी क्का प्रथम ऋतंव्य अपन्ता जी 
करया ऋकपतना का पअ्धस ऋअतव्य था। सावालयवा को अपकनज्ञा क्ाजि 
७ ८ कक 95 कक. क्ति 
अफ्त्तर शांत स्थापत करन क लिए आधक उपयुक्त हात थ। ऋतु 
शांति ति स्थापित अं + 5 35 पक अफसरों किक: शासनाधिक्ार 2 अल कं 
पात्र च्थापंत हांव के पश्चान क्री अकततरा का शासनाथदकार रन 
८. >> विवेक्पर्रा विनिन्न 5 5 नि अफसरों सा 
की नीति विवेक्रपूर्ण न थी। ऋमराः विभिन्न ग्रांतों में फ़रोजी अफसर 
अप के ओर ५ 
का नियक्त किया जाना बंद हां गाद्या' | पर सांसात प्रदंद्ध ऑर वर्ना भ 
>> किये जाते हैं 
अच भी फाॉजा अफसर, सावील पदा पर नियुक्त किय जात हू! 


इस काल को पाँचचीं उल्लेखनीय बात हें सिपाहदी-विद्रोह | इसके 
कारण इंगलेंड क्की सरकार ने कंपनी के भारतीय प्रदेशों को अपने 
अधीन कर लिया । चह परिवतेन वात्तव मे बड़ा हा नहत्वपूण था। 
पर सिविल सर्विस के अधिकारों ओर ऋतंउ्यों आदि पर इस परिवर्तंत 
का विशेष प्रभाव न पढ़ा। इस काल की सिविल सर्विस के निन्नलिखित्त 


/्‌ 


 . 


प्कार उल्लेखनीय 


लह 


सिविल सर्विस के सदस्यों को पयाप्त चेतन मिलता था। उन्हें साल 


३ 


में एक महीने की छुट्टी पूरी तनख्वाह पर सिलती थी और दस वरस का 
नोकरों क॑ पश्चात तांच वरस का फरला। याद व इस छुट्टा का ३ 


| 





अप नि प नम-सनपु मनन चित नि जनक 
(१) तनू १७७६ के पच्चात्‌ अवध, मध्यप्रांत, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रदश 
१ १७७६ ( अवध, 


(वर्तमान संयक्तप्रांत) में दैनिक अ्रफ़्तरों का नियुक्त क्षिया जाना बंद 
हो गया था, सन्‌ १८८५ के परचात्‌ लिव में; सन्‌ १९०३ के पश्चात्‌ पंजाब 
३ 9. 59 


में, और सन्‌ १९०७ के पच्चात्‌ झ्लाताम में । 7प77 428 7 (.5.9. 


( ३३७ ) 


व्यतीत करते थे तो उन्हें ४०० पॉंड सालाना मिलता था ओर यदि अन्य * 
देशों में तो उनके वेतन का एक तिहाई१। पदच्चीस वरस की नोकरी के 
पश्चात्‌, सिविल सर्विस के सदस्य १००० पौंड सालाना पेंशन पर अव- 
काश ग्रहण कर सकते थे | फेमली (#'७7४)9) पेंशन की स्कीस के अनु- 
सार प्रत्यके सिविलियन को अपनी आमदनी का कुछ अंश एक कोष में 
करना पड़ता था। इसके कारण उसकी विधवा स्त्री को ३०० पॉौंड 
सालाना खर्च मिलता था। 

सन्‌ १८५6 से सन्‌ १८८४ तक--सन्‌ श्द५९ से सन्‌ श्टल५ 
तक सिविल सर्विस से संबंध रखने वाली दो महत्वपूर्ण वातें हुई 


(१) सिविज्ञ साविस एक्ट सन्‌ १८६१ । ओर 


(२) भारतवासियों को सिविल सबिस में भर्ती करने का प्रयास | 
सन्‌ १८६१ के सिविल सबिस एक्ट का मुख्य उद्देश्य उन नियुक्तियों को 
नियमयुक्त वनाना था जो सन्‌ १७७८२ के चार्टर एक्ट की धाराओं के 
प्रतिकूल की गयी थीं। सन्‌ १७७२ के चाटर एक्ट के अनुसार प्रत्येक 
प्रेसी डेंसी के रिक्त सिविल स्थानों पर उसी प्रेसीडेंसी के को वेनेंटेड 
सिविल सर्विस के सदस्य नियुक्त किये जाने को थे। कायरूप में परि- 
स्थिति विशेष के कारण, कभी कभी ऐसा न हो सका था | सन्‌ १८६९ 
के एक्ट के द्वारा इस प्रकार की सारी नियुक्तियां कानूनी करार दी गयीं । 
एक्ट के परिशिष्ठ में उव जगहों की भी सूची थी जो पुनः कोवेनेंटेड 
सिविल सर्त्रिस के सदस्यों के लिए रिज़र्व की गयी थीं। असाधारण 
परिस्थितियों में भारत-सरकार को इन स्थानों पर भी बाहरी मनुष्यों के 
नियुक्त करने का अधिकार इस शर्त पर दिया गया था कि ऐसी नियुक्तियों 
के विपय सें स-कॉसिल भारत-मंत्री की स्वीकृति मांगी जाय ओर यदि 
एक साल के अंदर उनकी स्वीकृति न मिले तो नियुक्त किये गये पदाधि- 
कारी वरखास्त कर दिये जाये । सन्‌ १८६० में सिविल सर्विस के 
परीक्षाथियों की अवस्था घटा कर २२ वरस कर दी गयी ओर सन 
१८६६ में २१ बरस । इन परिवतेनों के कारण भारतवर्प में पुनः 





(7 ) ॥4 कर शाथाह ग्रींड ्रागंणापष्ठी) 72 िप0ए०, ॥९ टटय5९तें ६0 ॥80७९ & 
प्गा ०7 गांड 399णींगालाा फऐ सटथारते 46 7 ॥6 हए९0१ 6 
ह. 0णल ए9]4९९8. उीक्मा: प४९ व.0.5, ऊ. 47. 
२२ 


( 


“असंतोष फेला | कहा जाता था कि सरकार ने उपयुक्त परिवर्तत इस 
उद्देश्य से किये है कि सारतवासी प्रतियोगी परीक्षाओं का लास न छठा 
सर्के | इसी बहाने भारतव॒पष आर इंगलेड में नोकरियों के भारतीय- 
करण के लिए कुछ दंलचत हुई | सन्‌ श्ूूद्ूठ न लाई लारस ने कुछ 
योग्य भारतीय नवयुवकों को छात्रबृत्तियां देकर इंगलेंड में प्रतियोगी 
परीक्षाओं सें शासित होने के लिए भेजना चाहा: किंतु इंगलेंड की सरकार 
उनके विचारों से सहमत न थी । सच्‌ १८७० के एक क्लादून के अनुसार 
कुछ योग्य सारतीय नवयुवक., सिविल सर्विस की परीक्षाओं से विचा चेंठे 
हुए, नियुक्त किये जाने को थे। इस संबंध के सन्‌ १८७८ के एक नियम 
के हारा यह निश्चित किया गया कि रिक्त स्थानों में से $ स्थान मनोनीत 
भारतीयों को दिये जाये | पर इस नियस पर सी विशेष असल न हुआ 
आर सन्‌ १८३३. सन्‌ श्यू४३ और सन्‌ १८४८ की घोषणाएं कायरूप 
में परिणत न हो सकीं' । भारतवासियों के असंताप की साश ऋसशः 
चढ़ती गयी ओर अंत में सरकार ने इस प्रश्न की जांच करने के लिए 
एटचीसन (377८॥४४०7) कमीशन को नियुक्त किया । 

एटचीसन कमीशन सन्‌ ए्््ूथ६-णएट्चीसन कप्तीशन का कास एक 
ऐसी योजना का वनाना था जिसके अलुसार भारतवासियों को न्याव- 
पूर्वक ऊँचे ओर अधिक पद सिल सकें। कमीशन ने निश्नलिखित 
सिफारिशों कीं-- 

(१) प्रतियोगी परीक्षाओं का इंगलैंड और भारतवर्ष दोनों देशों 
में कियां जाना उपयुक्त न था । 

(२) भारतवप की सिविल नोकरियां दो सागों से विसक्त कर 
दी जायें, पहली इंपीरियल सिविल सर्विस ओर दूसरों श्राताच सावल 
सविस | 

(३) इंपीरियल सिविक्ल सर्विस की भर्ती इंगलेंड में ली गयी 

मा आल कक 

(१) सन्‌ १८५३ ले १८७७० तक सिविल सरस में एक हिदुत्तानो और 

| ८र५ यूरोपिवन भर्तो किये यये थे । सन्‌ १८७० से १८८६ तक १६ 
हृदुत्तावी और ५७६ युरोपियन । 06 ?एंश९ डिश्णं९९ एपटे- 
घंण्ा व70- गितीव फएए सील सिंठा, आफ, रे, हिप्रैव रीि80 फ्प्रंणाप 

. 8.4.8... 00, एज कु वाह: वात्तीया 3ैपीआंफंडइ 00 [१ >ईर्ड- 


श्द् ) 
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( ३१८ ) 


ग्रतियोंगी परीक्षाओं के आधार पर की जाय ओर प्रांतीय सिविल सबचिस 
की भर्ती प्रांतीय आधार पर | 


इन सिफ़ारिशों के आधार पर, सिविल के नियमों में सांकेतिक परि- 
बर्तन किये गये | सिविल स्विसें दों की जगह तीन भागों में विभक्त की 
गयीं--इंपीरियल सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सर्विस ओर स्वॉर्डी- 
नेट सिविल सबिस | प्रांतीय और स्वॉर्डी नेट सिविल सर्विसों में केवल 
हिंदुस्तानी ही नियुक्त किये जाते थे। प्रांतीय सिविल सर्विसों की भर्ती, 
कभी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होती थी, कभी सनानीत करके, 
ओर कभी सबॉर्डी नेट नोकरों की तरकक़ी करके। इन परिवरतनों से 
भी भारतवासी संतुष्ट न थे। वे केवल नीचे पदों पर ही नियुक्त किये 
जाते थे और ऊँचे पदों पर प्रायः युरोपियनों का एकाधिकार था। सन्‌ 
शद&३ में कॉमन सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि इंडियन सिविल 
सव्विस की परीक्षाएँ भारतवर्ष ओर इंगलेंड दोनों देशों में हुआ करें । 
पर सन्‌ १६१३ तक इस प्रस्ताव पर कोई कारवाई न हुई | इसी साल 
नौकरियों की पूर्ण जांच करने के लिए एक दूसरा कमीशन नियुक्त हुआ । 
इसका नाम इसलिंगटन ( 8]786007 ) कमीशन था | 


इसलिंगटन कमीशन की सिफ्रारिशें, सन्‌ १९१३-- 
इसलिंगटन कमीशन की नियुक्ति तो सन्‌ १७१३ में हुईं थी पर उसकी 
रिपोर्ट सन १७१६ में प्रकाशित हुई थी । उस समय युरोपीय महासमर 
बड़े जोर से चल रहा था। फल-स्वरूप उसकी सिफ़ारिशों पर कोई 
कारवाई न की जा सकी। सन्‌ १७२७ में भारत-समंत्री ने ब्रिटि 
सरकार की भारतीय नीति की घोषणा की, जिसके कारण इसलिंगटन 
कमीशन की सिफारिश अनुपयुक्त प्रतीत हाने लगी ओर वे एक प्रकार 
से समाप्त समझी गयीं। फिर भी भारतीय सिविल सबिस के इतिहास 
के ऋ्रमिक विकास में, इसलिंगटन कमीशन की सिफ़ारिशों पर थाड़ा 
बहुत प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है. । 

इसलिंगटन कमीशन की निम्नलिखित सिफ़ारिशें विशपष्तया 
उल्लेखनीय हैं. 

(१) स्वास्थ्य, पब्लिक चक्स, रेलवे, पमाइश, ओर टक््साल विभागों 
को छोड़ कर सनिक अफ़सरों का सिविल विभागों में नियक्त करना 
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शने! शनेः शासन का अधिकाधिक भाग भारतवासियों को दिया 
8.7 में ऐप फ प्रगतिशोल 5 

जाने को था। इसी काल में भारतीय लोकमत में प्रगतिशोल परिवतेन 
हुए | अतएवं इसलिंगटन कमीशन की सिफ़ारिशों पर कोई कारंवाई न 

चर *' रे | ₹ #& 5 ₹+ ७.० हो बज ८6 ७ जे 
की जा सकी आर मांटेग्यू-चेम्सफोड रिपोर्ट में सावेजनिक नौकरियों के 
विषय में नयी सिफ़ारिशें की गयीं ओर उनमें से अधिकांश गवर्मटठ ऑफ 
इंडिया एक्ट सन्‌ १७१७ में शामित्न कर ली गयीं । 


मांटेग्यू-चेम्सफोड सुधारों में नोकरियों के विपय में निम्नलिखित 
सिफ़ारिशें की गयी थीं-- 
(१) नौकरियों में जो कुछ जातीय भेदभाव वचा है उसे भी मिटा 
दिया जाय । 


इंपीरियल सर्विस के उम्मेदवार इंगलेंड ओर भारतवप दोनों देशों 
में भर्ती किये जायँ, भारतीय भर्ती का अनुपात ३३ प्रतिशत्‌ हो 
ओर वह १६ प्रतिशत्‌ प्रतिवर्ष बढ़ाया जाय जिससे लगभग दस 
बरस के पश्चात्‌ दोनों देशों में बरावर उम्मेदवार भर्ती हो सके । 
इंपीरियल सर्विस के युरोपियन सदस्यों का वेतन ओर भत्ता बढ़ाया 
जाय, उनकी पेंशन ओर छुट्टी के नियम अधिक उदार बनाये जायेँ 
ओर नये शासन-विधान में उनके हितों की रक्षा की समुचित 
व्यवस्था की जाय। संयुक्त पालंमेंटरी कमेटी ने इस विपय में 
यह भी सिफ़ारिश की कि यदि युरोपीय सदस्य नये शासन से 
संतुष्ट न हों तो उन्हें अन्य स्थानों में उसी प्रकार की नोकरियां 
दी जायेँ ओर उन्हें अनुपातीय पेंशनों पर अवकाश ग्रहण करने 
का अधिकार दिया जाय । 


“5 
ल्‍्ण 
किमी 


जी 


(३ 


इन्हीं सिफ़ारिशों के आधार पर सन्‌ १६१८ के एक्ट में नोकरियों 
के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी थी-- 

(१) स-कोंसिल भारत-मंत्री को ऐसे नियमों के बनाने का अधिकार 
मिला जिनके अनुसार भारतवर्प में रहने वाले लोग भी भारतीय 
सिविल सव्विस में भर्ती किये जा सकें | इन्हीं नियमों के अनुसार 
इंगलेंड ओर भारतवर्प दोनों देशों में प्रतियांगी परीक्षाओं के 
अधार पर सिविल सर्विस के सदस्यों की भर्ती होने लगी और 
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(१) सारतवासियों के होसले ओर खर्च की मितव्ययता को दृष्टि से इस* 
बात की जांच करना कि सिविल सर्विस के उच्च पदों का भारतीय- 
करण कितनी शीघ्रता से किया जाय | 

(२) भारतीय राजनीतिक विकास के संक्रमण काल में सिविल स्विसों 
में युरोपियनों की पर्याप्त संख्या रहे, इस कथन की जांच करना । 

(३) भारतवर्ष की परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति में सिविल सर्विसों 
में युरोपियनों को आकर्षित करने के लिए कार्य-काज्ञ, तरकक़ी, 
नोकरी की शर्तों, वेतन, भत्ता, पेंशनों आदि के विपय में अधिक 
उदार होने की आवश्यकता की जांच करना | 

(४) इस वात की जांच करना कि सिविल सबसे, विशेष रूप से हस्तां- 
तरित विषयों के शासन में किस हद तक व्यवस्थापक सभाओं के 
निरीक्षण ओर नियंत्रण में की जायें। 


४ नवंबर सन्‌ १६२३ को कमीशन ने अपना काम आरंभ किया। 
ओर २५७ साच सन्‌ १८०२४ को समाप्त। वह छः शहरों में गया। लगभग 
१३०० सनुष्यों आर संस्थाओं ने उसके समक्ष अपने लिखित वयान 
पेश किये। कमीशन ने ४९१ मनुष्यों की गवाही ली. १४० की प्रगट 
रूप से ओर २४७८ की गुप्त रीति से! । २४ मई सन्‌ १६२४ को कमी- 
शन की रिपोटट प्रकाशित हुईइ। उसकी सिक़ारिशों में से निम्नलिखित 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--- 

(१) नोकरियों का सारतीयकरण इस प्रकार किया जाया १६३७ 
तक इंडियन सिविल सबिस में ओर सन १६९४८ तक इंडियन 
पुलिस सर्विस में युरोपियनों ओर भारतवासियों की संख्या समान 
हो जाय* | 

(०) सिविल सर्चिसों सें युरोपियनों का होना आवश्यक हे । प्रधान मंत्री 
लॉइड जॉज की “ फोलादी ढांचे » वाली वक्तता इस संबंध में 
विशेष महत्व की हे | 





(१) भारतीय लोकमत कमीशन की नियुक्षित के ही खिलाफ़ था। उसके काम 
करने के ढंग से असंतोप की मात्रा श्रीर भी बढ़ी । कमीशन की राय में उन 
लोगों फे विचार एकतरफ़ा थे जिनकी गवाही प्रगद रूप से ली गयी थी। 

(२) देखिये पुपष्ठ ११० से ११३ तक पूर्द । 
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(३) नोकरियों में युरोपियनों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक 
है कि उनका वेतन और भत्ता बढ़ाया जाय, उनका कार्यकाल अधिक 
सुरक्षित किया जाय ओर अपने कार्यकाल में उन्हें चार बार 
विलायत आने जाने का किराया दिया जाय | इसी उद्देश्य से कमी- 
शन ने भारतीय शासन-सुधार-एक्ट सन्‌ १६१७, की «६ धारा के 
अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना पर ज्ञोर दिया और 

जे रियों कि ८5 ८ कप / ८5 ८४७ >> जल 
नोकरियों को अधिक सुरक्षित बनाने की दृष्टि से सिविज्ञ सर्विस के 
सदस्यों ओर सरकार में इक़रारनामों के होने की सिफारिश की। 
(४) अखिल भारतीय नोकरियों में कमीशन ने भारत-मंत्री का नियंत्रण 
ओर निरीक्षण आवश्यक वतलाया । किंतु हस्तांतरित विषयों के 
शासन की कठिनाइयों के कारण उसने यह सिफ्कारिश की कि इन 
विषयों से संबंध रखने वाले पदाधिकारी प्रांतीय आधार पर भर्ती 
किये जाँय । 
भारतीय लोकसत ने कमीशन की सिफ़ारिशों का उतना ही विरोध किया 
जितना खय॑ कमीशन का। असेंबली ने कमीशन संबंधी सरकारी 
प्रस्ताव को गिरा कर पं० मोतीलाल जी नेहरू के संशोधन को ४६ के 
ख़िलाफ़ ६८ मतों से स्वीकार किया। अन्य सावजनिक संस्थाओं ने भी 
कमीशन की सिफ़ारिशों को प्रतिक्रियावादी बतलाया। फिर भी 
कमीशन की सारी सिफ़ारिशें क्रमशः कार्य रूप में परिणत कर दी गयीं । 
अनुमान किया जाता है कि कमीशन की आथिक सिक्रारिशों के कारण 
भारतवष को नोकरियों के संबंध में लगभग २ करोड़ रुपया सालाना 
अधिक ख़्चे करना पड़ता हे * | 
साइसन कमीशन--साइसन कमीशन की शासन-सुधार संबंधी 
सिफारिशों का विवरण हम छठे परिच्छेद सें दे चुके हैं। कमीशन ने 
भारतीय नोकरियों के संबंध में भी कुछ सिफ़ारिशें कीं। नोकरियों की 
भूतकालीन योग्यता की सराहना करते हुए. कमीशन ने इस बात पर 
जोर दिया कि प्रस्तावित शासन-सुधारों को कार्योन्वित करने के लिए 
उतनी ही योग्यता का होना आवश्यक था जितनी मोजूदा नोकरों में थी । 
अतएव ली कसीशन की सिफ़़ारिशों को स्वीकार करते हुए कमीशन ने 
निम्नलिखित वातों पर जोर दिया-- 
(7) वगवागा (प््ला+णणए पिह्हांडाएण 7924 ए0. 4, 9. 536. 
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(५) भारतीय सिविल सर्विस ओर भारतीय पुलिस सर्विस की भर्ती 
अखिल भारतीय आधार पर भारत-समंत्री द्वारा होती रहें। भारत- 
मंत्री द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार इन नोकरियों के मिधोरित 
सदस्यों को प्रांतीय सरकारें नियुक्त करें। किसी प्रांत में इन 
नोकरियों के कितने सदस्य नियुक्त किये जायें, इसे भारत-मंत्री 
प्रांतीय सरकारों के परामश से निश्चित करेंगे। किंतु कमीशन की 
राय में, कुछ काल के लिए, इस संबंध के मोजूदा अनुपात में 
परिवतेन करना आवश्यक न था । 


(२) नोकरियों के भारतीयकरण के संवंध में कमीशन की वे ही 
सिफ़ारिशें थीं जो ली कमीशन की थीं । 

(३) कमीशन ने नोकरियों के अधिकारों का सुरक्षित रखना आवश्यक 

च्पे हैक शो कल्प हल 

चतलाया ओर यह स्पष्ट किया कि इन अधिकारों की देखभाल 
करने का अधिकार किसी ऐसी संस्था को होना चाहिये जिस पर 
नोकरियों का विश्वास हो । 

(४) कमीशन ने प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशलनों के स्थापित करने की 
सिफ़ारिश की । 

(५) एंग्लो-इंडियंस का केंद्रीय नोकरियों से पुराना संवंध रहा है । इस 


६७०० को 


लिए कमीशन ने सिफ़ारिश की कि भविष्य में भी इन नोकरियों के 
संबंध में उनका ख्याज्ष रखा जाय । 


नया शासन-विधान और सैनिक नौकरियाँ---सस्कारी 
नोकरियों के उपयुक्त ऐतिहासिक सिहांवलोकन के पश्चान्‌ हमें अब यह 
जान लेना चाहिये कि सन्‌ १६३४ के शासन संबंधी एक्ट के अनुसार 
सरकारी नोकरियों की स्थिति किस प्रकार की हे। नये शासन-विधान 
की २३२ से २३६ धाराओं तक में संनिक नोकरियों की व्यवस्था की 
गयी हे । देश-रक्षा एक संरक्षित विपय अतए्व सेनिक नौकरियों 
की नियुक्ति आदिं के विपय में सम्राट के महत्वपूर्ण अधिकार हैं। 
स-कॉसिल सम्राट प्रधान सेनापत्ति (ए/0ग्राशश्ाते०ना)-९०7४०) के वेतन 
ओर, भत्ते आदि को निश्चित करते हैं ओर यह आदेश जारी करत हैं कि 
अमुक सेनिक अफ़सरों को या तो वे खबं नियुक्त करेंगे था उनकी 
नियुक्ति उनके आदेशानुकूल की जायगी | संरक्तित विपय होने के कारण, 
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देश-रक्षा की देखभाल गवर्नर-जनरल अपने विवेक के अनुसार करते हैं 
परंतु आदेशपत्र की धाराओं के अनुसार उन्हें इस बात का ध्यान रखना 
चाहिये कि भारतवर्ष की रक्ता करना अधिकाधिक सारतवासियों का ही 
काम हे ओर इस लिए वे जब कभी सेना में भारतीय अफ़सरों के 
नियुक्त करने की नीति पर या भारतीय सेना से देश के बाहर काम लेने 
पर विचार करें तो अपने मंत्रियों का भी परामश ले लें। सेना में काम 
करने वाले लोगों की नोकरी की शर्तों आदि के नियमों के विषय में 
भारत-मंत्री अपने परामशंदाताओं की अनुसति से यह निम्चिद करेंगे कि 
कोन कोन से नियम उनकी पूर्व अनुमति के बिना न बनाये जायेँ। नये 
शासन-विधान सें, सम्राट की भारतीय सेना के सदस्यों का भारत-मंत्री 
से अपील करने का मोजूदा अधिकार क्रायम रखा गया है । संघ-राज्य 
के स्थापित होने पर फोजी अधिकारियों की पेंशनों का खर्च संघीय 
आमदनी से दिया जायगा परंतु आजकल भारतीय आमदनी से दिया 
जाता है । 


नया शासन-विधान और सिविल सर्विसें--दँस ऊपर 
बतला चुके हैं. कि भारतवर्ष को उत्तरदायी शासन की ओर ले जाने 
वाले बैधानिक परिवर्तनों से भारतीय सिवित्न सर्विस के सदस्य असंतुषट 
थे। उन्हें इस बात की आशंका थी कि उत्तरदायी भारतीय सरकार 
उनके मौजूदा हितों की रक्षा न करेगी और उनका भविष्यत्‌ भी 
संदिग्धभय हो जायगा। अतएवब वे चाहते थे कि नये शासन-विधान में 
उनके हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी जाय। त्रिटिश 
पालसेंट ने भी उनकी इस मांग को उचित समझा। फल-सखरूप सन्‌ 
१९३४ के शासन-विधान के दसवें भाग में, सिविल सर्बिसों के उचित 
हितों के रक्ञा की समुचित ओर आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी हे इन 
धाराओं के कारण, वेधानिक परिवतंनों की इजह से सिविल सर्विस के 
सदस्यों को आवश्यकता से अधिक हानि न सहनी पड़ेगी; भर्ती करने 
की मौजूदा शर्तें कमोबेश भविष्यत्‌ में क्रायम रहेगी; उनके मौजूदा 
अधिकार भविष्यत्‌ में बने रहेंगे ओर मौजूदा अधिकारों को छोड़ने के 
बदले उन्हें उचित हरजाना मिलेगा। नये शासन-विधान के अल्ुसार 
सार्वजनिक नौकरियों के अधिकारों और उनके उचित हिंतों की रक्षा 


( ३४७ ) 


करना गवनेर-जनरल ओर गवनेरों का विशेष उत्तरदायित्व निर्धारित 
किया गया हे। 


सिविल सर्विसों का वर्गीकरण---नये शासन-विधान के 
आधार पर हम भारतबप की मोजूदा सिविल सबविसों को निम्नलिखित 
तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हें 

(१) अखिल भारतीय नाकरियां (#]] ॥709078 807एां००७४ )--इनमें 
इंडियन सिविल स्विस, इंडियन पुलिस सबिस, इंडियन मेडीकल 
सर्विस, इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियस, इंडियन एज्यूकेशनल 
संर्बिस आदि शामिल हैं। इन नोकरियों के पदाधिकारी संघीय 
ओर प्रांतीय दोनों प्रकार की सरकारों के अधीन काम करते हैं । 

(२) संघीय नौकरियां ( 7600७) 507ए7008 )--इनमें रेलवे सर्विस, 
इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, इंपीरियल कस्टम्स सर्विस, 
संघीय कायोलय के कमेंचारी आदि शामिल है। ये पूर्णतया 
संघ-सरकार के अधीन है। 

(३) प्रांतीय नोकरियां--इन नोकरियों का संबंध प्रांतीय शासन से है । 
ये सर्वथा प्रांतीय सरकारों के अधीन हैं | इन नोकरियों के कुछ 
सदस्य बढ़ते बढ़ते उन स्थानों पर भो नियुक्त किये जाते हैं, 
जिन पर साधारणतया भारतीय सिविल सर्बिस के सदस्य नियुक्त 
किये जाते हैं । 

सिविल सर्विसों का कारयेकाल--सम्राट की भारतीय 
सिविल सर्विसों के सदस्य उसी समय तक अपने पद पर रह सकते हैं 
जब तक सम्राट चाहें। उन्हें वही अधिकारी निकाल सकता हैं जिसने 
नियुक्त किया हो, उससे नीचा अधिकारी नहीं। यदि गवर्नर-ज्नरल या 
गवर्नर किसी विशेषज्ञ को निधोरित काल के लिए नियुक्त करना चाहें तो 
नये शासन विधान की २४० वीं धारा के अनुसार, उसे अपने इक्तरारनामें 
में इस प्रकार की शर्त करने का अधिकार होगा कि यदि निर्धारित काल 
के पू्च बह पद तोड़ा जायगा, या दुराचरण के अतिरिक्त किसी अन्य 
कारण से वह निर्धारित समय के पूर्व निकाला जायगा, तो वह हरजान का 
हक़दार होगा । सिविल स्विस के सदस्यों का निकालन या दर्जा गिराने 
के पृष्ठ साधारणतया यह अवसर दिया जाता ह कि वे अपनी स्थिति का 


( इषथ ) 


स्पष्ट कर सक, सवाय उन हालता के जब कि उत्तके निकालने या दो 
गिराने का कारण फाजदारी अपराध हां या इस प्रकार अवसर देना 
कारणवश समव न हां। 


सिविल सांवेसों की नियुक्त---अखिल भारतीय नौकरियों 
में से इंडियन सिविल सबविस, इंडियन मेडीकल सब्िस ( सिविल ) और 
इंडियन पुलिस सर्विस के सदस्यों को, जब तक पालमेंट दूसरी व्यवस्था न 
करे, भारत-मंत्री नियुक्त करते हैं। शेष अखिल भारतीय सबिसों में से 
कुछ के सदस्यों को भारत-सरकार नियुक्त करती हे ओर कुछ मांतीय 
विषयों से संबंधित होने के कारण एक प्रकार से समाप्त सी हो गयी है। 
गवर्नर-जनरल के विवेक के कार्मो को संतोपपूवक करने के लिए भारत- 
संत्री को नयी सिविल सबिसें स्थापित करने का अधिकार दिया गया है । 
इस प्रकार के अधिकारियों को भी भारत-मंत्री नियुक्त करेंगे, ओर उनका 
विस्तारपू्वेक व्योरा प्रतिवर्ष पालमेंट में पेश किया जायगा। निधोरित 
काल के पश्चात्‌ गवर्नर-जनरल अपने विवेक के अनुसार उपयुक्त 
व्यवस्था के कायोन्वित रूप पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे आर आवश्यक 
परिवतेनों की सिफ़ारिशें कर सकेंगे | शासन-विधान की २४४ वीं धारा 
के अनुसार, भसारत-मंत्री आवपाशी विसाय के योग्यतापूर्वेक कारये- 
संपादन के लिए, इस विभाग के भी कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर 
सकेंगे। अखिल भारतीय नोॉकरियों की नियुक्ति के उपयुक्त ढंग को 
पालमेंट चदल सकती है. किंतु १ अप्रेल सन्‌ १६९४२ के पूर्व संभवत 
इस विषय की कोई कारवाई न की जाथगी। इसके पश्चात्‌ इंच 
नोकरियों की संपूण व्यवस्था की जांच की जायगी ओर तब पालेंसंट 
उनकी नियुक्ति का अधिकार संघीय अथवा प्रांतीय सरकारों को दे 
सकेगी । 


संधीय नोकरियों की नियुक्ति का अविकार गचनेर-जनरल या उनके 
द्वारा निधारित किसी व्यक्ति को दिया गया है। इन नोकरियों के कर्म- 
चारियों ओर अधिकारियों को गवर्नर-जनरल निकाल सकते हैं.। उनकी 
आज्ञा आखिरी आज्ञा होती हे। इन नोकरियों की नोकरी को शर्तें, 
गवनर-जनरल या उनके द्वारा निधारित व्यक्ति या व्यक्तियों के वनाय॑ 
हुए नियमों के अनुसार निधोरित की जाती हें । सम्राट के उन सिविल 


( ३४६ ) 


नोकरों के विषय में, जो प्रांतीय सखवराज्य स्थापित होने के पूर्व से काम 
करते आये हैं, उपयुक्त नियमों में इस वात का ध्यान रखा जायगा, कि 
उनकी नोकरी की शर्तों पर कुछ कुप्रभाव न पड़ता हो। संघीय 
सिविल सर्विस के इन सदस्यों के विषय में वही पदाधिकारी ऑडेर जारी 
कर सकेगा जो & माचे सन्‌ १७३६ को जारी कर सकता था या वह 
जिसे भारत-मंत्री ऐसा अधिकार दें। गवनेर-जनरल की आज्ञा को छोड़ 
कर, सिविल सर्विस के प्रत्येक सदस्य को, दिये गये दंड, या वरखास्तगी 
या नोकरी की शर्तों में परिवर्तन के प्रतिकूल कम से कम एक अपील 
करने का अधिकार दिया गया है। संघीय व्यवस्थापक मंडल भी इन 
नोकरियों की नोकरी की शर्तों आदि के विषय में नियम वना सकेगा, 
परंतु इन नियमों के कारण, गवर्नर-जनरल के उस अधिकार में किसी 
प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता. जिसकी वजह से वह सम्राट की 
सिविल सर्विसों के साथ जैसा ठीक ओर न्यायपृवेक समझें, व्यवहार 
कर सकते हैं। रेलवे की नोकरियों के विपय में संघीय रेलवे 'अथॉरिंटी 
को गवनेर-जनरल के अधिकार दिये गये हैं | यह संस्था रलवे के उच्च 
पदाधिकारियों को पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श से नियुक्त करती 
है । एंग्लो इंडियंस के विशेष अधिकारों, और विभिन्न संप्रदायों के गवनेर 
जनरल द्वारा निधोरित अनुपात के अतिरिक्त, संघीय रेलवे अथोरिटी 
अपने कर्मचारियों को अपने इच्छानुकूल नियुक्त करती हें. 

प्रांतीय नोकरियों की नियुक्ति का अधिकार प्रांतीय गवर्नेर या उनके 
द्वारा निधारित किसी व्यक्ति को दिया गया है । इन नांकरियों के सदस्यों 
को प्रांतीय गवनर निकाल सकते हैं। उनकी आज्ञा आखिरी आज्ञा 
होती हे । पर अन्य अधिकारियों द्वारा दिये गय दंड था बरखास्तगी या 
नोकरी की शर्तों की तबदीली के प्रतिकूल इन कर्मचारियों को कम से 
कम एक अपील करने का अधिकार दिया गया है । इनकी नोकरी की 
शर्ते गवनर या उनके द्वारा निधोरित व्यक्ति या व्यक्तियों के वनाय हुए 
नियसों के अनुसार निधारित की जाती हे। प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल 
भी नाकरी की शर्ता आदि के नियम वना सकता हैँ, परंतु इन नियमों 
के कारण गवनेर के उस अधिकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हा 
सकता, जिसकी वजह से वह सम्राट की सिविल सर्विसों के साथ जैसा 
ठीक ओर न्यायपृर्वफ समम्में, वयवहार कर सकते हैं । 


( ३५० ) 


सिविल सर्विसों का चेतन, हरजाना आदि-- 
भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त सिविल सर्विसों के वेतन, छुट्टी, पेंशनों आदि को 
भारत-संत्री स्वयं निधारित करते हैं । यदि उक्त प्रकार की सिविल सर्विसों 
के सदस्य मुल्तवी किये जात॑ है, तो झुल्तवी किये गये काल में उनके 
वेतन में किसी प्रकार की कभी नहीं होती, जब तक गर्वंनर जनरल या 
गवनेर अपने व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार इस प्रकार की कमी न 
करें। संघ-सरकार के अधीन काम करने वाली सिविल सबिसों का वेतन 
आओर भत्ता संघीय आमदनी से दिया जायगा ओर प्रांतीय सरकार के 
अधीन काम करने वाली का वेतन व भत्ता प्रांतीय आमदनी से दिया 
जाता है। भारत-मंत्री की अनुमति के बिना इन नोकरियों के सदस्यों को 
निधोरित पेंशनों से कम पेंशनें नहीं मिल्ष सकतीं ओर वे संघीय कोप 
से दी जाती हैं। शासन-विधानांतर्गत्‌ बनाये गये किसी नियस के 
कारण भारत-मंत्री के उस अधिकार में किसी प्रकार की कमी नहीं हो 
सकती जिसके कारण, सम्राट की सिविल सबिसों के साथ, वे जैसा 
ठीक ओर न्यायपूर्ण समझें, व्यवहार कर सकते हैं। भारत-संत्री के 
द्वारा बनाये गये नियसों के अतिरिक्त, गबंनर जनरज्न ओर गवबनेरों के 


उक्त प्रकार के अधिकारों में किसी नियस द्वारा किसी प्रकार की कमी 
नहा हा सकता | 


भारत-संत्री द्वारा नियुक्त सिविल सविसों के सदस्यों को, यदि वे किसी 
सरकारी आज्ञा से असंतुष्ट हों या किसी सरकारी आज्ञा का उन्तका 
नोकरी की शर्तों पर कुप्रभाव पड़ता हो, गवनर जनरल या गवनेर से 
( ज्ञिस किसी के अधीन वे कास करते हों ) इस प्रकार की शिकायत 
करने का अधिकार दिया गया है, ओर उनको, शिकायत की जांच करके 
' अपने व्यक्तियव निर्णय के अनुसार ठीक ओर न्यायपूर्वक कारंबाई 
करने का अधिकार। गवनेर जनरज्न ओर गवनर के व्यक्तिगतू्‌ निर्णय 
के अतिरिक्त, इस प्रकार के नौकरों को न तो किसी प्रकार का दंड॒ ही 
दिया जा सकता है और न उनके, भत्ते ओर पेंशनों में किसो प्रकार को 
कमी की जा सकती है। दिये गये दंड के प्रतिकूल वे भारत-मंत्री से 
अपील कर सकते हैं ओर भारत-संत्री का निर्णय अंतिम निणय 
होता हे। 


( ३५१ ) 


यदि भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त किये गये सिविल सर्विसों के सदस्यों 
के हितों पर नये विधानांतर्गत्‌ की गयी किसी कारंबाई का कुप्रभाव 
पड़ता हो, या किसी अन्य कारण से, भारत-मंत्री के विचार में उसे 
हरजाना देना आवश्यक श्रतीत होता हो, तो वे या उसके हक़दार 
संघीय आमदनी या प्रांतीय आमदनी ( यदि सारत-मंत्री इस तरह की 
आज्ञा दें) से उस हरजाने के अधिकारी होते हैं जो भारत-मंत्री के 
विचार में ठीक ओर न्यायपूर्ण हो। गवर्नर-जनरल ओर गवनेरों को 
भी क्रमशः संघीय आर प्रांतीय आमदनी से हरजाना देने का अधिकार 
दिया गया हे | 


भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त सिविल सविसों के सदस्यों का वेतन संघीय 
ओर प्रांतीय व्यवस्थापक संडलों के वोट पर निर्भर नहीं होता । यदि थे 
भारतबप के वाहर रहें, तो उनकी पेंशनें भारतीय करों से मुक्त हो 
जाती हैं 
सिविल सर्विसों का बचाव--नये शासन-विधान की २७० 
आर २७१ धाराओं में सिविल सर्विसों के सदस्यों के वचाव की समुचित 
व्यवस्था कर दी गयी है। कर्तव्य-पालन अथवा सरकारी हेसियत में 
नेकनीयती से किये गये कामों के विपय में उनके खिलाफ़ न ता कोई 
फौजदारी कारवाई की जा सकती है ओर न दीवानी। गवर्नर-जनग्ल 
या गवर्नरों की पूर्व अनुमति के विना सिविल सविसों के सदस्यों के 
प्रतिकूल, उन कामों के विपय में फाजदारी अथवा दीवानी मुक़्दसें नहीं 
चलाये जा सकते, जो उन्होंने संघ-राज्य या प्रांतीय स्वराज्य स्थापित 
होने के पूर्व किये हों। जब तक न्यायालयों का सिविल सबिस के सदस्यों 
की नेकनीयती पर संदेह न हो, इस प्रकार के सुक़दमें तुरंत ही चरखास्त 
कर दिये जायेगे, और मुक़दरम का खर्च--यदि वादी न दे सके. तो संघीय 
 ध्यथवा प्रांतीय आमदनी से दिया जायगा। सिविल सर्विस के सदस्यों 
के उपयुक्त बचाव पर छुप्रभाव डालने वाले प्रस्ताव संघीय अथवा प्रांतीय 
व्यवस्थापक मंडलों में, क्रमशः गवर्नर-जनरल ओर गवर्नर की पर्व 
अनुमति के विना नहीं पश किय जा सकत। अनुमति देन या न देन का 
, अधिकार गवरनर-जनरल अश्रवा गवर्नर के विवक पर छाड़ दिया हे । 


पब्लिक सर्विस कमीशन--नतें शासन-विवान की २६४५ से 


( १५२ ) 


लेकर २६८ धाराओं तक का संबंध पब्लिक सर्विस कमीशनों से है। 
भारतीय संघ-राज्य का एक संघीय पब्लिक सविस कमीशन होंगा और 
प्रांतों के भी अलग अलग पब्लिक सविस कमीशन होंगे । दो या अधिक 
प्रांतों को सिल कर एक ही कमीशन से काम लेने का अधिकार दिया गया 
है। इस प्रकार के कमीशन अब तक स्थापित हो चुके हैं। गवर्नेर-जनरल 
की अलुमति से संघीय कमीशन किसी प्रांतीय गवनेर की प्रार्थना पर 
उस प्रांत का भी काम कर सकता है। संघीय पब्लिक सर्विस कमीशन 
के सदस्यों की संख्या ओर नोकरी की शर्तों एवं कार्यकाल को गवर्नर- 
जनरल अपने विवेक के अजुसार निधोरित करते हैं और प्रांतीय पव्लिक 
सर्विस कसीशलनों के सदस्यों की संख्या, उनकी नोकरी की शर्तों और 
कार्यकाल को, प्रांतीय गवनेर अपने विवेक के अनुसार | संघीय कमीशन 
के सभापति ओर सदस्यों को गवर्नेर-जनरल अपने विवेक के अनुसार 
नियुक्त करते हैं, ओर प्रांतीय कमीशन के सभापति ओर सदस्यों को 
प्रांतीय गवर्नर अपने विवेक के अनुसार। प्रत्येक कमीशन के कम से 
कम आधे सदस्य ऐसे होते हैं जो अपनी नियुक्ति के पूर्व कम से कम दस 
बरस तक सरकारी नोकरी कर चुके हों। निष्पक्ष रखने की दृष्टि से 
पब्लिक सर्विस कमीशनों के सभापति, सम्राट के अधीन अन्य सरकारी 
नोकरियों से वंचित कर दिये गये हैं ओर उनके सदस्य गवरनेर-जनरल 
अथवा गवर्नर की पूर्व अनुसति के विना किसी अन्य नोकरी की उस्मेद- 
वारी से । प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशनों के सभापति संघीय पब्लिक 
सर्विस कमीशन के समभार्पात या सदस्यों के पद के लिए उस्मेदवार हो 
सकते हैं, और दूसरे श्रांतों के पब्लिक सर्विस कमीशनों के सभापति के 
स्थान के लिए भी । 
पब्लिक सर्विस कमीशनों का कास है उन परीक्षाओं का संचालन 
करना जिनके नतीजों के आधार पर संघीय अथवा प्रांतीय सरकारी 
कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। हम ऊपर वतला चुके है. कि सिवित् 
सविस के कुछ सदस्यों को भारत-संत्री नियुक्त करते हैं, ओर कुछ का 
गवर्नर-जनरल और गवर्नर अपने विवेक के अनुसार | इन कमचारियों 
को छोड़ कर, प्रत्येक अन्य सिविल सर्विस की नियुक्ति, तरकक्नी ओर 
बदली के नियमों, अनुशासन संबंधी बातों, कतेज्य-पालन में चलाये गये 
मुक़दसों के व्यय आदि के विपय में इन कमीशनों का परामश लेना 


( रेश३ ) 


आवश्यक होता है। सिविल सर्विसों के सांप्रदायिक अनुपात के विषय 
में, इन कमीशनों का परामर्श नहीं लिया जाता । गवर्नर जनरल अथवा 
गवर्नर की पूर्व अनुमति से, संघीय अथवा प्रांतीय एक्टों द्वारा, संघीय 
अथवा प्रांतीय कमीशनों से अतिरिक्त काम लिया जा सकता है। संघीय 
कमीशन का खर्च संघीय आमदनी से दिया जाता है ओर प्रांतीय कमी- 
शनों का ख़चे प्रांतीय आमदनी से। 

सिविल सर्विस संबंधी समस्याएँ-इंस परिच्छेद के 
समाप्त करने के पूर्व सिविल सर्विस संबंधी निम्नलिखित समस्याओं 
पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता हे-- 

(१) उत्तरदायी शासन ओर सिविल सर्विसों के अधिकार-- 
सिविल सर्विसों की प्रथम समस्या है उत्तरदायी शासन ओर सिविल 
सर्विसों के अधिकारों का संबंध । सन्‌ १७१७ की घोषणा के अनुसार 
भारतवर्प सें क्रशः उत्तरदायी शासन स्थापित होता जाता हे और नये 
शासन-विधान में सिविल सबिस के अधिकारों की व्यवस्था की गयी है । 
इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस ओर इंडियन मेडिकल 
सर्विस (सिविल ) के सदस्यों को भारत-मंत्री नियुक्त करते हैं ओर इनके 
विपय में अंतिम फेसला भी उन्हीं का होता है | इन नोकरियों की 
उपयुक्त संरक्षित स्थिति के कारण, इस बात की आशंका है कि शायद वे 
उत्तरदायी मंत्रियों से उतना सहयोग न करें, जितना उस अवस्था में हो 
सकता है जब वे पूर्णतया उत्तरदायी मंत्रियों के अधीन हों। सिविल 
सर्विसों के ऐतिहासिक स्थान, ओर उनके उत्तरदायी शासन संबंधी वेधा- 
निक परिवततेनों के विरोध को देखते हुए यह आशंका विल्कुल निमूंल 
नहीं प्रतीत होती । अतएव सिविल सर्विस संबंधी प्रथम समस्या यह है 
कि अनेक अधिकारों से सुसज्जित सिविल सबिसों के सदस्य किस 
प्रकार उत्तरदायी शासन के उपयुक्त बनाये जायेँ। इसके दो तरीके हो 
सकते हैं :-- 

(१) सिविल सव्विस के सदस्यों की मनोबृत्ति में वांछित परिवतन 

हो जाय ओर 
(२ ) सिविल सर्विसे उत्तरदायी मंत्रियों के अधीन कर दी जायें। 
सोभाग्य से नये शासन-विधान में की गयी सिव्रिल सर्विसों की 
व्यवस्था चिरकालीन नहीं बनायी गयी है। १ पअप्रेल सन १6६४२ के 


न्३ 
के 


( इशधट ) 
पर्चात नडनाकत, सिदिल साचवसा निया ल ब्यार मन, विननफ++कननयक जांच € 
ग्चात्‌ साल साचसा का जाच का जायगा, आर उस जाच झा 
हज कक. 


४ ३ 5 आधार कद प्र पालसट न विषय आअवचर्यकत ल्अननक जनक». 
एुपांद के आधार पर पाक्तयंट चांसचनंबधापन सच, इच चदियय के आधरयक 


पारचदततनद एच सश्याधद करेगी | 





5 ञ्नियों आर £-./> विक्ल सर्विसों >> क्का्‌ गेंग सिविल सर्विस 
(६) मंत्रियों और सिविल सर्विसों का सहयोग--सिदिक्त सर्विस 





५5 5 -५ त्रियों ओर ० सिचिल स्विसों का अपन 
का दइसरा सचपस्या हू सान्रया ऋआर सावंत चसादइचा क्वा चअहयागव। 
बल विएय >०-ग्ी 033 स्याइफा से अनकरणी 7 2442-22 
इच [घिषय से ब्लड का आइक्यस अनकरणादय हू बहा के साॉनिसडतक्त 

कर न विभिन्न राजनीतिक के संत्रिमंब्लों की नीति 
चदलत रहुत हु ता राजनोदिक इलों के संत्रिमंदलों की नीति 


८ श्र 


सी ड्ल्त्ट जार हांदी कि] प्र भी हक सिद्धि चल 30. 22०८ 
सा अलग अआअतततय हादा ६, फिर भा चह्ा क्वा फ्सॉवतक्त साबस क् सदस्य 
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रे + ८5 ०० मे आर कर, शीघ्र ही 
प्रत्यक्त सॉत्रमंडल के साथ सहयाग स॑ काम ऋरत हू आर शांतध्र हू 
बिक 
अपन का चदुतछा हुड पाराखांद के अचुकृसल चचा रूद हू 
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सारतवध 


(2 


४5 री अब आज 


4 आओ इसी च्ण का होना आवश्यक >> 
वा सर्विेत्ष सास स्‌ इसी सुझछ का हाचा आवरचक हू १ चह 
चर ह05 विकायय रो ०० हि ८ 


सारतीय का संत्रियों चला  #0०अ जी 4. सिविक्त ०) मन जन कल [दि प्र इ्ठता 
है कि सारतांय सात्रयोां का सावेत्न सांबंसा ऊे चंदन आई पर उतद 


3 ] 


कद जझचसस्‍ार 








9 नहीं है जित्तता न संत्िियों कला चहाँ ते सिविल 
आधक्तार नहा ह छजत्तदा ब्यलंड कू साझया का चहा का चाचरत् साइन 
हे 
[कर 


विल सर्विस के सहत्यों में द्रिमंडलों 
छकचावस सांवस छ सदस्यवा च चहुरूत हुए संद्ननड्ल 
बनने की क्षमता हो | ऐसा होना आसानी सिविल सर्विसों 
बचच का ज्ञषनता हा। एसा हांदा आसादां से समय चहा। साचजल् सादा 
| सहवस्य सन न ै म्ि 
के सदस्य सन्‌ १६०० तक कंचल झासदव हो नहां करते थ. वेल्कि शासन 


प्रकार के ऋनसाचारयां 
5 विचारों को 
चचारा 


ए्क्क कंटित दातठ हे न व्यक्तिख ओर व्यक्तियन 
इक क्रांउतन दात हू [छ व ऋषतन व्याक्ततत आर व्याक्तयय्‌ प्च्। दा 


ही छोड हिल मिले ४ यही कारण का हि 
जलंभ्र हां छाड़ सक्त चहा कारण हूं कि साव्य्यूल्वस्सफांड उुधास ऊ 
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कक. हर कर. ३. पडा हित ्इ कक 
सात्रया से सहर्याय के ऋभाव को स्िकायते सुद पढ़ा था। रुच दात्षच 

झा>ा सदा >ो पक ख्सी श्क्ादतद छादयदतद चुप 
रु ढ़ पर हा ब्ध 


बधाद कु कायान्वद जकूप स भी चह समत्र 


८5 श्र ० ० ह संत्रियों आर सिविल प्रा 
पड़ | अत [साूवल सावना का दृ्रा सच्चस्या हु साहया आर सावदक् 
संचिसों सहयोग जिसके 5 प्रचन्नहील कि 
सांदसा रा सहयोग, जिसके लए द्ांदा का प्रयद्नशात्त हाता चाहय | 


ग सिविल >> मे का सारतीयरूसण हक ०० ० सिविल स्विसों ट्री 
( न ) उसाचतल सपिसा का सारतायरूरस--साधत्ते आधिषया दः 





तीसरी समस्चा है, उद्का भारतीयकरणा ६.2 
ठाससे सससया हूं, उद्का सारतांयचक्रण । इसका सझाग इहुत पुराना 
बट च् 
हें छोर समय समय पर ल्िटिश्ल सरकार एंसा करत का बचत भा 
छ्ती गयी 35 नििक झछातदसार न्राटेज सरकार 
दता आयो हें सच #€१४०७ का घापणा के अडुसार [दर टिस् सरक 

है अ 4] हल वि 2 ० रन अन्न 


१५ 


दि 


को भारतीय नीति कला ध्यय है. सारतीयों का आविकाविक सहयाय शात्त 


( ३४५४ ) 


करके भारतवपषे में उत्तरदायी शासन का स्थापित करना । किंतु भारतीयों 
के अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की गति वड़ी मंद हे। ली कमीशन 
की सिफारिशों के अनुसार नोकरियों का भारतीयकरण इस अकार से 
किया जाने को था कि सन्‌ १६३६ तक इंडियन सिविल सर्विस और 
सन्‌ १६४८ तक इंडियन पुलिस सर्विस में युरोपियनों ओर भारत- 
वासियों की संख्या समान हो जाय । भारतीय लोकमत के अनुसार 
कमीशन की सिफ़ारिशें प्रतिक्रियात्मक ओर निराशाजनक थीं | पर भारत- 
सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया था | कायरूप में सिबिल सर्विसों का 
भारतीयकरण उस मंद गति से भी नहीं किया गया है जिसकी ली 
कमीशन ने सिफ़ारिश की थी। भारतवासी अपने को प्रत्यक काम के 
योग्य सममभते हैं, यहाँ तक कि देश की रक्षा का भी संपूर्ण भार अपने 
ऊपर लेने को तेयार हैं । परंतु ब्रिटिश सरकार अब भी “फ़ीलादी ढांचे” 
में विश्वास करतो है ओर सिविल ओर सैनिक दोनों प्रकार की नौंक 
रियों में युरोपियनों का महत्वपूर्ण अंश बनाये रखने के पत्त में हे। 

(४ ) आर्थिक अधिकार--सिविल सर्बिसों की चोथी समस्या का 
संबंध उनके आर्थिक अधिकारों से है। भारतवर्ष की सिविल सर्विसों 
का वेतन, भत्ता, पेंशनें आदि अन्य देशों की सिविल्ष सर्विसों की अपेक्ता 
कहीं ज्यादा हैं । तिस पर भारतवर्ष एक ग़रीब देश है। यहाँ की औसत 
आमदनी दो तीन आने प्रति दिन से अधिक नहीं। ऐसे ग़रीब देश के 
लिए ऊंचे वेतन वाली सिविल सर्विसों का क्रायम रखना विवेकयुक्त नहीं 
प्रतीत होता । सिविल सबिसों के ऊंचे वेतन राष्ट्रननिर्माण के विभागों का 
बलिदान करके ही दिये जा सकते है, ओर अब तक इसी प्रकार दिये 
जाते रहे हैं। संसार की वर्तमान परिस्थिति के कारण, भारतवर्प अब 
रा्र-निमाण विभागों का चलिदान नहीं कर सकता । अतएवं सिविल 
सर्विसों का वेतन घटाना वहुत ज़रूरी है। प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों 
ने मंत्रियों का वेतन घटाकर ४०० रुपय मासिक कर दिया है| व प्रांतीय 
नोंकरियों के भी वेतन घटाने में लगे हैं । उनकी इस नीति छा प्रभाव 
परोक्ष रीति से अखिल भारतीय नोकरियों पर अवश्य पड़ेगा और या 
ता व स्वथ अपन चंतन का घटावगा, या भारत-मत्रा इस चिपय का काट 
व्यवस्था करेंगे। नोकरियों के भारतीयकरण से यह समस्या कुछ अंश 
में खयं हल हो जायगी । 




















किक कद ०० 
(४ ) जनता के साथ सहाउुनसूति का चर्ताच--ंचब्रिज्ष संचिसा 
चर ्ब 

की पांचवीं समस्या है जनता के साथ सहाहुबूति का बर्ताव । 
वि ५. 
सिदेल सांवंसा के सबस्य हरा पर कासद अचरय ऋरत हूं, पर वे 
के सेवक 5 सनम, ि अधिक 
मधाचदतया ऊचता के सचक हू आर ऊदता का आंधकत स अधिकृत 
(6 ले उत्तका गोरच ००] परतवर्ष द्ेड़ा से सिबविल सरब्सों >> 
उंदा ऋरने स॑ उनका गाॉरच है) सारतवप एस इक से चसावल्ष सादसा क 

8 जज 
सब्स्यों के लिए एक चूत कायक्षत्र हू । चंादयर हुए लाया का अपर 
 चआ आर अंधकार के चिलीद जरदा जप प्रकाश 250 न 
डठा सकते हें आर अघक्ार सं चिल्‍काच जचठा क्वा अक्तात्त का आर स 
रच हक पति से ग्रोत्लाहित 27 कक 23 ऋअठिच से 
जा सकझकतद हूं। बचछा ्हाएुचू।प रस ४ प्ाल्प हाक्तर क्र ऊचदा काठउच सर 
कप हल च्कञा सझूत्ती 55 भसारतवष का सिविल 
छरठिय काम ऋरषान का साहस कर सच्चा हू ! (रतवघ का सचादक्ल 


८ अल आअपरी दिष्पक्षता आर योग्यता 59. 5० प्रसिझ्ध लि ० 
सांबच अआअच उचक का दिष्पक्षुत र याग्यदा झू ॥ढणए प्रारद्ध रहा 
से में मितत्ययता राष्ट्रीयदा रु 
हैं। इन शुण्णों छे साथ साथ ऋच उद्न भित्तत्यचता आर राष्ट्राचदा | 


शसुरों छा सी होता आवर्यक 


/भ 


| 


च्श्ल्ड्ल्प्म्स्क्स्स 


चोदहवाँ परिच्छेद 
होम गवर्मट 


होम गवर्मेद--नर्यें झासन-विधान के पुर्व होम गवर्मेट--होम गवर्मेट और 
भारतीय लोकमत---नया शासन-विधान श्रौर होम गवर्मेट--सम्राट का स्थान; 
पार्लमेंट का स्थान; भारत-मंत्री श्रौर उनके परामर्शदाता; भारतीय हाई कमिइनर-- 
होम गवर्मठ श्र डोमीनियन स्टेटस । 

होम गवर्मेद---होम गवर्मेट भारतीय शासन संबंधी उन अधि- 
कारियों और संस्थाओं का सामूहिक नाम है जो इंगलेंड में स्थित है. ओर 
वहां से भारतीय शासन की देखरेख किया करती है । इन पदाधिकारियों 
ओर संस्थाओं में से सम्राट, पालेमेंट, भारत-मंत्री ओर उनकी कोंसिल 
ओर भारतीय हाई कमिश्नर विशेषतया उल्लेखनीय हैं। भारतवासियों के 
दाष्ट काण से इन सस्थात्रा आर आंधरकारया का सामूहिक रूप स हाम 
गवर्मेट कहना ठीक नहीं, किंतु भारतवपे के अंगरेज़ शासक, अपने देश 
के ख्याल से, उनको होम गवर्संट कहते आये हैं, ओर इस कारण 'होम 
गवर्मेटः इस वाक्य का प्रयोग इस अरे में होने लगा है । प्रचलित होने 
के कारण हम भी इस वाक्य का प्रयोग प्रचलित अथ्थे में करेंगे। 


नये शासन-विधान के पू्े होस गवर्मेद--नये शासन- 
विधान के पूे, भारतीय शासन में, होम गवर्मेट की संस्थाओं ओर 
अधिकारियों का स्थान, सन्‌ १७१८ के भारतीय शासन संबंधी एक्ट के 
अनुसार था। इंगलेड के राज़ा ब्रिटिश राष्ट्रसमह के अन्य रा) के 
कंचल राजा हो थे किंतु वे भारतवप के सम्राट थे। वे गवनर-जनरग्ल 
प्रांतीय गवनरों, प्रधान सेनापति आदि उच्च पदाधिकारियों में स छुछ 
का प्रधान-संत्री की सिफारिश पर नियुक्त करते थे आर कुछ का भारत- 
मंत्री की सिफ़ारिश पर | कुछ नियुत्तिय्यों के विपय में गवर्नर-जनग्ल क 
भी परामश ले लिया जाता था। पालमेंट ब्रिटिश राष्ट्रस्समृह्‌ के अन्य 
सदस्यों के साथ साथ भारतवप के लिए भी नियम बना सकती थीं 
ओर भारत-मंत्री भारतवर्ष की शांति ओर सुव्यवस्था लिए उसके प्रति 


( शृशठ ) 


उत्तरदायी थे। भारतीय शासन-विधान में संशोधन और परिवर्तन करना 
उसके हाथ में था ओर भारतीय कोष पर उसका निरीक्षणाधिकार था । 
सन्‌ १७१७ के सुधारों के अनुसार, सैद्धांतिक रूप में पार्लमेंट के 
आधिपत्य ओर निरीक्षण के शिथित्र करने का सिद्धांत खीकार कर लिया 
गया था, पर कार्यरूप में इस सिद्धांत पर विशेष अमल न हुआ था । 
भारतीय मामलों के लिए, भारत-मंत्री ब्रिटिश सरकार के वेधानिक 
परामशदाता थे । क़ानूनी दृष्टि से भारतीय सुशासन की पूर्ण ज़िम्मेदारी 
उनके ऊपर थी. ओर भारतवर्ष के गवर्नेर-जनरल के लिए उनके 
आदेशानुकूल चलना अनिवार्य था। प्रांतीय शासन में हेघ शासन-प्रणाली 
के कारण, प्रथाओं द्वारा उनके निरीक्षण के शिथिल किये जाने की 
व्यवस्था की गयी थी, पर काय रूप में इन प्रथाओं की सुद्दढ़ नींव न पड़ 
सकी थी, ओर इस लिए भारत-मंत्री के निरीक्षण में भी विशेष कमी न 
हुई थो। भारतीय मामलों में भारत-संत्री को परासश देने के लिए एक 
कोंसिल सन्‌ १८५८ से चल्नी आती थी। इसका नाम इंडिया कॉंसिल 
था। नये शासन-विधान के पूर्व इसके कम से कम आठ और अधिक से 
अधिक १२ सदस्य हो सकते थे और उनका कार्यकाल पांच वरस था। 
सिविल सर्विस और भारतीय कोप संबंधी कुछ वातों को छोड़ कर, यह 

कोंसिल केवल परामश ही देने वाली संस्था थी ओर भारत-मंत्री को 

अधिकार था कि वे उसका परासर्श लें अथवा न लें या उसके परामशों 

के अनुसार काम करें अथवा न करें। सन्‌ १६१६ के शासन-विधान के 

अनुसार भारतीय हाई कमिश्नर, भारत-सरकार के एजेंट की हेसियत से 

इंगलेंड में भारत-सरकार का काम किया करते थे। भारत-सरकार, भारत- 
मंत्री की अनुमति से, उन्हें पांच वरस के लिए नियुक्त करती थी | उनको 
३००० पौंड सालाना वेतन मिलता था ओर वे स-कौंसिल गवनर-जनरल. 
के अधीन थे। भारतीय हाईकोर्टों की अपीलें प्रिवी कॉसिल में हुआ 

करती थीं, ओर प्रिवी कोंसिल॒ का निश॒य अंतिम निशय हाता था। 


होस गवसंद आर भारतास लोकमत--भरताय का 
मत होस गवर्मेट की संस्थाओं और उसके अधिकारियों के अधिकारों का 
बहुत दिनों से विरोध करता आया है। सन्‌ १६२० तक कामग्रेंस मे 
उदारवादियों का ज़ोर था। 'खराज्यः शब्द का प्रयोग होना ता आरभ 
हो गया था, पर 'स्राज्य? की विस्तारपूर्वक व्याख्या न की गयी थी ओर 


( ३१४८ ) 


बहुतेरे राजनीतिज्ञ राज्य? शब्द का अर्थ उत्तरदायी शासन लगाते थे। 
कुछेक की दृष्टि में खराज्य ओर डोमिनियन के दर्जे (॥00फरंगांणा 
8686४ ) में विशेष अंतर न था। सन्‌ १९१७ की घोषणा के द्वारा 
ब्रिटिश सरकार ने भी भारतवर्ष सें उत्तरदायी शासन स्थापित करने का 
चचन दिया था | पर सन्‌ १९२७८ तक यह स्पष्ट न हो सका था कि उत्तरदायी 
शासन का वास्तविक अर्थ क्या है। इस साल लॉर्ड अविन ने विल्ञायत 
से लीट कर एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसके ज़रिये से उन्होंने यह 
स्पष्ट किया कि सन्‌ १७१७ की घोषणा का अभिप्राय असंदिग्ध रूप से 
यह है कि भारतवर्ष को अंत में उपनिवेश (000॥7०॥ ) का दर्जा 
मिले। सन्‌ १७३९ में वेस्टमिंस्टर स्टेच्यूट के पास होने पर 'डोमीनियन 
स्टेटस! इस वाक्य की भी स्पष्ट व्याख्या हो गयी । तव से उदारबादी, होम 
गवर्मट की संस्थाओं ओर उसके अधिकारियों के विपय में यही चाहते हैं 
कि भारतीय शासन में उनका संगठन ओर स्थान उसी प्रकार का हा जाय 
जिस प्रकार का डोमीनियनों के शासन में वहां की होम गवर्मट का है । 

सन्‌ १७२७० के पश्चात्‌ कांग्रेस असहयोगियों और उग्र राजनीत्तिक्षों 
के हाथ में आ गयी। इन ल्ञोगों की राय में उदारवादियों की वंधानिक 
आंदोलन की नीति भिखमंगों की नीति थी ओर उसके सहारे देश को 
स्वाधीनता का सार मिलना असंभव था। वे असहयोग ओर सविनय 
अवज्ञा के आंदोलनों के ज़रिये से भारतवर्प का खतंत्र बनाना चाहते 
थे। सन्‌ १७२६ तक, कदाचित ये लोग भी डोमीनियन स्टेटस से संतुष्ट 
थे। कांग्रेस ने नेहरू कमेटी की योजना इस शर्त पर अपनायी थी कि 
सरकार ३१ दिसंचवर सन्‌ १९२७ तक उसे क़ानून का रूप दे दे। पर 
सरकार ऐसा न कर सकी ओर इसलिए निर्धारित तारीख का नेहरू 
योजना समाप्त समभी गयी ओर कांग्रेस का ध्यय निश्चित रूप से पृणु 
स्वाधीनता हो गया। फल-सखरूप भारतीय शासन में हाम गवर्मट की 
संस्थाओं ओर अधिकारियों का काई खान ही न रह गया। 

होम गवर्मेट की संस्थाओं में स भारतीय लोकमत. बहुत दिनों से 
भारत-मंत्री की कॉसिल ( ॥ता॥ (णणालो ) का विरोधी था। इंडिया 
कीसिल एक प्रतिक्रियात्मक संस्था समझी जाती थी ओर वास्तव में भी 
वह ऐसी ही थी । भारतीय शासन के अवकाश-अदीत उच्च घुरापीय पदा- 
धिक्रारी इंगलेंड में जाकर इस संस्था की सदस्यता के इच्छुक होते थे 


( ३६० ) 
हक 


ओर नियुक्त किये गये अधिकांश सदस्य भी इसी प्रकार के होते थे । 
साधारणतया ये लोग भारतीय राजनीतिक उत्थान के विरोधी थे 
आर इंडिया काॉसिल से वठ कर सारतवंपष के राष्ट्रोय विकास के मार्ग से 
रा अटकाते थ॑ | इन लांगा के करने के लिए कुछ काम भी न था१ | 
क़ाचूना दां्ट सानस्सद॒ह कुछ बात" एसा अवश्य था जिनका निर्णय 
सारत-सतन्ना इस कांसिल के वहुसत के अनुसार करते थे किंतु काय रूप 
से कासिल क रत्रतत्र आधिकार नहा के बरावर थे। कहा जाता हे र्कि 
कांसल्ते ज्रांटश सन्रसडल के प्रस्तावा को, बिना इस्तदाजी, हसशा 
स्वाकार कर लता था? | उपयुक्त वाता का छांड़ कर अन्य वाता म 
कांसल का परासश लना अथवा न लना आर उस परामश का साचना 
अथवा न मानना भारत-संत्री की इच्छा पर निर्भर था। गुप्त वाता सर“ 
कौंसिल का परासश तक न लिया जाता था। जों बातें गुप्त न थीं उनके 
विषय में सी आवश्यकता होने पर भारत-मंत्री कोंसिल का परामर्श लिये 
(0) ॥॥९ प्धहश्ड 6 प्रशरणाहह 07९ शल९००९४, ह0पा ९ ग्राप& 
(0म्निट्स, वुघ०९ पं 97 सव7 3ैब्िल्ग)गर 8९०7, 878 वा ६00 दहाएडड 8 
सापत्वापाए ते पीर. वेश्नर्नाई 88 6 धार ग्रशफशारड 0 ह6 
(०एएली 2 शि९ फर्शाई 0 :--- 
#0एशा 0 7007, ऐशए़ ए0प आछए2 ९0770 ६00 ६007. 
पृफशुणछर (0 09९0, छ०00ऐश' 598 ६0 ४798 है07-- 
(296 १० ६७०, गएते 7णध्राह्ि ४0 60. 
वक्ता 40 फारए, 92६४7 0 ४२९ 
६ छा! 9९ & हारा 2070 ६० हश्िए थीं। एप: 
हि फझिफ्कइपशाएं. अपर: िकेंका. ए0फर्धएरिफकाओ शिक्शशिाए5, 
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(२) निम्नलिखित बातों का निर्णय भारत-मंत्री क्ॉँसिल के वहुमत से करते 
चें---() (789६ छा 39एण०फगंविवक्त ए॑ 85 छल 0 ि९ वछयापर्ड 
0 पावा8, (2) 796 खवर्रेंसह ण॑ ९०्ावदर्टड ई07 96 एएा?०३९ 09 ६2 
3ल गण 799, (83) ॥प९ मरोयंप्रह ० पीर उध्टपौड फोड़ एशिरसर 
ए0्ाएश्लैश्पे फ ताल एज 0एं९०- 

(8) $% अंप्वडएबाएए सल: विर्केगा 0णाञपरपरिणों शिेशाओ- 
9- 493 

(४) गुप्त दातों में से निम्नलिखित विद्येषतया उल्लेखनीय हूँ-- 
भारत-त्तरकार का पत्र-व्यवद्ार, देशी रियासतों या विदेशी राज्या का 
संबंध, युद्ध, सुलह आदि ॥ 


(६ इ256?..) 


विना अपना आदेश निकाल सकते थे और पीछे से उसे कॉंसिल के 
सामने सूचना के लिए पेश कर सकते थे | अतएव इंडिया कोंसिल प्रति- 
क्रियात्सक होने के साथ साथ कार्यरहित भी थी ओर इस लिए उसके 
अस्तित्व की कोई आवश्यकता न थी | 

भारतीय कांग्रेस ने सन्‌ १८द५ से ही इंडिया कोंसिल के तोड़ने का 
अनुरोध करना शुरू कर दिया था। उस साल कांग्रेस ने इंडिया कोंसिल 
के विपय में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार क्रिया था-- 

“इस कांग्रेस की राय है कि ( भारतीय शासन में ) किसी भी प्रकार 
का सुधार करने के पहले यह आवश्यक है कि भारत-मंत्री की कोसिल 
जिस रूप में वह इस समय हे तोड़ दी जाय [? 

इसके वाद सन्‌ १८६४, श्य&६, श्य&७ और श्यल्द आदि के 
अधिवेशनों में कोसिल के तोड़ने के पक्त में प्रस्ताव पुनः पास हुए थे। 
सई सन्‌ १९१४ को, इंडिया कोंसिल में सुधार करने के लिए लॉडकयू 
(0०१ (07०७७) ने लॉडे सभा में एक प्रस्ताव पेश किया था किंतु 
दूसरे वाचन में वह उस समा द्वारा अस्वीकृत हुआ था। सन्‌ १९१५ 
की गोखले-योजना में इंडिया कोसिल के तोड़ने का अनुरोध किया गया 
था ओर सन १६९७ में भारतीय व्यवस्थापक सभा के १6 चुने हुए 
सदस्यों ने वाइसराय के पास एक मेमोरेंडम भेजा था जिसमें इंडिया 
कौसिल के तोड़ने ओर भारत-मंत्री के स्थान को ओपनिवेशिक मंत्री के 
स्थान का सा वनाने का अनुरोध किया गया था। कांग्रेस-लीग योजना 
में इंडिया कोंसिल का कोई खान न था। कॉमनवेल्थ ओऑक इंडिया 
विज्न ओर नेहरू योजना का उद्देश्य ब्रिटिश भारत में डोमोनियनों का सा 
स्व॒राज्य स्थापित करना था । अतएव उसमें भी इंडिया कोंसिल का कोई 
स्थान न था| सारांश यह कि भारतीय लाकमत चहुत दिनों स इंडिया 
कौंसिल का विरोध करता था ओर उसकी मांग इंडिया कॉसिल का 
तोड़ने से ही पूरी हो सकती थी सुधारने से नहीं । 

नया शासन-विधान और होम गवर्मेद--तत्रे शासन- 
विधान में हाम गवर्मट की संस्थाओं ओर अधिकारियों के स्थान में 
महत्वपूर्ण परिवर्तेन किये गये है। उनमें से निम्नलिखित बातें विशेष रूप 
से ध्यान देने योग्य है-- 
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(अ) सम्राट का खान--नये शासन-विधान की दूसरी धारा के 
अनुसार भारत-संत्री या स-कॉसिल गवर्नर जनरल या प्रांतीय सरकारों 
के सारें अधिकारों को अपने अधीन करके, शासन-विधान की धाराओं 
के अंतर्गतू, सम्राट ने उन्हें फिर से केंद्रीय ओर प्रांतीय सरकारों को 
प्रदान किया है । सम्राट के अधिकार दो प्रकार के हैं-(१) विशेषाधिकार 
(?79080४06 'सिद्र॥38 ) ओर (२) क़ानूनी अधिकार ( 8०५ 
फि8॥8 )। किसी अभियुक्त की सज़ा साफ़ करने या घटाने का अधिकार 
सम्राट के विशेषाधिकार का एक उदाहरण है। नये शासन-विधान की 
२७४ धारा के अनुसार यह अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया है 
सम्राट को अपने किसी अन्य अधिकार को भी, जा शासन-विधान के 
छारा नहीं दिया गया है, गवनर जनरल या गवबनेर को देने का अधिकार 
दिया गया हे। इस प्रकार अधिकार-प्राप्त अधिकारी, उस अधिकार पर 
सम्राट की ओर से अमल करेगा । शासन-विधान की धाराओं के अजु- 
सार सम्राट के अधिकार निम्नलिखित हैं-- 

(१) संघ राज्य स्थापित होने के पूर्व देशी नरेशों के प्रवेश-प्राथना- 
पत्नों के स्वीकार करने का अधिकार | संघ राज़्य स्थापित होने के पश्चात्‌ 
ये पच्रेश प्रार्थना-पत्र वज़रिये गवनंर जनरल आवेंगे ओर संघ राज्य 
स्थापित होने के २० वरस वाद गवर्नर जनरल किसी प्रा्थेना-पत्र को 
सम्राट के पास तब तक न भेजेंगे जब तक भारतीय व्यवस्थापक संडल 
की दोनों सभाएं उनसे उस रियासत को संघ्र राज्य में शामिल करने की 
प्राथना न करे । प्रत्यंक अवस्था में प्रवेश प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति अथवा 
अस्वीकृति सम्राट पर निर्भेर होगी | 

(२) संघ राज्य स्थापित होने की घोषणा करने का अधिकार-- 
नये शासन-विधान की पांचवीं धारा के अनुसार संघ राज्य तभी स्थापित 
होगा जब सम्राट उसके स्थापित होने की घोषणा करेंगे । सम्राट यह 
घोषणा तभी करेंगे जब कम से कसम इतने देशी नरेश संघ राज्य में 
शामिल होने के लिए तैयार होंगे जो संघीय व्यवस्थापक मंडल की बड़ी 
सभा सें ५२० सदस्य सेज सकते हों ओर जिनको आवादा समस्त दशा शी 
रियासतों की आवादी की कम से कम आधी हो, ओर इस शत की पूर्ति 
के परचात्‌, जब त्रिटिश पालंमेंट की दोनों सभाएं सम्राट से भारतीय सच 
राज्य स्थापित करने की प्राथना करें। 


( रेदरे ) 


(३) उच्च पदाधिकारियों के नियुक्त करने का अधिकार--नये शासन- 
विधान के अनुसार सम्राट को अनेक उच्च पदाधिकारियों के नियुक्त करने 
का अधिकार दिया गया है। गवनेर जनरल, वाइसराय, प्रधान सेनापति, 
प्रांतीय गवर्नर, संघीय न्यायालय ओर हाईकोर्टो के प्रधान न्यायाधीशों 
ओर न्यायाधीशों आदि को सम्राट नियुक्त करते हैं । इनमें से बहुत से 
पदाधिकारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल की सिफारिशों के अनुसार नियुक्त किये 
जाते हैं ओर कुछ के विपय में गवर्नर जनरल का भी परामर्श लिया 
जाता है । 


( ४ ) शासन-विधान द्वारा दिय गये संघ राज्य संबंधी अन्य अधि- 
कार--उपर्युक्त अधिकारों के अतिरिक्त सम्राट को संघ राज्य संबंधी ओर 
भी कई अधिकार दिये गय हैं। थे गवर्नर जनरल्न ओर गवनेरों को 
आदेशपत्र देते हैं ओर संघीय अथवा प्रांतीय व्यवस्थापक मंडलों के 
पास किये गये प्रस्तावों को रद कर सकते हैं । 

(५) देशी रियासतों के संबंध के अधिकार--देशी रियासतों के उन 
विपयों का संबंध सम्राट के साथ होगा, जो संघ राज्य को समर्पित न 
किये जायंगे । इन अधिकारों पर अमल करने का अधिकार या तो स्वयं 
सम्राट को है या उनके प्रतिनिधि वाइसराय को, या उन अधिकारियों को 
जिन्हें वाइसराय इस प्रकार का अधिकार दे । 


सम्राट व्यक्तिगत्‌ हेसियत में इन अधिकारों पर अमल नहीं कर 
सकते। वे भारतवर्प-संबंधी अपने सब कामों को उत्तरदायी ब्रिटिश 
मंत्रियों के परामश के अनुसार करते हैं । 

(व) पालंमेंट का स्थान--नये शासन विधान के द्वारा भारतीय 
शासन संबंधी ब्रिटिश पालंमेंट के अधिकारों में विशेष परिवतेन नहीं 
हुआ है। क़ाननी दृष्टि से वह अब भी भारतवर्ष के लिए नियम बना 
सकती है । भारतीय शासन-विधान में परिवर्तन करने या नये शासन- 
विधान के बनाने का अधिकार पार्लमेंट को हैँ. । पालेमेंट की प्रार्थना पर 
ही सम्राट संघ राज्य स्थापिन करने की घोषणा करेंगे । गवनंर जनरल 
ओर गवनेरों के आदेश-पत्नों ओर उनके संशाधनों का मसचिदा पालमेंट 
में पश किया जाता है ओर पालमेंट की अनुमति के बिना उन पर काइ 


छः हे /३ ्‌ | गयने ना च््टों 
कारवाइ नहा का जा सकता । गवनर जनरल आर गवनरा कक एक्ट 


पद पकीओ चर 
जी, 


आर आंडरनि' 2० रन सचना इजरिये भारत संत्री पालन छोनों 
आर आाडहंचदसा छा उचा चजारय र्त्न्सत्र क््संद चक्की दाद 


0+ गीली आर का परत 
चससाओा का दा जाता ह 
हे ब्् 
(स) भसारत-संत्री ओर 
द्वारा, भसारद 


| आ परानशब्ाता 3: होस हि. । 
र उनके परानशंद्ाता--दहोम यवर्नेंद की 
०. ०. शा ८ आज कण ण3 ँक बिक 
सस्थाऋा आर आधक्ार्या तर सं, दच चब्ासननवश्ांसत ऊे द्वारा, चारत- 
जप 
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जे ओर विज कर कोसलिल ले सदसे अधिक 2 परिवतेन हुए हे । सन कल 

संत्रा आर उच्छाी छीलसलस से संस आधरक पारवर्देंद हुए है। उन १८३५ 
सनक मद क टन अपन > 3 नरक प्रतीय 2 धशासच हम. च्सिक्षण झा 
के एवं सनन्‍कांसिल सास्तन्सत्रीं का सारदाय ह्ासच कल चिफाक्षस ऋ 
श्ः दसी आम श्या आर उनकी सारी 28 बयाज्ञाऋा ----+ हक भा साददा नजर, नजर 
कोदूनलों आवकछार ह्राप्त था आर उद्का सारा आजक्षाा का साददा गपनर 

| आज 2, कप शो च्रक ( 

जररस कं लिए ऋतिदवाय था| नचद झासद-वेधाद से भसारतांव ज्ासन 
दी की 2 सारे अधिकार ३ पलक हो % नस परिचदन ड्८ 
सवधा सार आवक्छार खब सत्राट को दिये भय हँ। इस पाोरदन ऋझ 
कारण की की रअ न हि [9० कल कप पे ययां ञ्ञु 
कारण सारततननरां का काजू्चा स्थाद ते काका परिचतंद हां फायारह 
है ७ ० _+. २. के पच थी 

ऊसी नये चिधाद के पु था। 
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वर्ष में हे उसे वेतन के अतिरिक्त ६०० पौंड सालाना भत्ता | भारत-मंत्री, 
उनके परामर्शदाताओं ओर विभाग" का वेतन इंगलेंड के कोप से दिया 
जाता है। इस व्यवस्था के कारण, ब्रिटिश पालमेंट, जो सन्‌ १६२० 
तक भारतवप की सुप्त संरक्षिता थी, भारतीय मासलों में अधिक दिलचस्पी 
लेने लगी है। कुछ वातों' को छोड़ कर परामशेदाताओं का परामशे 
लेना अथवा न लेना ओर उनके परामर्श के अनुसार काम करना अथवा 
न करना भारत-मंत्री की इच्छा पर छोड़ दिया गया है | जो बातें परामशे- 
दाताओं की अनुमति पर छोड़ी गयी हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि 
उपस्थित सदस्यों का बहुमत भारत-समंत्री के पक्त में हो। भारत-मंत्री को 
तोड़ी गयी इंडिया कौंसिल के सदस्यों को परामर्शदाता नियुक्त करने का 
अधिकार दिया गया है । 

(द्‌) भारतीय हाई कमिश्रर--नये शासन-विधान के द्वारा भारतीय 
हाई कमिश्नर के स्थान ओर अधिकारों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं 
हुआ है । सन्‌ १९३४ के एक्ट के अनुसार उनकी स्थिति प्रायः वेसी ही हे 
जैसी सन्‌ १९१८ के सुधारों के अनुसार थी | 


होस गवर्मंट और डोमीनियन स्टेटस (औपनिवेशिक 
खराज्य )--इस परिच्छेद को समाप्त करने के पूर्व यह जान लेना 
चाहिये कि भारतबपे की होम गवर्मट ओर डोमीनियनों की होम गवर्भट 
में क्या अंतर हे। सन्‌ १६९२७ की घोपणा के अनुसार ब्रिटिश सरकार 
की भारतीय नीति का ध्येय असंदिग्ध रूप से यह हे कि भारतवर्ष को 
अंत में उपनिवेश ( 7007ांग्रांणा) ) का दर्जा मिले । डोमीनियनों ओर 
युनाइटेड किंगडम का मौजूदा संबंध वेस्टमिंस्टर स्टेच्यूट पर अवलंबित 


(१) प्रप्रैछ सन्‌ १९३७ को भारत-मंत्री फे विभाग फो स्थापना हुई हैँ। 
शासन-विघान की २८१ घारा के प्रनुसार ये सारे मुस्तफ़िल फर्मचारी 
जो भारत-मंत्री फे कार्यालय में काम फरते ये, इस विभाग फे प्रघीन 
कर दिये गये हूं प्लौर उनको इंगरूंड फी सिधिछू स्विस के सारे श्रधिकार 
दिये गये हे । 

(२) नये शासन-विधान को २६१ घारा के प्रनुतार भारत-मंत्रो श्रपने सिधिद्ध 
स्िस संबंधी प्रधिकारों का उपयोग परामशंदातान्नों फे बहुमत के 
झनुसार फरते हूँ 
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के विभाग के एक अंग को लेकर बनाया गया था। डोमीनियन-मंत्री 
' ओर उनके विभाग का काम वास्तव सें डाकखाने का काम हैं । वे युनाइ- 
टेड किंगडम के पर-राष्ट्रविसाग की सूचनाएं आदि डोमीनियनों को 
भेजते हैं ओर डोमीनियन सरकारों की सूचनाएं आदि युनाइटेड किंगडम 
के पर-राष्ट्रविभाग को । डोमसीनियनों के भीतरी शासन ओर पर-राष्टर 
संबंध में उनका कुछ भी हाथ नहीं है। भारत-मंत्री की स्थिति इससे भिन्न 
है। उत्तरदायी शासन के होते हुए भी देश के भीतरी शासन में उनके 

महत्वपू्ं अधिकार हैं ओर वे उन अधिकारों पर अमल भी करते हैं । 
भारतवणषे का पर-राष्र-संबंध एक संरक्षित विपय हे ओर इस लिए वह 
पूर्णतया भारत-मंत्री के अधीन हे । 


(५) भारतीय हाई कमिश्नर की स्थिति भी डामीनियनों के हाई 
कमिश्नरों की स्थिति से सिन्न हे। भारतीय हाई कमिश्नर की भांति 
डोमीनियनों के हाई कमिश्नर लंदन में रहंते हैं। पर डोमीनियनों के 
कमिश्रर अपनी अपनी सरकारों के राजदूत की हेसियत से काम करते 
हैं, ओर भारतीय हाई कमिश्नर भारत-सरकार की एजेंट की हेसियत से । 

हाम गवर्सेट संबंधी उपयुक्त अंतरों को देखकर हमें यह विदित हो 
जाता है कि भारतवर्ष अभी तक डोमीनियन के दर्ज से कितनी दूर हैं 
इसमें संदेह नहीं कि भारतवर्ष क्रमशः डोमीनियनों के दर्ज की ओर जा 
रहा हे पर उसकी गति इतनी धीमी है कि शने: शनेः अनुद्ार ओर 
उदार राजनीतिज्ञ भी उम्र राजनीतिज्ञों में परिवर्तित हात जाते हैं ओर 
भारतवप के राजनीतिक आंदोलन की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जाती 
है । भारतीय कांग्रेस अब ओपनिवेशिक खराज्य से ही संतुष्ट नहीं है । 

7 भारतवप का पूर्ण स्वराज्य की ओर ले जाने की काशिश कर रहो हैं: 
इस परिवर्तित मनावृत्ति को निर्धारित सीमा के अंदर रखने का एक. 
सात्र साथन यह हैं कि शिक्षित लोकमत के अनुसार भारतीय शासन- 
विधान में शाघ्र से शीघ्र संशाधन एवं परिवर्तन किय जाय॑। पता नहीं 
ब्रिटिश सरकार कब भारतीयों की उचित मांग का स्वीकार करके उन्हें 
स्वतंत्रता का सार देगी। 


>+-ज्आई- ० ०६फरीलन---- 


पंद्रहवों परिच्लेद 
ज़िले का शासन और खानीय खराज्य 


कमिस्नर--ज़िले का शासन, कलकक्‍टर--कलक्टर के सहकारी श्रफ़तर--- 
स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं--स्थानीय स्वराज्य की श्रावश्यकता, केंद्रीय सरकार 
का भार घटाना, जनता को व्यावहारिक राजनीति की शिक्षा देना; प्रत्येक स्थान 
की विशेष समस्याश्रों का होना--भारतवर्ष में स्थानीय स्वराज्य का विकास । : 


कमिशनर-शासन के सुभीते के लिए, मद्रास को छोड़कर, प्रत्येक 
प्रांत कई भागों में विभक्त किया गया है। इनको कमिश्नरियाँ कहते हैं । 
प्रत्येक कमिश्तनरी एक कमिश्नर के अधीन होती है। वह साधारणतया 
भारतीय सिविल सर्विस ( 9क७7॥ छज 8७०ए7०७ ) का सदस्य होता 
। उसके अधिकांश अधिकार मालगुज़ारी ओर भूमि संबंधी होते हैं। 
कुछ वातों में वह ज़िले के शासन का निरीक्षण करता है ओर स्थानीय 
स्व॒राज्य का भी । भारतीय राजनीतिज्ञों का कहना है कि कमिश्नरों के पद 
की कोई आवश्यकता नहीं हो। मद्रास की भाँति अन्य प्रांतों का भी 
शासन-संचालन किया जा सकता है । संभव हे कि कांग्रेसी मंत्रि-मंडल 
भी कमिश्नर के पद के तोड़ने की कुछ व्यवस्था करें | 


जिले का शासन, कलकक्‍्टर-अत्येक कमिश्नरी में कई ज़िले 
होते हैं। भिन्न-भिन्न कमिश्नरियों में छिल्ों की संख्या अलग अलग होती 
है | संयुक्त प्रांत में लखनऊ कमिश्नरी में छः जिले हैं और गोरखपुर 
कमिश्नरी में केवल तीन | कुछ प्रांतों में, जिले के सर्वोच्च अधिकारी को 
कलक्टर कहते हैं ओर कुछ में डिप्टी कमिश्नर। वह साधारणतया इंडि- 
यन सिवित्न सविस का सदस्य होता है। कुछ प्रांतीय नाकरियों के सदस्य 
बढ़ते बढ़ते, जिले के अफ़सर वना दिये जाते हे 

कलक्टर अपने ज़िले में भारत-सरकार के श्रतिनिधि को हेसियत से 


५ 
काम करता हे । उसक निम्नालाखत आंधिकार हात ह 


(अ) मालगुज़ारी-संवंधी अधिकार--जिले की मालगुज़ारी का वसूल 
करना कलक्टर का काम है | यह उसके नाम से ही विद्ित है | वह अपने 


हर 


( रेदढ ) 


बिक 


ज़िले की भूमि ओर हिसाव संबंधी सारे काग़ज़ों की रक्षा करता है।' 
ज़िले का खज़ाना भी उसी के अधीन होता है। 

(व) शासन-संबंधी अधिकार--जिले के शासन की देख-भाल करने 
का अधिकार कलक्टर को दिया गया है। जिले के निवासी शांतिपूर्बक 
रहें, उन्हें किसी प्रकार की आशंका न हो, लोग नियम-विरुद्ध आचरण 
न करें, ओर यदि करें तो गिरफ्तार कर लिये जाये, इन सब वातों की 
देख-भाल करना कलक्टर का काम हे | 

(स) न्याय-संवंधी अधिकार--कलक्टर को न्याय-संबंधी भी कुछ 
अधिकार दिये गये हैं । वह अपने अधीन डिप्टी-कलक्टरों के निर्णय की 
अपीलें सुन सकता है। कुछ लोगों का कहना हे कि कलक्टर के 
न्‍्याय-संवंधी अधिकार अनुचित हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्ता के 
लिए यह आवश्यक हैं, कि शासन-संबंधी ओर न्याय-संवंधी अधिकार 
अलग अलग व्यक्तियों के अधीन हों । इस सिद्धांत की सत्यता को प्रायः 
सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन असी तक शासन-विभाग और न्याय- 
विभाग का प्रथक्तरण नहीं हुआ है। 

(द ) निरीक्षण-संवंधी अधिकार--ज़िले के शासन के निरीक्षण करने 
का अधिकार कलक्टर को दिया गया है। जिले के प्रत्यक विभाग के 
कमचारी, जसे जेलर, सिविल सजन, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पुलिस 
सुपरिंटेंडेंट आदि अपने अपने कतंव्यों का पालन करते हैं था नहीं, यह 
देखना कलक्टर का काम हे। वह स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का भी 
निरीक्षण करता है। जिला बोर्ड ओर छोटी म्युनिसिपिल्टियाँ साधारण- 
तया उसी के अधीन होती हें। 

साधारणतया कलक्टर अपने जिले के प्रधान नगरमें ही रहा दर करता 
है । वहीं उसके तथा जिले के अन्य कर्मचारियों के कार्यालय हाते हैं । 
परंतु जाड़े में वह्‌ अपने जिले में दोरा करता है ओर इस प्रकार जिले 
की जनता के संपक में आता है ओर वहाँ की परिस्थिति की जानकारी 
हासिल करता हे 

अधिकारों को सीमा--उपयुक्त विवरण से हमें यह ने सममझना 
चाहिये कि कलक्टर अपने ज़िल का निरंकुश शासक हैं । मालगुज़ारी 
के मामलों में वह कमिश्नर के अधीन हैं, ओर न्याय-संबंधी अधिकारों 

२४ 
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और कलक्टर पर भी । जेल में क्रेदियों को योग्यतानुसार काम करना 
बड़ता है। कभी कभी दंड देने के लिए क्रैदियों से कठोर या ऐसा काम 
लिया जाता है जिसका उन्हें अभ्यास न हो। जेलों में रखने का उद्देश्य 
यह है कि अपराधी का सुधार हो जाय । भारतीय जेलों की अवस्था 
अभी तक इस प्रकार की नहीं है । 


इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में एक या अधिक डिप्टी कलक्टर होते 
हैं, जिनके अधीन जिले का एक सव-डिवीजन होता है । प्रत्येक ज़िला 
कुछ तहसीलों में विभक्त होता है। विभिन्न जिलों में तहसीलों की संख्या 
अलग अलग है। तहसील के अफ्सर को तहसीलदार कहते हैं। ये 
अपनी अपनी तहसीलों की मालगुज़ारी वसूल करके उसे खज़ाने में 
भेजते हैं। देहातों की स्थानीय स्व॒राज्य की संस्थाओं का निरीक्षण भी ये 
ही लोग करते हैं। 


स्थानीय खराज्य दी संस्थाएँ--केंद्रीय और प्रांतीय सर- 
कारें एवं कुछ सरकारी कर्मचारी ही किसी देश का शासन सफलता- 
पूवेक नहीं कर सकते । भारतवर्ष ऐसे बड़े देश के लिए ऐसा होना और 
भी असंभव है। कंपनी के शासन-काल में सरकारी नीति का क्रुक्ाव 
केंद्रीक ण की ओर था ओर इसलिए शासन के अधिकांश अधिकार 
सरकारी कर्मचारियों को दे दिये गय थे। परंतु कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ 
इस कुनीति के दुष्परिशाम इप्टिगोचर होने लगे, ओर क्रमशः स्थानीय 
स्वराज्य की स्थापना की गयी । 

स्थानीय खराज्य का अर्थ हे किसी स्थान के नागरिकों के वे अधि- 
कार जिनके कारण वे अपने नगर, जिला अथवा गाँव की कुछ विशप 
बातों का प्रवंध खबं ही करते हैं। इन अधिकारों पर अमल करने के 
लिए भारतवपे में म्युनिसिपिल्टियाँ, जिला वोडें, ग्राम पंचायतें, इंग्रवमेंट 


ट्रस्ट, पाट ट्रस्ट आदि सस्याण स्थांपत का गया सागारक् के जावन 
से इन सस्थाआ का स्थान बड़ महत्य का हू । कद्राय या प्राताय सरकारा 
से उसका सपक चरस स एक्र या दा बार हाता हू | चह प्रत्यक्ष रूप स 


यह भी नहीं जानता कि उनकी नीति का उसके जीवन पर क्या प्रभाव 
पढ़ता हैं। परंतु स्थानीय खराज्य की संस्थाओं से उसका नित्यप्रति का 
४.०५ «६5 5 #9 > ८६०६ ७.४ हे ५ अ 
संचंध है, ओर उनकी नीति का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ा, इस भी 
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वह प्रत्यक्ष रूप से देखता ओर समझता है। यही कारण है कि युरुप 
ओर अमरीका के निवासी स्थानीय सखराज्य में चढ़ी दिलचस्पी लेते हैं) 
स्थानीय खराब्य ने सी उनके जीवन को पूणुंतवा वदल दिया हैं । लेकिन 
भारतचर्ष में अभी तक एसी परिस्थिति नहीं हे । न तो यहां पर अचब 
तक वास्तविक स्थानीय खराज्य ही स्थापित हुआ हे ओर न जनता सें 
उसके प्राति दिलचस्पी हे । यहां के योग्य पुरुष स्थानीय सराज्य की 
संस्थाओं में भाग लेना फजोहत की चात समझते हैं. ओर जनता गरीबी 
ओर अशिज्ञा के कारण, तीन चरस सें एक वार भी वोट देता भार-खरूप 
समझो हैं । आशा की जाती है कि राष्ट्रीय उत्थान एवं स्थानीय खराज्य 
के अधिकारों को वृद्धि के साथ साथ, जनता की यह उदासीनता दूर हो 
जायगी, और इस देश की भी खानीय खराज्य की संस्थाएं नागरिकों 
की वही सेवा कर सकेगी जो अमरीका ओर युरुप की स्थानीय खराज्य 
की संस्थाएं करती हैं । 





स्थानीय खराज्य की आवद्यकता--स्वानीव खराज्य की 
स्थापना के तीन मुख्य कारण हैं-- 

(१) क्लेंद्रीय सरकार का भार घटाना-सलुष्व का जीवन दिन 
पर दिन अधिकाधिक जटिल होता जाता हे ओर उसके साथ साथ 
राज्य का कार्य सी चढ़ता जाता हे। २०वीं शताचदी सें, राष्ट्रमूलक्र 
राज्यों की परस्पर प्रतिस्‍्पधा ओर पूंजीपतियां के अत्याचार के कारण 
राज्य का ऐसे ऐसे कास करने पढ़ रहे हैं जिनको १६ वो शताब्दी के लाग 
ध्यान में सी नज्ञा सकते थे। केंद्रीय सरकार के भार घटाने को आव- 
श्यकता हमेशा से रही है ओर विशेष रूप से २० चीं शताच्दी से हें। 
अतएच स्थानीय खराज्य की संस्थाओं की स्थापना आवश्यक हांतां है। 

( २ ) जनता को व्यावह्यरिक राजनीति की शिक्षा देता--लानायव 
खराज्य की स्थापना का दूसरा कारण जनता को व्यावहारिक राजनीति 
का शिक्षा देता हें। फ्रांस का राधज्य-्क्राति के पद्चातू ससार क झूभसऊ 

देशों में लोकतंत्र की खखापना हुई है। लोकतंत्र की सफलता जनता कई 
व्यावहारिक राजनीतिक झुशलता पर निर्भर हांतो हं। स्था्ोय सराज्य 
के कारण जनता को इस प्रकार की व्यावहारिक राजनीति की शिज्ञा 
मिलती हू । वही छारण हे कि स्थानोय खराब्य का सखाए लाकतत्र 


( ३७३ ) 


की सफलता की मूल कही जाती हैं। कार्यरूप में भी साधारणतया 
लोकतंत्र उन देशों में असफल होता हे जहाँ स्थानीय खराज्य की 
संस्थाओं के रूप में उसका वीजारोपणु नहीं किया जाता | 


(३) प्रत्येक स्थान की विशेष समस्याओं का होना--स्थानीय 
सवराज्य की स्थापना का तीसरा कारण है प्रत्येक स्थान की विशेष 
समस्याओं का होना। तीथ-स्थानों की समस्याएं व्यापारिक नगरों की 
समस्याओं से और ऐतिहासिक नगरों की समस्याएं ओद्योगिक नगरों 
की समस्याओं से भिन्न होती हैं। बंदरगाहों ओर आंतरिक नगरों की 
समस्याएं भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इन समस्याओं को जितना 
इन नगरों के निवासी सममभते हैं उतना वाहर वाले नहीं । वे ही उनको 
संतोपपूवक कम मूल्य में हल कर सकते हैं। अतणव प्रत्यक नगर की 
विशेष समस्याओं का ओर उन समस्याओं को योग्यतापूर्वेक कम मृल्य 
पर हल करने के लिए स्थानीय खराज्य का होना आवश्यक हे । 


भारतवर्ष में स्थानीय खराज्य का विकास---#छ लोगों 
का ख्याल हे कि भारतवर्प में स्थानीय स्वराज्य की स्थापना ब्रिटिश 
शासन-काल से ही आरंभ हुईं है । यह वात ठीक नहीं। लगभग २३०० 
वरस पृव चंद्रगुप्त माय के राजकाल में स्थानीय स्वराज्य उन्नत अवस्था 
में था। पाटलिपुत्र के विपय में मेगस्थनीज़ ने इस प्रकार लिखा 
“राजधानी के प्रबंध के लिए ३० सदस्यों की एक सभा है जा ६ समान 
कमेटियों में विभक्त होकर नगर का सारा काम काज देखती है । एक 
कमेटी शिल्प-कल्ा का प्रवंध करती है; दसरी विदेशियों की देखभाल 
करती हे; तीसरी जन्म-मरण की गणना करती है|; चौथी व्यापार-संचंधी 
बातों को देखती हैँ; पॉँचवीं देश की बनी वस्तुओं के क्रय का प्रबंध करती 
हैं ओर छठी बिकी वस्तुओं का कर वसूल करती हैं. । प्राम-प्रतंध भी 
सुब्यवस्थित है! मध्यकाल में स्थानीय स्वराज्य की, विशेषकर ग्राम- 
पंचायतों की. यही अवस्था रही | इंस्ट इंडिया कंपनी के शासन-काल में 
भारतवप के प्राचीन स्थानीय स्वराज्य का अंत हुआ। उत्तरदायित्वरद्दिन 
अधिकारों के कारण कंपनी ने भारतवर्ष के उद्याग-धंतों का ही नहीं 
वरन उन ग्राम-पंचायतों का भी समाप्र किया जां अनक घदानाब्दियां से 
चली आा रही थीं ओर जिनमें ज़नता का व्यावहारिक राजनीति को 


/+५ 
ही । 
ध्् 
(९) 

मिनी 





शिक्षा मिलती थी। ऋअऋतण्वच प्रतवण्े ग्् आय शल्य >> पे 
शक्षा सिकतती थी। अऋतएव भारतवषे सें स्थादीय खराच्य के लोप होने 
च्क्ला च्त्तरदा पे लक अन; ३०० 5 पल ऋऊंपती 7 कपल -253 ऊअंद्रीकरण ही प्र 
का उत्तरतांसत्त बहुत छुछ ऋषता को कद्रांकरस का नाद पर हो हे । 
2 हद 2०24० परचात झन्ीफकरण नम कवि पी 
झेछ हु हिदा कु पत्चात्‌ ऋद्धाकरणु के हाष फऋक्ृद हाथ रूग आर 
सरकार >> अक्द्रीकरण की >किस 2-22 लक आर्य पन्ने 
सरकार का ऋअच्षद्ाऋरएु का सात का आन््ूय रकूचा पड़ा! सन श्टूट्ट न्‌ 
न ० ही न सह्रांस कि 3. प्रेसीलेंसी नगसों से स्थानीय हा 
क पूव हा कल्तकता, इवइ, संद्रास आाद शचॉाल्सा सगसा न॑ स्था्दाय 
हिकम्का--० ०० सुन झाझ शी“ प/न्जुय स्थापित इयर किक च्च्क्का च्या्‌ कम छष्स््ट कह अत नल विनीयन-ननयर.. 
स्व॒राल्य स्थापत हा चुका था। इस चाकू चच्धत् क 5 उक्ट क आतुन 
३०० व साधारण के स्वास्य्य आर सभसीते 293 कक 003 
सार अन्य चण्सा ने सी उद चावारण कु स्वास्थ्य र छुसात के ऋाता 
जप लिए स्थाचीय कि स्वराज्य 2 स्थापित जे अमन 
के लिए स्थाचांच स्राज्य क स्पत ऋरदे का ज्यवस्था का गया। अत्त 


् 
अनन्त क्न्यां 


छुछ रचा न्यादासापाल्डया उत्ता, परतु शत्यक्ष ऋरा के कारण ४ ऋअसकतक् 


ध्ड 

सिद्ध 7 5 विषय बना ली. 

संद्ध हुहं। सद्‌ श्रुूटू? स झस चधय का दूसरा एक्ट बचा! इसके 

अतउसार ० चंगी आहि अमगत्यक्ष करों के उगाहने 

अतुसार स्याोदासापाल्थटया चुगी आ्याद अमभत्यक्ष ऋरया क डगाहन का 
> &< [कम श्र चर ज्त्तरी नपरिचसी 

आधार न्तत्षा, आर इन दाछुदाँय पारचतदद झा कारण, उत्तरा-पहनचर्। 

पु *_ 5 ० जल आर ञहः [ 


चतनसाचरद चचयकतः अत ) आर चबचइ फझाता से ऋच क्या स्थदुतचासाएल्डया 








५ चर | न पन्ना, £> सिफ 2 ऑफ के अनसार सा 
एयर 080४ वार एएशशआंइज09) को सिझ्यारिशां के अनुसार न्युचि- 
स>ल् सिपिल्टियों 5 3 न अधिकार नल ्जि ॥ अ्|॑धा ६7 
सापल्टया हवा स्वास्थ्य सचधों ऋचर आधक्तार [इहुच पाया | सच्‌ शद्टू७० 
६ >> ८७ ७ ० ८5 ० _०् . ४ >> 


| 


तल्ॉंड सेचो >> अकेद्रीकरण की दीति प> किया ओर चह 
स॑ ताल संचां ने आअक्द्रांुरण आका सांति का ऋअचवत्तददच कया ऋार चह 


धआत्षा प्रकट ५ £- च्स ्््ड द्रद्धि ब्ल्ल्ज्् 
पत्ता प्रकट ही पक इस चनादते क कारण स्थाचांच सराषध्य का ट्राद्ध हा, 
स्थानीय च स्‍्वराज्य संज्याओं संख्या ब्ल्प> झओोर 
स्थानीय स्वराज्य को उंज्ाओं कहो संख्या ओर उपयोगिता बहुंगां आर 
हक आन छ्ोनों हपसत की देखभाल पक हाथ 
भसारतवासों ओर धरोपियत हांदा निक्ञकर क्ञासद का दुखभारकू न हाथ 


वठावेंगे। बात्तव सें छुआ सी ऐसा ही। न्युक्ठिसिपिल्टियां बलि पे 
आर उपयोगिता बढ़ी, किंतु पुल्तिस के रझच आर कृद्रांच सरकार के 


किक कारण +-> च स्वराक्य प्् 
अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण, समस्त भारतवर्ष में स्थानोय स्वराज़्य 


की समान उन्नति न हो सकती । 


का चिता विदा स्थानीय छू स्व॒राज्य लय 
सन्‌ श्र? सें लॉ रिपन ने प्राठोय सरक्तारा का स्थाचांच स्वरात 


संबंधी डे किक >> 6 ०: आशा किक 3झ५ क्या है 
सबच्नधां दा बाता का ऊाच ऋरन का आइदा ह७५-- 
न गेर 72 कोन ने स्यी 
(९) प्रांतीय सरकारों क्लो आमसदनों आर झूच का ऋझाच कान फा 


( ३२७४ ) 


प्रांतीय सरकारों की रिपोर्ट के आधार पर लॉ्ड रिपन ने सन्‌. 
श्दूवू२ सें एक प्रस्ताव पास कराया जिसके महत्वपूर्ण अंशों का भावाथे 
निम्नलिखित है--- 
(१) स्थानीय स्वराज्य की आवश्यकता, केवल शासन के सुभीते के लिए 
ही नहीं, जनता को व्यावहारिक राजनीति की शिक्षा देने के लिए 
भी हे। 
(२) प्रांतीय सरकारों को केवल शहरों और नगरों में ही नहीं, वरन्‌ 
समस्त देश में स्थानीय वोर्डो' का जाल फेलाना चाहिये और इस 
वात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी वोडें का क्षेत्रफल आवश्य- 
कता से अधिक न हो । 
(३) शहरों और नगरों की स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं की वृद्धि होनी 
चाहिये ओर उनको, जितनी स्वाधीनता संभव हो, देनी चाहिये। 
(४) किसी स्थानीय वोडें में सरकारी सदस्यों की संख्या ३३ प्रतिशव्‌ से 
अधिक न होनी चाहिये ओर ग्रर-सरकारी सदस्यों को दो बरस के 
लिए नियुक्त करना चाहिये। 
(५) स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल निवाचन का अधिकाधिक प्रयोग 
करना चाहिये । 
(६) जहां तक संभव हो, स्थानीय वोर्डों के सभापतियों को ग्रेर-सरकारी 
व्यक्ति होना चाहिये। 
(७) केंद्रीय शासन को स्थानीय स्वराज्य का निरीक्षण वाहर से करना 

चाहिये, भीतर से नहीं। 

उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर सन्‌ श्यूद३ ओर १ठद्४ में भिन्न 
भिन्न प्रांतों में स्थानीय खराज्य संबंधी नये एक्ट पास हुए ! 

लॉर्ड रिपन द्वारा संस्थापित स्थानीय खराज्य की संस्थाएं लगभग २५ 
वरस तक काम करती रहीं। इस काल में उनकी अच्छी खासी उन्नति 
हुई। सन १६११-१२ में समस्त भारतवर्ष में ७१४ स्युनिसिपिल्दियां थीं, 
जिनमें निवाचित सदस्यों की संख्या 2०६०, नामज़द सरकार्यी सदस्यों 


०. 
संस्या ०. कम %$ १३ 


की संख्या १८७४ और नामज़द गे र-सरकारी सदस्यों की संख्या ८७७ 
थी। छुट प्रांतों में निदाचित सदस्यों का अनुपात दूसर प्रांतों स पधिक 
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सन्‌ १6९१४ के प्रस्ताव की भांति सन्‌ १६१८ का प्रस्ताव भी अके द्री- 
करण कमीशन की सिफ़ारिशों पर अवलंबधित था। उसमें निम्नलिखित 
वातों पर विशेष ज़ोर दिया गया था-- 


(१) म्युनिसिपल ओर ज़िला वोर्डों में निवोचित सदस्यों का आधिक्य 
होना चाहिये। निवाचित सदस्यों की संख्या कम से कम ७५ प्रति- 
शत्‌ होनी चाहिये। नामज़द सरकारों सदस्यों का अस्तित्व केवल 
परामश के लिए हो ना चाहिये ओर उनको वोट देने का अधिकार न 
होना चाहिये। निवाचकों की संख्या इस क़दर वढ़नी चाहिये कि 
बोडे वास्तव में जनता का प्रतिनिधि-खरूप हो जाय । 


(२) स्युनिसिपिल्टियों के सभापतियों को वोर्डों को चुनना चाहिये, ओर 
साधारणतया उन्हें ग़ेर-सरकारी सदस्य होना चाहिये। प्रत्येक बड़े 
शहर में सभापति के अतिरिक्त एक इक्ज़ीक्यूटिव ऑफ़ीसर होना 
चाहिये ओर उसकी नियुक्ति वोड की सम्मति से होना चाहिये | 
ज़िला वोर्डा के सभापतियों को भी जहाँ तक हो सके, निवाचित 
व्यक्ति होना चाहिये ओर प्रत्येक बड़े ज़िले में जहाँ तक संभव हो, 
शहरों की भांति, एक इक्जीक्यूटिव ऑकीसर होना चाहिये । 

(३) वोर्डों के टेक्स संबंधी अधिकारों को बढ़ाना चाहिये जिससे वे 
म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत्‌ टेक्सों को इक्छानुकूल बढ़ा घटा 
सकें । यही अधिकार ज़िला वोर्डा को भी मिलना चाहिय | 

(४) यदि म्युनिसिपिल्टियां या ज़िला बोर्ड किसी व्यक्ति को अपने खर्च 
पर नोकर रखतो हैं तो उस व्यक्ति पर उनका पूर्ण अधिकार हाना 
चाहिये । 

(४५) स्थानीय खराज्य के चोर्डा का अपने वजट पर पूर्ण अधिकार द्वोना 
चाहिये । 

(६) स्थानीय खराज्य का एक नया! विभाग खुलना चाहिये । 

(७) देहातों में म्राम-पंचायतों को स्थापित करना चाहिये । 


सन १६९५८ में भारतीय शासन संबंधी एक नया एक्ट पास हुश्मा। 
उसमें स्थानीय स्वराज्य का विशप स्थान न था, फल इसी बान पर जार 
दिया गया था कि स्थानीय बाड़ सर्वस्ताधारण के निर्गीक्षण में अपना 


( रेष्ट ) 
काम करें, ओर बाहरी हस्तक्षेप, जहां तक हो सके, कम कर दिया जाय | 
स्थानीय खराज्य हस्तांतरित विपय कर दिया गया, ओर उनका शासन 
प्रांतीय मंत्रियों द्वारा होने लगा। सन्‌ १७३५ के एक्ट अनुसार 
स्थानीय खराज्य प्रांतीय विषय है। अतएव आज भी उसका शासन और 
निरीक्षण, प्रांत के उत्तरदायित्व मंत्रियों के अधीन है । 


सोलहवाँ परिच्छेद 
स्थानीय स्व॒राज्य की संस्थाओं का संगठन 


भारतीय- जनसंख्या की रूप-रेखा--भारतवर्ष में शहरात्‌ जनसंख्या की 
वृद्धि--शहरों की जनसंख्या की वृद्धि के कारण--शहरों की विशेष समस्याएं--- 
शहरों से संबंध रखने वालो स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं--कॉरपोरेशन--- 
म्युनिसिपिल्टियां--म्यु निसिपल बोर्ड; म्युनिश्तिपल उम्मेदवारों की योग्यताएं; 
बोदरों की योग्यताएं; म्युनिसिपल निर्वाचन; म्युनिसिपलत चेयरमसेत; स्युनि- 
सिपलू पदाधिकारी; म्युनिसिपलत कमेटियां; म्युनिसिपलत बोर्ड के श्रधिकार--- 
इंप्रवरमेंट टुस्ट--पोर्ट टुस्ट--देहातों से संबंध रखने वाली स्थानीय स्वराज्य की 
संस्थाएं--ज़िला बोर्ड--ग्राम-पंचायत--स्थानीय स्वराज्य श्नौर प्रांतोप सरकार 
का संवंध--संगठन-सुधार की कुछ श्रावश्यक वातें--निर्वाचक श्रौर निर्वाचित 
का ढंग; सदस्य श्रौर उनका चुनाव; चेयरमेन; स्थानीय स्वराज्य के कर्मचारी; 
प्रांतीप सरकार का निरीक्षण । 


भारतीय जनसंझरूया की रूप-रेखा--भारतव् के अधि- 
कांश मनुष्यों का पेशा खेती है। अतएथ यहां के निवासियों का बहुत 
बड़ा भाग देहातों में रहता है। सन्‌ १७३९ की मटठमशुमारी के समय 
भारतवप के ८€ प्रतिशत्‌ मनुष्य देहातों में रहते थे ओर केवल ११ 
प्रतिशत्‌ नगरों ओर शहरों में । पाश्चात्य देशों ओर अमरीका की परि- 
स्थिति इससे भिन्न है। वहां पर शहरों में रहने वालों की संख्या बहुत 
ज्यादा है। इंगलेंड ओर चेल्स के ८० प्रतिशन, संयुक्त राज्य अमर्राका 
के /६*२ प्रतिशत्‌, केनाडा के ५३७ प्रतिशन, उत्तरी आयरलेंड के 
४०'ट प्रतिशन्‌ ओर फ्रांस के 26 प्रतिशन निवासी शहरों में रहत है. | 


४. ७.० के _ आफ क्रम ष्ग न 

भारतवर्ष में दाहरातूृ जनसंख्या की ब्ृद्धि--#मणः 

भारतवर्ष में शहरों के निवासियों की संख्या चढ़ती जाती है । निन्नलिस्यित 
तालिका से हमें इस कथन की सत्यता का पता चलता हँ-- 
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केवल बड़े नगरों की संख्या ही नहीं, वरन्‌ ऐसे नगरों की आवादी 
भी गत्‌ ५० बरसों में उत्तरोत्तर बढ़ती गयी है। सन्‌ १८७१ में कल- 
कत्ते की आवादी ६,६५,८४३ थी, ओर सन्‌ १७३१ में ११९,६३,६५४१॥। 
बंबई ओर मद्रास की आबादी गत्‌ ४० वर्षों में लगभग ६० प्रतिशत्‌ 
बढ़ी है, दिल्ली की लगभग १०० प्रतिशत्‌ू, लाहोर की लगभग १४६० 
प्रतिशत्‌, ओर अहमदाबाद, करांची, कानपुर, आगरा, इलाह्मबाद आदि 
की विभिन्न अनुपात में । 


शहरों की जनसंख्या की बृद्धि के कारण-यद्यपि 
भारतवर्ष में शहरों ओर उनके निवासियों की संख्या उतनी तेज़ी से नहीं 
बढ़ी है जितनी युरुप ओर अमरीका में, तो भी जिन मृल कारणों से 
उन देशों की जनसंख्या की रूप-रेखा वदली हे, वे ही कुछ न कुछ अंश 
में भारतवर्प में भी विद्यमान हैं ओर उन्हीं के कारण भारतवर्प में शहरों 
ओर उनकी आवादी की वृद्धि होती जाती हे। इन कारणों में से निम्न- 
लिखित विशेषतया ध्यान देने योग्य हें. 


(१) आवागमन के साधनों की सुविधा--आवागमन के साधनों की 
सुविधा के कारण शहरों ओर उनकी आवादी की वृद्धि होती है। आधु- 
निक काल में वे नगर जो रेलों के जंकशन हैं, या जहां पर अच्छे 
बंदरगाह हैं, बड़े शहर हो जाते हैं। क्रमशः वे नगर भी चड़े शहर 
हो जायँगे जहां पर हवाई जहाज़ों के स्टेशन हैं । 

(२) उद्योग-धंधों की उत्पत्ति ओर विकास--उद्योग-धंधों की उत्पत्ति 
ओर विकास के कारण बड़े शहरों की उत्पत्ति और ब्रृद्धि हाती है । इंग- 
लंड, जरमनी, अमरीका आदि के अधिकांश नगर इसी प्रकार के 
भारतवर्प में अभी तक ओद्योगिक क्रांति नहीं हुई हे। फिर भी जैसे 
जैसे उद्योग-धंधों की वृद्धि हाती जाती है| वसे बसे उद्याग-बंधों के ओर 
व्यापारिक नगरों की उत्पत्ति ओर वृद्धि होती जाती ह। कानपूर, 
अहमदाबाद, जमशेदपूर आदि की बृद्धि का मुख्य कारण इन नगरों का 
उद्योग-धंधा है । 


3५१ * 
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(३) भारतीय छकाल--अकालों रे कारण भी शहरों की जनसंस्या 
की वृद्धि होती हूं। इस देश में कभी कम जलनद्वष्टि, कमी अधिक जल- 
बूट्रि, कभी उपयुक्त समय पर जल-बृष्टि न दाने, कमरों बाद ओर कमी 
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( रेठ३ ) 


से कुछ तो कुआँरे होते हैं, ओर जिनका व्याह हो चुकता हे वे भी 
अपनी ख्लियों ओर बच्चों को घर पर छोड़ आते हैं। भारतवर्ष में साधा- 
रणतया ख्तियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम हे किंतु शहरों में 
पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या ओर भी कम होती है । निम्नलिखित 
तालिका से हमें इस विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता है-- 
प्रतिशत रि 


! स्वियों की संख्या| पुरुषों की संख्या पुरुषोंका आधिक्य| पर * का 
ग्राधिक्य 


कलकत्ता | ३,८१,३१६४ | ८,१२,२८७ | ४,३०,९२३ | ११३१ 
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स्लियों ओर पुरुषों की इस असमानता के कारण साधारणतया सब 
शहर आओर विशेष रूप से बड़े शहर अनेक नतिक चुराइयों के अडे वन 
जाते हैं। युरुप के छुछ बड़े नगरों का रात्रि-जीवन नतिक दृष्टि से बहत 
ही गया वीता है। यद्यपि भारतवर्ष का नतिक आदर्श पास्चात्य देशों के 
नेतिक आदश से ऊंचा है तो भो यहां के प्रत्यक बड़े नगर में एक या दा 
ऐसे मुहल्ले अवश्य हाते है जहां पर भल आदमी जाना तक नापसंद 
करते है । 

(२) खास्थ्य-रक्षा की समस्या-देहातों की अपन्ञा शहरों को 
ध्यावादी अधिक घनी हाती है । बंबई में प्रति चग मील में 2८,८८० 


रा 
बेड 


आदमी रहत हें, कलकते में २०,३०४. अमृतसर में २०,८४०, आर 
कानपुर में २०.७७६। इस बड़ी संख्या का निवास-सान देने के लिए 
शहरों में कई मंजिल ऊंचे मकान बनाय्र जात हैँ। पर जगह की कमी 


( रेठ४ ) 


के कारण, मकानों की ऊंचाई को देखते हुए, सड़कें पतली होती हैं । 
अतएव इन मकानों में पर्याप्त धूप, रोशनी आर शुद्ध वायु नहीं हीं पहुंच 
पाती । फल्न-स्वरूप शहरों के निवासी रोग-असित ओर कमज़ोर होते 
हैं। इन बुराइयों के साथ साथ शहरों में खाने पीने की सामग्री का भी 
समुचित प्रबंध नहीं होता । वहां पर सड़ी से सड़ी चीज़ विक जाती 
है आर अच्छी से अच्छी चीज़ भी। आमदनी कम आओर चीज़ें महंगी 
होने के कारण, चहुतेरे लोग सड़ी, गली ओर सस्ती चीज़ें खाकर 
अपसी ज़िंदगी वसर करते हैं. जिसके कारण उनका स्वास्थ्य विगढ़ 
जाता है। घनी आबादी के कारण बीमारियां बढ़े बेग से फेलतो हैं 
जिसके कारण देहातों की अपेक्षा शहरों में प्रतिशत्‌ मत्युएं अधिक 
होती हैं | निम्नलिखित तालिका से हसें भारतवर्ष के कुछ शहरों की प्रति 
सहखत्र नवजात शिशु की मृत्यु का पता चलता है-- 


नाम शहर | १€*८ ९७४८ 


















































कलकत्ता | २१७६ २५८६ 
कंबदई ! इश्ट . ३०९ 
सद्रास | रतल.. *२४६ 
लाहार॒.| २०४ २१४ 
दिल्ली | २९१० , ऋहह , १९ 
लखनऊ . । ३०९ | २६७ 


इस तालिका के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नवजात 
शिशुओं की मत्युएं घनी आवादी वाले शहरों में कम आवादा वाह 
शहरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती हैं। यही अवस्था अन्य सृत्युआ 
की भी है। इसमें संदेह नहीं कि शहरों में स्वास्थ्य-रक्षा के लिए अनेक 
प्रंध किये जाते हैं फिर सी उनकी यह समस्या संतोपपूवंक हल नहा 


हा पाता । 


(३) अपराध ओर अपराधियों की समस्या देहातों की अपेक्ता 
शहरों में अपराध अधिक होते हैं। कुछ अपराध वो केवल घन के लिए 


( श्८५ ) 


किये जाते हैं, ओर कुछ पाशविक दृत्तियों को ठृप्त करने के लिए। घन- 
संवंधी अपराधों के लिए शहरों की परिस्थिति विशेष रूप से उपयुक्त 
होती है। थोड़े-से खान में अति अधिक संपत्ति एकत्रित रहती हे, 
ओर चोरी के माल छिपाने ओर बेचने के साधनों की कमी नहीं होती । 
अतणएव शहरों में कुछ लोगों का पेशा ही चोरी करना ओर ज़ेव कतरना 
हो जाता है। पाशविक वृत्ति के ठृप्त करने वाले अपराध गुप्त रीति से 
किये जाते हैं। इन अपराधों के कारण शहरों में पुलिस का भी ज़ोर 
अधिक होता है। अधिकांश चोरी ओर बदमाशी के मामले पकड़ 
लिये जाते हैं फिर भी अनेक अपराध ऐसे रह जाते हैं. जिनकी ख़बर 
पुलिस तक नहीं पहुंचती ओर अनेक ऐसे जिनका पता लगाने में 
पुलिस को सफलता नहीं मिलती । 


(४) किरायेदारों की वृद्धि ओर मकान-मालिकों की कमी--साधा- 
रणुतया सब शहरों के ओर विशेष रूप से ओद्योगिक शहरों के बहुत से 
निवासी श्रमजीवी होते हैं । डनके पास इतनी संपत्ति नहीं होती कि वे 
निजी मकान वनवा सकें। अतएव वे किराये के मकानों में ही अपना 
निर्वाह करते हें । व्यापारियों को अपनी दूकानें साथारणतया किराये पर 
लेनी पड़ती हैं। कचहरी, दफ़्तरों, कॉलेजों ओर स्कूलों आदि में काम 
करने वाले लोग भी आम तोर से किराये के मकानों में रहत हैं । अतणुव 
शहरों में देहातों की अपेक्ता मकान-मालिक कम होते हैँ। किरायेदारों 
की अधिकता के कारण शहरों के निवासियों में सामूहिक लीवन का 
अभाव होता हे । बड़े वड़े शहरों में यहां तक देखा गया है कि निकट के 
पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानते, ओर यदि जानते भी हैं तो 
परस्पर वात चीत नहीं करते। निजी मकान के कारण मनुप्य एक स्थान 
में बंध सा जाता 6 । वह उस स्थान की उन्नति करने का प्रयत्र करना 
हैं । पर किरायदारों में यह बात नहीं हाती । अतर्व मकान-मालिकों की 
संख्या को बढ़ा कर, शहरों के सामूहिक जीवन का उभारना शहरों की 
एक जटिल समस्या हैं । 


(५) हलचल मचाने वालों का अस्तित्व-शहरों में हमशा किसी 
न किसी प्रकार की हलचल मर्ची रहती है । कभी मझ़द्रों ओर मील- 
मालिकों का झगड़ा हाता हैं. ओर कभी सांप्रदायिक। कर्मी ऊलस 
न * 


( डेझ६ ) 


निकलते हैं, कभी राजनीतिक हलचल होती है, और कसी सामाजिक | 
नाना प्रकार के मनुष्यों के कारण, शहरों सें हलचल के कारण भी 
स्वतः विद्यमान रहते हैं। हलचल मचाने वाले इन कारणों क्री सहायता 
से राई का पवेत बनाते हैं, ओर शहरों के शांतिमय जीवन में खलचली 
पेंदा करते है। शहरों में हड़तालें अधिक होती हैं। कभी राजनीतिक 
अथवा सामाजिक कारणों से सारा वाज़ार बंद हो जाता हैं; कभी सज़दूर 
लोग अपना वेतन वढ़ाने के लिए हड़ताल करते हें; कमी इक्के तांगे 
वाले, कभी सेहतर लोग, ओर कभी स्कूलों ओर कॉलेजों के विद्यार्थी 
लोग | इन हड़तालों ओर उपद्गवों के कारण शहरों के शांतिमय जीवन 
में अशांति उत्पन्न होतो है। इस अशांति का रोकना शहरों की एक कठिन 
समस्या है । 


(६) सांग्रदाधिक रूगढ़े--शहरों सें अक्ष्सर सांग्रदायिक झगड़े 
हुआ करते हैं। थे रूगढ़े वा तो हिंदुओं ओर झुसल्मानों में होते हैं या 
सुसल्मानों ओर सिक्‍्खों में ।॥ कभो कमी हिंदुओं में आय-समाजी ओर 
सनातनथर्सी ओर मुसलमानों सें शिया, ओर सुन्नी वर्ग के लोग आपस 
में रगड़ पड़ते हैं। थे झगड़े प्रायः छोटी छोटी बातों के कारण, जिनका 
धर्स से कोई संबंध नहीं होता, आरंभ होते हैं ओर धामिक सतमेद के 
कारण विकराल रूप धारण कर लेते हैं। अनेक ली, पुरुप ओर बच्चे 
निर्देयता से हताहत किये जाते हैं, सकानों में आग लगा दी जाती हैं ओर 
मलु॒ष्य की पाशविक दृत्तियों का नम्न रूप देखने को मिलता हे। भारतबप में 
शायद ही कोई बढ़ा शहर ऐसा हो जिसमें इस प्रकार के कगढ़े न हुए 
हों। इन झगड़ों के अवसर पर गुंडों की चन आती हे। धीरे धीरे पुलिस 
ओर फोज़ के भय ओर प्रतिष्ठित पुरुषों के प्रयज्नों के कारण लोगों क्री 
पाशविक दृत्ति शांत हो जाती है ओर वे पुनः अपने कास काज में लग 
जाते हैं। सांप्रदायिक रमगढ़ों का रोकना शहरों की एक जटिल समस्या हैं। 


झइहरा स सवध रखने वाली स्थानाीय स्वराज्य का 
संस्थाएं: कॉरपोरेशन--भारतीय सानोय खराज्य का साजूदा 
हालत में शहरों से संबंध रखने वाली चार प्रकार की स्थानीय खराच्य 
को संस्थाएं पायी जाती (१) कॉरपारंशन, (२) न्युनिसिबल्टा, 
(३) पाठ दस्ट, ओर (४) इंश्रूवमेंट ट्रस्ट । 


( इ८७ ) 


कलकत्ता, वंवई, सद्रास आदि वड़े शहरों की म्युनिसिपल संस्थाओं को 
कॉरपोरेशन कहते हैं। इनका श्रीगणेश सन्‌ १६८७ में हुआ था । उस 
साल कोट आफ डाइरेक्टर्स के आज्ञानुसार मद्रास शहर के लिए युरोपीय 
ओर भारतीय मेंवरों का एक कॉरपोरेशन स्थापित हुआ था और उसे 
स्थानीय टेक्‍स लगाने ओर उसे वसूल करने का अधिकार मिला था । 
लेकिन यह कॉरपोरेशन बहुत दिनों तक न चल सका। इसी साल मद्रास 
के लिए सेयर की अदालत भी स्थापित हुईं थी। अठारहवीं शताउ्दी के 
आरंभ में मद्रास के ढंग पर कलकत्ता ओर बंबई में भी कॉरपोरेशन ओर 
सेयर की अदालत की स्थापना हुइ। इन संस्थाओं का काम प्रधानतया 
न्याय करना था, शासन करना नहीं। किंतु रेग्यूलेटिंग एक्ट के पश्चात्‌ 
उनके शासन-संवंधी अधिकार उत्तरोत्त र बढ़ते गय ओर २6 वीं शताब्दी 
के मध्यकाल में वे प्रधानतया शासन करने वाली संस्थाएं हो गयों । सन्‌ 
१८६० तक तीनों प्रेसीडेंसी नगरों का संगठन प्रायः एकसा ही था। 
किंतु सन्‌ १८६१ में प्रांतों को पुनः अपने अपने नियम वनाने का अधि- 
कार मिला ओर तब से प्रत्येक प्रेसीडेंसी नगर का अलग अलग विकास 
होने लगा। सन्‌ १६९१६ में स्थानीय स्वराज्य हस्तांतरित विपय हो गया, 
जिसके कारण कॉरपोरेशनों पर प्रांतीय व्यवस्थापक सभाओं का अधि- 
कार बढ़ा ओर उनके संगठन ओर अधिकारों में समय समय पर आव- 
श्यकतानुकूल परिवर्तन किय गये | 


आज कल कलकत्ता कॉरपोरेशन के सदस्यों की संख्या €९ है । 
इनसें से १० सदस्यों को बंगाल की सरकार मनोनीत करती ह ओर 
शेप ८१२ सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा पराक्ष रीति से चने जात 
हैं। इनमें से ६३ सदस्य, कलकत्तें के विभिन्न हल्कों द्वारा चुन जाने हैं, ६ 
बंगाल चेंबर ओऑफ़ कामसे द्वारा, ४ कलकत्ता व्यापारिक संघ द्वारा ओर 

कलकत्ता पोट द्वारा । पांच एल्डर मन ( +व0ग॥ ला ) का निवाचित 

आर मनोनोत सदस्य निवायित करत हैं। मुसन्‍्मानों के लिए २५ स्थान 
रिक्षवे कर दिय गये हैं। कॉरपारशन के सदस्य स्वयं अपन मबर का 
चुनते ओर इक्ज़ीक़्यूटिव आॉक्ीसर का नियुक्त करन हैं। अनएच थे 
पदाधिकारी साधारणतया कॉरपारशन के मावतहत ओर उसके निरीक्षण 
में अपना काम करत हें । 

बंबई आर मद्रास की अवस्था इससे झुछ भिन्न दे । बंबई कॉरपार- 


( इंडन ) 


शन के सदस्यों की संख्या १०६ है, और मद्रास कॉरपोरेशन के सदस्यों 
की संख्या ६१ है। बंबई में १५ सदस्यों को बंबई की प्रांतीय सरकार 
मनोनीत करती है ओर ८० सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
रीति से चुनती है। उनका व्योरा इस प्रकार है--७६ सदस्य विभिन्न 
हल्कों द्वारा चुने जाते हैं, १ बंबई के चेंवर ऑंक कॉमर्स द्वारा, ९ मर्चे- 
ट्स चेंबर द्वारा, और १ बंबई के विश्वविद्यालय द्वारा | शेप १० सदस्यों 
को मनोनीत ओर निवोचित सदस्य कोआप्ट' ( 0000/ ) करते हैं । 
मजदूरों के प्रतिनिधित्व की समुचित व्यवस्था की गयी है। कॉरपोरेशन 
अपने मेयर (सभापति) को खय॑ चुनता है ओर प्रचलित चलन के अनु- 
सार ये वारी वारी से हिंदू , मुसलमान, पारसो और युरोपीय जातियों 
के सदस्य होते है । बंबई के इक्जीक्यूटिव ऑफीसर को, जिसे स्युनिसि- 
पल कमिश्नर कहते है, बंचई की प्रांतीय सरकार नियुक्त करती है । वह 
साधारणतया इंडियन सिविल सर्विस का सदस्य होता है । सरकार द्वारा 
नियुक्त किये जाने के कारण, बंबई कॉरपोरेशन का इक्ज़ीक्यूटिव ऑफी- 
सर उस ह॒द्‌ तक कारपोरेशन के मातहत ओर उसके निरीक्षण में नहीं 
होता, जिस ह॒द॒तक कलकत्ते का इक्जीक्यूटिव ऑक्रीसर। मद्रास 
कॉरपोरेशन के ४५ सदस्य विभिन्न हल्कों द्वारा चुने जाते हैं, ६ मद्रास 
ट्रेड्स एसोसियेशन हरा, £ दक्षिण भारत चेंबर आक कॉमसे हारा, १ 

एंग्लो इंडियन एसोंसियेशन द्वारा, १ मद्रास पोर्ट ट्रस्ट द्वारा, ओर १ 

मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा। शेप सदस्यों को कॉरपोरेशन के उपयुक्त 
सदस्य कोशआप्ट करते हैे। कोआप्ट किये गये सदस्यों में से साधा- 

रखतया एक महिला सदस्या होती है। मद्रास के इक्ज़ीक्यूटिव ऑफकी- 

सर को मद्रास की प्रांतीय सरकार नियुक्त करती है, ओर इस कारण 

उसका कॉरपोरेशन के साथ प्रायः वही संबंध होता है जो बंबई के 

इक्जीक्यूटिव ऑक्ीसर का बंबई कॉरपोरेशन के साथ | 


(१) कोग्राप्ठ करने का श्रर्थ है कुछ बाहरी झ्ादमियों को कॉरपोरेशन फा 
सदस्य बनाना । इस पद्धति के अनुसार कॉरपोरेशन या किसी श्रन्य सभा 
के चुने हुए या मनोनीत सदस्य बाहरी श्रादमियों की कॉरपोरेशन या सभा 
का सदस्य चुन छेते हें। कोग्राण्ान साधारणतया विश्वेपज्ञों को भर्तों 
फरने के लिए किया जाता है । 


( शेठ€ ) 


कॉरपोरेशनों के चुनाव में अभी तक सब लोगों को वोट देने का 
अधिकार नहीं दिया गया हे । साधारणतया उन्हीं निवासियों को वोट 
देने का अधिकार दिया गया हे जों मकान मालिक हैं, या निधोरित 
किराये के किरायेदार हैं या कॉरपोरेशन को निधोरित टेक्स देते हें । 
वोटरों की संख्या तीनों कॉरपोरेशन में समान नहीं हे | सद्रास में केवल 
४ प्रतिशत्‌ निवासियों को वोट देने का अधिकार मिला है ओर बंबई 
में १० प्रतिशत्‌ निवासियों को । 


कलकत्ता ओर बंबई का छोड़ कर करांची ओर रंगून की स्युनिसिपल 
संस्थाओं को भी कॉरपोरेशन कहते हैं। कहा जाता है कि संयक्त-प्रांत 
का कांग्रेसी मंत्रि-मंडल, अपने प्रांत के छुछ चड़े शहरों को कॉरपोरेशन 
का नाम देने का विचार कर रहा हे । 


म्युनिर्सिपिल्टियां--ऑरपोरेशनों के अतिरिक्त ब्रिटिश भारत 


में लगभग ७८१ म्थुनिसिपिल्टियां हैं ओर उनमें ० करोड ३० लाख 
निवासी रहते हैं. । इनमें से ७१० की आवादी ५०,००० से कम है ओर 
शेप की ४०,००० से अधिक। म्युनिसिपिल्टियों के निवासियों का 
अनुपात विभिन्न प्रांतों में अलग अलग है. । साधारणतया यह कहा 
जा सकता है कि जिन प्रांतों में दुस्तकारियों का अधिक ब्रिकास हुआ हें, 
उनमें म्युनिसिपिल्टियों के निवासियों की संख्या दूसरे प्रांतों की अपेक्ता 
ज्यादा है। बंबई प्रांत में लगभग २० प्रतिशत निवासी म्युनिसिपिल्टियों 
में रहते हैं ओर आसाम प्रांत में केबल २ प्रतिशत | शेष प्रांतों में उनकी 
संख्या ४ से € प्रतिशन्‌ तक है । प्रांतीय सरकारें किसी प्रदेश को 
स्थुनिसिपिल्टी घोषित कर सकती है, किसी म्युनिसिपिल्टों को शहर 
घांपित कर सकती हैं. ओर किसी म्युनिसिपिल्टी के ज्ञत्रफन्न ओर 
अधिकारत्षेत्र को बढ़ा घटा सकती है.। संयुक्त प्रांत में श्राजकल ८४ 
स्थुनिसिपिल्टियां हैं। बंबई प्रांत की लगभग २6 म्युनिसिपिल्टियों 
को स्थुनिसिपल बरा ( 90०प्रही। ) कहने हैं । 

म्युनिसिपल बाइ--प्रत्यक् म्थुनिसिपिल्ठी के शासन की देखभाल 
करने के लिए एक कमेटी हातों हैं जिस स्युनिसिपल बाई कहने £ । 
यह बाड़ जनता द्वारा सांप्रदायिक आधार पर चुना जाना £। निवराचन 
फे लिए म्युनिसिपल शहर या नगर कई इल्कों में बांद दिया जाता 


( ३६० ) 


ओर उनमें से प्रत्येक से साधारणतया जन-संख्या के आधार पर एक या 
अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कुछ म्युनिसिपिल्टियों में सरकार के 
मनोनीत कुछ सदस्य होते हैं ओर कुछ में विशेष जन-समुदायों के 
प्रतिनिधित्व की विशेष व्यवस्था की गयी हे । वो का कार्यकाल साधा- 
रणतया तीन वरस होता है। सन्‌ १६३२ में संयुक्त प्रांत में म्युनिसिपल 
वोर्डां का कांयेकाल चार वरस कर दिया गया हे। प्रांतीय सरकारें इस 
काल को वढ़ा सकती हैं, ओर ठीक ठीक काम न होने पर किंचित काल 
के लिए किसी बोड को तोड़कर, उसका शासन सरकार द्वारा नियुक्त . 
पदाधिकारी के अधीन कर सकती हैं | 
म्युनिसिपल उस्सेदवारों की योग्यताएं--स्युनिसिपल उस्मेदवारों की 
योग्यताएं समस्त भारतवर्ष में प्रायः एकसी हैं। संयुक्त-प्रांत में प्रत्येक 
स्युनिसिपल वोटर जो अंगरेजी, हिंदी या उद्‌ पढ़ लेता हो, जा म्युनि- 
सिपल नोकर न हो, जो स्युनिसिपिल्टी के किसी ठेके का ठेकेदार या 
हिस्सेदार तन हो, जो बेतनिक मेजिस्ट्रट या पुलिस का अफ़सर न हो 
स्थुनिसिपल घोडे का सदस्य चुना जा सकता है । स्थुनिसिपल निवाचन 
संवंधी अपराध के लिए दोपी ठहराये गये व्यक्ति पांच साल तक उस्मेद- 
वार नहीं हो सकते । वे सरकारी नोकर जो नोकरी से वरखास्त कर 
दिये गये हों ओर उसके लिए अयोग्य ठहराये गये हों, ओर वे वकील जो 
वकालत करन के आंधिकार से वचित कर दिय गय हा, ग्राताय सरकार 
की अज्ुुमति के विना उम्मेदवार नहीं हो सकते । 


वोटरों की योग्यताएं--ब्रोटर होने के मूल सिद्धांत सब प्रांतों में प्रायः 
समान हैं। पर भिन्न भिन्न प्रांतों की विभिन्न परिस्थितियों के कारण कुछ 
अंतर अवश्य हो गये हैं। संयुक्त-प्रांत में वे सब लोग वोट दे सकते 
हैं जिनका नाम वोटरों की सूची में लिखा हो । यह सूची निर्बाचन के 
कुछ दिन पृव तेयार की जाती है, ओर पूरानी सूची में आवश्यकता- 
लुसार परिवतेन किये जाते हैं। निम्नलिखित योग्यताओं वाले व्यक्ति 
वोटरों की सूची में अपना नाम लिखा सकते 
(१) म्युनिसिपिल्टी को निधोरित या उससे अधिक टेक्स देनेवाले लोग । 
(२) म्युनिसिपल सीमा के निवासी यदि वे निम्नलिखित शर्तों में 
से एक या अधिक शर्तों को पूरा करते हों-- 


( ३२७१ ) 


(क ) किसी विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट होना; 
(ख) भारत-सरकार को आय-कर देना; 
(ग) स्युनिसिपल सीसा के अंदर निधोरित किराये के मकान 
का मालिक होना; 
(धघ) म्युनिसिपल सीमा के अंदर एसे मकान में रहना, 
जिसका वापिक किराया एक निधारित रक़म हो; 
(डः) ऐसी ज़मीन का मालिक हाना, जिसकी मालगुज़ारी 
निधोरित या उससे अधिक रक्तम हो 
( च) ऐसी माफ़ी ज़मीन का मालिक होना, जिसकी माल- 
गुज़ारी निधारित या उससे अधिक रकम हा 
(छ ) ऐसी ज़सीन का असामी होना जिसका वापिक लगान 
निधोरित या उसके अधिक रक़म हो; या 
(ज) जिनकी आमदनी निधारित या उससे अधिक रक्म हो। 
वे मनुष्य जो ब्रिटिश प्रजा नहीं है, जिनकी आयु २१ वरस से कम 
, जो उपयुक्त न्यायालय द्वारा पागल ठहराय गय हैं, या जा ऐसे 
दिवालिय हैं जिनका सारा झ्जुगतान नहीं हं। पाया है म्युनिसिपल 
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नलवाचन से न्वाचक नहां हा सकत । 


___- यम 


भारतवप के नय शासन-विधान के कारण प्रांतीय व्यवस्थापक 
सभाओं के निवाचकों की संख्या पहले की अपेक्ता बहुत ज्यादा हा गयी 
है। शायद यह कहना भी अनुचित न होगा कि प्रांतीय असेंवली के 
निवाचकों की संख्या, म्युनिसिपल निवाचकों से ज्यादा हो गयी 
चूंकि म्युनिसिपल निवाचक्ों की याग्यताएं प्रांतीय असेंबली के निवाचकों 
की याग्यत्ताओं से कम हाना चाहिय, इसलिए इन दिनों विभिन्न प्रांतों में 
म्युनिसिपल निवाचकों की याग्यताओं पर विचार हा रहा हैं। पअआाश्या 
की जाती हैं कि | दिनों में स्थुनिसिपल चुनाव में प्रस्यकफ् घालिंग 
स््री ओर पुरुष का वाट दने का अधिकार मिलेगा | 


म्युनिसिपल निवाचन--बदि बाड़ का कार्यक्लाल बढ़ाया न जाय ना 
साथारणतया निधारित काल के पद्चात स्थनिसिपल बाई का नया चुसाव 
हाता है। चुनाव के संतंब में पहल ता बाटरों छो सूची नयार की जानो 
धार फिर निधारित तारीख तक उम्मदवारों के आवदन-पत्र ( )२७॥7- 
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स्थुनिसिपल चेयरमैन--निवाचन के पश्चात्‌ निश्चित दिन म्युनि- 
सिपल वोड की प्रथम वेठक होती है । इसमें चेयरमैन या सभापति का 
चुनाव होता है। बोड या तो अपने ही में से किसी सदस्य को सभापति 
चुनता है या किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति को, जिससें सदस्य होने को 
सब योग्यताएँ पायी जायेँ । म्युनिसिपल शासन में इस पदाधिकारी का 
स्थान बड़े महत्व का होता है। अतएव इसके चुनाव में वोर्ड के सदस्य 
बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। कमी कभी परस्पर भगड़ों के कारण, वोड 
सदस्य अपने सभापति को नहीं चुन पाते। ऐसी हालत में निधोरित 
अवधि के पश्चात्‌, प्रांतीय सरकार चेयरमेन को मनोनीत करती है । 
चेयरमैन एक अवेतनिक अधिकारी होता हे । वह त्याग-पत्र भेज कर 
अपने पद से अलग हो सकता हे, या सदस्यता की किसी अयोग्यता को 
ग्राप्त करके । कतंव्य-पालन में लापरवाही करने के कारण प्रांतीय सर- 
कार सभापति को निकाल सकती है | वोड्ड खय॑ अविश्वास के प्रस्ताव 
के द्वारा चेयरमैन को यह संकेत कर सकता है कि वह अपने पद से 
अलग हो जाय | 


स्युनिसिपल शासन में चेयरमेन के महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं । 
वह बोर्ड के अधिवेशन में सभापति का आसन ग्रहण करता हे 
अधिवेशन की कारवाई को संचालित करता हे ओर मतभद की बातों पर 
अपना निरणय देता है। बोर्ड के कुछ कर्मचारियों को वह स्वयं नियुक्त 
करता है, ओर कुछ को बोर्ड की अनुमति से । वह्‌ समस्त म्युनिसिपल 
शासन का निरीक्षण करता है । प्रतिवर्ष बह अपने बोर्ड की परिस्थिति 
की रिपोर्ट कमिश्नर के समक्ष उपस्थित करता है । वह उन सब अधिकारों 
का भी उपयोग कर सकता है जो बोड उसको दे | इन अधिकारों ओर 
कर्तव्यों के कारण म्युनिसिपल शासन में चयरमेन ओर सदस्यों में 
ध्रक्सर मतभद हा जाता है, झिसके कारण लोग शहर की भलाई के 
स्थान पर एक दूसरे की बुराई में लग जाते हैं, ओर न्युनिसिपल शासन 
में गंदी बातों का प्रचार हाता है । 
म्युनिसिपल पदाधिकारी--चबरमन के अनिरिक्त प्रत्यक् म्युनिसि 
पल चाडे में कुछ अन्य पदाधिकारी भी हाते है। थे सच घाई को 
से वेतन पाते हैं। इनमें से मुख्य मुख्य पदाधिकारी दइकक्‍छीक्यूटितर 
आमीसर, देल्थ ऑशोसर, स्युनिसिपल इंजीनियर, वाटरबक्स सपरिं- 


प्यार 


नन्हे 


य् 
4 
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टेंडेंट ओर सेक्रेटरी हैं। इन सब पदाधिकारियों को बोड नियुक्त करता 
हे, परंतु प्रांतीय सरकार ने इनकी योग्यताएँ पहले से ही निधोरित कर 
दी है। इन उच्च पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक वोड के मातहत 
सेकड़ों अन्य कमेचारी भी होते हैं, जिनको या तो वो नियुक्त करता 
है, या चेयरमैन या इक्जीक्यूटिव ऑफीसर | कहा जाता है कि इन 
पदाधिकारियों की नियुक्ति में बोर्ड के मेंबर कभी कभी अपने स्वाथ का 
परिचय देते है जिसकी वजह से उनमें परस्पर ह्रेष हो जाता हे, ओर 
म्युनिसिपल कमचारी, सदस्यों के परस्पर ट्वेष के कारण, विना कारण 
निकाल दिये जाते हैं। कम वेतन के कारण बहुतेरे घूस लेने लगते है, 
जिससे वह जनता की सेवा न करके उस पर अत्याचार करने लगते है । 
म्युनिसिपल नोकरों की हालत सुधारे बिना, म्युनिसिपल शासन का 
उन्नतिशील होना असंभव हे । 


. म्युनिसिपल कमेटियां--म्युनिसिपल वो्डे अपना सारा काम खर्यं 
नहीं कर सकता | अतएवं वह अपने काम को विभिन्न कमेटियों में बांट 
देता है | इनमें से मुख्य कमेटियां निम्नलिखित हैं--अर्थ कमेटी, वाटर 
वकक्‍्स कमेटी, स्वास्थ्य कमेटी, शिक्षा कमेटी, सड़क कमेटी इत्यादि । 
कमेटियों का चुनाव वो खय्यं करता है । इनके चुनाव में भी काफ़ी चहल 

पहल होती है | सभी सदस्य महत्वपूर्ण कमेटियों के चेयरमेन (सभापति) 
बनना चाहते हैं । सांप्रदायिक निर्वाचन की वजह से, कभी कभी अल्प- 
संख्यक जन-समुदायों को इन कमेटियों में, जन-संख्या के देखते, अधिक 
स्थान मिलते है। यह कमेटियां कुछ काम स्वयं कर लेती है, परंतु साधा- 
रणतया वो् की अनुमति के विना इनके किसी निर्णय पर कारवाई नहीं 
की जा सकती । कमेटियों के सदस्य साधारणतया बोर्ड के सदस्य होते है, 
पर कभी कभी बाहरी व्यक्ति भी इनके सदस्य चुन लिये जाते है। यदि 
कमेटियों के सदस्य अच्छे व्यक्ति हों ओर यदि उनमें वाहर के थोग्य 
व्यक्ति भी कोआप्ट कर लिये जाये, तो ये कमेटियां म्युनिसिपल शासन 
में बोर्ड की वहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं । 
म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार--प्रांतीय सरकार और कमिश्नर के 
अधिकारों को छोड़ कर, स्युनिसिपल क्षेत्र का शासनाधिकार म्युनिसिपल 
वोड को होता है । जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखमय 
बनाना घोड़े का कर्तव्य है । अतएवं उसे अनेक अधिकार दिये गये हैं । 
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वह टेक्स लगाता है, स्युनिसिपल पदाधिकारियों को नियुक्त करता ओर 
निकालता है, ओर टैक्‍स द्वारा वसूल की गयी रक़्म को आवश्यकता- 
नुसार खर्च करता है। वह खाने पीने की चीज़ों का निरीक्षण करता 
है, ओर सड़ी ओर गंदी चीज़ों के वेचने वालों को दंड दे सकता हे । 
वह खतरनाक मकानों को गिरा सकता है, और उन लोगों को दंड दे 
सकता है, जो नियम-विरुद्ध मकान घनचाते हैं, या वेक़ायदा म्युनिसिपल 
भूमि पर अपना अधिकार जमाते हैं। म्युनिसिपल शासन सें वो का 
सर्वोच्च खान है। कमेटियों, चेयरमसेन ओर म्युनिसिपल पदाधिकारियों 
के नियों का अंतिम फेसला वोड में ही होता है । 


इंप्रवमेंट टस्ट--शहरों से संवंध रखने वाली स्थानीय खराज्य 


की तीसरी संस्था को इंप्रबवमेंट टस्ट कहते हैं। ये संस्थाएं भारतीय 
शहरों की अवस्था सुधारने, ओर उनके बढ़ाने की ग़रज्ञ से बनायी 
गयी हैं। अधिकांश भारतीय शहर, बिना किसी नक्शे के बस गये 
उनकी सड़कें पतली ओर गंदी होती हैं, मकान तितर बितर हांते हें, 
ओर शहरों के कुछ हिस्से तो ऐसे होते हैं जहां न ता धृष जाती हद ओर 
न रोशनी । दस्तकारियों की उन्नति ओर शहरों के प्रल्ाभनों के कारण 
उनकी आधवादी नित्य-प्रति बढ़ती जाती हैँ जिसकी वजह से बीमारियों 
के फेलने ओर स्वास्थ्य के विगड़ने का डर हमेशा वना रहता हे । 
ओयद्योगिक नगरों की मजदूर आबादी तो साथारणतया ऐसे घर्?ों में 
अपना जीवन व्यतोत करती हैं, जो किसी हालत में मनुप्यों के रहने 
याग्य नहीं कहे ला सकते । अधिक आबादी ओर कम मकानों की बजह 
से मकानों का किराया भी बहुत ज्यादा हाता है मिसकी वजह से छाटे 
छोटे घरों में उचित संख्या से अधिक मनुप्य रदत है।। चंत्रई के ७० 
प्रतिशन परिवार एक कमरे के सक्कानों में रहते दे, ४+ प्रतिशन दो कमरे 
के मकानों में, ४ प्रतिशव्‌ तीन कसरे के मकानों में, 2 प्रतिशत चार 
कमरे के मकानों में, ओर ६ प्रतिशत पांच था अधिक कमरे के मकानों 
में ॥ एक कमरे में रहने वाल परिवारों को सन जनसंग्ब्या ? 
ओर कमर की पआोसत लंबाई १५ फट और चोड़ाई १० फट ८ । : 
प्रकार एक मनुप्य का केबल ३७ चर्ग फुट खान ही रदन का मिलना | 
संयुक्त प्रांत में कानपुर झोर लखनऊ की हालन भी प्रायः एसी की । 





) 


( ३७६ 


निम्नलिखित तालिका से हमें यह विदित होता है कि इन नयरों में रहते 
वाले अधिकांश छुट्ठुंबों को रहने के लिए पर्याप्त खान नहीं मिलता-- 


;्पं 
श्शी 











] तह $ | हु 
एक कमरे के | दोकमरे के | तीन कमरे के | चार कमरे के , पर 
र्‌ 


सकानों सें | मकानों में | मकानों में | सकानों में 'पकानों में 
शहर | रहने वाले ; रहनें वाले | रहने वाले | रहने वाले ' हि 
की चाल परिदारों 





| परिवारों की परिवारों की | परिवारों की | परिवारों | अतिशत 
भितिशत्‌ संच्या प्र तिच्चत सज्या मतिशात संल्याप्रतिशत्‌ संख्या स्पा रे 
लंदन | श्राएर | रशाए्‌ | नरएाह | शा ! शरद 
| 
लखनऊ | ६०४ | शाह |! १०७ : (६० : ४८ 
कानपूर | ६२४ | रछक छछ | रत... २३ 








कानपूर ओर लखनऊ को अवस्था से लंदन की अवस्था कहीं अच्छी 
है । भारतवर्ष सें शायद जमशेदपूर ही एक ऐसा ओद्योगिक नगर है जो 
उपयुक्त निंदनीय अवस्था से युक्त है। 


बड़े शहरों की ऊपर लिखी हुई हालत के कारण यह आवश्यक है 
कि उनके गंदे हिस्से साफ़ किये जाये, उनके फल्लाव की समुचित व्यवस्था 
की जाय, ओर उनकी घनी आचादी के लिए नयी वस्तियाँ वसायी जायें। 
भारतवप के प्रमुख वड़ नगरों में इन्हीं उद्गेश्यों से इंप्रचमेंट ट्रस्ट स्थापित 
किये गये हैं। कलकत्ता इंग्रवर्सेट ट्रस्ट के, जो सन्‌ १६१२ में स्थापित 
हुआ था. निम्नलिखित उद्धेश्य ह--घनी चस्तियों की आबादी का कम 
करने के लिए नयी बस्तियों का वसाना, नयी सड़कों का वनाना आर 
पुरानी सड़कों का बदलना, हवा खाने के लिए ओर मकानों को अधिक 
हवादार बनाने क लए, खुला जगहा हों का प्रवंध करना. परान मकाना का 
तोड़ना ओर नये मछानों का बनाना. गरीबों ओर मजदूरों के रहने के 
लिए उपय॒क्त मकान बनाना इत्यादि। ट्रस्ट का इंतजाम एक सामात का 
सापा गया हे. जिसके, सभापति के अतिरिक्त. ग्यारह सदस्य है । सभा- 
पति ट्रस्ट का का नोकर है ओर उसे अपना सारा समय ट्रस्ट के कामा का 
देखभाल में विताना पड़ता है । कलकत्ते के अतिरिक्त, बंबई, रून, 
कानपूर, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्लो आदि बड़े नगयों में भी इंग्रवर्में 
ट्रस्ट स्थापित किय गये है। 


ह ३6९.) 





इंग्रबमेंट ट्रस्टों के कुछ सदस्यों कों सरकार मनोनीत करतों है, ३ 
स्थुनिसिपल बोर्ड की ओर से आते हैं ओर कुछ व्यापारिक संस्थाओं के 
द्वारा चुने जाते है । द्रस्टों की आमदनी के निम्नलिखित ज़रिये हैं-- 
थिकी हुई ज़मीन का दाम, सरकारी सहायता, ओर ऋण | उनके खच 
की मर्द निम्नलिखित हैं---न्यी सड़कों के वनाने के लिए मकान ओर 
जमीन का खरीदना, नयी सड़कों, गंदे नालों, आदि का वनाना, ऋण 
का व्याज़ देना ओर ऋण का चुकाना । 


इंप्रूवमेंट ट्रस्टों की वजह से भारतवर्प के कुछु बड़े शहरों की हालत 
सुधरने लगी है। नयी वस्तियाँ नक्शे के अनुसार वसायी जाती हैं. 
जिसके कारण थे देखने में आकपित, ओर निवासियों के लिए स्वास्थ्य- 
वर्द्धक होती हैं । मजदूरों ओर ग़रीबों के रहने का भी कुछ प्रवंध किया 
गया है, परंतु वह संतोपप्रद नहीं है। कहा जाता है कि इंग्रवमेंट ट्॒स्टों 
के सकानों का किराया बहुत ज्यादा होता है। वे अपनी जमीन को बहुत 
ज्यादा दाम पर वेंचते हैं, जिससे गरीबों की जायदादें छिन तो जाती हैं 
पर वे नयी जायदादों का मूल्य नहीं दे पाते । इंग्रवमेंट ट्रस्टों की नीति के 
कारण शहरों के अधिकांश मकान पूंजीपतियों के अधीन हात जाते हूं, 
जिसके कारण किरायेदारों की संख्या वढ़ती जाती है! ओर मकान- 
मालिकों की संख्या घटती जाती है । 


शक 


पो्टे टस्ट--शहरों से संबंध रखने वाली स्थानीय शासन की 
चौथी संस्था को पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं। ये केवल चंदरगाहों में ही स्थापित 
किये गये हैं। भारतवप के मुख्य पोर्ट ट्रस्ट कलकत्ता, बंबई, मद्रास 
करांचो ओर चटरयांव में हैं । कलकत्ता पार्ट ट्रस्ट के कुछ सदस्य व्यापा- 
रिक संस्थाओं द्वारा चुने जात है, कुछ कॉरपारशन द्वारा, ओर झुछ का 
सरकार मनोनीत करती हैं। बंबई पोर्ट ट्रस्ट के सदस्य भी इसी प्रकार न्‍र 
चुने जाते हैं, ओर अन्य पोर्ट व्स्टों की भी प्रायः यही दालत है । पोट 
ट्रस्टों में मनानीत सदस्यों की संख्या कॉरपारशनों ओर स्युनिसिपिन्टियों 
की अपेक्षा कहीं ज्यादा हाती है, ओर अधिकांश सदस्य युरापियन दाने 
हैं। मद्रास पोट ट्रस्ट के प्रायः सभी सदस्य युरापियन होने हैं। पोर्द 
ट्रेस्टो कशासनेओस्प्रवंध मे स्थानीय स्वगाल्य को खनन संसाओंपों 
अपेक्षा सरकारी निरीक्षण आर हस्तक्षप अधिक होना #£। द्रस्टों की 


( शथ ) 


आमदनी के मुख्य साधन जहाज़ी कर, गोदास का किराया, ओर माल 
की लदाई ओर उतराई के टेक्स हैं। वे अपने काम के लिए ऋण भी 
ले सकते हैं । इन ट्रस्टों के सदस्यों को कुछ भत्ता मिलता है । निम्नलिखित 
तालिका से सन्‌ १६३५-३६ में हमें पोर्ट ट्रस्टों की आर्थिक परिखिदि का 
पता चलता हे-- 

















जि नज | आमदनी खर्च: ऋण 
कलकत्ता | ३.००,२७,६२०  ३,१९,३४,३१४ ;२४,४०,६४ ४ 
बंबई २,६६,०२; १श८ . २,६३,७०६,३४६ (१६,८६,३०,६६४ 
मद्रास; ३१,४६,१८०३, | ३२,०४;६२१ १४०,५८,६२७ 
करांची | ७० दृढे,द्दश्‌ | ६४०,१३,इ८४ . (2,०३,०८,००० 
चटगांव | ६,२६.७७८ . ६,६०,६०६ . -२६,१०,७३६ 





े ७५ >> कह नर का 

देहातों से संवध रखने वाली स्थानीय खराज्य को 
संस्थाएं---भारतवर्षे के अभी तक लगभग €&० प्रतिशत निवासी 
देह्मातों में रहते हैं। स्थानीय खराज्य से वास्तविक लाम तभी पहुंच सकता 
है जब देहाती जनसंख्या को स्थानीय खराज्य की संस्थाओं के द्वारा 
व्यावहारिक राजनीति की शिक्षा दी जाय ! हमार देश में दंहाता द्वातों से 
संबंध रखने वाली स्थानीय खराज्य की संस्थाएं, शहरों की अपेक्षा दर मं 
स्थापित हुई हैं। विभिन्न प्रांतों में उनके नाम अलग अलग हैं। संयुक्त 
प्रांत में एसो दो मुख्य संस्थाओं के नाम ज़िला बोर्ड, ओर ग्राम-पंचायत हैं। 


नह 


जला बोडे---समस्त भारतवर्ष मं ज़िला वाडा का संख्या लग- 
भग २०७ हूँ । संयुक्त प्रांत के प्रावः प्रत्यक जिले में एक जिला वाड है | 
ज़िला वोर्डा के स्थापित करने का अधिकार प्रांतीय सरकार का हूं । वाड 
का कामकाज एक समिति के अधीन हाता हें जा सांग्रदायिक आधार पर 
चुनी जाती है | मुसल्माना के प्रांतिनावल का निम्नलिग्बित व्यवस्था का 
रे बो३ 
गयी हे-- 








जन-संख्या बोर्ड में प्रति 
१ प्रतिशत्‌ से कम १० गतिशत्‌ 
१ प्रतिशत से अधिक पर £ प्रतिशत्‌ | १४ प्रतिशत्‌ 


सर कम 


५ प्रतिशत्‌ से अधिक पर १५ | २४ प्रतिशत्‌ 
प्रतिशत्‌ से कम 

१४ प्रतिशत्‌ से अधिक पर ३० ३० प्रतिशत 
प्रतिशत्‌ से कम 








३० प्रतिशत्‌ से अधिक जन-संख्या के में 





ज़िला बोड का प्रत्येक निवाचक बोडे की सदस्यता का उम्मेदवार 
हो सकता हे, यदि वह्‌ उन अयोग्यताओं से मुक्त हो जिनका उल्लेख 
म्युनिसिपिल्टियों के उम्मेदवारों के संबंध में किया गया हे । ज़िला बोर्ड 
के अधिकार-क्षेत्र का प्रत्यक निवासी निाचक दो सकता है, यदि उसका 
नाम वोटरों की सूची में लिखा हा। प्रत्येक मनुष्य, जो ब्रिटिश प्रजा 
हो, जो कम से कम २१ बरस का हो, ओर ज़िला बोर्ड की सीमा के 
अंदर रहता हो, अपना नाम वोटरों की सूची में लिग्या सकता है, यदि 
उसमें निम्नलिखित योग्यताओं में से एक या अधिक पायी जायें-- 


(१) ऐसी भूमि का मालिक जिसकी मालगुज़ारी २५४ रुपये 
सालाना या अधिक ह 
(२) एसा असामी जा ४० रुपय वार्पिक या अधिक लगान देता हो। 
(३) वह मनुप्य जो आय-कर देता हा । 
(४) वह मनुप्य जा जिला बाड़ का ट्रेसियत टेकस देता हो । 
(५) वह मनुप्य जा अंगरजों की एंट्रेस या दिंदी या पद की 
मिडिल परीक्षा पास हा । 
वे मनुष्य जो उपयुक्त न्यायालय द्वाया पागल ट्दराये गये दरों. जा 
एस दिवालिय हों जिन्होंन अपना शुगतान न छिया दा, झोर जिनोंन 
पिछले साल का जिला बाद का डटेक्स न चुकाया दा, निवाचर नहीं शा 


( ४०० ) 


जो भारतीय पीनल कोड के अलुसार छः मास से 

अधिक की क्रेद, या देश निकासे का दंड पाये हों, या लिन्‍्हें फौोज्धदारी 

अदालत से निधारित अपराध क्वा दोषी ठहराया हो, या जिनको नेक- 

चत्ननी की जमानत देने की आज्ञा हुईं हो परंतु जिनका दंड क्षमा न 
च्ु 


2 


किया गया हा या आज्ञा वापस न ली गयी हो, या जिनको यत्‌ पांच 
चरसों के अंदर भारतीय दंड-विधान के अनुसार ६ सहीने से अधिक 


का दंड सत्ता हा. निदवाचक नहा हा सकते | शातांय सरक्कार जच चाह, 
इस अयान्यताञआय का रद क्रक, एस ज्यक्तियां का चिवाचत का आवरक्तार 


कर. 
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बोर्ड का काम भी कमेटियों में विसक्त कर दिया जाता है। ये कसेटियां 
उसी प्रकार चुनी जाती है जिस प्रकार न्युनिसिपिल्टियों की कमेटियां। 
ज़िला बोड साधारणतया इन्हीं कमेटियों के परामश के अनुसार अपने 
प्रदेश क्र शासन करता हैं । 

आम-पंचायत--जिला वोर्ड क्षा संबंध सारे जिले से होता हे, 
पर आम-पंचायतों का संबंध एक वा अधिक्त यांवों से । यदि छिसी पंचा- 
यत का संबंध कई गांवों से होता है तो उसे यूनियन वो कहत है । 
वाभिन्न सता से, इस पंचायर्तों से संबंध रखने वाले एक्ट, विभिन्न वरसा 


हा है 
मे पास हुए ह--ब गाल का सन्‌ १८१८ नें, वत्रई, सयुक्तत-शात, सध्य 


प्रांत ओर मद्रास के सन्‌ १६२० सें, पंजाब का १६६१ में, विहार का 
३ 2 कक बिक 


शक मे िका पार्चमात्तर $#७३०-ांकरई प्रटरछा भा, क्कां 
इसक कुछ दिनो बाद, आसास का 7६२६ से ओर परिचमात्तर प्रदद के 


थे १ ्ड 





० ्क ध ०. चक्र 
१८३५ में । संयुक्त-प्रत ओर पंजाब से प्राबः प्रत्यक् गाँव को अलस 
प्रत्यक्ष यूनियन का 


घ३ 


अलग पंचायत हाती है. पर वंगाल में प्रत्यक्त 


नील से हिच्च और उसके निवासियों की 
चगसाज़ से १४ वनसांस तक हादा चाहिय आर उसके वाब्थ4ा 5: 
संख्या व्य ..# री मिमक रपट प शक 8 विपय ज्ड बढ़ी विभिन्नता ०“ # हु ् 
सन्या २०००० व्याक्त। चचई से इस चिपघय स चढ़ा विभनकूपता ८ | 
गसिट ० जे छा 4 पंचायने हक पार्यी जाता के डा 
संद्राल से दाना तरह का पंचायत साथ साथ पाया जाता ह । 
ग्राम-पंचायतों और यनियन बोर्ड के सदस्यों की संख्या या 
ग्राम-पंचायतों ओर यन्तियन बाड़ के सदस्यों का सन्‍या पावर थ्र 
ा न च के रह ७८३४३ सका जनना कर 5 जाने हैं और ३ 
आवक हाती ह। छुछ प्रांता नं ये ऊनता द्वारा चुन जान ६ आर हु: 


( ४०१ ) 


में सरकार द्वारा नामजद किये जाते हैं। मध्य-प्रांत में यूनियन में रहने 
वाले प्रत्येक वालिग पुरुष को या उस मनुष्य को जिसकी यूनियन में कुछ 
जायदाद हो, वोट देकर यूनियन बोडे के सदस्यों के चुनने का अधिकार 
है | बंबई ओर मध्य-प्रांत में, गांव का मुखिया पंचायत का एक्स-आओफी- 
शियो सदस्य होता है। बंबई प्रांत में निधारित हैसियत के जमींदार 
पंचायतों के अधिवेशन में भाग ले सकते हैं। संयुक्त-प्रांत में जिले का 
कलक्टर पंचों ओर सरपंच को नियुक्त करता है। वह उनको निकाल भी 
सकता है ओर दुराचरण ओर ठीक काम न करने पर पंचायत तक को 
तोड़ सकता है। पंचायतों के अधिवेशन का स्थान कलक्टर की अनुमति 
से सरपंच निधोरित करता है । 


पंचायतों के अधिकार प्रायः दो प्रकार के होते हैं--(१) न्याय संबंधी 
अधिकार और (२) शासन संबंधी अधिकार | साधारणतया ग्राम-पंचा- 
यतें कगड़ों का ही निवटारा किया करती है। लेकिन यूनियन बोड अपने 
अधिकार-च्षेत्र की कुछ आवश्यक वातों, जैसे सफ़ाई, सार्वजनिक भलाई 
के काम आदि, की भी देख रेख करते है। संयुक्त-प्रांत में आ्राम-पंचायत्तें 
निम्नलिखित मामलों का फ़ैसला कर सकती हैं--- 

(१) २ ५) रुपये तक के दीवानी मुक़दमें । 

(२) मामूली मारपीट, या दस रुपय तक की चारी, या दस रुपये 
तक के नुक्तसान, या जान बृूककर अपमान करने वाल फांज़- 
दारी मुक़दमें । 

(३) जान बूफकर जानवर पकड़ने ओर स्वास्थ्य संबंधी बातों पर 
ध्यान न देने वाले मुक़दम । 

उन्‍हें फौज़दारी के मामलों में दस रूपये, मचेशियों के मामलों में 

पांच रुपये ओर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में एक रुपया तक जुमाना करने 
का पअधिकार है। ग्राम-पंचायतें उन मुक़द्मों का नहीं कर सकती जिनका 
संबंध सरकारी कर्मचारियों से या ऐसे व्यफ्रियों स हा जिनसे शच्छ 
प्आाचरण के लिए मुचलके लिये गये हों। पंचायतों को कारावास का 
दंड देने का अधिकार नहीं है: । 

पंचायतों के शासन संबंधी भी अनेक अधिकार दान हैं। वे सदकों 


अर नालियों का बनाती ओर उनकी मरस्मत कराती ४ थे नये झुंषों 
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प्रांतीय सरकारें, स्थानीय शासन की देखभाल दो तरह से करती हें, 
(१ ) नियम बनाकर, ओर (२) शासन-संवंधी वातों का निरीक्षण 
करके । विविध प्रांतों के स्थानीय शासन से संबंध रखने वाली संस्थाओं 
के एक्ट्स ( जैसे म्युनिसिपिल्टीज़ एक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट वोंडंस एक्ट्स, 
विज्ेज पंचायत्स एक्टस आदि) उन्हीं की व्यवस्थापक सभाओं या मंडलों 
द्वारा पास किये गये है.। इनमें संशोधन एंव परिवर्तेत करने का अधिकार 
भी श्रांतीय लेजिस्लेचरों को है। इन्हीं एक्ट्स के अनुसार स्थानीय 
स्व॒राज्य की संस्थाएं संगठित की जाती हैं, और उनके अधिकार ओर 
कतेठ्य निधोरित किये जाते हैं। एक्टों का उल्लंघन करके स्थानीय 
स्वराज्य की संस्थाएं कुछ भी नहीं कर सकतीं। यदि स्थानीय शासन 
के अधिकार-क्षेत्र बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता प्रतीत होती हे, तो 
श्रावश्यक परिवतेन प्रांतीय लेजिस्लेचरों के एक्टों द्वारा ही किय जात हैं। 

नियम-निर्माण-संवंधी उपयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त, प्रांतीय 
सरकारें स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के शासन का भी निर्रक्षण करती 
हैं। इस काम में कमिश्नरों (जिन प्रांतों में कमिश्नरियां हैं) और 

लक्टरों से उनका वड़ी सहायता मिलती है| संयुक्त-प्रांत में म्युनिस्िपल 

संस्थाओं से संबंध रखने वाल कमिन्नरों श्रोर कलक्टरों के निम्नलिखित 
अधिकार है-- 

कमिश्नर के अधिकार--( १) अपने अधिकारनक्षन्न के अंतर्गत 
स्थित म्युनिसिपिल्टियां के शासन का निरीक्षण करना. उनसे आवश्यक 
रिपोट समांगना, ओर उन पर उचित कारवाई करना | यदि उनकी कारवबाई 
ओर कर्तव्यपालन के संबंध में कुछ परामर्श देना हा, ता उस लिखकर 
उनके पास भजना | 

(२) किसी ऐसी कारंवाई का राकना जो पब्लिक की भलाई के 
खिलाफ़ हा: जैसे वे काम जिनस जनता के स्वास्थ्य, जञान-माल, और 
अ्रमनचन पर बाधा पहने की शआशंका हो । 

(३) स्युनिसिपिन्टियों से संबंध रखने बाल सारे पत्र-ब्यवद्ार का 
प्रांतीय सरकार के पास भेजना | 

(४) प्रत्यक स्युनिश्तिपिल्टी चबज़रिय कलक्टर के अपन 
झायलूयय का ब्यारा कमिश्नर के पास भजनी है । कमि+ ष्प्र 
£ कि बह स्यनिसिरिन्टियों को वॉगिक वलेन को सीधा विधारिय दर 
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पिल्टियों के ऋण लेने के अधिकार को नियंत्रित करती हैं, ओर उनकी 
आशिक अवस्था की देख रेख करती हैं । 

प्रांतीय सरकारों के उपयुक्त निरीक्षण के अतिरिक्त, म्युनिसिपिल्टियों 
की कारंवाई पर न्यायालयों का भी अधिकार हे। प्रत्येक म्युनिसिपिल्टी 
एक कॉरपोरेशन होती है, ओर न्यायालयों के सम्मुख कॉरंपोरेशनों की 
वही स्थिति हे जो किसी व्यक्ति की हे । यदि म्युनिसिपिल्टियां अपने 
कतंव्यों का पालन नहीं करतीं, यदि वे कोई काम एक्ट के विरुद्ध करती 
हैं, या किसी काम के करने में अपनी निधोरित सीमा का उल्लंघन करती हैं, 
तो न्यायालयों को अधिकार है कि आवश्यक रिपोर्ट आने पर, वे उनके 
कारों की जांच करें, ओर नियम-विरुद्ध कामों को ग़र-क़ाननी घोषित करें। 
न्यायालयों के इस अधिकार के संबंध में, अभी तक उचित मात्रा में कारे- 
वाई नहीं हो रही है । 

प्रांतीय सरकारों के निरीक्षण की उपयुक्त व्यवस्था के होते हुए भी 
स्थानीय शासन की अवस्था संतोपग्रद नहीं हे | कुछ लोगों का कहना हे 
कि स्थानीय शासन की असफलता का एक मुख्य कारण कमिश्नरों ओर 
कलक्टरों का अनावश्यक हस्तक्षेप है | शायद इस कथन में सत्य का कुछ 
अंश हो । मोजूदा अधिकारों का उपयोग करके कमिश्नर ओर कलक्टर 
स्थुनिसिपिल्टयों के कामों में अड़चनें पंदा कर सकते हैँ. पर उनके मार्ग 
सरल बनाने में सहायता वहुत कम करते हैं | आवश्यकता इस घात की 
है, कि स्थानीय खराज्य की संस्थाओं का नियमानुकूल निरीक्षण हुआ करे 
आर उन्हें अपने कतंव्यों के पालन करने में अधिक से अधिक न्वतंत्रता 
भाप्त हो । प्रांतीय सरकारों ओर म्युनिसिपिल्टियों के मोजूदा संबंध में 
गसा होना असंभव हैं. । 


संगठन-सुधार की कुछ आवद्यक बातें--आनय 
स्व॒राज्य की संस्थाओं के संगठन के ऊपर दिय गये विवरण से यह सम- 
भना कठिन नहीं, कि उनका संगठन संतोपप्रद नहीं हैं ओर अनेक 
दिशाओं में सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों में से निम्नलिखित 
सुधार विशेपतया ध्यान देने याग्य है 

(हम) निवाचक आर निवाचन का दंग--झाजकल स्थानीय स्थवगाज्य 
की संस्थाओं के निवाचकों की संख्या प्रांतीय असेंबली के निधाचकों की 
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संख्या से कम है। अतंएव निवाचकों की संख्या का वढ़ाना ज़रूरी है। 
स्थानीय स्वराज्य से लोकतंत्र की व्यावह्मरिक शिक्षा तभी मिल सकती है 
जव प्रत्येक स्ली ओर पुरुष को, जो वालिगणश हैं, ओर जो निधोरित काल 
तक म्युनिसिपल सीसा के अंदर रहा है, वोट देने का अधिकार मिल 
जाय । अतएव मताधिकार ग्रत्येक वालिग स्री और पुरुष को, यदि उसका 
दिमारा ठीक हो, मिलना चाहिये । साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन का 
मिटाना भी आवश्यक प्रतीत होता है। स्थानीय संस्थाओं में, जिनके 
प्रायः सभी काम प्रत्येक आदमी की भलाई के लिए किये जाते हैं, सांग्र- 
दायिक निवोचन-प्रणाली का अस्तित्व सिद्धांत में दोषयुक्त ओर व्यवहार 
में हानिकर है। सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों ओर उद्योग-धंधों के 
विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लोकतंत्र के काल में अलुपयुक्त सी 
प्रतीत होती है । 

(व) सदस्य ओर उनका चुनाव-सस्थानीय स्वराज्य की सफलता के 
लिए निवाचकों के अतिरिक्त योग्य सदस्यों का होना आवश्यक है। कहा 
जाता है कि मौजूदा हालत में म्युनिसिपिल्टियों और ज़िला वोर्डो के कुछ 
सदस्य अनेतिक ढंग से काम करने में नहीं हिचकिचाते | सदस्यों ओर 
वोर्डों को उपयुक्त बनाने के लिए कुछ लोगों का कहना है कि सदस्यों 
की अवस्था कम से कम ३० बरस की होनी चाहिये, ओर उनकों सदस्य 
बनने के समय, प्रांतीय ओर केंद्रीय लेजिस्लेचरों के सदस्यों की भांति नेतिक 
ढंग से काम करने की शपथ खानी चाहिये। कुछ लोगों का ख्याल है 
कि चूंकि बोर्ड के सारे सदस्य, एक ही दिन उसके भंग होने पर, अपने 
पद से अलग हो जाते हैं, इस लिए बोर्ड की नीति बदलती रहती है, ओर 
उसके कामों में किसी प्रकार का तारतम्य नहीं रह जाता। अतएव 
चाहते हैं कि सारा बोर्ड एक हीं समय भंग न किया जाय, वल्कि उसके 
एक तिहाई सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष हुआ करे। है 

उपयुक्त सुधार-योजनाओं में से कुछ तो उपयुक्त प्रतीत होती है ओर 
कुछ अनुपयुक्त । शपथ लेने से किसी की हानि नहीं हो सकती, किंठ 
यह आशा निर्मूल सी श्रतीत होती है, कि शपथ ही के कारण 'नैतिक 
ढंग से काम करने वाले लोग, नेतिक ढंग से काम करने लगेंगे | ३० 


वरस या इससे अधिक अवस्था के होने ओर बोड के कुछ सदस्यों के 


प्रतिवर्ष चुने जाने के कारण, इस वात की आशंका है कि बोड में अ्जुदार 
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ओर अपरिवतेनवादी सदस्यों का आधिक्य हो जाय । बोर्ड के ठीक ढंग 
से कार्य-संपादन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि निवाचक 
लोग जाग्रत अवस्था में रहें, ओर वे सदस्य जो अनेतिक ढंग से काम 
करें, दंडनीय समझे जायें । जब तक लोकमत अनेतिक ढंग से काम 
करने वालों का विरोध न करेगा, ओर ऐसे लोगों को भया वह दंडन 
मिलेगा, तब तक वोडं के सदस्यों के अनेतिक कामों का रोकना एक 
प्रकार से असंभव सा प्रतीत होता है । 


(स ) चेयरमेन--स्थानीय स्व॒राज्य की सफलता बहुत कुछ उसके 
चेयरमेन पर निर्भर होती हे। इस पदाधिकारी का अपने अधिकार-च्षेत्र 
में आदर तो होता है, परंतु उसे अपने कामों में अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है | समय समय पर अविश्वास के प्रस्ताव उसके 
प्रतिकूल पेश होते हैं जिनके कारण सभापति ओर मेंबर दोनों को 
परेशानी होती है ओर बो्े का बहुमूल्य समय व्यर्थ नष्ट होता है। इस 
पदाधिकारी की स्थिति सुधारने के लिए कुछ लोगों का कहना है कि वह 
प्रतिवर्ष जनता द्वारा चुना जाया करे ओर इस काल में अविश्वास का 
प्रस्ताव न पेश किया जा सके | कुछ लोग चाहते हैं. कि सभापति में काम 
करने की क्षमता होनी चाहिय और उसकी अवस्था कम से कम ४० 
बरस की होनी चाहिय। कुछ लोगों का ख्याल हैं. कि सभापति के अधि- 
कारों को घटाने से वहुत से झंगढ़े, अपने आप ही निवट जायेँगे | कुछ 
लोगों का विचार हैं. कि यदि सभापति का चुनाव ३ सदस्यों द्वारा एक 
बरस के लिए किया जाय ता बहुत सी मतभेद की चातें स्वयं दर हा 
जायेगी । कुछ लोगों का कहना हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव के पास हाने 
ही से सभापति को अपना पद न छोड़ना चाहिय। उस पअपने पद से 
तभी अलग होना चाहिये जब बोर्ड के ३ सदस्यों की प्रार्थना पर प्रांतीय 
सरकार उसे अपने पद से हटावे । 


सभापति से संबंध रखने वाली उपयुक्त बातों स दी यद् चिदित हा 
जाता है कि इस पदाधिकारी फा स्थान कितने महत्व छा है । प्रतरव इसकी 
स्थिति का सथारना उतना ही आवश्यक हैं जितना स्वयं वाट की स्थिति 
का सुधारना । इसमें संदेह नहीं कि सभापति का मीजूदा स्थान संतापप्रद 
नहीं है भार जब तक इसमें उपयाक्त परिदतन ने किये जायम उसका 
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खान संतोपप्रद न हो सकेया। सभापति को योग्य पुरुष होना चाहिये 
इसके लिए यह आवश्यक है कि उसे स्थुनिसिपिल्टी या ज़िला वोड के 
कामों का कुछ अनुभव हो। अतएव समापति चुने जाने के पू्व उम्मेंदवारों 
को कम से कम तीन वरस का, म्युनिसिपिल्टी या ज़िला वोड के कामों 
का अनुभव, सदस्य या सभापति की हेसियत से होना चाहिये। सभापति 
का जनता द्वारा चुना जाना वर्तेमान परिखिति में उपयुक्त नहीं प्रतीत 
हांता | परंतु उससें विश्वास हाने की दृष्टि से, यह आवश्यक प्रतीत हाता 
है कि उसका चुनाव वोड्ड के ३ सदस्यों द्वारा एक ही वरस के लिए हुआ 
करे, ओर इस कार्यक्राल में अविश्वास का प्रस्ताव न पेश किया जा 
सके। एक कार्यकाल के समाप्त होने पर, उसी व्यक्ति को दूसरे कार्यकाल 
के लिए भी सभापति चने जाने का अधिकार हांना चाहिये। इस परि- 
वरतेन के कारण अविश्वास के प्रस्तावों से संबंध रखने वाले बहुत से 
रूगड़े स्वयं मिट जायँगे ओर बोर्ड के सदस्य ओर चेयरमेन, फिज्जञल की 
दस्तंद्ाज़ी में समय न गँवाकर, उसे जनता की भलाई में व्यतीत करेंगे। 


(द्‌) खानोय स्वराज्य के कमंचारी--स्वानीय खराज्य को सफलता 
बहुत कुछ उसके पदाधिकारियों ओर कर्मचारियों पर भी निर्भर हाती हे! 
भारतवप में इनकी स्थिति भी संतोपप्रद नहीं है। म्युनिसिपिल्टियों ओर 
ज़िला वोडों के ऊंची श्रेणी वाले पदाधिकारी भी सदस्यों को खुश करने 
की कोशिश में लगे रहते हैं । नीची श्रेणी वाले कर्मचारियों का तो 
ठिकाना ही नहीं। स्थुनिसिपल कमंचारी मेंबरां का शुटबदी से शराक 
होते है आर इस प्रकार अपनी ख्िति विगाड़ते हैं। चहुत स कमचारा 
घूस लेने लगते हैं, और जनता के सच्चे सेचक्त न हांकर उसका गे सताने 
लगते हैं। इस सिति का सधारने के लिए निम्नलिखित बात आवरयक 
प्रतीत होती हैं-- 

(१ ) स्थुनिसिपल आर ज़िला बोड केवल नांतिकाहा निधारित 
करें, ओर शासन से उनका विशेष संबंध न रहे। इस परित्रतन के 
करने से, स्थनिसिपल और ज़िला वबाड़ों के कमचारो अपन कामम 
संल्न रहेंगे, और मेंचरों को खुशामद और शुदबंदी से उनका विशप 
सनध नस रहगा । है 

(२) म्युनिसिपल ओर जिला बोर्डों के कमचारियों का काव-काल 
निरवारित कर दिया जाय, ओर उनका वेतन, भत्ता, तरकक्ा आए 
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नियमानुकूल हो । इस परिवतेन के कारण म्युनिसिपल ओर ज़िला चोड्डो 
के कर्मचारी निर्भीक होकर अपने कामों को करेंगे, ओर उन्हें किसी की 
खशी या नाखशी की पवाह न रहेगी । 

(३) अधिकांश म्युनिसिपल आर ज़िला बोर्डा के कर्मचारियों की 
भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाय । इस परिचतंन के 
कारण स्थानीय खराज्य की संस्थाओं को एक तो योग्य कर्मचारी मिलेंगे 
ओर दूसरे मेंवरों का उनकी नियुक्ति में विशेष हाथ न रहेगा । 

(४) म्युनिसिपल ओर ज़िला वोर्डों के उच्च पदाधिकारी, एक 
संस्था से दूसरी संस्था को बदले जा सकें । इस परिवतंन के कारण इन 
पदाधिकारियों की नाोकरी वनी रहेगी, वा से अनचाहा आदमी निकल 
जायगा, ओर प्रांतीय सरकार का काम भी, अपीलों के न होने के 
कारण, कुछ कम हो जायगा | 

(४) यदि म्युनिसिपल कर्मचारो कतंव्य-पालन से मुंह माड़ें, या 
अनेतिक ढंग से काम करें, तो उनको तत्संबंधी नियमानुकूल दंड मिले। 
ऐसे अपराधों के कारण निकाले गये कर्मचारी, अन्य स्थानीय स्वराज्य की 
संस्थाओं की नोकरी से निर्धारित काल के लिए वंचित कर दिय जायें । 

(थ) प्रांतीय सरकार का निरीक्षण--स्थानीय सखराज्य की सफलता 
के लिए यह भी आवश्यक हे कि प्रांतीय सरकारें उनके कामों का वास्तविक 
निरीक्षण करें, ओर उनको अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त रखें। प्रांतीय 
सरकार के निरीक्षण की माजूदा परिस्थिति संतापश्रद नहीं है । अधिकांश 
कमिश्नर म्युनिसिपल शासन की देखरेख में दिलचस्पी नहीं लत । उनके 
दफ़्तर का एक कर्मचारी ही म्युनिसिपल रिपार्टा का पयायलाचन किया 
करता हैँ, ओर साधारणतया उसी पयायलाचन पर कमिश्नर  इहम्ताक्षर 
हो जात हैं । कभी कभी चज़रिय कमिन्नर के पत्र-ज्यवहार द्वान 
में आवश्यकता से अधिक विलंब हाता हैं। अपनी रिपार्टों में कमि 
म्युनिसिपल सभापतियों का आवश्यक परामश नहीं देते, ओर पब्लिक 
का भी वोर्डा की कमज़ोरियों का पता नहीं चलना जिसकी वजद 
से स्युनिसिपल शासन उतना उन्नतिशील नहीं है जितना उसको होना 
चाहिय। इस परिस्थिति का अंत करने के लिए यह आवश्यक 2 कि 
स्थानीय शासन की देखरेस् करने के लिए छुद्ध निर्गीक्षक ( इुसपक्ट्स ) 


बा... 


( ४१९० ) 


नियुक्त किये जाय। वे स्युनिसिपिल्टियों ओर ज़िला वोर्डो के शासन 
का निरीक्षण करें, ऑर उन्‍हें शासन-संवंधी आवश्यक परामर्श दें। 
इंसपेक्टरों को कमिश्नरों के कुछ अधिकार मिलना चाहिये। ऐसा करने 
में किसी विशेष कठिनाई की संभावना नहीं है, क्योंकि मितव्ययता 
के लिए वहुत दिनों से कसिश्नरों के पद के तोड़ने की बातचीत हो रही है । 
असाधारण परिखितियों सें म्युनिसिपल ओर ज़िला वोर्डों के शासन में 
कलक्टर के वे ही अधिकार हों जो आजकल कमिश्नर के हैं। स्थानीय 
स्वराज्य के मंत्री की सहायता के लिए एक स्थानीय खराज्य समिति 
स्थापित की जाय। स्थानीय खराज्य का मंत्री इसका सभापति हा | 
समिति के कुछ सदस्यों को स्थानीय खराज्य का मंत्री मनोनीत करे, 
ओर कुछ निधोरित दर्ज की स्युनिसिपिल्टियों ओर ज़िला बोडडों के 
सभापतियों द्वारा चुने जायँ। यह बोड स्थानीय सखराज्य के निरीक्षण 
के सिद्धांतों को निधोरित करे, वोर्डों की परामर्श आदि देकर सहायता 
करे, ओर आवश्यकता पढ़ने पर स्युनिसिपल नोकरों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान को बदल सके । आशा है कि प्रांतीय निरीक्षण की उपयुक्त 
व्यवस्था के कारण स्थानीय खवराज्य का वास्तविक निरीक्षण होगा ओर 
वह अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो जायगा | 


सत्रहवां परिच्छेद 


स्थानीय स्व॒राज्य की संस्थाओं के काम और उनकी 
आर्थिक स्थिति 

प्रावकथन--स्यानीय संस्थाओ्रों के काम--सार्वजनिक स्वास्थ्य के काम--वे 
काम जो बीमारियों को झाने से रोके; वे काम जो बीमारियों को श्रच्छा फरें; 
स्वास्थ्य-संबंधी बातों का प्रचार--स्वास्थ्य संवधो कामों में सुघार--सार्वजनिक 
सुभीते के फाम--सार्वजनिक सुभीते के कामों में सुधार--सार्वजनिक रक्षा फे 
काम--सार्वजनिक रक्षा के कामों में सुधार--सार्दजनिक शिक्षा के फाम-- 
सार्वजनिक शिक्षा के कामों में सुधार--स्थानीय कामों से संबंध रखने वाली 
कुछ श्रावश्यक बातें--स्थानीय बोर्डो का कार्यक्षेत्र बढ़ाना; मौजूदा फार्ये-स्षेत्र 
में सावधानी की भ्रावज्ययकता; प्रांतोय श्रौर केंद्रीय सरकारों फी सहायता; 
स्थानीय कामों में श्रधिक से श्रधिक श्राज्ञादी, पर फड़ा निरीक्षण; स्थानीय 
संस्थाग्रों की ग्राथिक सहायता--म्युनिस्तिपल--राजस्व की कुछ विशेषताएं--- 
परिमित साधन; परिमित श्रधघिकार; निर्धारित उद्देश्यों की प्ूति; स्थानीय खर्च; 
स्थानीय खर्च की उत्तरोत्तर वृद्धि; श्रामदनी फे साधन--म्युनिश्चिपल खर्चे-- 
म्युनिसिपल्त खर्च को समालोचना--स्यानीय संस्वाओ्ों की श्रामदनी--म्युनिस्चिपल 
ध्रामदनी की कुछ प्रावश्यक बातें--उपसंहार । 


ध्राक््क्थन-स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं निधारित उद्देश्यों को 
पूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं। इन उद्रेश्यों का हम पंद्रहवें परिच्छेद 
सें लिख चुके हैं। केंद्रीय सरकार के काम को घटान और जनता को 
व्यावहारिक राजनीति की शिक्षा देने के अतिरिक्त, स्थानीय स्वराज्य की 
स्थापना, सागरिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए की जानती।। 
स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय परिस्थिति स भली भांति परिचित ट्ाती हैं । 
उन्हें स्थानीय 'प्रावव्यकताओं का यथार्थ ज्ञान दाता ईद ओर व उन 
सश्रावश्यकताओं का, दूसरी संस्थाओं फी अपना, फम मूल्य में अधिक 
संतोपपुर्वक पूरा कर सकती हैं 

युरुप और अमर्रीका में स्थानीय स्वराज्य छा कार्यक्षेत्र भारतवंप की 
अपेत्ता अधिक विस्तृत है। बह उन सच कामों का करता हैं जिनके फारग्य 


( ४१२ ) 


उसके अधिकार-क्षेत्र में रहनेवाले लोगों का जीवन अधिक से अधिक 
सुखमय वन जाय। उसेके कुछ काम शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए किय जाते है, आर कुछ इस लिए किवहुत दिनों से अनेक शहर उन 
कासों की करते आये है? ।सारतीय स्थानीय संस्थाओं की परिस्थिति इससे 
कुछ भिन्न है | मौजूदा रूप में यहां का स्थानीय स्वराज्य लगभग ८०बरस 
पुराना है। अतएव यहां की स्थानीय स्व॒राज्य की संस्थाओं के कामों में 
वह ऐतिहासिक तारतम्य और परंपरा नहीं जो इंगलेंड ओर जमेनी में 
पायी जाती है। भारतीय स्थानीय स्वराज्य का कार्य-क्षेत्र संकुचित ओर 
_नियसवद्ध है | उसका बढ़ाना आसानी से संभव नहीं | संकुचित कार्यक्षेत्र 
के कारण भारतीय स्थानीय स्व॒राज्य की संस्थाएं जनता की भंलाई ओर 
सुख के लिए उन सव कामों को नहीं कर सकतीं, जो इंगलेंड, जमेनी 
ओर अमरीका में नित्य-प्रति किये जाते हैं । 
आर्थिक दृष्टि से स्थानीय संस्थाओं के काम दो भागों में विभक्त किये 
जा सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे या तो किसी तरह की 
आमदनी नहीं होती या जिन पर आमदनी की अपेक्षा खचे अधिक 
होता है ओर कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे ख़चे की अपेक्षा आमदनी 
अधिक होती है | अपने वहुत से काम स्थानीय संस्थाएं अपनी वाषिक आस- 
दनी से करती हैं । लेकिन कुछ काम ऐसे होते है जिनमें आरंभ में खच् 
बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ऐसे कार्मों को ये संस्थाएं ऋण लेकर करती 
हैं। ऋण लेने की निर्धारित शर्तें होती हैं ओर उनको पूरा करके ही 
ऋण लिया जा सकता है | 
पिछले परिच्छेद में हमने जिन स्थानीय संस्थाओं का हाल लिखा है, 
उनमें से कुछ के कामों और आर्थिक स्थिति का विवरण वहीं पर दे दिया 
गया.है । इस परिच्छेद में स्थानीय स्वराज्य की केवल बड़ी संखाओं जैसे 
स्युनिसिपल वोडं, ज़िला वो, कॉरपोरेशन आदि के कार्यों ओर आर्थिक 
स्थिति का हाज्न लिखा जायगा | समस्त भारतवप में ये काम प्रायः एक 
ही तरह के हैं ओर इन संस्थाओं के आर्थिक अधिकारों में भी विशेष 
अंतर नहीं है । लेकिन इस विपय में जो कुछ आगे लिंखा जाता हे 


प्‌ 
_उसमें साधारणतया संयुक्त-प्रांत के ही उदाहरण दिये जायेंगे । के ही उदाहरण दिये जायेंगे । 


(३) इस प्रकार के कामों के दो मुख्य उदाहरण हैँ, पुलिस का काम, श्रौर गरीबों 
की देखभाल करने का काम | _ 


( ४१३ ) 


स्थानीय संस्थाओं के काम-स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं 

तरह तरह के काम करती हैं। उन सबका अलग अलग हाल लिखने के 
लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत है । अतणएव सुविधा के लिए हम 
उनका वर्णन निम्नलिखित चार समूहों में करेंगे-- 

(१) सावजनिक स्वास्थ्य के कास ; 

(२) सार्वजनिक सुभीते के काम ; 

(३) सार्वजनिक रक्षा के काम; और 

(४) सार्वजनिक शिक्षा के काम । 

स्थानीय संस्थाओं के कामों का यह सामूहिक वितरण सिद्धांत एवं 
व्यवहार में विल्कुल दोपरहित नहों हे । इन संस्थाओं के कुछ काम ऐसे 
जो एक से अधिक समूहों में शामिल किये जा सकते हैं। परंतु सुभीते के 
लिए उपयुक्त सामूहिक वितरण बहुत ज्यादा अनुचित नहीं प्रतीत हाता । 


सावजनिक स्वास्थ्य के काम-ञुरोपीय देशों, अमरीका 
ओर जापान की अपेक्षा भारतवर्ष का सावेजनिक स्वास्थ्य गिरा हुआ 
हे । यहाँ के लोगों की ओसत उम्र इंगलेड ओर जमंनी की केबल आधी 
है। पचास वरस की अवस्था में ही वहुत से भारतवासी निकम्मे ओर 
अकर्मण्य हो जाते हैं । उनकी कमर भ्रुक जातो हैँ, आंखों की ज्योति 
चली जाती है, ओर उनमें किसी काम के करने की इच्छा नहीं रह 
जाती । भारतीय नवयुवक जवानी में ही बृढ़ों की सूरत धारण कर लत 
हैं। आंखों की कमज़ोरी के वजह से कुछ छोट छोटे बालकों तक का 
चश्मा लगाना पड़ता है। ओरतों का स्वास्ल्य ओर भी ज्यादा झसंनाप- 
प्रद है । भारतवप की बहुत सी नाजवान स्वियां तपदिक आदि बीमारियों 
के कारण प्यकाल ही मृत्यु के मुँह में चली जाती हैँ । बद्यपि इंगलेड प्रार 
जापान की अपेक्षा यहाँ पर प्रतिशन पदाइशें अधिक हाती है, पर 
अधिक पेदाइशों के अनुपात की अपक्ञा अधिक मत्युओं का अनुपात 
ज्यादा है। सन १६३४ में भारतवर्ष की साधारण झत्युएं इंगलेंट की 
दनी ओर जापान की उ्योदी थीं ओर बच्चों की झत्युएं रंगलेंट फी निगुनों 
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पत्ता चलता हँ-- 
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भारतवासियों के स्वास्थ्य खराब होने के अनेक कारण हैं। यहाँ 
का जलवायु उतना स्वास्थ्यवर्द्धक नहीं है लितना युरोपीय देशों का है। 
अधिक गर्मी के कारण लोगों की तंदुरुस्ती ठीक नहीं रह पाती | तिसपर , 
गरीबी का सी कोप हे । इसकी वजह से बहुत से लोग प्राकृतिक खिति 
के गुलाम बने रहते है ओर प्रकृति की सख्तियाँ ज़रा भी नहीं घटा 
पाते । कुछ लोग गरीबी के कारण वरसात में बिना छाते के भीगते हैं, 
जाड़े में विना कंबल के ठिठुरते हैं, ओर गर्मा में विचा पंखे के पसीने 
से तर रहते हैं। लोगों में स्वास्थ्य-बद्धक आदतों का अभाव है। वहुत से 
लोग संसार को माया समझ कर, खाने पीने आदि को आर से उदासान 
रहते हैं। बहुत से लोग अपने शरीर और कपड़ों का तो साफ़ रखते 
हैं। पर उनका घर गंदा रहता है, और पब्लिक सफाई का तो उन्‍हें जरा 
भी ध्यान नहीं रहता । अपने घर को साक्र करके, दूसरं घरा के सासन 
उसका कूड़ा-ककट फेंकने में वे जरा भी नहीं हिचकिचाते। दश के बडुत 
से सामाजिक चलन भी खास्थ्य को वियाड़ते हैं। कम उ्र में व्याह्‌ 
करना, शिक्षा का असाव होना. लड़कों आर मज़दूरा स आवश्यकता स 
अधिक काम लेना आदि ऐसी चातें है, जिनसे भारतवासिया का खास 

विगढ़ ज्ञाता है। नाना प्रकार की वीमारियों ने भी भारतवर्ष सं अपना वर 
बना लिया है। हेजा, स्षेग, चेचक्र, तरह तरह के ज्वर आदि सकड़ा ड्ढों 
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मनुष्यों को अकाल मृत्यु के मुंह में फेंक देते हैं। इन सब कारणों से 
भारतवासियों का स्वास्थ्य, युरुप ओर अमरीका के मुक़ावले में गिरा 
हुआ है । 

सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधारना, स्थानीय स्व॒राज्य की संस्थाओं, 
विशेष कर म्युनिसिपिल्टियों का, एक महत्वपूर्ण काम है । इसके लिए 
वे तीन प्रकार के काम करती हैं 

(१) वे काम जो बीमारियों को आने से राके । 

(२) वे कास जा बीमारियों का अच्छा करे। 

(३) थे काम जिनसे स्वास्थ्य संवंधी वातों का प्रचार हो । 

वे काम जो बीमारियों को आने से रोकें--स्थानोंय स्वराज्य की 
संस्थाएं बहुत से ऐसे काम करती हैं जा बीमारियों का आने से राकें । 
वे अपने अधिकास-क्षेत्र की सफ़ाई का प्रबंध करती हैं, ओर उसका 
कूड़ा-ककट किसी दूर स्थान को ले जाती है: । वे पीने के लिए शुद्ध पानी 
का प्रबंध करती हैं । वे इस प्रकार के नाल ओर नालियां बनवाती हैं 
कि गंदा पानी किसी जगह एकत्रित न रहे, बरन बह कर सड़क के नीच 
बहने वाले नालों में चला जाय । वे गंदे स्थानों का साफ़ कराती है. 
आर नागरिकों की हवा खोरी आदि के लिए पाक ओर खेलने के मदानों 
का प्रबंध करती है । लोगों को अच्छे मकान देने के लिए थे कहीं कहीं 
पर अपने सकान वनवाती ओर उनका किराये पर उठाती है। चचक, 
प्लेग आदि बीमारियों को राकन के लिए व इनके टीकों का प्रबंध करती 
है, ओर इस बात की कोशिश करती हैं. कि लोगों के मकान हवादार हों 
आर उनमें पर्याप्त प्रकाश ओर धूप पहुंच सके । वे नदियों का गंदगी से 
बचाती, ओर मुर्दा के जलान ओर गाइने छा प्रबंध करती थे न्चान 
पीने की चीज़ों का निरीक्षरा करती हैं, ओर उन लोगों का दंड देती दे 
जा सदी गली वस्तुओं का चेंच ऋर अपना भला करने ह ओर दूसरों का 
हानि पहुंचात है। इनके अतिरिछ वे स्वास्थ्य संबंधी बहुन से फ़ायदे 
बनाती हैं जिनके अनुसार काम करने से लागों का स्वास्थ्य सुधर 
सकता ६४ । 

थे काम जो बीमारियों को अच्छा करें-इन छार्मो के पा 
स्थानीय स्व॒गाज्य की संस्थाएं बहुत से ऐसे छाम करनी £ैें, जा बीमार 
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लोगों की वीमारियों को दूर करें। वे स्वयं अपने अस्पताल खोलती 
ओर अन्य सावजनिक अस्पतालों को आधिक सहायता देती हैं | नव- 
जात शिशु ओर उसकी साता की देखसाल के लिए वे ल्ेडी-डाक्टर ओर 
नर्सों का प्रवंध करती है। सहामारी के दिलों सें वे जगह जगह पर छोटे 
दवाखानों का प्रवंध करती हैं जिनमें लोगों को मुफ़्त दवा दी जाती 
आर इस प्रकार मसहासारी का प्रकोप थोड़ा चहुत घटता हैं । शहरों की 
अपेक्षा देहाती स्थानीय संस्थाओं को इस कास सें अधिक कठिनाइयों का 
सामना करना पढ़ता है। देहात के कुछ निवासी इस हृद तक पुरानी लक्कीर 
के फ़क्तीर होते हैं, कि चाहे वे मोत छेसुंह में क्‍यों न चले जाय॑ं, पर डाक्टरी 
दवा खाने के लिए तेयार नहीं होते | बहुत से जल्ञोग तो अस्पताल तक 
जाने से मुंह सोड़ते हैं। परदे की चजह से शहरों ओर देह्ातों द्वोनों में, 
मर्दों की अपेक्षा ओरतों का स्वास्थ्य अधिक गिरा हुआ होता है । 
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स्वास्थ्य संबंधी वातों का अ्रचार--अपने अधिकार-च्षेत्र के निवासियों 
के स्वास्थ्य-सुधार के लिए स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं स्वास्थ्य संच्ंधी 
वातों का प्रचार करती है। वे स्वास्थ्य संबंधी उपदेशों का प्रवंध करती है, 
आर चित्रपट के ज़रिये से लोगों को वीसारियों के कारण का सबक 
सिखाती हैं| लोगों को दंड देकर वे इस वात की कोशिश करती है, कि 
उनसें स्वास्थ्य ओर सफ़ाई की आदतें आ जायेँ। वे लोग जो सढ़कों 
पर गंदसी करते हैं, या ऐसे कासों को करते हैं जिनका पब्लिक के 
स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, दंडनीय समझे जाते हैं | इस प्रकार जनता 
को स्वास्थ्य संबंधी बातों की शिक्षा देकर, ओर यदि लोग डस शिक्षा के 
अलुसार न चलें. तो उनको दंड देकर, स्थानीय स्वराज्य की संख्वाएं 
सा्वेजनिक स्वास्थ्य के सुधारने का प्रयत्न करती हैं । 


स्वास्थ्य संबंधी बातों की देखभाल करने के लिए प्रत्येक बड़ी स्थानीय 
स्वराज्य की संस्था में एक हेल्‍थ आऑक्रीसर ( स्०्छोात 060 ) हाता 
हं। सयक्त-प्रात मं, जब तक प्रा्ताय सरकार का दूसरा व्ाज्ञा न हां, 
प्रत्यक्त ऐसी न्युनिसिपिल्टी को, जिसकी आमदनी ४०३०० ही स्पन 
सालाना हैं, एक हेल्‍थ आऑक्लीसर रखना पड़ता हैं । यह पद्माथकारा 


निदक्ति 


ब् | >>ल्‍्टीज-टत 
साथधारणशुतया प्रातांय सावंस का सदस्य दाता हू. आर उसका चिट, 
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चेतन, ओर नोकरी की दाता क लिए प्रांताय सरकार का अनुनात 
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आवश्यक होती है । वो अपने हेल्‍थ आऑफोसर को निकाल नहों 
सकता, पर यदि वह सन-कारण प्रांतीय सरकार से किसी हेल्थ 
ओऑफ़ीसर के बदलने की प्राथना करता हे तो साधारणतया उसकी 
प्राथना स्वीकार कर ली जाती हे | हेल्थ आऑफ़ीसर की सद्दायता के 
लिए प्रत्येक बड़े शहर में कई सेनीटेरी इंसपेक्टस ( $0रक्ाए 
[7870०058 ), वहुत से जमादार ओर सेकड़ों अन्य कर्मचारी 
होते हैं । 

स्वास्थ्य सबंधा कासो मे छुधार- स्वास्थ्य सचवा उपयुक्त 
व्यवस्था के होते हुए भी इस देश के निवासियों का स्वास्थ्य साथारणतया 
खराब रहता हे, ओर शहरों में यह खराबी कभी कभी विकराल रूप धारण 
करती है। स्वास्थ्य के सुधारने के लिए प्रथम आवश्यक बात यह हे 
कि लोगों की ग़रीबी दूर की जाय । इस विपय में स्थानोय स्वराज्य 
की संस्थाएं अधिक सहायता पहुंचाने में असमर्थ हे। फिर भी व्यापार 
करके वे नित्य-प्रति की बहुत सी आवश्यकताएं कम दामों में पूरी कर 
सकती हैं। सामाजिक कुप्रथाओं का मिटाना स्वास्थ्य-स॒धार की दसरी 
आवश्यक बात हे । स्थानीय संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से इस विपय में 
कुछ भी नहीं कर सकतीं | इनके दर करने में केंद्रीय ओर प्रांतीय 
सरकारें भी छुछ हिचक्रिचाहट के साथ काम करती हैँ । शारदा 
एक्ट के बनने पर भी प्रतिवष सहझखोों वाल-विवाह हात जात है. । 
पर परोक्ष रीति से, इनकी बुराइयों की ओर लागों का ध्यान 
पआ्लाकर्पित करके, वे इनके मिटाने में काफ़ी सहायता पहुंचा सकती हें । 
स्वास्थ्य-सुधार की तीसरी आवश्यक बात स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का 
प्रचार है। इस विपय में स्थानीय च्वराज्य की संस्थाएं कुछ काम 
करती तो हैं, पर समस्या की महत्ता को देखते हुए उनके काम पर्याप्त नीं 
हैं। आवश्यकता इस बात की है. कि बच्चों, जवानों ओर बूढ़ों, मर्दों ओर 
आओऔरतों सवको स्वास्थ्य को बातों स परिचित किया जाय। जब तक 
स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं निरंतर स्वास्थ्य संबंधी यातों का प्रचार न 


यता न करगे,. तन तक ने ता प्रचार-काय का हा सटपयात दासा हार 

ने सावजनिक स्वास्थ्य ही सघरगा | स्ास्व्य-्सथार की चायी ग्य्स 

बात उन कासा हा चिस्तार बद्ाना £ ज्ञा बांगासया यों का पाने से राझम 
न्ड 
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के ग़रीव देहातियों के मकान उनके मकानों की अपेक्ता अधिक साफ़ 
ओर सुव्यवस्थित रहते हैं ओर उनकी अपेक्षा वे अधिक स्वच्छ व्तंनों 
में भोजन खाते ओर पानी पीते हैं। बहुत से लोग शराब आदि मादक 
वस्तुओं का प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को विगाड़ देते है। स्थानीय 
स्वराज्य की संस्थाएं ऐसे हानिकारक कामों को रोक सकती हैं ओर उन 
अनैतिक कामों को भी जिनके कारण सावजनिक स्वास्थ्य के बिगढ़ने की 
आशंका रहती हे। 

स्वास्थ्य-सुधार संबंधी ऊपर लिखी हुई बातों से यह स्पस्ट दो जाता 
है कि सावजनिक स्वास्थ्य का सुधारना स्थानीय स्वराज्य की संखाओं 
की एक गुरुतर समस्या हे । वे इस समस्या के हल करने की एक कोशिश 
कर रही हैं। परंतु उनका काम अभी तक संतोपप्रद नहीं हैे। इस 
विपय में उन्हें अपने कार्य-क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहिय। प्रांतीय 
ओर केंद्रीय सरकारों को भी, इन कामों में उनकी अवश्यक सहायता 
करना चाहिये। संकुचित अधिकारों की वजह से स्वास्थ्य-संवंधी अनेक 
ऐसे काम है जिनको स्थानीय संस्थाएं स्वयं नहीं कर सकतीं; पर 
प्रांतीय ओर केंद्रीय सरकारों की सहायता से कर सकती हैं | म्युनिसिपल 
सदस्यों, शिक्षित लोगां ओर जनता का सहयोग भी स्वास्थ्य-मथार 
के लिए आवश्यक है । यदि केंद्रीय ओर प्रांतीय सरकारें, म्युनि- 
सिपल संस्थाएं, म्युनिसिपल सदस्य ओर शिक्षित लॉग मिल 
स्वास्थ्य-सुधार की कोशिश करें तो हमारे देश के निव्रासियों का 
स्वास्थ्य सुधर कर अन्य सभ्य देशों का सा हा सकता हे । 


सार्वजनिक सभीते के कास--नांगरिक जीवन को सुखमय 
बनाने के लिए पाश्यात्य ब्युनिसिपिन्टियोँ सकडहों सावज़निक सभीन 
के काम करती है । भाग्तवप में भी, स्थानीय स्थराज्य की कुछ 
संस्थाएं एस कार्मों को करने लगी हैं, परंन पादचात्य देशों शोर 
अमरीका के मुक़ाबल थे काम बहुत कम हैं | सावजनिऋ मुमीते के 
मिसनलिखित काम विशपतया उल्लेखनीय £-- 


&. 


(हा) सदकों का बनाना ओर उनकी रक्षा ऋना--सावननिद्य 
सुभीत के लिए चोढ़ी ओर घच्छी सहकों का शाना आवश्यक ई: 


साहा सहका के कारण सकान इदबादार पा जान है आझार दम 


कं 54 जन 
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सवारियों को लाइसेंस देती हैं, उन पर नंवर डालती हैं, ओर थे अच्छी 
अवस्था में रहें, इस वात की भी देखभाल करती रहती हैं । 

वाज़ार आदि का प्रवंध--सार्वजनिक सुविधा के लिए शहरों ओर 
देहातों में वाज़ारों आदि का होना चहुत ज़रूरी हे। पाश्चात्य देशों में 
स्युनिसिपिल्टियों ने अपने बाज़ार स्थापित किये हैं। वे पास पड़ास के 
गांवों से अपना सामान ला कर उनमें बंेचती है, ओर इस प्रकार 
नागरिकों को ताज्ञा सामान देती ओर स्वयं कुछ फ़ायदा उठाती है | 
कुछ म्युनिसिपिल्टियां सावेजनिक इस्तेमाल के लिए टेलीफून का प्रबंध 
करती हैं, ओर कुछ में जनता के मनवहलाव के लिए आमाद-प्रमाद के 
साथनों का ग्रवंध रहता हैं । भारतवप की स्थानीय संस्थाएं इन चातों में 
भी पाश्चात्य देशों से बहुत पीछे हें। कुछ शहरों में म्युनिसिपिल्टियों ने 
अपने वाज़ार ज़रूर खोले हैं, पर ये वाज़ार पाश्चात्य वाज़ारों स भिन्न 
हैं। म्युनिसिपिल्टियां केबल टीन की छायी हुईं एक इमारत खड़ी कर 
देती है, जिनमें दृकानदार लोग किराय पर जगह ले कर अपना सामान 
बेंचते हैं । अच्छा और ताज़ा सामान लेने ओर उसे बेंचन में म्यु निसि- 
पिल्टियों का कुछ भी हाथ नहीं होता । म्युनिसिपल टेलीफून-सर्विस का 
भारतीय स्थानीय संस्थाओं में कहीं भी इंतज़ाम नहीं है । बहुत स शहरों 
में सार्वजनिक हालों का अभाव हैँ । अतएव आमोद-प्रमाद के साथनों के 
प्रबंध की आशा करना व्यथ 

पानी, बिजली, नालियों आदि का प्रबंध--सावजनिक सबचिया के 

लिए, पानी. ब्रिजली, नालियों आदि को भी पआआावश्यकना होती £/ । 
पयाप्त मात्रा में स्वच्छ पानी की आवश्यकता पर दम सावजनिक स्वास्थ्य 
के संबंध में कुछ लिख चुछे है । पानी केवल स्वास्थ्य के लिए ही जरूरी 
नहीं है. । यदि वह अशुद्ध और बथष्ट मात्रा में न्ीीं मिलना नो लोगों 
फा बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पदनाई़ँ। अच्छे से श्च्छे 
मकानों का भी पानी की कर्मी के कारण, बात कम लोग झिराय पर लेने 

। यही हाल बिजली ओर गस का भी ४] इनके जनग्यपि से सहरों 
सावज़निक इमारनों छाद्दि में रोशनी का प्रबंध झिया जाता ई आर 
प्राइवद घरों में भी। ठीछ नालियों ओर सालों से भी लोगों शो निन्‍य- 
प्रति के जीवन में बदा सुभोता दाना भारतवप ही स्थानीय संस्था: 
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श्न्स थे फरता 6, परंतु उनझा प्रबंध अली नह संसापप्रद 
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नहीं है । संयुक्त-प्रात में केवल १८ शहरों में पानी के कल का प्रबंध है । 
ओर ४३ शहरों में बिजली का । बड़े शहरों को छोड़ कर जमीन के अंदर 
के नालों का प्रबंध बहुत कम शहरों में किया गया है। 

न ७७ ७ हु 0०७ हे 

सिखमंगों ओर जानवरों का प्रबंध--भारतबर्ष में गरीबों की देख- 
भाल का अभी तक उपयुक्त प्रबंध नहीं है। अतएव बहुत से मिखमंगे 
सड़कों ओर गलियों में घूमा करते हैं। यात्रियों को कभी कभी इनसे भी 
असुविधा होती है। तीथ्थ-स्थानों में इनकी संख्या इतनी अधिक है कि 
कभी कभी सड़क पर खड़े होकर बात करना भी असंभव हो जाता 
है। बहुत से शहरों में सांड़ निहंद होकर इधर उधर धूमा करते हैं, 
ओर कुछ में बंदरों की वजह से निवासियों को काफी तकलीफ़ें 
होती हैं । कहीं कहीं पर कुत्तों की भरमार होती है । म्युनिसिपिल्टियां 
लोगों को इन जानवरों से बचाने का कुछ प्रबंध करती हैं । वे कुत्तों 
को पकड़वाती हैं, ओर बंदरों को पकड़वा कर दूर स्थानों को भेजने 
का प्रबंध करती हैं। पर उनका यह काम भी संतोषप्रद नहीं है । 
जानवरों के विषय में लोगों के धार्मिक चलन कभी कभी उनके कामीं 


में अनावश्यक बाधा पहुँचाते हैं। 


सार्वजनिक सुभीते के कामों में सुधार--सार्वजनिक 
सुविधा संबंधी उपयुक्त कामों के विवरण से हमें यह ज्ञात होता है 
कि सार्वजनिक सुभीते के कामों में भी भारतीय स्थानीय खराज्य की 
संस्थाएं पाश्चात्य देशों और अमरीका से बहुत पीछे हैं | आवश्यकता 
इस बात को हो कि उनका कार्य-त्षेत्र अधिक विस्तृत क्रिया जाय। 
उन्हें चोड़ी सड़कें अच्छे मसाले की बनवाना चाहिये, ताकि जनता 
को आने जाने में सुभीता हो, और खचों भी अधिक न हो । चोड़ी 
सड़कों में यात्रियों के पेदल चलने के लिए, पटरियों का प्रबंध होना 
चाहिये, और स्युनिसिपल संखाओं को इस वात की कोशिश करना 
चाहिये कि इन पटरियों का ठीक ठीक इस्तेमाल हो। यात्रियों के 
आराम के लिए कहीं कहीं पार्कों का होना जरूरी है । सायादार 
बत्तों और पेशाबखानों का भी होना आवश्यक है। म्युनिसिपिल्टियां को 
सवारी का भी प्रबंध करना चाहिये। जिन शहरों में आज कल ट्रास-कार 
हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें,ट्राम-क्ार का मुनाफ़ा किसी प्राइवेट 
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कंपनी को मिलता है, मन्युनिसिपिल्टी को नहों। यदि ट्राम-कार, विजली- 
घर, ओर वाटर-बक्‍से खय्यं म्युनिसिपिल्टियों के हा जायें तो लोगों को 
सुभीता हो और स्थुनिसिपिल्टियों की भी आमदनी किसी हृद तक बढ़ 
जाय। स्युनिसिपल वाज़ारों में कुछ दूकानें म्युनिसिपिल्टियों की होनी 
चाहिये। इन दकानों के ज़रिये से म्युनिसिपिल्टियाँ पराक्ष रीति से बाज़ार 
के भाव को ते कर सकती है, आर लागगों के इस्तेमाल के लिए अच्छी 
चीज़ें मुहस्या कर सकती हैं। स्युनिसिपिल्टियों को ग़रीबों के भरण- 
पोपण और मालिकरहित जानवरों का भी प्रबंध करना चाहिये । व्यक्तिगत्‌ 
विवेकरहित दान की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है' कि म्युनिसिपिल्टियों 
को, निधोरित हेसियत के लोगों पर कर लगा कर गरीबों की देखभाल 
का अधिकार दिया जाय । भिखारी लोग यात्रियों का केवल परेशान ही 

हीं करते, थे स्वयं वीमारियों के शिकार हाते हैं. ओर चारों और घृम 
कर उनका प्रचार करते हैं। संभव हैं कि इन सब कामों को करने 
लिए म्युनिसिपिल्टियों के पास समुचित धन न हो । पर म्युनिसिपल 
व्यापार, प्रांतीय सहायता, ओर जनता की दानशीलता से किसी हृद 
तक धन की कमी पूरी की ज्ञा सकती है, ओर इस प्रकार नागरिकों 
जीवन अधिक सुखमय बनाया जा सकता हैं। 


सार्वजनिक रक्षा के काम-नागस्कि जीवन का सुखमय 
बनाने के लिए, पाश्चात्य देंशों ओर अमरीका की स्थानीय संस्थाएं, साथ- 
जनिक र्ता के कामों का प्रबंध करती है। इंगलड ओर पअमरीझा में 
स्थानीय पुलिस की व्यवस्था है। भारतवप की परिस्थिति इससे भिन्न 
यहाँ की पुलिस पर स्थानीय संस्थाओं का लशमात्र भी 'झधिझार नहीं +7। 
स्थानीय संस्थाओं के नियमों का कार्यान्चित करने में पल्िस संदायता 
अवश्य करती € पर दसझी सद्ायना एस दज को नहीं गानी कि स्थनिस्ि- 
पल नियम भलों भांति काय रूप में परिग्मन किय जा सके। प्रस्यफ घ॥ 
चोरादे पर खड़े शोझर, पुलिसमेन आमदस्द्स का संचालम झरने *ै, 
झौर उन लोगों का चालान झरने. जो सात में बिना गोशानी हे घलने 
, था शिनक्ी सवारियों छा दीक दीछ मनंधग या लाइसेंस नहीं होता। 
प्रत्यवा शार में फ ऐसे मेजिस्ट्रद होने £ जो ग्य निमिपल मृणद्मो णा 


5 ध : है 
सला फरन ग | सावदनिक रखा हा लिए ग्यनिमिपिलिटियां, छामदार 
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और खतरनाक मकानों को गिराती है, सड़कों पर मलमा नहीं इकट्ठा 
होने दूतीं ओर उत्त कामों ओर पेशों का नियंत्रण करती हैं, जिनका 
सावजनिक रक्षा पर कुप्रभाव पड़ता हो । यदि सड़क के किनारे कहीं पर 
गड्ढा होता है, या उस पर मलमा इकट्ठा होता है, तो सार्वजनिक रक्षा के 
लिए स्युनिसिपिल्टियाँ ऐसे स्थानों पर रात में लाल रोशनी का प्रवंध 
करती हैं । कहीं कहीं पर गड़ों के चारों तरफ चहारद्वारी का प्रवंध 
किया जाता हैं। प्रत्येक बड़े शहर में आग बुमाने के इंजन का प्रबंध 
होता है । शहरों में विजली, सिगरेट आदि के प्रयोग के कारण हमेशा 
आग लगने के साधन उपस्थित रहते हैं । सांप्रदायिक मगड़ों में 
जान बूक कर मकानों में आग लगायी जाती हे । ऐसे अवसरों पर 
आग बुझाने का इंजन, अग्नि के कोप को वश में करके, सावेजनिक 
रक्षा करता है | रात में सड़कों की रोशनी की वजह से भी कुछ 
अंश में लोगों के जान ओर माल की रक्षा होती है । 


सार्वजनिक रक्षा के कामों में सुधार-सार्वेजनिक 


स्वास्थ्य और सुभीते के कामों की तरह, भारतीय खानीय संखाओं 
के सार्वजनिक रक्षा के काम भी संतोषप्रद नहीं हैं । उनको संतोषप्रद 
बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि म्युनिसिपिल्टियों को 
कुछ पुलिस संबंधी अधिकार दिये जाये । इसमें संदेह नहीं कि 
साधारणतया पुलिस का काम भारतीय दंड-विधान की धाराओं की 
कार्य-रूप में परिणत करके देश की शांति और सुब्यवस्था की रक्षा 
करना होता है । चूंकि समस्त देश का दंड-विधान एक ही है, इस 
लिए पुलिस पर केंद्रीय अथवा ग्रांतीय अधिकार होने की दलील विल्कुश 
निमूंल नहीं है । पर पुलिस के अधिकांश काम हक होते है | 
अतणब स्थानीय अधिकार की दलील भी साररहित नहीं है। अति 
श्यकता इस वात की है कि पुलिस पर स्थानीय संस्थाओं का जा 
हो और उसकी मौजूदा योग्यता भी क्रायम रहे। यह तभी हा 
सकता है. जब पुलिस स्थानीय संस्थाओं के अधीन कर दी जाग, 
और उस पर केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकार का कड़ा निरीक्षण 
होता रहे । अमरीका के कुछ शहरों की पुलिस स्थानीय संस्थाओं 
के अधीन हैं और कुछ में राज्य के निरीक्षण में स्थानीय संस्थाएं 
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पुज्षिस का प्रबंध करतो हैं । भारतवर्ष के लिए भी इसी प्रकार की 
पुलिस का प्रबंध सिद्धांत में विल्कुल अनुचित नहीं प्रतीत होता । पुलिस 
के अतिरिक्त भारतीय स्थानीय संस्थाओं को सावजनिक रक्षा के कामों 
का विस्तार बढ़ाना चाहिये | आग बुमाने वाले इंजनों का प्रत्येक शहर 
में होना परमावश्यक हे । भारतीय म्युनिसिपिल्टियाँ अभी तक उन लोगों 
की सहायता नहीं करतीं जो आकस्मिक कारणों से आर्थिक आपत्तियों के 
शिकार बन जाते हैं। पाश्चात्य देशां ओर अमरीका में म्युनिसिपल 
वीमें का प्रबंध है । भारतवर्ष में भी आकस्मिक आर्थिक आपत्तियों के 
कम करने का इसी प्रकार का कुछ प्रबंध होना चाहिये | 


0_८- [पे + 0 मा 0 2 

सावजानंक दाषघ्यला के कास”सव साधारण का शशरक्षित्त 
बनाना स्थानीय संस्थाओं का एक आवश्यक काय है। भारतवर्ष में इस 
काम की भी अवस्था संतोपप्रद नहीं है । इंगलेंड, फ्रांस, जर्मनी, अम- 
रीका ओर जापान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पढ़ लिख न 
सकता हो। भारतबपं में शिक्षित लागों की संख्या बहुत कम है । सन्‌ 
१७३९१ को मदुंमशुमारी के अनुसार संयुक्त-प्रांत में केवल ४-४ प्रतिशत्त्‌ 
लोग पढ़े लिखे कहे जा सकते थे। सन्‌ १७३४ में भारतवप में 
समस्त जन-संख्या के केवल ५.०८ प्रतिशत्‌ लोग शिक्षालयों में 
शिक्षा पाते थे । पुरुप-विद्यार्थियों की संख्या पुरुष -संख्या की ७.७२ 
प्रतिशत्‌ थी ओर ख्ली-विद्याथियों की संख्या सत्री-संख्या की केवल २.२७ 
प्रतिशत्‌। समस्त भारतवप में केवल १६० शहरात्‌ प्रदेशों में, ३,२०६ 
देहाती प्रदेशों में, ओर १०,३५५ गांवों में अनिवायें शिक्षा का प्रबंध था । 
संयुक्त-प्रांत में स्कूल जाने वाली अवस्था के केवल ५०.३ प्रतिशत्‌ लड़के, 
ओर स्कूल जाने वाली अवस्था की केवल १६४ प्रतिशत्‌ लड़कियां स्कूलों 
में पढ़ती थीं। इन आंकड़ों से यह साफ़ विद्त हो जाता है कि भारतवर्ष 
में शिक्षा का कितना अभाव है | 


भारतवर्ष में शिक्षा-प्रचार का उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकार ओर 
स्थानीय खराज्य की संस्थाओं पर है । प्रांतीय सरकारों ने कुछ सरकारी 
स्कूल कॉलेज ओर विश्व-विद्यालय खोल रखे हैं, और कुछ प्राइवेट 
शिक्षालयों की वे आथिक सहायता करती हैं । स्थानीय खराज्य को. 
संस्थाओं ने भी प्राइमरी और सेकंडरी शिक्षा के लिए अनेक शिक्षालय 
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खोले हैं । कुछ म्युनिसिपिल्टियों ने अंगरेजी की शिज्ञा के लिए हाई स्कूल 
स्थापित किये हैं। सब्‌ १६३४-३६ में लड़कों की शिक्षा के लिए संयुक्त- 
] कर] कर" डॉ 

प्रांत में स्थानीय वोर्डों के अधीन €४२ प्राइमरी स्कूल थे ओर उन पर 
११,३९,००० रुपये ख़चे हुए थे। स्थानीय बोर्ड ६३० प्राइमरी शिक्षालयों 
को आधिक सहायता के रूप में १,६२,६१६ रुपये देते थे। ३६ स्युनिसि- 
पिल्टियों में अनिवाय प्राइमरी शिक्षा का प्रवंध था | लड़कियों की शिक्षा 
लक कप कप शः 

के लिए ४७५ स्कूल थे, ओर उन पर ५,०४,००० रुपये खच्च हुए थे । 


प्राइमरी ओर सेकंडरी स्कूलों के अतिरिक्त, स्थानीय खराज्य की 
संस्थाएं कई अन्य तरीक़ों से भी शिक्षा-प्रचार की सहायता करती हैं। 
कुछ म्युनिसिपिल्टियां पुस्तकालयों ओर अजायबघरों को स्थापित करती 
हैं, या इस प्रकार की प्राइवेट संस्थाओं की आर्थिक सहायता करती है। 
कहीं पर उद्योग-धंधों की शिक्षा का प्रंबंध किया गया है, ओर कहीं पर गश्ती 
पुस्तकालयों का । कहीं कहीं पर पुरुषों ओर ख््रियों की भी शिक्षा का 
प्रबंध है । कुछ म्युनिसिपिल्टियां हरिजनों की शिक्षा के लिए छात्रवृतियां 
देती हैं, ओर कुछ चित्रपट के जरिये से शिक्षा-प्रचार की कोशिश 
करती हैं । 


सार्वजनिक शिक्षा के कामों में खुधार--शिक्षा की 
उपयुक्त व्यवस्था के होते हुए भी सार्वजनिक शिक्षा की अवस्था सोचनीय 
है । आवश्यकता इस वात की है, कि स्थानीय खराज्य की संखाओं 
का कार्य-क्षेत्र अधिक विस्तृत किया जाय | स्थानीय संस्थाओं को 
प्रत्येक श्री और पुरुष, वालक और वालिका को शिक्षित बनाने को 
कोशिश करना चाहिये । उन्हें उद्योग-धंधों के स्कूलों को स्थापित करके, 
विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिये कि वे पढ़-लिख कर किसी 
काम में लग जायूँ। उन्हें पुस्तकालयों ओर अजायबघरों को खोलकर 
जनता में विद्या-प्रचार का प्रय्ल करना चाहिये । उन्हें उच्च शिक्षा की 
भी आर्थिक सहायता करना चाहिये। इन सब कामों के लिए धन 
की आवश्यकता है | कुछ लोंगों का ख्याल है| कि अपने कामों की 
अधिक विस्तृत करने के लिए म्युनिसिपिल्टियों के पास पर्यात्त धन 
, नहीं है। उनका यह कथन बहुत कुछ ठीक है । किंतु प्रांतीय सहायता 
ओर धनी पुरुषों की दानशीलता की बजह से, घन की कमी वहुत 


कुछ पूरी हो सकती है, ओर अवेतनिक कार्यकताओं की सहायता से 
सावेजनिक शिक्षा की चहुत कुछ उन्नति हो सकती है । 


स्थानीय कामों से स्वंध रखने वाली कुछ आवदयक 
बालें--स्थानीय वो्डों के काम के विपय में निम्नलिखित आवश्यक वातें 
विशेषतया ध्यान देने योग्य हैं-- 


(अर ) स्थानीय वोर्डों के काय-क्षेत्र का वढ़ाना--स्थानीय खराज्य की 
सफलता के लिए प्रथम आवश्यक वात यह है कि स्थानीय वोर्डा का कार्ये- 
क्षेत्र अधिक विस्तृत किया जाय | इसमें संदेह नहीं कि आज कल प्रांतीय 
सरकारें बहुत कुछ जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में हैं । पर 
इस आधार पर स्थानीय खराज्य के अधिकारों को संकुचित रखना ठीक 
नहीं। सरकार चाहे किसी तरह की क्‍यों न हो, स्थानीय खराज्य की 
वास्तविक उपयोगिता के लिए यह आवश्यक हे कि उसका काय-द्षेत्र 
बढ़ाया जाय, ओर उसे अपने कामों के करने में अधिक से अधिक 
आज़ादी हो | स्थानीय संस्थाओं को अपनी पुलिस रखने का अधिकार 
मिलना चाहिये । उन्हें ग़रीबों की देखभाल करने, म्युनिसिपत्ञ वीसा 
का प्रबंध करने, म्युनिसिपल व्यापार को बढ़ाने, आदि का अधिकार 
मिलना चाहिये । म्युनिसिपल संस्थाओं को इंग्रबमेंट ट्रस्ट ओर पोर्ट 
ट्रस्ट के भी कुछ अधिकारों का मिलता ज़रूरी हे । यदि इंग्रवमेंट ट्रस्ट्र 
तोड़ दिये जायं ओर उनके अधिकार म्युनिसिपल संस्थाओं को दे दिये 
जायं, तो संभव हे कि खर्च भी कम हो, ओर जनता को भी अधिक 
सुभीता हो | 

( व ) मोजूदा कार्य-क्षेत्र में अधिक सावधानी की आवश्यकता-- 
स्थानीय स्वराज्य की सफलता के लिए दूसरी आवश्यक बात यह है 
कि मौजूदा कार्य-क्षेत्र में स्थानीय संस्थाएं अधिक सावधानी से काम 
करें। इसमें संदेह नहीं कि स्‍्युनिसिपल असाबधानी के उत्तरदायित्व 
का भार वहुत कुछ उसके संकुचित अधिकारों पर डाला जा सकता 
है। पर इस बहाने, सारी असावधानी का कलंक, स्थानीय स्वराज्य 
की संस्थाएं अपने ऊपर से नहीं हटा सकतीं । उनके कर्मचारियों को 
स्वाथरहित होकर, निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिये, ओर उनके 
सदस्यों को, जनता के हित को सर्वोच्च. समझ कर नेतिक ढंग से 


अर 


मु 


र 


बार 


। 


स्थादाय नरननननननीजन वजन ननन 


७4 कल ड, 


|] 
िप 
चर 
कि 


नाना "िशनिनणा- 


डककककक०>»+ कु+०० 


भाद 


नव 


छा, 
ञ्‌ 
& 


४६५६ 


2० पु 


>रककर-क>नक, 


जा 


हल 


पद 
*:एए5 


चिप 


कम 
न 
०3] 


बट 





5 ४ ्े 
| १ कि एम एए एछ-+5॥॥७ (. / (पट ते; 5 
हि टितह कि दि कक हि कह पह मप् | 4 [हल हर | 
हर हा 40 2 एक ७ (7 ४ " / ७ 9ि 2 7 
| भू [5 हि (*, ७.४ ,.. अफाफर / पट ४ 4॥ए बे ४ *। 
हा ता रे ढ (' हा ॥6 ४६ | रू 49 7 [४४ ही (/ कर है / [ पा 
/ ० हर 6 (2 ॥$ “7 बा | ॥॥७ ७ 2 शा | ्िः ्फ + हा शा पट 4 | थ 
बह | तड 9 (ट णि कम हि तू, 9 सर 62 + ०७ छ ७ | पड 4 
ि ( हर | ४ 7 ५ ५ » “५ /॥॥/ ि छ १ (ए 2 | छ ग्र ॥७/ 2 फि 
या नजर |; |: (0 (१ न्‍् ्क्न को न्‍्क् शा ४4 | शहर कम न (2 पं ि 
+ डक की कर ॥ः ६ / हे ९१ 0 6हि॥/ ४ ५. 
जा च हा 9 /॥ए ॥7 7 25 मं का ए | ४ (६, छ ५ हू आप पर कि ! ।3 ४ 
* | ॥00 है ५. कैज७ ' है ै। (7 2 
पर 0 7 ४ , £ ४ ४ दि 0 (६! है एक लता पिन 
7 दावा ते कि हिंबूड हि हिट 5 व आछ | एिएण कि हि व 
॥2 /०॥४ वर 6५ म थे प हे /0' कक 6. फ कंएि 
/ 4 घ भट मर 9 +> /॥7 १, 2 श्र (5 |] ] /- पक कट कक (टि 
॥0/ ्ष्कक ५5 0१५ 7 | हा 9 फर्श (7११ आई व | हम (2 ६१ रु हर दर १ दम १४. जल 
ढंग की 0 की ॥४ 8 कं एछए 67 ।65 5 कई कफ /एए (हि 
हक ४# गर॥ ०४2 १ // (0 ट प्ि हे १८४ ते 2 रा (५ ३ पर हक हर ५ ॥7 पर हे के 
पं हिल परत हि ह 2 ढक शिव हक 
७० ८० ० ॥ किए हि हें कि 0 ॥ 7 तु कि का 
| 3, नल ले / ४ दे | |। छू कब न हा +(१ ०५ ्ऊ च, | 
(ड़ («| हि « ध्ल्र त (५ ० १) 
्फ ॥ | १! । 5 डा ६ रा ए | सा 2 ॥घ (5 पे (20 बा ( ] 7 षट ि हम ५ 
| लि हल हि का 0 पी ता [ए /# एरि /0 ५» १ '; 
कर , ४८ 0: हि... 2 कि बन. हीं दे > 3 कऔ7८ 
# 9० ण है तल की की कि की की किया कि किक कि मि हि 
75 हि तार ७5 / #ह ॥ के ५९ ॥४ | ॥वाझ 5 फ &, ॥/ हट ए 
ढ मदन कक न्पः । क' 5. है॥ हक ्+ कर $१ $ [ कर्ज छा 
४ 6८ रे (८5 ५5५८ ते १2 गढ़ री 7] बट ए 2 (ए ॥27 ४ हम ञ 7 ॥॥/ लए (८ 
5५ 2 |; ्ि 2 (7 है पृ जे ४ > (4 ४ ०० 
कि कि 0 पड व हि कि हि की हे है किए तार हल फ्ि 
7०2 ० रा हि है हि # # (८ १ ० | (८ 
2 |: ॥ 9. / ॥5 7 ॥ ' ४ नर #॥० (६, 
| पट प्आ 3 [हरी धितात किए हि है? कि जे वर है के ते हि 
हिएढर 0 है, हि ७ हि एक कि आड़ हा हि कि दम दि 
हि कि कक नि हि कक 0 किीहि७ हि कि 
'न्न्ज (4 ) 9 ० हद शा हे जी कपल ४; के. लक का जै 7 .. ४ कलम प 
हे ि 9 (८2 क हि उजाएं ह 0 47 कट ह: 2 मे हि |, 
है 34 (च कर के 4७ कक यो 67 प्रक्ण |] डा 
& ... दफा मन गटर हर 6 2 हि 6 टी. 2 ४ मे तर 
«दर प्ट ब्न्ढोत' लॉक ड ए जय जि डा हि (न, 
5 हित हि मिट हिट ध्िती दि हि किक 
$९/ प; डर ए  ध (2 > लक 2 ६, |] नजर नि | मे हों हि कि 
४ (9 ३ पट गन | 7 पक 3/ 5) हे हि श ७! पि #॥ फः मु दि ए +।. 7 | (0५ 
हि किओ कि कि कक फरिकिकफ #ि कि है है हि 9 है 


( ४२6 ) 


रहे, तो यह असंभव नहीं कि वे अपने कामों को अधिक सावधानी से 
करें, ओर स्थानीय स्व॒राज्य पहले की अपेक्षा अधिक सफल हो। यदि 
प्रांतीय सरकारें, हस्तक्षेप की पुरानी नीति का परित्याग करके, इस 
सिद्धांत के अनुसार काम करें तो यह आशा निमूल नहीं, कि स्थानीय 
स्वराज्य की संस्थाएं पहले की अपक्ता अधिक सफल हो सकती है । 


स्थानीय संस्थाओं की आधिक सहायता--स्थानीय स्वराज्य की 
सफलता के लिए पांचवीं आवश्यक वात उनकी आर्थिक स्थिति का 
स॒धारना है । इस विपय का विस्तारपूर्वक विचार आगे किया जायगा | 
यहां पर केवल इतना ही जान लेना चाहिय कि स्थानीय संस्थाओं 
की मितव्ययता, म्युनिसिपल व्यापार, अवेतनिक कार्यकर्ताओं, और 
सर्वसाधारण की दानशीलता के कारण, इन संस्थाओं की आमदनी 
बढ़ सकती है | प्रांतीय सरकारों को भी यथाशक्ति उनकी सहायता 
करना चाहिये | प्रांतीय सहायता के बल पर म्युनिसिपिल्टियां नये 
नये कामों को करके, सर्वेसाधारण के जीवन को सुखसय बनावेंगी 
ओर अपने काम में आजकल की अपेक्षा अधिक सफल होंगी । 


म्युनिसिपल राज की कुछ विशेषताएँ-अपने कामों 
के करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को धन की आवश्यकता होती हे । 
विना धन के वे कुछ भी नहीं कर सकतीं। शायद्‌ यह कहना भी अनु- 
चित न होगा कि अपने धन के अनुसार ही म्युनिसिपल संस्थाएं जनता 
की भलाई के काम कर सकती हैं | आवश्यक धन को ये संस्थाएं कई साधनों 
से एकत्रित करती हैं। उनका विचार आगे किया जायगा। यहां पर 
म्युनिसिपल आमदनी ओर ख़च्चे की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला 
जाता है । 

परिमित साधन--म्युनिसिपल आसदनी के साधन परिमित होते हैं । 
केंद्रीय सरकार की परिस्थिति इससे भिन्न होती है । वह किसी तरह का 
टेक्स लगा सकती है। म्युनिसिपिल्टियों ओर ज़िला बोर्डों को यह अधि- 
कार नहीं होता । एक्ट के अंतर्गत्‌ दी हुई मदों पर ही टेक्स लगाकर चे 
आवश्यक धन को एकत्रित करती है। 

परिमित अधिकार--परिमित साधनों के साथ साथ स्युनिसिपल 
संस्थाओं के धन संबंधी अधिकार भी परिमित होते .हैं। अपनी आर्थिक 
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में म्युनिसिपल खर्चे ओर भी बढ़ा है । इस बढ़े हुए खर्चे के कारण 
स्थानीय संस्थाओं के कामों की भी वृद्धि हुई है, पर खर्च के देखते 
हुए यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है । 

आमदनी के साधन--म्युनिसिपल आमदनों के कई साधन हैं। 
केंद्रीय सरकार की अधिकांश आमदनी टेक्सों से होती है। कहीं कहीं 
केंद्रीय सरकारें रेल, डाकखाने आदि का प्रवंध करती हैं, ओर उनसे 
उनको कुछ लाभ होता है। इस आमदनी के अपयाप्त होने पर केंद्रीय 
सरकार ऋण लेकर अपनी आमदनी का पूरा करती है। स्थानीय 
संस्थाएं टेक्स, म्युनिसिपल व्यापार, ऋण आदि के अतिरिक्त प्रांतीय 
सहायता पर भो निर्भर होती हैं । म्युनिसिपल व्यापार से पाश्चात्य 
देशों, विशेषकर जर्मनी की म्युनिसिपिल्टियों, को अच्छी आमदनी होती 
हे। भारतवर्ष की स्थानीय संस्थाओं को इस विषय में जर्मनी का अजु- 
करण करना चाहिये | 

म्युनिसिपल ख़चे-स्थानीय संस्थाओं का धन उन कामों के 
करने में खर्च होता है जिनका विस्तारपुवंक विवरण हम ऊपर लिख 
चुके है | भारतवर्ष की स्थानीय संस्थाएं प्रतिवर्ष लगभग ३१ करोड़ रुपये 
खर्च करती हैं । सिफ़े म्युनिसिपिल्टियों का खर्चे लगभग १८ करोड़ 
रुपये हे । इस रक़म का १३ प्रतिशत्‌ सर्बसाधारण के कामों में, १३ 
प्रतिशत्‌ पानी के प्रबंध सें, १८ प्रतिशत्‌ स्वास्थ्य संबंधी बातों में, ओर 
११ प्रतिशत्‌ शिक्षा में खर्च होता है। सन्‌ १९३५-३६ में संयुक्त-प्रांत में 
स्युनिसिपिल्टियों का खचे इस प्रकार था-- 








सावेजनिक स्वास्थ्य ओर  श्िण| &१,७७,५२० रुपये 
सार्व॑जनिक शिक्षा २४,४ ४,५६४ रुपये 
| साबेजनिक रक्षा १५,७८,१६७ रुपये 
आसइंतज़ाम ओर जसा करने का खच आदि | २०,१४७,३५१ रुपये 
अन्य खचे १८,३१,२६८ रुपये 
जमा | ९१४,००,१४१ रुपये 


.._ इसके अतिरिक्त भ्युनिसिपिल्टियों ने लगभग ११,१७,००० रुपये नये 
कामों के करने, ऋण के चुकाने, पेशगी देने, ओर वार्षिक बचत में खर्च 
किये थे । विभिन्न म॒दों के खचे का अनुपात इस प्रकार था-- 
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आम इंतजाम और जमा करने का खर्च आदि | ११४५१ प्रतिशत्‌ 


सड़क ७-७६ प्रतिशत्त्‌ 
रोशनी न्‍ ८*६० प्रतिशत्‌ 
अस्पताल ओर दवाखाना ४०३ प्रतिंशत्‌ - 


सावेजनिक शिक्षा १३५८ प्रतिशत्‌ 
स्वास्थ्य संबंधी अन्य ख़च | १५०१६ प्रतिशत 


स्युनिसिपल खूचे की समालोचना-म्युनिसिपल खर्च 
संवंधी निम्नलिखित बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है-- 

( अर) आम इंतजाम और जसा करने का खचे--इस मद में 
भारतवर्ष की म्युनिसिपिल्टियां का खचे एक ही अनुपात मैं नहीं होता । 
संयुक्त-प्रांत की म्युनिसिपिल्टियां इस विषय में ११९४१ प्रतिशत्‌ खर्च 
करती हैं । बंबई कॉरपोरेशन इस मद में लगभग ८ ग्रतिशत्‌ ख़चे 
करता है ओर रंगून कॉरपोरेशन लगभग १२ प्रतिशत्‌ | जमनी के नगर 
इस मद में लगभग १७ प्रतिशत्‌ खचे करते हैं,' ओर इंगलेंड के नगरों 
का खर्चे इसी अनुपात के आस पास होता हे । भारतीय म्युनिसि- 
पिल्टियों का इस मद का इतना ज्यादा खर्चे उच्च पदाधिकारियों के वेतन 
ओर भत्ते की वजह से होता है | यदि इन कर्मचारियों का वेतन घटाया 
जाय, ओर बची. हुई रक्तम से नीची तनख्वाह्‌ वाले कर्मचारियां का. 
वेवन बढ़ाया जाय, तो संभव हो कि म्युनिसिपल कमंचारी अधिक 
योग्यता से काम करें, ओर ख़च्चे में भी कुछ कमी हो। भारतवपं ऐसा 
गरीब देश, उच्च अधिकारियों को इतना अधिक वेतन नहीं दे सकता, 
जितना वे आजकल इस देश में पा रहे हैं । 


(व) सावंजनिक स्वास्थ्य के काम--अपनी आमदनी का एक बहुत 
बड़ा हिस्सा भारतीय. म्युनिसिपिल्टियां सावेजनिक स्वास्थ्य और सुभीते 
के कामों में खचे करती है । संयुक्त-प्रांत में इस सद का खर्च सार खच 
का लगभग ४२ प्रतिशत्‌ है । मद्रास कोरपोरेशन इस विपय में लगभग 
४० ग्रतिशत्‌ खर्च करता है, बंबई कॉरपोरेशन लगभग ३६४ प्रतिशत्‌ आर 
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(१) जर्मनी श्रौर इंगर्लूंड में इस मद का खर्च इतना झ्रधिक इस लिए होता 
है कि वहांके नगरों को. अपनी अ्रपनी पुलिस का प्रबंध करना पड़ता है 
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रंगून कौरपोरेशन लगभग ३० प्रतिशत्‌ सार्वजनिक स्वास्थ्य ओर भलाई 
के कामों में जमनी की स्युनिसिपिल्टियां ४७-२ प्रतिशत्‌ खर्च करती हैं । 
इतना अधिक खर्च होने पर भी भारतीय जन-संख्या का सखास्थ्य संतोप- 
प्रद नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि इस खचे में मित्तव्ययता की 
आवश्यकता है। कुछ दिन हुए बंबई कॉरपोरेशन के ख़्े की जांच करने 
के लिए एक कमेटी नियुक्त हुई थी ओर उसने लगभग ११,००,००० 
रुपये की बचत की सिफ़ारिश की थी। अन्य म्युनिसिपिल्टियों की 
अवस्था भी शायद इसी प्रकार को हो | 

(स) सावंजनिक शिक्षा--भारतीय म्युनिसिपिल्टियां अपनी 
आमदनी का वहुत कम हिस्सा सार्वजनिक शिक्षा में ख़चे करती हैं। 
इस मद का खच्चे विभिन्न प्रांतां में अलग अलग है। बंबई कॉरपोरेशन 
को छोड़ कर बंबई प्रांत में इस मद में २१ प्रतिशत्‌ खर्चे होता है, 
मध्य-प्रांत ओर वरार में १७ प्रतिशत्‌ ओर संयुक्त-प्रांत में १३.५८ प्रतिशत्‌ । 
बंबई कॉरपोरेशन इस मद में अपने सारे खर्च का लगभग १९१ प्रतिशत्‌ 
खर्च करता है। जर्मनी में इस मद का ख़चे लगभग २७ प्रतिशत्‌ है । 
अन्य युरोपीय देशां की भी यही व्यवस्था है । यही कारण है कि वहां 
की सारी जनता पढ़ी लिखी होती हे ओर भारतवष में पढ़े लिखे लोगों 
की संख्या इतनी कम हे । 

म्युनिसिपल खर्च संबंधों उपयुक्त विवेचना से हमें यह ज्ञात होता 
है कि भारतीय म्यनिसिपिल्टियां कुछ कामों में फिजजल खर्ची करती 
हैं ओर कुछ कामों में कंजूसी । सा्वेजनिक स्वास्थ्य ओर साधारण 
शासन संबंधी कासों में मितव्ययता की आवश्यकता है, ओर सार्ब- 
जनिक शिक्षा के कामों में अधिक ख़च की आवश्यकता। पर इतने 
हेर फेर से ही स्थानीय संस्थाओं के काम संतोषग्रद नहीं हो सकते। 
इसके लिए अधिक आमदनी की आवश्यकता है । ख़्चे में मितव्ययता 
करके, ओर आमदनी को बढ़ा कर ही भारतीय स्थानीय खराज्य की 
संस्थाएं अपने कतेव्यपालन में सफल हो सकती हें । 

स्थानीय संस्थाओं की आमदनी--भारतवष में स्थानीय 
संस्थाओं की आमदनी के चार मुख्य साधन है--( १) म्युनिसिपल 
टेक्स ओर -फ़ोस, (२) म्युनिसिपलं व्यापार का मुनाफा (३) 
सरकारी .सहायता, (४) म्युनिसिपलः ऋण -। । 
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देशों, विशेष कर जमनी में, म्यनिसिपिल्टियों को व्यापार से काक्ी 
फ़ायदा होता है। भारतवर्प में अभी तक म्यनिसिपल व्यापार उन्नत 
अवस्था में नहीं हे। कुछ म्युनिसिपिल्टियों ने अपने वाज़ार खोल रखे 
हैं ओर कुछ पानी का प्रबंध करती हैं। कहीं कहां पर मज़द्रों के रहने 
के लिए मकान वनवाये गये हैं, आर कुछ में म्यनिसिपल वस-सविस 
का प्रवंध है। इन छोटी मोटी बातों को छोड़कर म्युनिसिपल व्यापार 
का सारा क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों ओर व्यक्तियों के हाथ में है । फत्न- 
स्वरूप म्युनिसिपिल्टियों की आमदनी इस मद से उतनी नहीं होती 
जितनी अन्यथा हो सकती है । संयक्त-प्रांत की म्यनिसिपिल्टियों की 
छुल आमदनी २,७४५, ३६, २३५ रुपये है । इसमें से म्यनिसिपल व्या- 
पार से केवल ४२, 2२, ८६०, रुपये मिलते हैं। भारतीय म्यनिसि- 
पिल्टियां म्युनिसिपल व्यापार के ज़रिये अपनी आमदनी बहुत कुछ 
चढ़ा सकती 


सरकारी सहायता--भारतीय स्थानीय संस्थाओं की आमदनी का 
तीसरा साधन सरकारी सहायता है। पाश्चात्य देशों में सरकारी सहा- 
यता से म्यनिसिपिल्टियों की अच्छी खासी आमदनी होती हे । जमंनी 
में म्युनिसिपल आमदनी का लगभग २७-६ प्रतिशत्‌ केंद्रीय सरकार से 
मिलता है । इसके अतिरिक्त जपांग राज्यों की स्थानीय सरकारें भी स्य॒नि- 
सिपिल्टियों की आथिक सहायता करती हैं। इंगलेंड में म्यनिसिपल 
आमदनी का ज़्गभग २० प्रतिशत्‌ केंद्रीय सरकार से मिलता है | भारत- 
वर्ष में सरकारी सहायता न तो पर्याप्त रूप से मिलती है ओर न वह किसी 
सिद्धांत के अनुसार दी जाती है। सन्‌ १७३४-३६ में संयक्त-प्रांत की 
स्‍्युनिसिपिल्टियों को सरकारी सहायता के रूप सें केवल ६,३३,७२६ 
रुपये मिले थे। सारी आमदनी के देखते हुए इस आमदनी का 
अनुपात ४ प्रतिशत्‌ से भी कम है। कानपुर को अपनी आमदनी 
का लगभग २ प्रतिशत्‌ , इलाहाबाद को लगभग ८ प्रतिशत्‌, 
बनारस को लगभग २-४५ प्रतिशत और लखनऊ को लगभग ५ 
प्रतिशत्‌ सरकारी सहायता क्रे रूप में मिलता है । 


स्यनिसिपल्त ऋणा-स्यनिसिपल्ल आमदनी का चोथा साधन 
स्यनिसिपल ऋण है । भारतवर्ष की अधिकांश स्यनिसिपिल्टियां ऋण 
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के भार से दबी हुई हैं। कहीं कहीं पर तो यह ऋण पाश्चात्य देशों 
की अपेक्षा भी ज्यादा हे। ऋण साधारणतया ऐसे कामों के लिए 
लिया जाता है जिसे स्युनिसिपिल्टियां अपनी सालाना आमदनी से 
नहीं कर सकतीं। ऋण लेने के पूर्व निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति 
आवश्यक होती हे-- 

(१) ऋण के लिए प्रांतीय सरकार के पास प्राथना-पत्र भेजना । 

(२) प्रार्थना-पत्र में क़झे की रक्तम, जमानत, सूद की दर, ऋण 
की मियाद आदि का उल्लेख होना चाहिये । 

(३) आंतीय सरकार द्वारा प्राथना-पत्र की जांच । यदि वह 
नियसानुकूल होता हे ओर ऋण की मियाद निधोरित काल से 
अधिक नहीं होती, तो वह द्रख्वास्त मंजूर होती है। अन्यथा 
प्रांतीय सरकार उसे नामंजूर कर सकती है । 

(४) प्रांतीय सरकार की मंजूरी के बिना स्थानीय संस्थाएं ऋण 
नहीं ले सकतीं । स्थानीय संस्थाओं का ऋण सरकारी होता 
है ओर गेर-सरकारी भी | 

सन्‌ १९३५-३६ में संयुक्त-प्रांव की म्युनिसिपिल्टियों ने १४,३२५ 
८६१ रुपयों का ऋण लिया था। यह ऋण सारी आमदनी का लगभग 
७ ग्रतिशत्‌ था। | 

म्युनिसिपल आमदनी की कुछ आवश्यक वातें-- 
म्युनिसिपल आमदनी की निम्नलिखित बातें विशेषतया ध्यान देने 
योग्य हैं--- 

(ञअ) म्युनिसिपल टेक्सों में परिवर्तित की आवश्यकता--स्थानीय 
संस्थाओं के टैक्सें में परिवर्तन की बहुत कुछ गुंजाइश है । टेक्सों को 
साधारणतया उन लोगों पर लगाना चाहिये जो उन्हें दे सकें, ओर जिनसे 
आमदनी भी काफ़ी हो | प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष कर अच्छे 
समझे जाते हैं। इन सिंड्धांतों के विचार से चुंगी के विपय में यह 
ज़रूरी मालूम होता है कि वह ऐसी चीज़ो' से डठा ली जाय. जिनको 
ग़रीब लोग इस्तेमांल करते हैं। अनाज, तरकारी, दूध, घी आदि की 
चुंगी व्यवहार में अनुचित ओर, सिद्धांत में दोपयुक्त हे 0227 0 
शीघ्र ही उठा देना चाहिये। आमदनी-की कमी की पूर्ति के लिए 


( ४३७ ) 


शान-शोक़त की चीज़ों पर अधिक चंंगी लगना चाहिये । डाकखाने 
के सहयोग से चंंगी की आमदनी बढ़ सकती है। बहुत से व्यापारी 

फाउंटेन पेन, घड़ी आदि ज्यादा दाम की चीज़ो' को वज़रिये डाक 
मँगवाते हैं. । इन चीज़ों का दास अधिक होता है, पर डाक महसूल 
कम पड़ता है, ओर डाक को बजह से वे चंगी से भी वच जाती हैं । 
कुछ दृकानदार रेल के ज़रिये आने वाले माल को शहर के बाहर 
की दूकान के पते से मंगाते हैं ओर इस प्रकार चंंगी से वचा कर उसे 
शहर में वेंचते हैं। म्युनिसिपल कर्मचारियों की अधिक सतकता से यह 
खराबी रोकी जा सकती हे ओर इस प्रकार म्युनिसिपल आमदनी बढ़ 
सकती हे । 

(व) म्युनिसिपल व्यापार की वृद्धि--म्युनेसिपल आमदनी की 
वृद्धि के लिए म्युनिसिपल व्यापार की वृद्धि परसावश्यक है। भारतीय 
स्‍्युनिसिपिल्टियों के सामने इस तरह का एक विस्तृत क्षेत्र हे । वे 
अपने पावर-हाउस वनवा कर विजली को बेच सकती हैं, मकानों 
को बनवा कर उन्हें किराये पर उठा सकती हैं, ट्राम-कार चला 
सकती हैं, दवाओ' के बनाने के कारखाने खोल सकती हैं, और 
म्यनिसिपल वेंक ओर दूध की दूकानो' आदि का प्रवंध कर सकती 
हैं। इन कामों से म्यूनिसिपिल्टियां की आमदनी काफ़ी बढ़ सकती 
है । म्युनिसिपल व्यापार के विषय में स्थानीय संस्थाओ' को हमेशा 

याद रखना चाहिये कि इस व्यापार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों 
की सुविधा हे, म्युनिसिपिल्टियां का मुनाफा नहीं । परंतु बड़े पेमाने 
में करने की वजह से यह संभव नहीं, कि इन कामों से म्य॒निसि- 
पिल्टियां को कुछ मुनाफ़ा न हो | 

(स) सरकारी सहायता-म्युनिसिपल आमदनी की वृद्धि के लिए 
- सरकारी सहायता का बढ़ाना भी ज़रूरी है । अन्य देशों में सरकारी 
सहायता कितनी होती हे इसके विषय में कुछ ऊपर लिखा जा चुका है। 
भारतवर्ष में भी ग़रीबां की देखभाल, शिक्षा का प्रचार और स्वास्थ्य 
की उन्नति, पयोप्त सरकारी सहायता के बिना नहीं हो सकती | प्रांतीय 
सरकारों को चाहिये कि अन्य सदों का रुपया बचाकर वे इन आवश्यक 
कामों में स्थानीय संस्थाओं की आवश्यक सहायता करें। 

ऋरण लेने का अधिकार--म्युनिसिपिल्टियों को ऋण लेकर उन 


( धेश्ेट ) 
कासों को करना चाहिये जिनसे कुछ लाभ की आशा हो । इस विषय में 
उनको अधिक स्वाधीनता मिलनी चाहिये 
दास बढ़ते का टेक्स-च्युनिसिपल संस्थाएं कभी कभी ऐसे काम 

करती है, जिनकी वजह से कुछ लागों की जायदाद का मूल्य उनके बिता 
मेहचत किये चढ़ जाता हैे। जावदाद का सूल्य बढ़ता तो न्‍्युनिसिपल 
कार्सो से है परतु उसका सारा झुनाफ़ा जाचदाद के सालिकोां को मिलता 
है। कहीं पर न्यूनिसिपिल्टियाँ पाक बनवाती हैं ओर कहीं पर संदा 
नाला । कहीं पर थे पानी के कल का प्रबंध करती हैं, ओर कहीं पर 
बिजली झा । कहीं पर वे नये वाजार चनवाती हैं । इन कार्मो की वजह 
से आस पास की जाचदाद छा सूल्य कभी कभी डूने. तिगुने से भी 
अधिक हो जाता है| न्युनिसिपल संज्याओं को चाहिये कि ऐसी जावदादों 
पर अधिक टेक्‍स लगाने ओर इस प्रकार बढ़ी हुई क्नीमत का कुछ हिस्सा 
स्वयं ले। यही चतोव उन इमारतों के साथ भी होना चाहिये ऊा शहर के 
स्वास्थ्यनचद्धक भागों में स्थित हैं, पर जिनमें शायद ही कभी कोई 
रहता हे । ऐसी इसारतों पर स्थुनिसिपिल्टियों को इतना अधिक टंकस 

लगाना चाहिये कि अंत सें ये इमारतें या तो डचित किराये पर उठायी 
जायें था बेंच दी जायें । उपयुक्त दोनों देक्सें से न्युनिलिपल आनइनी 
ऊुछ हद तक चढ़ सकती हर 

उपसहार-णपिछतल तांच पारच्छुदा 

संस्थाओं के संगठन, उत्तके काम ओर उनको आधिक सात का विषरस 
लिखा है। उनके पढ़ने से यह विद्धित होता हूँ कि भारतवर्ष की स्थानीय 
संखाएं अन्य उशों को अपेतज्ता चहुत । उनकी उन्नति के लिए 

उसके अधिकारों की वृद्धि, संगठन में सुधार, ओर आमदनी को इंड्धि को 
सख्त ज़रूरत है। साथ ही खानीय संस्थाओं के निवोचक अरि सदस्या 
को नैतिक ढंय से काम कस्ना चाहिये | यह तभी हा सकता हू जब 
सर्व साधारण में स्थानीय खवराज्य के प्रति दिलचस्पी हो । जनता हें 
समुचित जागृति और दिलचस्पी के विता भारतवप को स्ानाय सस्या: 
नतासफल ही होंगी ओर न उनके उद्धव का चक्की पूद हाथा। शअत्वक्र उत्तरदाया 
नागरिक का कर्तव्य है कि वह. सर्वसाधारण सें स्थानीय खराज्य कर््ांत 
उत्साह पेदा करके, उसके सफल बताने से चधाशक्ति सहावता ऋर | 


छेद्ों में हसने भारतचप को खानीच 


अठारहवोां परिच्छेद 
सन्‌ १६३५ से १६३६ तक (१) 


नये शासन-विधान का अमली रूप 


प्रावककथन--नये शासन-विधान पर श्रमल--प्रांतीय स्वराज्य--स्थानापन्न 
मंत्रि-संडल--कांप्रेसी संत्रि-संडल--वैधानिक संकट--बिहार और संयुकत-प्रांत 
के मंत्रि-मंडलों का इस्तीफ़ा; उड़ीसा का बवेधानिक संकट; मध्य-प्रांत का 
वेंघानिक संकट; राजकोट श्रौर वेधानिक संकट की श्लाशंका,--कांग्रेसी मंत्रि- 
मंडलों का कार्य-क्रम--कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के काम--कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों की 
कठिनाइयां; उदार वादे और कम समय; वेधानिक संकटों की श्राशंका; 
सांप्रदायिक वेमनस्थ; मज़दूरों, किसानों श्रादि के श्रांदोलन--संघ राज्य का 
विरोध--शासन-विधान में संशोधन का प्रस्ताव--उपसंहार । 


प्राक्कथन--सन्‌ १६३४५ से सन्‌ १६३६९ तक के चार बरस 
भारतीय राजनीतिक इतिहास में बड़े महत्व के हैं। सन्‌ १७३४ में 
सम्राट जॉर्ज पंचम की रजत जयंतो सारे साम्राज्य में बड़े समारोह के 
साथ मनायी गयी । तत्पश्चात्‌ सम्राट के स्वर्गंवास से सारा साम्राज्य 
शोकातुर हुआ। सम्राट इडबडे आंठवें के सिंहासनारूढ़ होने ओर 
व्यक्तिगत्‌ कारणों से उसे छोड़ने के पश्चात्‌, सम्राट जॉज छठे, सिंहास- 
नारूढ़ हुए। इन महत्वपूर्ण वेधानिक परिवतनों में डोमीनियनों की 
पालसेंटों का यथोचित हाथ था, पर भारतवषे का परामशे तक न लिया गया 
था। इसी काल में, गांधी जी ओर वाइसराय की घोषणाओं के कारण 
कांग्रेस ने नये शासन विधान के अंत्तगत्‌ प्रांतीय संत्रि-मंडलों को निर्मित 
करने का निश्चय किया, ओर सात ज्ञांतों में कांग्रेसी मंत्रि-मंडल स्थापित 
हुए। विरोधों दल द्वारा शासन किये जाने का यह पहला अवसर है, 
ओर अब तक अन्य मंत्रि-मंडलों के अपेक्षा, कांग्रेसी संत्रि-मंडल साबे- 
जनिक भलाई के कामों में अधिक सफल हुए हैं। सांप्रदायिक सममझोते 
के लिए भी इस काल में कई असफंल प्रयत्न हुए | श्रीराजेंद्र प्रसाद जी 
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( ४४१ ) 


संदेह नहीं। परंतु इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय 
सराज्य की स्थापना हे, विशेष कर इस लिए, कि सात प्रांतों का शासन 
कांग्रेसी मंत्रि-संडलों द्वारा हो रहा है । अब तक लेजिस्लेचरों में कांग्रेस 
विरोधी दल की हेसियत से काम करती थी। शासन करके रचनात्मक 
कार्य करने का यह उसका पहला प्रयत्न है, ओर इसकी सफलता अथवा 
असफलता पर देश का भविष्य वहुत कुछ निभेर है । 
प्रांतीय खराज्य; प्रथम निवोचन--हैम पिछले परिछेदों में 
बतला चुके हैं. कि भारतवर्ष की प्रायः सभी प्रमुख संस्थाएं नये शासन- 
विधान से असंतुष्ट थीं ओर उसका विरोध करती थीं। सबकी दृष्टि में 
नया विधान अपयाप्त, निशाशाजनक और अपसानसूचक था। इतना 
होते हुए भी कुछ संस्थाएं ऐसी थीं जो उसे कार्य-रूप में परिणत करके 
उससे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहती थीं। भारतीय लिवरल 
फेडेरेशन के यही विचार थे। कांग्रेस के विचार लिवरल फेडेरेशन से 
सहमत न थे। न तो उसका शासन-विधान के बनाने में कुछ हाथ था 
ओर न वह उसे काय रूप में परिणत करने के ही पक्त में थी। फिर भी 
वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखना चाहती है । अतणव धोटरों की पूरी पूरी 
सूची बनाने, ओर चुनाव संबंधी अन्य कामों के करने के लिए वह तैयार 
थी। तत्कालीन राष्ट्रपति वा० राजेंद्र प्रसाद जी ने, एक पत्र संवाददाता 
से, अक्टूबर सन्‌ १७३६ में ही अपने विचार वोटरों की सूची बनाने 
के पक्त में प्रगट किये थे* । पद-ग्रहण के विषय सें कांग्रेस के विभिन्न 
4788 #689708 006 छी/०॥7७॥ 0 ४0065 70 06 7688088 पए१०८ (96 ए७फ् 
(0005#0प्रवणा, 6 ए०फाएडू ए०णरो09७ ॥88४ 706 इं85प660 छाए 87/प- 
ढक गाडएप्र०700, 006 ध॥06 ३६ 75 फ्रछए क्री 96 0ए0087०858 ए8ए 
एथाएंलं9806 7 ४6 860प075, के व [ंपछ0 85 एशी शिक्क। 70शांालंश 
(०जाजां॥968 छा0पोव 76 56998 60 007ए 0 970928०४१७ 877078४6 
ई76 980976 $0 800 0780[ए88 श#णोीछ्व 688 ए0०४8. पा? धो 
छ७ 4080 #>छ इप्क 8०007 00 ४.96 एक४ 0 ?०णंगद्ंक (00ग्राप्म।6968, 
कणते 08ए67 ग 96  00०787888 (हछ॑वे68 कर्ण ५00 ए४7४०]०8४॥७ 7 ६6 
8]860075, 2श86॥ 69%९६7४ ४0 #8 'ऋष्यग्र४8/,. ाएणी8१ ए0078 प्रक्ए 07 
778ए 70060 ४068 88 ४06ए ७४०036 ज्ञाशा 0७०४०7४ 9706 9]806. -. 
3. िक्युंगावा॥ शिक3॥व4,.. गरवीब0 छिएथाईशाए 08567 988., ए०. 
यत 9. 282. 
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दलों में मतभेद था। वामपक्षी पद-अहण के घोर विरोधी थे, परंतु 
दक्षिणपक्षी कुछ आवश्यक आश्वासन के पश्चात्‌ पदन्यहण करना 
अलुचित न समभते थे। फेज़पूर कांग्रेस ने कांग्रेसवादियों को अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के आज्ञानुसार निधोरित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
चुनाव लड़ने का अधिकार दिया पर पद-अहण की समस्या का विचार 
उस ससय तक के लिए स्थगित कर दिया गया जब तक प्रांतीय असें- 
चलियों के चुनाव का नतीजा न सालूम हो जाय । फलस्वरूप फरवरी 
सन्‌ १८३७ के निवाचन में कांग्रेस ने अपने उम्मेदवार खड़े किये ओर 
उसकी शानदार विजय हुईं। उसके विरोध करने वाले कुछ उदारवादी 
नेता थे ओर कुछ जिमींदार। कहीं कहीं पर, विशेषतया पंजाब और 
बंगाल में, हिंदू महासभा ने भी अपने उस्सेदवार खड़े किये थे। इसका 
मुख्य कारण कांग्रेस की सांप्रदायिक नीति थी जिस से हिंदू महासभा 

सहमत न थी । निम्नलिखित तालिकाओं से हमें चुनाव के नतीजे का पता 
चलता हे-- 


तालिका ?-प्रांतीय असेंचली 


क्रॉग्रस को मिले हुए. कांग्रेस के हाथ में प्रतिशत्‌ 

ह । प्रतिशत वोट ! स्थान 

| हा -- छऊछ 

4 दर 

वचई प्र दे 
संयुक्त-प्रांत ६५ ४ 
बंगाल श्प ! श्र 
मध्य-प्रांत | ६९ । ६२-५४ 
पंजाव । १३ ; १०-४६ 
सीसा-स्ांत| > | ड्द्व 
उड़ीसा /। > 5६० 


मी ली की अल । 33-8१ 
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तालिका २--प्रांतीय कोंसिल 


| प्रांत हक रा. किये गये ग | द्वारा जीते 













जा स्थान उम्मेदवार गये स्थान 
सद्रास ४६ ३३३ रद 
विहार २६ १२ 

चंबई २६ १५ १३ 
संयुक्त-प्रांत।. ४२५ १७ द्द 
बंगाल । ५७ १२ & 
आसाम | ९ १ >< 





उपयुक्त तालिकाओं से हमें यह विदित होता है, कि ६ प्रांतीय असें- 
बलियों में कांग्रेस का वहुमत है, ओर दो में कांग्रेसी दुल्ल के सदस्यों की 
संख्या सबसे ज्यादा हे। देश का वहुमत भी कांग्रेस के पक्ष में 
है। कई प्रांतों में कांग्रेस को मिले हुए वोटों का अनुपात जीते गये 
स्थानों के अनुपात से अधिक है। बंगाल ओर पंजाब में कांग्रेस की 
ताक़त वहुत कम है। परंतु मद्रास में उसकी दाक्कत इतनी ज्यादा है कि 
बड़ी सभा में भी उसी का वहुमत है। देश की मुसलमान जनता पर कांग्रेस 
का प्रभाव ऋ्रमशः वढ़ता जाता है , किंतु अभी तक मुस्लिम लीग के मुक़ा- 
बले उसका प्रभाव बहुत कम है। बड़ी सभा के चुनाव में भी कांग्रेस 
बुरी तरह नहीं हारी है। खड़े किये गये उस्मेदवारों में से आसाम को 
छोड़ कर, प्रायः प्रस्येक प्रांत में कम से कम ५० प्रतिशत्‌ उस्सेदवारों 
की विजय हुई है। इन सब बातों से हमें कांग्रेस के बढ़ते हुए 
प्रभाव का पता चलता है। उप-निवोचनों में कांग्रेस के विरोधी उम्मेदवारों 
की होना भी इसी वात का द्योतक हे । 

स्थानापन्न संज्रि-मेडल--निवोचन में कांग्रेस की शानदार 
विजय तो हुईं, पर कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों का निमाण तुरंत ही न हो सका। 
कांग्रेस के दक्षिण पक्षियों ओर वामपक्षियों में इस विषय में भयंकर 
मतभेद था। जो लोग पद-ग्रहण के पक्त में थे उनका कहना था कि 
मंत्रि-पद्‌ न ग्रहण करना जनता के साथ धोखेबाज़ी करना है ओर जो 
लोग पद-प्रहण के विरोधी थे उनके विचार में मसंत्रि-पद्‌ ग्रहण करना 
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भय था, जिसे कांग्रेसी दल के लोग अवश्य पेश करते, ओर जो अवश्य 
पास होता। ऐसी अवस्था में स्थानापन्न मंत्रि-मंडल को त्याग-पत्न देना 
पड़ता, ओर देश के सामने मंत्रि-मंडल-निर्माण की समस्या पुनः पेश 
होती । आश्चासन प्राप्त किये बिना कांग्रेस पार्टी के लोग मंत्रि-मंडलों के 
बनाने से फिर इनकार करते, ओर तव, असाधारण परिस्थिति के कारण 
प्रांतीय गवनेर, शायद्‌ शासन-विधान को स्थगित करके, आवश्यकता- 
नुसार अपने अपने प्रांतों का शासन अपने अधीन करते । भारतवर्ष के 
राजनीतिक वायुमंडल में इस प्रकार का वातावरण बड़े ज़ोर से चल रहा 
था। पर परिस्थिति इतनी अधिक्र न विगड़ने पायी ओर छः महीने की 
अबधि के पूव ही स्थानापन्न संत्रि-मंडलों के स्थान पर कांग्रेसी मंत्रि- 
मंडल स्थापित हुए । 

कांग्रेसी सेज्ि-संडल---निवोचन के पश्चात्‌ , जब तक कांग्रेस 
पार्टी ने अपने मंत्रि-मंडल निर्मित नहीं किये तब तक स्थिंति के स्पष्टी- 
करण के लिए भारत-संत्री, वाइसराय, साहत्मा गांधी, और अन्य 
भारतीय नेताओं ने अनेक वक्तव्य प्रकाशित किये जिनकी बजह से 
अखबारों में काफ़ी चहल पहल रही ओर देश के सामने वैधानिक सम- 
स्याओं का जाल फेला रहा। यदि कांग्रेस चुप-चाप मंत्रि-पद्‌ को अहण 
कर लेती, तो नये शासन-विधान की बह व्याख्या न हो पाती जो इस 
परिस्थिति के कारण हुई ओर जिसकी वजह से शासन-विधान की संबंधित 
धाराओं का वास्तविक अथ स्पष्ट रूप से लोगों को मालूम हो गया । 
कांग्रेस ओर महात्मा जी मंत्रि-पद ग्रहण करने के पूर्व दो बाते चाहते थे-- 

(१) यह आश्वासन कि वैधानिक कारवाइयों के संबंध में गवनेर 
मंत्रि-मंडल की सलाह को नामंज़र न करेंगे ओर न उनके संबंध में 
अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करेंगे। 

(२) यदि ऐसे कामों की बावत गवनेर ओर मंत्रि-मंडल में गंभीर 
मतभेद होगा, तो गवनेर मंत्रि-मंडल से इस्तीफ़ा न माँग कर उसको 
वरखास्त करेंगे | 

२२ जून, सन्‌ १७३७ को वाइसराय ने एक वक्तव्य निकाला, 
जिससे स्थिति सुलक गयी, और कुछ दिलों के बाद कांग्रेसी मंत्रि-मंडल 
भी वन गये। वाइसराय- ने अपने वक्तव्य सें कहा कि मांगे गये आख्ा- 
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सन की कोई आवश्यकता न थी। मंत्रियों के अधिकार-च्षेत्र के अंतर्गत्‌ 
सभी मामलों सें, जिनसें अल्प-संस्यक जन-समुदायों ओर नोकरियों की 
वातें भी शासिल हैं, गवनर साधारणतया मंत्रियों की सलाह पर ही 

लेंगे। केवल उन मामलों में जिनसें गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व हैं, 
विशेष कर प्रांत के असन-आमान के सासले में ओर नोकरियों के 
विधान द्वारा संरक्षित अधिकारों के मामलों सें, गवर्नर अपनी जिस्मेदारी 
पर काय करेंगे | ये विशेष उत्तरदायित्व वहुत ही सीमित हैं । इसमें भी 
गवनेर मंत्रियों को अपने साथ रखने की इच्छा करेंगे। परंतु मंत्रियों के 
अधिकार-क्षेत्र की वातों में गवर्नर संत्रियों की सलाह पर चलने के लिए 
वाध्य होंगे. चाहे वे मंत्रियों की सलाह से विल्कुल संतुष्ट न हों | इस्तीफे 
या वरखास्तगी की वावत वाइसराय ने कहा कि यदि किसी गंभीर 
मतभेद के विपय सें. विचार विनिमय के पश्चात्‌ भी, गवर्नर ओर मंत्रि- 
संडल का सतसेद्‌ दर न हो तो मंत्रि-संडल को या तो इस्तीफा दे देता 
चाहिये या उसको वरखास्त कर देना चाहिये | इस्तीफा ओर वरखास्तगी 
में से प्रचलित वेधानिक प्रथा का वहुत ज्यादा कुकाव इस्तीफे की ओर 
है। इस्तीफ़ा संत्रि-संडल की प्रतिष्ठा के अधिक उपयुक्त ओर गबबनर के 
काय के प्रति मंत्रियों का सावेजनिक रुख प्रगट करने का अधिक प्रभाव- 
शाली तरीक़ा है । साथ ही इस्तीफा मंत्रि-संडल की इच्छा से किया हुआ 
काये है । चरखास्तगी का तरीक़ा वेधानिक अथा में प्रचलित नहीं है। 
इस तरीके में एक प्रकार की छोटाई जाहिर होती हे जिसको हम नये 


विधान स काइ स्थान नहां दचा चाहत | 


वाइसराय के उपयुक्त वक्तव्य के कारण देश की खिति में बढ़ा भारां 
परिवतेन हुआ । सभी लोग वाइसराय को दूरदशिता ओर व्यावहारिक 
राजनीति-कशलता की प्रशंसा करने लगे । पर कांग्रेसवादी कुछ दिना 
तक चुप रहे | ५ जुलाई, सन्‌ १६९३५ से ८ जुलाई तक वधा म कांग्रेस 
कार्य-समिति की अत्यंत सहत्वपूर्ण चंठक हुई और उसम साद्न-पद 
स्वीकार करने का प्रस्ताव पास हुआ। भस्ताव का संबंधित अश इस 
प्रकार हे-- 

कमेटी (कार्य-समिति ) का ख्यांल हू कि परिस्थितियों ऑर घटनाओं 
के परिणाम-सवरूप जो परिखिति उत्पन्न हो गयीं हू डसस विश्वास हाता 
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हे कि गवनरों के लिए यह आसान न होगा कि वे विशेषाधिकारों का 
प्रयोग करें। कमेटी ने असेंबलियों के कांग्रेसी सदस्यों ओर साधारण 
कांग्रेसजनों की रायों पर भी विचार किया है । इस लिए कमेटी इस 
परिणाम पर पहुंची है कि कांग्रेसवादियों को, जहां वे मंत्रि-पद्‌ के लिए 
आमंत्रित किये जायें, मंत्रि-पद स्वीकार करने की इज़ाजत दे दी जाय। 
परंतु वह इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती हे कि मंत्रि-पद की स्वीकृति 
ओर उसका प्रयोग कांग्रेस. चुनाव-विज्ञप्ति में बताये गये कार्य-क्रम के 
अनुसार काये करने ओर नये विधान से लड़ने की कांग्रेस-नीति को हर 
संभव उपाय से अग्रसर करने, ओर रचनात्मक कार्य-क्रम को पूरा करने 
के लिए होगा । 
कांग्रेस कार्य-समिति के उपयेक्त प्रस्ताव के पश्चात्‌ प्रांतीय गवर्नरों 
ने कांग्रेस नेताओं को मंत्रि-मंडल निर्मित करने के लिए आमंत्रित किया। 
उन्होंने मंत्रि-मंडलों के निर्मोण का भार अपने ऊपर लिया। स्थानापन्न 
मंत्रि-मंडल इस्तीफ़ा देकर शासन संबंधी कामों से अलग हुए, और उनके 
स्थान में कांग्रेसी मंत्रि-मंडल्तों की स्थापना हुई । 
मंत्रि-पद अहण करने के कारण--हम ऊपर लिख चुके हैं कि मंत्रि- 

पद्‌ गअहण करने के विषय में कांग्रेसबादियों में मतभेद्‌ था। कार्य-समिति 
में उपयुक्त प्रस्ताव के पास होने पर भी यह सतभेद्‌ पूर्वंबत्‌ बना रहा। 
सम्ाजवादियों ने अपने को मंत्रि-मंडलों से बिल्कुल अलग रखा। जिन 

लोगों ने मंत्रि-पद ग्रहण किया उनकी मनोवृत्ति सें भी कोई विशेष परि- 
बर्तन न हुआ था) वे अब भी नये विधान को अपयोप्त ओर निराशा- 
सूचक समभते है ओर उन्हें इस बात की लेशमात्र भी आशा न थी कि 
नये शासन-विधान को कायोन्वित करके वे प्रांतों की स्थिति में मनचाहे 
परिवर्तन ओर सुधार कर सकेंगे। फिर भी निम्नलिखित तीन कारणों से 
कांग्रेसवादियों ने सात प्रांतों में मंत्रिपद्‌ को अहण किया-- 

'. (अर) यदि कांग्रेसवादी अपने मंत्रि-मंडल न बनावेंगे, तो यातो 
स्थानापन्न संत्रि-मंडलों का शासन स्थापित होगा, या शासन-विधान 
स्थगित कर दिया जायगा। दानों हालतों में राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय 
शक्ति की वृद्धि की उतनी आशा न थी, जितनी उस हात्नत में जब कि 
कांग्रेसी मंत्रि-मंडल_विधानांतगत्‌ की गयी कारवाई से जनता के उभारने 
की कोशिश करते । 
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संवंध में परामशे किया पर इसका कोई परिणाम होता हुआ न देख कर मैंने 
इन वंदियों की रिहाई की आज्ञा दे दी | भारतीय शासन-विधान की घारा 
१२६ (५) के अनुसार गवनर जनरल से आदेश पाकर, गवर्नर ने मेरी 
आज्ञा को कायोन्वित होने देने में अपनी असमर्थता प्रगट की। ऐसी 
अवस्था में मेरे लिए पद्‌-त्याग करने के सिवा कोई दूसरा उपाय ही न 
रह गया |” संयुक्त-प्रांत के प्रधान मंत्री ने अपने त्यागपत्र के साथ गवर्नर 
को निम्नलिखित आशय का पत्र लिखा--“आप ने (गबनेर ने) मुझे और 
मेरे साथियों को यह्‌ लिखा है. कि भारत शासन-विधान की घारा १२६(५) 
के अनुसार गवर्नर जनरल के आज्ञानुसार अपने राजनीतिक 
बंदियों की रिहाई की हमारी सलाह अस्वीकार कर दी है। राजनीतिक 
बंदियों की रिहाई हमारा कतेव्य है। अब हमारे सामने केवल यही एक 
मांग हे कि हम स्यागपत्र दे दें। अतएव हम त्यागपत्र देते हें? | प्रांतीय 
गवर्नरों ने भी अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपने वक्तव्य निकाले | 
संयुक्त-प्रांत के गवनेर के सेक्रेटरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि “संयुक्त- 
प्रांत के मंत्रिमंडल ने १५ राजनीतिक बंदियों की रिहाई के संबंध में 
गवर्नर से बातचीत की थी। एक के सिवा इनमें सब राजवंदी 
हिंसात्मक कामों के कारण सज़ा पाये हुए थे । मंत्रि-मंडल ने यह आशां 
प्रगट की कि उनकी रिहाई से हिंसा का प्रचार न होगा । गवर्नर ने उनके 
व्यक्तिगत्‌ सामलों पर विचार करना स्वीकार भी कर लिया पर मंत्रियों ने 
उनकी तुरंत रिहाई पर ज्ञोर दिया। इस पर गवर्नर ने यह मासला 
वाइसराय के पास भेजा। बाइसराय ने भारतीय शासन-विधान की 
धारा ९५२६ (४) के अनुसार इन क्रेदियों को.छोड़ने से इनकार कर 
दिया। मंत्रियों को इसकी सूचना देने पर उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिये।? 
विहार के गवनेर का वक्तव्य भी इसी आशय का था। 

त्यागपन्र देने के पश्चात्‌ कांग्रेसी मंत्री हरिपुरा की ओर रवाना हुए | 
देश के राजनीतिक आकाश में पुनः काले बादल मंडराने लगे । अनेक 
नेताओं ओर विद्वानों ने इस संकट के विषय में अपने विचार प्रगट किये। 
गांधी जी का ख्याल था कि “चंद क्रेदियों की रिहाई से चाहे उन्हें हिंसा- 
त्मक अपराधों के लिए ही सज्ञा क्‍यों न दी गयी हो शांति ओर व्यवस्था 
को खतरा नहीं हो सकता |?” अतएव वेधानिक संकट के अवांछनीय 
दुष्परिणामों का संकेत करते हुए उन्होंने गवनेर जनरल से अपने किये 

रह 
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गये पर फिर विचार करने की प्राथेना की। हरिपुरा कांग्रेस ने भी इस 
विपय सें बड़ी सावधानी से काम किया। आंदोलन, सत्याग्रह, सविनय 
अवज्ञा अथवा लड़ाई आदि से गजे हुए वायुमंडल को पुनः शांति की 
ओर अग्रसर करके हरिपुरा कांग्रेस ने शेप पांच सूबों के इस्तीफे रोक 
दिये, ओर गवर्नर जनरल को फिर से अपने निश्चय पर विचार करने का 
निमंत्रण दिया। आखिर में वाइसराय ने पुनः एक वक्तव्य प्रकाशित 
किया। उसका सावार्थ निम्नलिखित है--गवनर खुशी से हरेक वंदों 
के व्यक्तिगत्‌ मामले पर ग़ौर करने के लिए तेयार है। कांग्रेस श्रांतों सें 
व्यक्तिगत्‌ रिहाई का सिद्धांत कई महीनों से खिर किया जा चुका है। 
मंत्री व्यक्तिगत जांच के सिद्धांत से सहमत नहीं हा सके। अत भर 
अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए गवरनरों ने राजनीतिक वंदियां 
की रिहाई संबंधी वात को आदेश के लिए सेरे पास भेज दिया। यब- 
नर अच भी इस वात के लिए तैयार हैं कि रिहाई के ससले पर व्यक्ति- 
गत रूप से विचार किया जाय ओर जिनसे उनके तथा अन्य गाता का 
काई खतरा न बंदी छोड़ दिये.जायेँ । न तो गवनर जनरल आर 

गवर्नर यह चाहते हैं कि मंत्रियों की जिम्मेदारी पर हमला किया 
जाय | में इस वात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि मेने जो. कारवाई की 
है वह इस भावना से प्रेरित होकर नहीं की है कि कांग्रेसी संत्रियों की 
खिति. को कमज़ोर घनाया जाय | मेरी यह हार्दिक अभिलापा हे कि 
इस दो प्रांतों की स्थिति शीघ्र.ही अपनी पूर्व स्थिति को आप्त कर लेगा 
ओर मंत्रिगण गवनेंरों से वातचोत करक अपने कास को फिर से 


सभालसे सें समथ होंगे । 

बाइसराय -के वक्तव्य के जवाब में गांधी जी ने इस चात पर संत्तीप 
प्रगट किया कि बाइसराय -ने सममोते का दरवाज़ा खुला रखा हे 
क्ेदियों की रिहाई के पहले उनके मामलों की जांच करने से फिसी का 
ल्लेकिन यह जांच गवनेर को नहीं, मंत्रियों का करता 
चाहिये। यदि गवर्नर संत्रियों को यह आश्वासन दूं दूँ कि वह मंत्रियों के 
इस अधिकार का अपहरण नहीं करंगे ता समझात का रास्ता निकल 
सकता है। वाइसराय और गांधी जी के वक्तव्य के आधार 7+ संयुक्त- 
प्रांत के गवर्नर और प्रधान मंत्री में विचार विचिसय इुह्मा ओर दोनों ने 
अपने संयुक्त वक्तव्य में निन्नाल्खित सममोाते की धांपणा काट में 


इनकार. नहीं है.। 
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राजनीतिक बंदी जिनके मामलों की जांच हो चुकी है मंत्रियों की सलाहं 

के अनुसार शीघ्र ही रिहा क्रिय जा रहे है। वाक़ी राजनीतिक वंदियों के - 
मामलों की जांच मंत्री करेंगे ओर मुनासिव हुक्म जारी करेंगे? | 

वक्तव्य में यह भी घोषित किया गया कि गवनेरों का इरादा मंत्रियों के 

वेधानिक काम में हरगिज़ अड़ंगा लगाने का नहीं हे। विहार में भी 

इसी प्रकार की घोषणा की गयी। वेघानिक संकट का अंत हुआ । रांज- 

नीतिक बायुमंडल में पुनः शांति की स्थापना हुई; लड़ाई ओर आंदोलन 

की बातचीत बंद हुई, ओर कांग्रेसी मंत्रि-मंडल पुनः अपने रंचनात्मक 

काय-क्षेत्र में उत्साह से अग्नसर हुए । 

( व) उड़ीसा का वैधानिक संकट-सेयुक्त-आंत और 
विहार के वैधानिक संकट के लगभग तीन महीने पश्चात्‌ उड़ीसा में 
वेधानिक संकट आ उपस्थित हुआ । उड़ीसा के गवर्नेर सर जॉन हबक 
छुट्टी पर जाने को थे। उनको छुट्टी मंजूर हो गयी थी, ओर उनके स्थान 
पर, भारतीय सिविल सर्विस के एक अनुभवी सदस्य मिस्टर डेन, जो 
उड़ीसा-सरकार के मातहत थे, स्थानापन्न गबनेर नियुक्त किये गये थे। 
जड़ीसा मंत्रि-मंडल को यह नियुक्ति नापसंद थी। उनके विचार में एक 
ऐसे पदाधिकारी का, जो मंत्रि-मंडल के मातहत काम करता हो, उसी 
मंत्रि-मंडल का सिरतांज बनानां अनुचित था। अतएव उड़ीसा मंत्रि- 
मंडल ने, कांग्रेस पालमेंटरी बोडे की अनुमति से यह घोषित किया कि. 
यदि मिस्टर डेन, स्थानापन्न गवनेर का काम करेंगे तो मंत्रि-संडल को 
त्यांग-पत्न देने के सिवा कोई दूसरा मार्ग न रह जायगा। देश के राज- 
नीतिक वायुमंडल में पुनः काले बादल मंडराने लगे। कांग्रेसी ग्रांतों के 
मंत्रि-मंडलों के इस्तीफे की बातचीत होने लगी। प्रांतीय स्वराज्य की 
निःसारता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाने लगा, और 
भारतीय नेताओं के संबंधित वक्तव्यों से समाचार-पत्रों में कुछ दिन फिंर 
चहल पहल [रही ! इस विषय में गांधी जी के विचार निम्नलिखित 
थे-- जो कुछ भी कष्टकरं वात हे वह सिफ़ इसी में है कि एंक 
मातहत अफ़सर अपने ग्रांत का स्थानापन्न गंवनेर वन जाय ओर उसके ' 
साथ मंत्रीगण काम करें, रोज़मरों अंपने काग्रज़ों को पेश करें और 
उसकी अध्यक्षता में अपनी बैठक करें। यह बात असंगत॑ और : 
अशोभनीय है । इससे प्रांतीय स्वराजंय मखोल हो जाता है। ** * 'उंच्चे 
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सत्ता को पहले क्री तरह कोई कारवबाई नहीं करता चाहिये | उसके हरेक 

काम नियस ओर प्रथा के अनुसार हांना चाहिये। उसे भारत-संत्री या 

गवनेर जनरल को सनक पर निभर नहीं रहना चाहिये।*****-- झुस्के 

उस्सद ह के यह सूल आंत विल्नव हांचे से पहले सधार ली जायगी | 

इस खुदरता के साथ सहाो करने के कई तरीके है, किंतु काई भी खंदर 

कक टू नक्तालन के पहल इस तरह का इच्छा का हांता ज्ञाजिमी 
जाए 


हर. 


ह। भुझ्त उम्संद हू कि यह दगाल्ती सुधार जी जाबगी 7 
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हुआ भी ऐसा ही । पर छुट्टी शुरू होने के एक दिन पहले, अथोत्‌ 
४ सई, सन्‌ १६३८ तक, देश की राजनीतिक स्थिति ढांवाडोल रही। 

मई को गवनेर जनरल ओर भारत-मंत्री के परामश से सर जॉन 
हवक ने अपनी छट्टी मंसूख करवा ली । इस विषय सें उनके सेक्रेटरी 
तने निम्नलिखित विज्ञप्ति प्रकाशित कौ--राजनीतिक परिस्िति की 
अखिरता को ध्यान में रखते हुए, जो कि गवनेर के प्रस्थान करने के 
वाद उनके उत्तराधिकारी पर पढ़ती, उड़ीसा के गवर्नर अपने पूर्व 
निश्चित कार्य-क्रम को अमल में लाना उचित नहीं समम्कते। उनका 
ख्याल ह कि प्रांत के हित को ध्यान में रखते हुए, सिचा इसके उनके 
पास कोई दूसरा सार्ग नहीं है, कि वे अपनी स्ीकृत छुट्टी को रद्द कर 
दें। भारत-संत्री ने गवनेर जनरल से परामर्श करके उनकी यह प्रार्थना 
खीकार कर ली हे।” गवर्नर की इस दूरदशिता के कारण उद़ीसा 
का बेंधानिक संकट टल गया। देश में पुनः शांति को स्थापना हुई 
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क्षेत्रों में संतोष ओर प्रसहृता 


(३ 


आओर संकठ दल जाने के कारण सभी क्षे 
प्रगट की गयी। 

(सो मध्य-प्रांत का वेघानिक संकट--उड़ीसा के वेधानिकर संकट के 
लगभग दो महाने पश्चात्‌ सध्य-प्रांत में वेधानिक संकट की बारी आयी | 
यह संकट उपयुक्त ढो संकटों से भिन्न चा। अन्य प्रांतों के वेधानिक 
सकटा का कारण या तो आवश्यक्र सरकारों हस्तक्षेप था या कांग्सी 
मंत्रि-मंडलों की प्रतिष्ठा की रक्षा। परंतु मब्य-प्रांत के बधानिक संकट 
का कारण मंत्रि-मंडल के मंत्रियों का परस्पर ऋगढ़ाथा। वट्ठत दिना 
से यह प्रश्न इश के सासने था। मंत्रियों पर बह दोपारापण किया ऊाता 
था कि वे कांग्रेस के ऊँचे आदर्शों के अनुसार न चल कर व्यक्तिगत 
तथा सांप्रदायिक पक्षपात : प्रभावित होते हूँ। धीरे थीरे मंत्रि-मंडल 
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का मतसेद बढ़ता गया ओर अंत में ऐसी नोबत आयी जिसका कोई 
अनुमान तक न कर सकता था। मध्य-प्रांत के प्रधान मंत्री डा खरे 
ओर दो अन्य मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दे दिये। शेष तीन मंत्रियों ने 
इस्तीफ़ा देने से इनकार किया। इस पर गबनेर ने अपने विशेषाधिकारों 
का उपयोग करके उनको वरखास्त कर दिया। तत्पश्चात्‌ डा० खरे पुनः 
प्रधान मंत्री नियुक्त हुए ओर उन्होंने अपना नया मंत्रि-संडल बनाया | 
अनचाहे मंत्रियों के निकालने का यह अनोखा तरीक़ा था। गवनेर के 
विशेषाधिकारों का उपयोग, विशेषतया जिस तरीक़े से वह इस अवसर 
पर किया गया था, कांग्रस को प्रतिष्ठा एवं मयादा के प्रतिकूल था। 
डाक्टर खरे के काम करने का ढंग भी अनुचित, ओर जल्दबाजी से 
भरा हुआ था, विशेष कर इस लिए कि कांग्रेस कार्य-समिति का अधि- 
चेशन कुछ ही दिनों बाद होने को था। राजनीतिक वायुमंडल में पुनः 
विजली दोड़ गयी । डा० खरे ओर मध्य-प्रांत के गवर्नर के काम करने 
के ढंग पर टिप्पणियां होने लगीं ओर नेताओं ने पुनः अपने वक्तव्य 
निकाले । २३ जुलाई, सन्‌ १६३८ से लेकर २७ जुलाई तक वधों में 
कार्य-समिति की बैठक हुई । मध्य-प्रांत के वेघानिक संकट के विषय सें 
वह इस नतीजे पर पहुँची कि डा० खरे ने कई बार बेसमझी की भारी 
भूल की है जिसके कारण मध्य-प्रांत में कांग्रेस हास्यास्पद हुईं है ओर 
उसकी शान घटी हे । चेतावनी देने पर भी वे अपनी जल्दवाज़ी से 
बाज नहीं आये । इसलिए वे अनुशासन भंग के भी दोषी हैं। कार्य- 
समिति की राय में मध्य-प्रांत के. गवरनर ने अपनी भट्ठी जल्दबाजी से, 
जिसके द्वारा उन्होंने रात को दिन वना दिया, यह साबित किया हे कि 

वे अपनी शक्ति भर कांग्रेस को कमज़ोर और बदनाम करने को उत्सुक 
थे। अत्व कार्य-समिति ने डा० खरे क्रो यह आज्ञा दी कि अपने 

ज़िम्मेदार पद के योग्य न होने के कारण वह दुबारा इस्तीफा दें । डा० 

खरे ने समिति द्वारा लगाये गये अपराध को अस्वीकार करते हुए कहा 

कि उन्होंने जो कुछ किया है स्थिति के अनुकूल ओर उचित किया 

है । उनका विचार कांग्रेस के विरुद्ध कारंबाई करने का कदापि नहीं था। 

इस्तीफ़े के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें कार्य-समिति की आज्ञा सबेदा 

सान्‍्य है । अत्व उन्होंने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर के पास भेज दिया। 

तत्पश्चात्‌ -कार्य-समिति के आज्ञानुसांर मध्य-प्रांत की कांग्रेस पार्टी के 
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नेता का चुनाव हुआ | श्री रविशंकर जी शुक्त, जो पुराने मंत्रि-मंडल के 
सदस्य थे ओर जिनको विशेषाधिकार का उपयोग करके गव़नेर ने संत्रि- 
पद से निकाला था, कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गये ओर गवनेर से 
निमंत्रित होकर उन्होंने अपना मंत्रि-मंडल वनाया । ह 
सध्य-प्रांत के वेधानिक संकट की वजह कुछ लोग कांग्रेस की नीति 
की कड़ी आलोचना करने लगे । उनके विचार सें कांग्रेस' क्रमशः 
फासिष्टवादी होती जाती थी । परंतु वास्तव में परिस्थिति न ऐसी 
उस समय थी ओर न आज है । अनुशासन की दृष्टि से कार्य- 
समिति ने जो कुछ किया वह ठीक था । गांधी -जी के कथनानुसार 
“४ फासिज्स तो नंगी तलवार है । उसके नीचे तो डाक्टर खरे का सर 
धड़ से अलग हो जाना चाहिये?। आंतरिक विकास और शासन 
के लिए कांग्रेस एक लोकतंत्रात्मक संस्था हे किंतु साम्राज्यवादी 
संस्था से लड़ने की वजह से उसे बतोर सेना के काम करना पड़ता 
है । ऐसी अवस्था में यदि कार्य-समिति डा० खरे के काये की निंदा 
करके उनके खिलाफ़ अनुशासन संबंधी कारवाई न करती, तो कांग्रेस 
की प्रतिष्ठा ओर देश की मयोदा की दृष्टि से एक सारी भूल होती । 
(द्‌ ) राजकोट ओर बेधानिक संकट की आशंका--अभी आठ 
महीने भी न हो पाये थे कि वेधानिक संकट की आशंका से देश में | 
पुनः काले बादल मंडराने लगे । इस बार का वंधानिक संकट एक 
देशी रियासत की वजह से था जिसके कारण महात्मा जी ने आम- 
रण अनशन आरंभ किया था। राजकोट सें वेधानिक सुधार की 
वातें बहुत दिनों से चल रही थीं । ठाकुर साहब ओर सरदार 
पटेल में इस विषय सें समकोता भी हो चुका था, परतु समकाति को 
शर्तों के पालन न होने की शिकायतों की वजह से राजकांट म॑ सत्या- 
ग्रह आरंभ हुआ । गांधी जी ने सत्याग्रह को स्थगित करवा दिया, 
ओर लड़ाई का सारा भार अपने ऊपर लिया | कुछ जाच-पड़ताल 
करने के बाद उन्होंने ठाकुर साहब के पास छुछ शर्तों के स्वीकार 
करने के लिए एक अल्टीमेटम भेजा, ओर उसमें यह स्पष्ट कर दिया 
कि यदि वे शर्तें स्वीकार न की जायंगी तो वे निर्धारित दिन आमरण 
अनशन आरंस कर देंगे । ठाकुर साहब ने गांधी जी को शर्तों को 
स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रगट की | अतएव् गांधी जी का 
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असमरण अनशन आरंभ हुआ। देश का कोना कोना इस कठोर तपस्या 
की ख़बर से विहल हो उठा । लाखों आदमियों ने गांधी जी की 
सफलता के लिए इंश्वर से प्राथना की । अगणित सनुष्यों ने अनशन 
आरंभ के दिन स्वयं भोजन नहीं किया । कांग्रेसी मंत्रि-संडलों ने इस 
परिस्थिति के अंत करने के लिए बाइसराय से प्रार्थना की, ओर यह 
स्पष्ट कर दिया कि यदि बाइसराय शीघ्र -ही इस मसले को न सुलमा 
सकेंगे. तो वे अपना इस्तीफ़ा भेजने के लिए मज़बूर होंगे । बेधानिक 
संकट पुनः निकट दृष्टिगोचर होने लगा | वाइसराय शीघ्र ही दिल्ली 
बापस आये। दिन भर दिल्ली, राजकोट, लंदन ओर वाइसराय में 
तार द्वारा बातचीत होती रही । अंत में वाइसराय के हस्तक्षेप ओर 
शआश्वासन से संतुष्ट हो कर, चार दिन के बाद गांधी जी ने अपना 
आसरण उपवास समाप्त किया। देश की भयंकर चिंता दूर हुई । गांधी 
जी के आत्मवल की विज्ञय हुईं। वेघधानिक संकट की आशंका मिटी, 
ओर १५ और १६ मार्च सन्‌ १६३७ को बाइसराय ओर गांधी जी 
की महत्वपूर्ण मुल्ाक्नात हुई जिसमें देशी रियासतों से संबंध रखने 
वाली अनेक समस्याएं हल की गयीं | 

उपयुक्त वेधानिक संकटों के अतिरिक्त प्रांतीय सराज्य के दो बरसों में 
कई वार ओर वैधानिक संकटों की बातचीत हुई है । उन सबका वर्णन 
लिखना यहां पर संभव नहीं। परंतु जिन संकटों का विवरण ऊपर 
दिया गया है उनके आधार पर हम निम्नलिखित नतीजे पर पहुंचते 
हैं--कांग्रेस सयोदापूर्वक शासन करना चाहती है। बह उत्तरदायी 
शासन संबंधी उन प्रथाओं को स्थापित करना चाहती है जो भ्रेट ब्रिटेन 
ओर डोमीनियनों में प्रचलित हैं.) ब्रिटिश सरंकार की भारतीय मनो- 
वृत्ति में अभी तक वह परिवतेन नहीं हुआ है, जो डोमीनियनों के संबंध 
में हो गया हे। अतएव अपनी प्रतिष्ठा ओर राष्ट्रीय आत्म-सम्मान की 
रक्षा के लिए कांग्रेस को आवश्यकता पड़ने पर बेघानिक संकटों का 
सहारा लेना पड़ता है । भाग्यवश दोनों पार्टियां सममीते के दरवाज़े को 
खुला रखती है. जिसकी वजह से स्थिति विगड़ने के पूर्व ही वैधानिक 
संकट मिट जाता है । यदि सरकार ओर कांग्रेस का यही रुख रहा तो 
संभव हे कि भारतवर्ष सें सी उत्तरदायी शासन संबंधी वे प्रथाएं चल 
जाय॑ जिनके अनुसार आजकल डोमीनियनों का शासन हो रहा है । 


( ४५६ 

आप [कर 0 आप $ के (३ बे ० 
कांग्रेसी संज्ि-मंडलों का कार्य-क्रम---शांतीय खराज्य के 
दो वरसों के वेधानिक संकट्टों की जानकारी हासिल करने के पश्चात्‌ हमें 
यह जान लेना चाहिये, कि कांग्रेसी मंत्रि-संडलों ने कोसिलों में प्रवेश 
करके, ओर मंत्रि-पद ग्रहण करके, जनता की भलाई के लिए कोन कोन 
से काम किये हैं । पूर्व इसके कि कांग्रेस द्वारा किये गये कासों का वर्णन 
किया जाय, कांग्रेस की चुनाव-घोषणा पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक 
प्रतीत होता है। कांग्रेस आरंभ से ही नये शासन-विधान की विरोधनी 
रही है। अतएव वह कोसिल में जाकर भी नये विधान से सहयोग 
करने के पक्ष सें न थी। नये विधान का अंत कर देना ही उसका लक्ष्य 
था। कांग्रेस की यह इच्छा थी कि “कोंसिलों के भोतर की कारवाई ऐसी 
हो जिससे कांग्रेस के बाहरी काम में सहायता मिल सके, जनता की 
शक्ति चदे ओर उन सभी उपायों को प्रोत्साहन मिले जो खराज्य-प्राप्रि 
के लिए आवश्यक हैं ०। कांग्रेसवादी कोंसिलों में ऐसे प्रस्तावों का विराध 
करने को थे जो “भारतीय हित के विनाशक है । वे हिंदुस्तान की आज़ादी 

की लहर को कुचलने वाले सभो दमनकारी क्लानूनों तथा ऑडी नेंसों 
रद करने के सभी उपाय करेंगे। वे नागरिक ख़तंत्रता की स्थापना क 
लिए, राजनीतिक क्रेंदियों तथा नज्जरंदियों की रिहाई के लिए ओर 
राष्ट्रीय युद्ध के समय सताये गये किसानों ओर अन्य लोगों को मुआ- 
विज्ञा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे? | देश की गरीबी, बेकार 
ओर किसानों के कज्ञे की समस्या के विपय में कांग्रेस का वह विश्वास 
था कि इन सबकी जड़ लगान व मालगुज़ारी का दक्कियानूसी एवं घातक 
तरीका है । अतएवं उसका ध्यय “वंदोचस्त, लगान, तथा मालगुजारा क 
मोजदा नियमों में संशाधन कराना हें. छाटे छोटे किसानों के संजिदा 
लगान व मालगजारी में काफ़ी कमी कराना है. एसी जमीनों का लगान 


न] 


बिल्कुल माफ़ कराना हे जिनसे किसानों का काई फ़ायदा नहीं है तथा 


इतकारी की जमीन के बामभ का उचित दंग से कम कराना हें | 
कांग्रस किसानों के क़् की अदायतगों का झुल्तवी करन आर फ् का 
कम करने ओर एस नियमों के चनाने के पत्त में थी जिनक द्वारा सरकार 


न 


स्‌ सस्ती दर स क़्च मिल सके | सज्ञदरा के लिए काग्रस सुश्नस्त्रसर 
का उचित प्रबंध करना चाहती थी आर बह चाहता था कि 'उनक 


काम करने के भंद ओर काम करन के नियम भारत की आधिक अवस् 


0 अब, 


पर ध्यान रखते हुए अंतरोष्ट्रीय ढंग पर हों??। वह स्त्रियों ओर पुरुषों की 

समानता, चाहे वह क़ानूनी हो या सामाजिक, दूर करने के पन्ष में थी 
खादी प्रचार तथा ग्राम ड्य्योग-धंधों का प्रोत्साहित करना चाहती थी 
ओर सांप्रदायिक निणय का तीत्र विरोध करते हुए यह विश्वास करती 
थी कि इस प्रश्न का संतोषजनक निर्णय मुख्य मुख्य जातियों की सदू- 
भावना तथा सहयोग से ही हो सकता हे। अतणब कांग्रेस का निर्णय 
था कि “सांप्रदायिक निर्णय से पेदा हुईं परिस्थिति का मुक्कावला करने 
के लिए हमको अपनी आज़ादी की लड़ाई को ओर भी प्रभावशात्री 
बनाना चाहिये”। साथ ही साथ हमें विभिन्न जातियों में परस्पर 
समझोते की कोशिश करना चाहिये जिससे भारतीय एकता की नींव सुदृढ़ 
हो। नये शासन-विधान के अंत करने के लक्ष्य को सामने रख कर, 
कांग्रेस का यह निश्चय था कि संघ शासन वाली सूचना काम्त में न 
लायी जा सके। 


कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के काम--इंस चुनाव-घोषणा को 
कार्य रूप में परिणत करने के लिए ही कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया 
था, ओर तत्पश्चात्‌ अपने मंत्रि-मंडल बनाये थे। लगभग दो बरसों से 
सात श्रांतों में कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों का शासन है। क्या ये मंत्रि-मंडल 
कांग्रेसी चुनाव-घोषणा को कायोन्वित करने में सफल्ल हुए हैं १ 


: इस प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देना आसान नहीं। इतना ज़रूर 
कहा जा सकता है, कि विभिन्न प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रि-मंडल अनेक 
कठिनाइयों के होते हुए भी अपने काम में लगे हुए हैं, और कांग्रेस 
की चुनाव-घोषणा को सार्थक बनाने की कोशिश कर रहे हैं | संघ- 
राज्य की स्थापना अभी कुछ दूर सी प्रतीत होती है । कांग्रेस उसकी 
स्थापना कहां तक रोक सकेगी यह चतलाना इस समय कठिन हे। 
पर अभी तक इस अंश में नया शासन-विधान स्थगितः सा दिखायी 
'पड़ता है। किंतु प्रांतीय शासन के विषय में कुछ लोगों का कहना हे' 
कि. कांग्रेस शासन-विधान के इस अंग को विध्वंश न करके, उसे 
कार्यरूप में परिणत .कर रही है । उनका यह कथन विल्कुल संदेह- 
रहित नहीं है । वेधानिक संकटों के कारण शासन-विधान. के प्रांतीय 
अंग के कानूनी .और वास्तविक रूप में वांछनीय अंतर होता .जाता 


( ४धएथण ) 


हैं जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि कांग्रेसी संत्रि-मंडलों 
ने नये शासन-विधान के इस हिस्से को परिवर्तित करके एक नया 
स्वरूप दे दिया है, ओर इस हद तक सन्‌ १६३५ का शासन-विधान 
विध्वंश हो चुका है 


नये शासन-विधान का इस हद तक अंत करने के अतिरिक्त, 
कांग्रेस मंत्रियों ने चुनाव-धोपणा की अन्य बातों को भी कार्य-रूप 
में परिणत किया है। राजनीतिक क्रेदी छोड़ दिये गये हैं । गांधी जी 
के प्रयत्नों के कारण वंगाल के भी अधिकांश राजनीतिक क्रेंदी मुक्त 
कर दिये गये है । सव कांग्रेसी प्रांतों में राजनीतिक मुक़द़सें उठा लिये 
गये हैं. अखबारों से ज़मानतें मांगने वाली नोटिसें मंसूख कर दी 
गयी हैं, ओर कुछ की जब्त जमानतें वापस कर दी गयी हैं । 
राजनीतिक कार्यकर्ता कांग्रेसी प्रांतों में आज़ादी से राजनीतिक ओर 
सामाजिक काम कर रहे हैं, ओर जिन संस्थाओं को पहले रोर-क़ाननी 
घोषित किया गया था, वे भी पुनर्जी वित हो कर अपने अपने काम में 
लगी हैं । राजनीतिक चित्रपटों पर अब किसी प्रकार की रुकावट 
नहीं है ओर बहुत सी जब्त कितावें फिर से छपने ओर चिकने लगी 
है। इन कासों को देखते हुए, किसी निष्पक्ष सनुष्य को यह कहने 
में लेशमात्र भी संकोच नहीं हा सकता, कि कांग्रेसी मंत्रि-मंड 
नागरिक ख्तंत्रता के कार्य-क्रम को कायान्वित करने सें बहुत कुछ 
सफल्न हुए हैं । 

कांग्रेसी संत्रि-मंडलों ने किसानों ओर मजदूरों की भलाई के कई 
काम किये हैं | ऋण के बोर से दवे हुए किसानों की रक्षा के लिए 
पुराने क़द्े कम कर दिये गये है । कहीं कहीं पर, जसे मद्रास, एुराने 
क़जे संसूख कर दिये गये हैं। नय ऋणों के लिए ब्याज की दर 
निधारित कर दी गयी हैँ । मालगुज़ारी ओर लगान में कमी करने 
की कोशिश की गयी दि 


/2॥६ 


॥८८ 


विभिन्न प्रांतों में हक आराजी प्रस्ताव 


(7०ा87८४ 3») पास हो चुके हैं या विचाराधीन है । छुछ प्रांता मे 
का. घर पु नि ल>268 
बकाया लगान-चसली ओर वेदखली बंद कर दी गयी हैं ओर फ़् अदा- 


यगी के नीलाम राक दिय गये हैं। ग्राम-सुधार के लिए काम्र सा मंत्रि- 


मंडल भरसक कोशिश कर रहे हैं । संयुक्त-प्रौत में निवाचित श्राम- 


( ४५6 ) ह 


पंचाग्रतों के स्थापित होने की बातचीत हो रही है। नये ओषधालंय 
ओर अस्पताल खोके गये हैं, खेती की उन्नति के उपाय कार्य-रूप में 
परिणत किये जा रहे हैं, ओर देहातियों के मनबहल्लाव एवं शिक्षा 
के लिए वायरलेस का प्रंबंध किया जा रहा है । इन कामों से यह 
विदित होता है, कि कांग्रेसी मंत्रि-मंडल किसानों की हालत से भली 
भांति परिचित हैं, ओर चुनाव-घोषणा के अनुसार उसे सुधारने की 
कोशिश कर रहे हैं । 


पर मजदूरों के विषय में, कुछ लोगों का कहना हे. कि कांग्रेस- 
सरकार उस सहानुभूति से काम नहीं कर रही है जिसकी उससे आशा: 
थी । कई स्थानों पर, मजदूर-हड़ताल आदि के कारण, मज़दूरों पर 
शांति ओर सुव्यवस्था के नाम पर गोलियां चत्नायी गयी है। अतएव॑ं 
समाजवादी ओर वर्गवादी कांग्रेस से कुछ असंतुष्ट से रहने लगे हे । 
पर विचारपूर्वक देखने से यह विदित होता है कि इस ब्रिषय में भी 
कांग्रेसी मंत्रि-मंडल चुपचाप नहीं हे। संयुक्त-प्रांत में मील-मालिकों 
ओर मजदूरों के कगड़ों को निवटाने के लिए एक लेबर कमिश्नर नियुक्त 
हुआ है । बंबई के एक नियम के अनुसार, मील-मालिक ओर मज़दूर 
बिना उचित समय का नोटिस दिये न तो कोई नियस बदल सकते 
है ओर न हड़ताल कर सकते हैं । इस नियम्त के कारण मील-मालिकों 
पर एक भारी पाबंदी लग गयी है ओर उन मज़दूर नेताओं का भी 
नियंत्रण हो गया है जो व्यथ में ही मजदूरों को उकसा कर हड़तालें करा 
देते हैं । इसमें संदेह नहीं कि इन नियमों के कारण मज़दूरों की आये 
दिन हड़ताल करने की आज़ादी छिन गयी है। पर आज़ादी की भी 
कुछ सीमाएं होती हैं ओर इन सीमाओं के बिना नागरिक स्वतंत्रता 
कदापि उपयोगी नहीं हो सकती | 


: इन कामों के अतिरिक्त कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ने ओर भो अनेक 
उपयोगी काम किये हैं। संयुक्त-प्रांत में घूसबंदी का नया महकसा स्थापित 
हुआ हे । कांग्रेस-सरकार के पहले कुछ सरकारी महकमों में, स्नास 
कर पुलिस और कचहरियों में खुल्लमखुल्ला रिश्वत ली जाती थी। आज 
कल परिस्थिति कुछ सुधरी हुई नज़र आती है। पुलिस के अत्याचारों 
में भी कमी दृष्टिगोंचर होती है। शिक्षा का प्रचार किया ज़ा रहा है, 


( ४६० ) 


ओर उसमें सुधार करने के लिए कई कमेटियां जांच पड़ताल कर 
रही है। स्थानीय स्वराज्य के भी महत्वपूर्ण परिवर्तन विचाराधीन हैं । 
शराव-वंदी की कोशिश की जा रही है, ओर इस कारण घटो हुई 
आमदनी की पूर्ति के लिए थिएटर, वाइसकोप, खेल और घुड़दौड़ के 
टिकटों पर सरकारी टेक्स लगाया गया है। कोर्ट-फ़ीस बढ़ा दी गयी 
है ओर निधारित आमदनी वाले व्यक्तियों पर इंप्लॉयमेंट टेक्स लगाने 
का प्रस्ताव पास हो चुका है, पर अभी तक उसका अंतिम निर्णय 
नहीं हो पाया है। विरोधी सज्जन शायद उसे संघीय न्यायालय के 
“सम्मुख अंतिम फेसले के लिए पेश करें। 

कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों द्वारा किये गये उपयुक्त काम भारतीय सम- 
स्थाओं ओर कांग्रेस के पूर्व वादों को देखते हुए पर्याप्त तो नहीं है, पर 
वास्तव में वे इतने महत्वपूर्ण ओर उपयोगी है ओर इतने अल्प समय 
में किये गये हैं, कि उनको यथेष्ठ कहना अनुचित नहीं प्रतीत होता । 
यदि कांग्रेसी मंत्रि-मंडल इसी त्याग ओर परिश्रम से काम करते रहे, 
ओर अपने पद पर छुछ वर्षों टिक गये, तो ऐसा बविदित होता है, कि 
सरकारी अफ़सरों का रवैया बिल्कुल बदल जायगा, ओर जनता के 
उभारने के अनेक काम किये जायँंगे। किंतु इसके लिए समय की 
आवश्यकता है। जादूगर की तरह छूमंतर करके कांग्रेस सैकड़ों वरस 
पुराने शासन-संचालन के ढंग में, एक या दो वरस के अंदर क्रांतिकारी 
परिवरतेन नहीं कर सकती । 


कांग्रेसी मंनत्रि-मंडलों की कठिनाइयॉँ--कांग्रेसी मंत्रि- 
मंडल अपने कामों में विश्नरहित नहीं हैं । उन्हें अनेक कठिनाइयों 
का मुक्ावला करना पड़ रहा है। उनमें से निम्नलिखित विशेषतया 
उल्लेखनीय हैं--- 

(अर ) उदार वादे ओर कम समय--कांग्रेसवाद़ियों ने पद-पहण 
के पूर्व, विरोधी दल की हेसियत से सैकड़ों वादे किये थे। पुरानी सर- 
कार के दोपों को दिखलाते हुए, भूतकाल में उन्होंने ऐसा रुख अखित 
यार क्रिया था, कि सभी सुधारों की आशा उनसे की जा सकती हे 
कांग्रेस चुनाब-घोपणा में भी सभी महत्वपूर्ण वातों का उल्लेख है| 
अतएव कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों को आवश्यकता से ' अधिक काम - करना 


( ४६१ ) 


पड़ रहा है ओर थ्रत्येक महत्वपूर्ण विषय में उनकी एक कमेटी जांच क़र 
रही है। उन्हें शासन करते हुए अभी केवल दो ही बरस हुए हैं, पर 

गोंकी उस्मेदें इतनी ज्यादा हैं कि इस अल्प काल में ही वे दिये 
गये सारे वादों को पूरा करा लेना चाहते हैं। ऐसा होना इतनी जल्दी 
से संभव नहीं। मंत्रि-पद के कामों ओर सार्वजनिक व्याख्यानों में 
बड़ा ' भारी अंतर होता है, अतणव अपने उदार वादों, लोगों की 
आशाओं, अल्प समय, ओर मंत्रि-पद्‌ की जिम्मेदारियों की वजह से 
कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 
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( व) वैधानिक संकटों की आशंका--कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की दूसरी 
कठिनाई वैधानिक संकटों की आशंका है। चे पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष- 
पाती हैं, और इसी उच्च आदर्श को हमेशा अपने सम्मुख रखते हैं.। वे 
स्वाधीन देशों की प्रचलित प्रथाओं के अन्ुसार अपने प्रांतों का शासन- 
संचालन करना चाहते हैं। पर ऐसा करने में उन्हें कुछ कठिनाइयों 
का मुक़ाबला करना पड़ रहा है। प्रांतीय गवनेर और कभी कभी भारतीय 
सिविल सर्विस के सदस्यों के कारण उनके सामले वेघानिक कठिना- 
इयां आ उपस्थित होती हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें अंत में वैधानिक 
संकटों का सहारा लेना पड़ता है। इन वेधानिक संकटों को वजह 
से शासन-संचालन की मनोवबृत्ति, तुरंत ही भावी संग्राम की 
ओर जाने लगती है। सोभाग्यवश अभी तक जितने वेधानिक 
संकट हुए हैं वे समभोते द्वारा सुलका लिये. गये हैं पर यह बात 
निर्विवाद हैं कि उपयुक्त वेधानिक संकटों या उनके भय के कारण कांग्रेसी 
मंत्रि-मंडलों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हे । 


(स) सांग्रदायिक वेसनस्थ--कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों की तीसरी 
कठिनाई का संबंध सांप्रदायिक वेमनस्य से है। हिंदू और मुसलमानों 
के दंगे, भारतवर्ष की पुण्य भूमि को बहुत दिनों से रक्त-रंजित करते 
आये हैं। इन दंगों को दबाने में कांग्रेस मंत्रियों को अनोखी परिस्थिति 
का सामना करना पड़ता हे। हिंदू संप्रदाय के लोग उन पर यह 
दोषारोपण करते हैं कि वे मुसलमानों का पक्तपात करते हैं । मुसलमान 
लोग कांग्रेस-सरकार को हिंदू सरकार कहते हैं, ओर उस पर अपने 
अधिकारों ओर हितों पर कुठाराघात करने का दोष लगाते हैं। इस 
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परिसख्विति में शांति ओर व्यवस्था की रंक्षा के लिए कांग्रेसी मंत्रि- 
मंडलों द्वारा किया गया कोई काम बदनासी से बच नहीं सकता। 
तिस पर वंधानिक संकटों तक का सहारा लेकर कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों 
ने शांति ओर व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। सांग्रदायिक 
दंगों की वजह यह ज़िस्मेद्री मखोल सी प्रतीत होती है । संतोष 
इसी बात का हैं कि इन दंगों की वावत कांग्रेस की नीति निष्पक्ष 
रहती है। दोनों वर्गों द्वारा पक्तषपात का दोषी ठहराया जाना, निष्पक्षता 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है | ह 


(४ ) मज़दूरों, किसानों आदि के आंदोलन--कांग्रेसी मंत्रि-संडलों 
की चोथी कठिनाई का संबंध सज़दूरों ओर किसानों के आंदोलनों से 
है। इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस सज़दरों ओर किसानों को हालत 
सुधारने का वादा कर चक्री हे ओर विद्यार्थियों को उन बंधनों से छुड़ाने 
का वांदा जिनके कारण वे राजनीतिक कामों ओर आंदोलनों सें भाग 
लेने के कारण दंडनीय सममे जाते थे। पर इन समुदायों ने अपने 
अपने आंदोलन चलाये हैं, ओर. आये दिन हड़ताल और कभी भूख 
हड़ताल की नोचत आ जाती है । इनके कारण कांग्रेसी संत्रि-मंडलों का 
कास बहुत ज्यादा बढ़ जाता हे ओर उनको कुछ दिनों चिंतित अवस्था 
में रहना पढ़ता हे। कांग्रेसी मंत्री इत आंदोलनों को दवाना नहीं चाहते, 
पर वे इत आंदोलनों के ग्रवरतकों से यह प्राथना ज़रूर करते हें; कि 
उनके काम ओर चिंता में अनावश्यक बृद्धि न को जाय । - उनकी प्रार्थना _ 
प्रायः नहां सुनी जाती, जिसके कारण उत्तकों काठेनाइया का हेड: 
हांती है| | 

संघ राज्य का घिरोध--नत्रे शासन-विधान का केंद्रीय अंश 
अच तक कार्य-रूप सें परिणत नहीं हो पाया है । भारतीय लॉकसत अच 
भी संघ राज्य की स्थापना का विरोधी हैे। मुस्लिम लीग, लिवरल 

फेडरेशन, हिंद सहासभा आदि सभी संस्थाओं ने संघ राज्य के विरांधा- 
त्मक प्रस्ताव पास किये हैं। कांग्रेस संघ राज्य को स्थापित होने के पूव 
दफ़्ता देना चाहती है । समाजवादी दल प्रस्तावित संघ राज्य का कांग्रेस _ 
से भी ज्यादा विरोधी है । वाइसराय ने छुछ दिन हुए, यह घोषणा को 
थी कि शायद सन १६४१ में संघ राज्य स्थापित हों जायगा | वाइसराब 


( ४६३ ) 


ओर देशी नरेशों में इस विषय में पत्र-व्यवहार हो रहा हे । विना देशी 
नरेशों की सम्मति संघ राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। पर अमी तक 
देशी नरेश सी प्रस्तावित संघ राज्य के अनुकूल नहीं हैं। वे अपने प्रवेश 
ग्राथना-पत्र के ससविदे में हो अपनी स्थिति को अधिक से अधिक 
मज़बूत वना लेना चाहते हैं। इस मसविदे में कुछ संशोधन तो किया 
गया है, पर अभी तक वह देशी नरेशों के अनुकूल नहीं वन पाया है। 
जून सन्‌ १६३८ में बंबई में देशी राज्यों के शासकों ओर दीवानों की 
एक परिषद्‌ हुई थी जिसमें प्रस्तावित संघ राज्य को अस्वीकार करने के 
लिए निम्नलिखित प्रस्तात्र पास हुआ था--'परिषद्‌ ने भारतीय संघ 
राज्य के परिवर्वित प्रवेश प्रार्थेना-पत्र और उस संवंध के दूसरे काग़ज़ों पर 
विचार किया ओर यह निश्चय किया कि प्रवेश प्राथना-पत्र की शर्ते 
मौलिक रूप में असंतोषजनक हैं जैसा कि हेदरी कमेटी ने अपनी 
रिपोर्ट में कहा है ओर ग्वालियर के परिषद्‌ सें समर्थन किया गया 
है। साथ ही परिपद्‌ यह विश्वास करती है कि राज्यों के लिए सरकार 
संघ राज्य में शामिल होने का द्वार वंद न करेंगीए। इस स्वीकृत 
प्रस्ताव से यह विदित होता है कि देशी रियासतें भी संघ राज्य सें 
शामिल होने के लिए बिल्कुल तेयार नहीं है, ओर प्रस्तावित संघ अभी 


कुछ दूर है । 


झासन-विधान में सदोधन का प्रस्ताव--अभी तक 
नया शासन-विधान पूर्ण रूप से कार्ये-रूप में परिणत नहीं होने पाया है 
पर उसमें संशोधन करने का एक- प्रस्ताव पालेमेंट के विचाराधीन है | 
उसमें पंद्रह धाराएं हैं। कुछ धाराएं नियेमर रिपोर्ट के प्रस्तावों से संबंध 
रखती हैं, ओर कुछ संघीय न्यायालय ओर हाईकोर्ट से। सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण घारा असाधारण परिस्थिति के नियमों में अधिक अधिकार 
देने वाली है । इसके अनुसार लड़ाई की हालत में नये लागू होने वाले 
नियमों पर रोक लग जायगी। इसके जरिये से संघीय इक्ज़ीक्यूटिव 
को यह अधिकार मिलता है कि वह प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सके 
कि वे अपनी शक्तियों का किस प्रकार उपयोग करें| प्रस्तावित संशोधन 
से भी भारतीय लोकसत असंतुष्ट हे। क्योंकि उसके कारण प्रांतीय 
स्वराज्य के अधिक परिमित हो जाने की आशंका है। - 


( ४६४ ) 


उपसंहार---तये शासन-विधान संबंधी उपयुक्त विवरण से 
हमें यह विदित होता हे कि उसके कुछ अंश तो कार्य-रूप में परिणत 
हो चुके हैं, ओर कुछ अभी तक केवल क़ानूनी रूप में हैं । संघ राज्य 
कब स्थापित होगा, ओर यदि स्थापित होगा तो किस रूप में, यह 
बतलाना अभी कठिन हे। भारतीय लोकमत उसका विरोधी है, पर 
उसका प्रभाव कहां तक पड़ेगा यह वतलाना असंभव है | प्रांतीय स्व॒राज्य 
का भी अभी तक असली रूप निधोरित नहीं हो पाया है। सरकार 
ओर कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों में इस विपय में कभी कभी संघर्ष हो 
जाता है, जिसकी वजह से वंधानिक संकटों की मदद से ही शासन-विधान 
का वास्तविक रूप निधोरित होता है। ये वेधानिक संकट कब तक 
चलेंगे ? तव तक, जब तक शासन-विधान का वास्तविक रूप भारतीय 
लोकमत के अनुसार न हो जाय। लोकमत के कारण इंगलेंड के 
शासन-विधान के क़ाननी ओर वास्तविक रूप में काफ़ी अंतर हो गया 
हे। अंत में शायद भारतीय शासन-विधान की भी यहीं स्थिति हो । 


“-्ज#-((+* कील 


उन्नीसवां परिच्छेद 
सन्‌ १६३५ से १६३६ तक ( २) 


राष्ट्रीय जाग्मति 


देशी रियासतों में हहचल--कांग्रेस और देशी रियासतें--जयपुर और 
राजकोट के मामले--हेदराबाद की विशेष समस्था--देशी रियासत कहां हैं ? --- 
सांप्रदायिक समस्या--सांप्रदायिक समभोते की शर्ते---हिंदू-सुसल्सानों के दंगे--- 
मुस्लिस लीग के ध्येय और विधान में परिवर्तत--वास पक्षी दलों का उत्कर्ष-- 
कांग्रेस की परिस्थिति--अ्रग्रगामी दल की उत्पत्ति और उसका कार्य-क्रम--- 
काँग्रेस-विधान में संशोधन--उपसंहार । 


देशी रियासतों में हलचल--इस पुस्तक के पांचवें परि- 
च्छेद में हम देशी रियासतों के शासन के विषय में कुछ लिख चुके हैं । 
उसके पढ़ने से हमें यह बिद्ति होता है कि अधिकांश देशी रियासतों में 
मध्यकालीन सामंतशाही का जोर ओर नागरिक स्वतंत्रता का अभाव 
है । इस परिस्थिति की ज़िम्मेदारी, कुछ लोगों की राय में ब्रिटिश सर- 
कार पर है। अपना साम्राज्य क्रायम रखने की गरज़ से, ब्रिटिश सरकार 
ने, भारतवर्ष को ब्रिटिश भारत ओर भारतीय भारत नाम के दो अप्रा- 
कृतिक हिस्सों में बांदा है, ओर निरंकुश देशी नरेशों को सहायता देकर 
इस बात की कोशिश की हे कि बज़रिये उनके भारतवर्ष में ब्रिटिश 
आधिपत्य क़्ायम रहे। इस कथन में कितनी सत्यता है, इस वात 
का ज्ञान पोलीटिकल विभाग के गुप्त काग़ज़ों से ही चल्न सकता है। पर 
हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि शायद ब्रिटिश सरकार ने प्रगतिशील 
रियासतों के उत्थान-मार्ग में कभी रोड़े अटकाने की जिम्मेदारी नहीं ली 
है, ओर कुछ वाइसरायों ने इस बात तक का प्रत्यक्ष संकेत किया है कि 
रियासतें अब पुरानी अवस्था में नहीं रह सकतीं। उन्हें प्रगतिशील 
. समय के साथ स्वयं प्रगतिशील होना पड़ेगा। देशी रियासतों की प्रजा 
भी कभी कभी इसी तरह का इशारा करती रही हैं। पर नेरेशों पर इन 


ई्‌ 6 


525. का 5 विशेष असर न पढ़ा न सच ३७ तक, इसी श्र गिनो 5 
सकता का [वच्चाष ऋतसर न पढ़ा आर सच ९८६३७ तक, छतसाों सिन्त 
रियासतों विवा बे 8> छोड ब्कर झापय र्यासतें 5. ऋअपमसे है. ध्यकालीन विशिकीली + ० हल 
रखयासता का छा कर, क्षाप ्वासत आ सध्यक्ताज्ञॉौन रथ में 


स्वासतों की तो सध्यकालोन राजतीतिक अवस्था रही, पर ब्रिटिश 
भारत का ऋमशः राजनीतिक विकास होता रंचा। सच्‌ १६६० 
पश्चात्‌ ढध शासन-प्रणाली छे दारा, प्रांतों में उत्तरदावी शासन आरंस 
हुआ ओर सन्‌ १६३७ सें सरंक्षणों सहित प्रांतीय स्व॒राज्य । राजनीतिक 
आंदोलनों के कारण प्रजा सें अपूबे जागृति, और उत्साह का प्रादुभोव 
हुआ । लोग स्व॒राज्य, आज़ादी, अधिकार आदि शब्दों से परिचत हो 
गये, ओर जो प्राथमिक अधिकार रियासतों में स्वप्नवत्‌ हैं उनका उपयोग 
करने लगे | ब्रिटिश सारत की इस जायृति का प्रभाव रियासतों पर सी 
पढ़ा। ब्रिटिश सारतीय म्रांतों से सिल्ी हुईं, या उत्तके सध्य सें स्थित 
रिवासतों पर चदि इस प्रकार का प्रभाव त पढ़ता दो एक अस्ययेजनक 
वात होती। फल्न-स्वरूप रियासतों की प्रजा ने सी शासन-सुघार की 
सांग आरंस को। देशी, राज्य-प्रजा-सस्मेलन ने अपने प्रत्येक अधिवेशन 
में शासन-सुधार संबंधी अस्ताव पास किये, पर नरेशों पर उनका भी 
विशेष असर न पढ़ा । अंत सें रियासतों की प्रजा के सासने शासन- 
सुधार के लिए आंदोलन के सिवा दूसरा सागे न रह गया। सन्‌ 
१८३४ से १६३८ तक सारतवष की प्रायः अत्वेक रियासत में राजनीतिक 
हलचल हुईं ओर शासन-खुधार ओर नागरिक स्वाधीदता की सांग, 
सबिनय अचज्ञा, ओर सत्वात्रह के जरिये से पेश की ययी । 


श2 


रु # 5८४७ ४७ दि कारण ३ 08 ० ८ सख निद्रा संग 
इस अयूच परिस्थिति के कारण -देशी नरेशों की छुख-निद्रा संच 


ख्से ने उन्हॉसे व्ोलन 3222 4२२०४ भरसक दि क कोशिश ब््िव जे 
हुई | श्रथस ता उन्हांच आदालन के दचाच को सरसक कोशिश को.] तय 
3 0 23. >> प्रजा -मंडल | गेर-कादर्द पा म8 20 घोपित 0 >> 
सच काल कानून ततचाय यय, प्रजा-सडल सर-काजूनां घापत ये सच, 
02 कारावास का उंड मिला. छुछ की जायदादे जब्त थे 
ऋकायकतांआ का क का उड़ सत्ता, छझुछ का जावदाद जऊच्त का 


गयीं. और कहाँ कहीं आंदोलनों में साय लेने बारी जनता पर 
गया. आर छकद्य कहां पर आदाछ्तता स भांग छच ताला जचता 4९ 
गोली थे 0) आज़ादी ह् च्द्ना आंदोलन घंद न हुआ 
गांलो चली | पर इस दसमसन से आज्ञादा का आदालन बदु न हुआ, 
से | सनम कनममनन>«.. 
वरन्‌ दिन पर दिन अधिकाधिक जोर पकड़ता गया। अतणव छझुछ 
ः चछ ज 222 की व्यवस्था 5 ओर नेज्स ई. विपय की 
नरशा न॑ शासन-सुघधार का व्यवस्: का, आरि छुछु न॑ छह 7 को 


| ३ की शो 


जांच करने के लिए विधान-कसेटियां नियुक्त कीं। परंतु छुछ रियासतों 


( ४६७ ) 


ने देशी राज्य-रक्षा-क्ानून को कार्य-रूप में परिंणत करने क्री अपील 
की, और कहीं कहीं पर सेना के भेजे जाने की भी ख़बरें सुन पड़ीं। पर 
आंदोलन की लहर इन असाधारण कामों से भी न रुक सकी । 


कांग्रेस ओर देशी रियासतें--आरंभ में देशी रियासतों के 
प्रति कांग्रेस को नीति उदासीनता की नीति थी। सन्‌ १६२० तक, 
कांग्रेस. ने रियासेतों के विषय में जितने प्रस्ताव पास किये थे वे 
या तो नरेशों के संबंध में थे या नरेशों पर की गयी ब्रिटिश सरकार की. 
ज्यादत्तियों के संबंध में । सन्‌ १७२० के अधिवेशन में कांग्रेस ने पहले. 
पहल देशी नरेशों से आमग्रहपूर्वंक यह प्रार्थेना की कि वे अपने अपने 
राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की आयोजना करें। इसी. 
अधिवेशन में देशी राज्यों की प्रजा को कांग्रेस कमेटियां स्थापित करने का 
अधिकार मिला । सन्‌ १७२६ में, देशी नरेशों ओर उनकी प्रजा दोनों के 
हित की दृष्टि से, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर पुनः 
जोर दिया गया ओर सन्‌ १6२८ में उत्तरदायी शासन के साथ साथ, 
प्राथमिक अधिकारों की घोषणाएं करने का अनुरोध किया गया । ह्वितीय 
गोलमेज परिषद्‌ में, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हेसियत से गांधी 
जी ने नरेशों से उत्तरदायी शासन स्थापित करने ओर नागरिक खत्त्रता 
की घोषणा करने का पुनः अनुरोध किया । 


कांग्रेस देशी रियासतों से प्राथंना और अनुरोध तो करती थी, किंतु 

वह देशी राज्यों की प्रजा ओर वहां के नरेशों के कगड़ों में सनक्रिय साग 
लेने की विरोधिनी थी। गांधी जी के कथनाजुसार यदि कांग्रेस देशी 
रियासतों में हस्तक्षेप करेंगी तो वहां की प्रजा को नुक़सान पहुंचेगा। 
, वे यह मानते थे कि “ब्रिटिश भारतीय प्रजा ओर देशी रियासतों की 
प्रजा के हित तो एक ही हैं, पर देशी नरेश इसे स्वीकार नहीं करते, ओर 
ब्रिटिश क़ानून ओर ब्रिटिश हथियार उन्तकी रक्षा में उद्यत है।” अत- 
एब देशी रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति ही सर्वोत्तम नीति समझी 
जाती थीं। राजकोट के पूर्व गांधी जी इस नीति के इतने कट्टर सम- 
थक थे कि कांग्रेस कार्य-समिति द्वारा देशी नरेशों के दमन की निंदा 
भी उन्हें अवैधानिक ओर अनुचित प्रतीत होती थी । हरिपुरा कांग्रेस के 
पूवें, कांग्रेस कार्यं-समित्ति ने, वधों के अधिवेशन में देशी रियासतों में कांग्रेस 














7. ॥७ ३? /॥७ ५ 5 ३२४ 72 ए तह भर, ४ * 
९ | ॥+ 0४ धर पछ्एि +' / ८, १५ ि ८ रे ९ ८ ] 7" | ५७: (5 [४ बड़ ॥४ पृड़गह कर तट 
जन 6 * (०० ध्य् दंड ४ कि हि० ह॥7 है 9 (५८७ ट्‌ धा 0 र्टि पट हि 
4 ही ॥ए +>तंा । ह छ कि हि, । ७ फिर 
हि ता हम हि कि का हि हि हि 7 (5 तह दछ कि 2 तर रे कक हि कम 
; ५ ए 7 ।-5५ ५; ५ | 9 (रच 5 0 हि 
्ि न हि कल कल शिशाए फिर की लि न हे पी 0 पा 
टिक हि५ हित फीकी 2 हित दि हे 0 की ० हु ् 
८ ० 5 हि के हि, पर हिका 5 मिट ४5५ हि कि के पण दि ० पा 
< 65 लि कट (2 ः्ः 7 > | १४ प्र 7 ॥४ + 5 | ७ पा ॥0) ५४ पः 
75 (कि 5 रीछ फ हि णि ते णए्2, मर 7 ४ £ 5  ए | (४: /# (8६ 
(हि 3 ५ ि 09 9 तीर 9 (7 (%(७: ऐ / | /फ् ९४ "फछ ४. ्िं ए हु; |] कल 0 गत 
५: छह पट ४ खा प्र फ़ फि तैर 5 ॥0/ (0९ ॥९४! [7 ३४ ' ४ (5 5 ४ 0५ 5 / $ कनजड / (5 ४ 
4 क हक की बे है के + 6५४०0 6 टि। तट एल 4 हि 0 हम रह 
टुब्  क है्न्‍७ चिप दि खा« है 5 हे टी 
हा ्ि ्ि (५ |5। स्‍ जा रे ्ट १ | लि 6 9 ४ ० हि के प्ः र्पम ७ ग के कि 5 १ ॥8 (ए 
आमिर ढ़ (हि, हिवूर हि हित पिएं | आआ आ 
कि, तंए //एतए , एक्ट एप 92 | 0 
$ कि, रे प४ए (सि, हज | ५, क्क्क ४ | १५ कक "5 (ैह॥, / प्र । ०. ॥ ११ 
ि, हुए हि 8 # [४ एल ५ [5 हि ॥; ४ है ४४ ७ 0: पाए, हि 9 पड़ 
9० 7 ऐयीं' ः ॥७9 ४ [४ र हि आए 7 (0 पट ४ 2 
्, हः है मम! पि हि ए. र' 7 कि मिहिपमेछ ० कि 7 ०० ० ड्ि 
५ 6. ि हि (7 १90 | ४ ४ पी८/पंट | 05 या  ि ज आति तक ( पर 
ए धार 0... ९७४ और एप न न्रैलर नमक ५ है] | ]: जद जद भ 3 ८ क्‍ श्र ; ॒ 
65६ हि 0 ४० री पं ि मे रएि/ए' | ॥४ 2 /0९/४ ऐे ७) ि (2 2 की हे 
८ न हिय। हि >> एक ि आज, पट [ ८ए, 0 ही क +: /(# "ए हह 
रा ि पर ५2 (०१ | - तति' /४॥ र्फ् (5 व ता है (८. फिर /9७' क्क्जथ 2 भर /छ ्प ५5. सकी कैट हर एा' (२ 
(ए 7 हि, ॥ एि ५-५ «४ ५ 05 | एए ७ हि ॥ तय 0७ ७ ७ 9 हि पं हद 
हि फपिए/का हि कि हि के छा कि मेक ०ए ऐड (०८४७ ९ 6 पर £ हि 60 ४ 0) 
है  ,, हि दण हि वीक 8 3 कं हि किक लिए किम हित एज, 
शी! ,, १ (0) ५ श2 |#लं ्ऊ 66 थंट ५०. (५ त(ए » (/' कि भ् कई हम 2 9' /४ ४5 
/ए7 ग7 / 5 छि' (१. | हर 5 छि 7 फ्र ०॥० ५. 5 १ ' कि हि ॥७९ ० 
7 ०७ हि पिएं हि 6 हि +किए रे: कह 7 कि हि हि फिशा। 9 ४ हो 0 9 तट 
9 एक बंप लि दिए हिमिएईी हिएिकफ टिगा हि हित 062 ४ 
९१ (2, [£५ हुए एक मा ३ छः 2. 7 ४ ७ ६ ४ 
/#. 89 (आर ः ए (ए हि हिट र १ पट ऑर | 3 5 (हू, ७० /0 7 दि पैक ७ 
/म कप कि के हिकि हि हि है ॥ऐ मद 7 या कि पिता की हक ॥8 ॥ "८ 
हक हि ण्ककार हिता ५ हि है कि (70 46 4८ कर विज हे वो 
॥ क | बट है द्य # आफ क रा [2 7 ३ 5 02503 है) कह 
गटि ि।४ 2५ हे पे + 80 मकर हि हि दिए 77 है > # ४ 
है 6 56 78 $£/€ (८ हे हि | 0 5 हिरण मत ££ वर 7 0 पे 0४ | 
हि की ही आओ की 0४ 9 (5 | 8 00 ॥७ ५० कक... पर की 5 तप हल .. हह़ 
9" 9 (2. 4॥0' गा 0] ए का कि ( ए ॥77 (१ च्ट | रपट हि / हि 





ह्क्या ा 


च््ज 


ब्च्तेदस च्द्र्च्य 


हा 


न 
के कु 


नि जज नाल आओ डआाड्ड 


है 


परि 


। 


( ४६६ ) 


सासले- न. अिकप ह 

जयपुर और राजकोद के “इधर कांग्रेस तटस्थता 
और अहस्तज्षेप की नीति के अनुसार चल रही थी, और उधर देशी 
रियासतों में शासन-सुधार के आंदोलन चल रहे थे। क्रमशः नरेशों के 
दमन के कारण वटस्थता की नीति में कांग्रेसबादियों को कुछ परिवतेनों 
की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। राजकोट दरबार. द्वारा प्रजा को 
दिये गये चचन की अचहेलना के कारण, सरदार पटेल ने राजकोट सें 
दूसरी बारडोली बनाने की इच्छा प्रगट की । “जिस तरह मैंने बारडोली 
से ब्रिटिश भारत के किसानों के सामने एक सबक़ रखा था उसी तरह 
मैं राजकोट से तमाम देशी राज्यों की जनता के सामने एक सबक़ रखना 
चाहता हूं।” हरिपुरा कांग्रेस के रियासतों संबंधी प्रस्ताव की व्याख्या करते 
हुए उन्होंने कहा कि “अगर देशी रियासतों के निवासी सख्तियां फेल कर 
यह सिद्ध कर देते हैं कि वे अधिकार पाने के लिए उत्सुक हैं तो 
कांग्रेस उनकी सद॒द पर है। उनके आग लगाने पर कांग्रेस खड़ी 
तमाशा न देखती रहेगी। सारा भारतवर्ष राजकोट की मदद के लिए 
तैयार है दिसंबर सन्‌ १६३८ में गांधी जी ने “हरिजन? में देशी 
राज्यों के संबंध में एक महत्वपूर्ण लेख लिखा । उसमें तटस्थता की नीति 
की व्याख्या की गयी । गांधी जी ने यह घोषित किया कि “अगर देशी 
राज्यों में अनाचार इसी तरह बढ़ता रहा तो कांग्रेस की हस्तक्षेप न 
करने की नीति की रक्षा मुश्किल से हो सकेगी ओर यदि कांग्रेस यह 
अनुभव करेगी कि वह प्रभावपूर्ण तरीक़े से राज्यों के मामले में हस्त- 
क्षेप कर सकती है तो वह ज़रूर ऐसा करेगी ।” देशी नरेशों को चेता- 
बनी देते हुए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे “या तो अपना अस्तित्व 
मिटा देने के लिए बिल्कुल तेयार हो जायं या अपनी प्रजा को पूर्ण 
उत्तरदायी शासन के अधिकार दें ओर खयं उनके संरक्तक बनकर रहें 
तथा अपने परिश्रम के लिए पुरस्कार लें।» नेताओं के इस विचार- 
परिवर्तन के कारण, १४ दिसंबर, सन्‌ १९३८ के अधिवेशन में कांग्रेस 
कार्य-समिति ने रियासतों की बाबत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया 
जिसके संबंधित अंश इस प्रकार हैं--“कार्य-समिति रियासतों में नाग- 
रिक स्वतंत्रता ओर देशी रियासतों के अंतर्गेत्‌ उत्तरदायी शासन की 
मांग का समर्थन करती है ओर उनमें स्वतंत्रता ओर विचार प्रगट करने 
के अधिकार के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं. उनसे मतेक्य प्रगट करती 
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है ३३3२३ ६ विशेषकर कार्य-समित्ति उन चंद शासकों के प्रयत्नों की निंदा 
करती है जो अपनी ही प्रजा के दमन के लिए भारतवर्ष की ब्रिटिश 
सरकार से सहायता ले रहे हैं। कार्य-समिति यह घोषणा करती हे कि 
देशी रियासतों में उत्तरदायी सरकारों की मांग संबंधी जनता के उचित 
आंदोलन का दसल करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों से मांगी गयी 
फोज या पुलिस के अवांछनीय प्रयोग के खिलाफ़ जनता की रक्षा करना 
कांग्रेस का हक़ हे |? | 

इतने पर भी देशी रियासतों की परिसख्िति दिन पर दिन विगड़ती 
गयी। जयपुर दरवार ने सेठ जसनालाल बजाज को रियासत में आने 
से रोका, ओर आज्ञा भंग करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया | राजकोट 
में भी सत्याग्रह ने ज़र पकड़ा, ओर कुमारी मणी बेन, ओर श्रीमती 
कस्तूरी वाई गांधी जेल में चंद हो गयीं। ४ फरवरी, सन्‌ १६३७ को 
गांधी जी ने वाइसराय से रियासतों के संबंध में अपील की। 
१० फ़रवरी तक रियासती आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व की चर्चा होने 
लगी। ११ फ़रवरी को जबपुर की चर्चा करते हुए गांधी जी ने 'हरिजन! 
में इस प्रकार लिखा, *कांग्रेंस में जब तक दम है तत्र॒ तक वह चुपचाप 
तमाशा नहीं देख सकती ओर जयपुर के लोगों को मानसिक तथा नेतिक 
भोजन के अभाव में मरने नहीं दें सकती, विशेष कर ऐसे समय जब 
उन्हें इस स्वाभाविक अधिकार से वंचित करने में त्रिटेन की ताक़त से 
सहायता ली जा रही हो |” राजकोट की भी परिखिति क्रमशः विगड़ती 
गयी। अंत में गांधी जी खयं सममोते की रक्ता के लिए चहाँ पधार 
आर २ माच, सन्‌ १६३८ को उन्‍होंने ठाकुर साहव को सममोत की रक्षा 
के लिए यह अल्टीमेटम दिया कि यदि २४ घंटे के अंदर संतापज्नक 
उत्तर न मिलेगा तो वे. काई जबरदस्त कारवाई करेंगे। ठाकुर साहब ने 
अल्टीमेटम की शर्ता को स्वीकार करने में असमर्थता प्रगट की। फत्त- 
स्वरूप ३ भाच्च को गांवी जी ने अपना आमरण पनशन आरंभ किया। 
दश का कोना काना विहल हो उठा। वाइसराय के हस्तक्षप का चचा 
पहले ही से हो रही घधी। कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ने उन पर दबाव डालन 
के लिए वधानिक संकट की आशंका पर जोर दिया। वाइसराय स्थच 
परिस्थिति को संभालने के लिए शीघ्र ही दिल्ली लीदे। खक्धिपति-सत्ता 
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समाप्त हुआ, ओर सारा मामला संघीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के 
पास निणेय के लिए भेज दिया गया | तत्पश्चात्‌ गांधी जी ओर वाइसराय 
की कई बार मुलाक़ात हुईं, जिनमें कई महत्वपूर गुत्थियां सुल्लकायी 
गयीं। प्रधान न्यायाधीश का फेसला भी गांधी जी के पक्ष में हुआ। 


गांधी-वाइसराय मिलन के कुछ ही दिनों पश्चात्‌ वाइसराय ने नरेंद्र 
संडल के अधिवेशन के आरंभ होने के अवसर पर देशी राज्यों संबंधी 
कई प्रश्नों की गंभीर आलोचना की | उन्होंने प्रचलित अशांति के विषय 
में नरेशों को गंभीर चेतावनी दी, ओर अयोग्य कर्मचारियों ओर व्यक्ति- 
गत्‌ अनावश्यक खर्चों पर ज़ोर देते हुए, यह बतलाया कि सब देशों की 
प्रजा शासन में उचित भाग लेने के लिए उत्सुक हो रही है ओर उसकी 
मांगों को यथोचित रूप में स्वीकार करना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने 
देशी नरेशों को इस बात का भी स्मरण दिलाया कि अधिपति-सत्ता 
देशी नरेशों की ओर से उनके प्रजा-जनों को दिये जाने वाले अधिकारों 
के मार्ग में कभी किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालना चाहती। आँत में 
उन्होंने समस्त देशी नरेशों से यह अपील की, कि वे समष्टि रूप से उन 
नरेशों पर दबाव डालें जो अब भी जमाने के इशारे को समभने में 
असमर्थ हैं ओर जिनके राज्य अब भी कुशासन के केंद्र बने हुए हैं । 
वाइसराय ने तो देशी नरेशों को उपयुक्त चेतावनी दी, पर राजकोट: 
संबंधी गांधी, जी की जीत का संतोषजनक व्यावहारिक परिणाम न 
निकला | समस्या दिन परदिन अधिकाधिक जटिल होती गयी । गांधी जी 
उसे सुलमाने के लिए एक बार फिर राजकोट पधारे।. उनके खिलाफ 
उद्वृंड प्रदर्शन हुआ, किंतु परिस्थिति सुलकने के लक्षण दृष्टिगोंचर न 
हुए।. इस समय के म्ंभेदी वक्तव्य में उन्होंने कहा कि “राजकोट ने 
सेरी जवानी लूट ली हैे। इसके पहले मेने कभी यह नहीं जाना कि से . 
बुड़ा हूं। इस समय जीणंता ओर बुद्धावस्था के भय से में अक्रांत हूं। 
मेंने कभी यह नहीं जाना कि आशा का त्याग क्या होता है किंतु अब 
ऐसा मालूम होता है. कि राजकोट में मेरी आशा दफ़्ना दी गयी ।” 


बाइसराय की वक्तता, रियासतों की प्रजा के हिंसात्मक आचरण ओर' 
राजकोट के अनुभव के कारण . गांधी जी के विचारों में पुनः परिवर्तन 
हुआ | सबसे पहले उन्होंने राजकोट की समस्या सुलमाई। उन्हें.ऐसा 
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प्रतीत हुआ कि राजकोट के अनशन में हिंसा का पुट था। “अनशन 
आरभ करते हुए मेने अधिपति-सत्ता के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की 
थी। ... .यह अहिंसा एवं हृदय परिवर्तन का सार्ग नहीं है । .. . . मेरा 
अनशन त्रत विशुद्ध हो इसके लिए यह आवश्यक था कि वह ठाकुर 
साहब के प्रति किया गया होता ओर अगर उसमें ठाकुर साहव ओर 
द्रवार वीरवाला का दिल पिघल न जाता, तो मुझे मरने में ही संतोप 
करना चाहिये था?। अतण्ब उन्होंने प्रधान न्‍्यायाघीश के निर्णय से कोई 
लाभ न उठाने ओर उसे छोड़ने का निश्चय किया, ओर ठाकुर 
साहब ओर उनके परामशंदाताओं से यह अपील की कि वे अपनी प्रजा 
की उस्मेंदों को पूरा करके ओर उसके भ्रमों को दूर करके, उसको संतुष्ट 
करें। इसके लगभग एक महीने पश्चात्‌ उन्होंने रियासतों में ;सामहिक 
सत्याग्रह के स्थगित करने की सलाह दी। “रियासतों में शीघ्र ही उत्तर- 
दायी सरकार स्थापित करने के लिए श्रभी वातावरण शुद्ध नहीं है । 
उन्हें उचित रीति से शिक्षित होना चाहिये। इस वात की आशा नहीं हे 
कि में निकट भविष्य में कहीं भी सामूहिक सत्याग्रह की सलाह दूँ 
जनता न तो इस विपय में उचित रूप से शिक्षित ही है ओर न उसमें 
उचित मात्रा में अनुशासन ही है? । गांधी जी के इस परिवर्तन के 
कारण रियासती आंदोलन में शिथिलता आने लगी। पर अब तक आंदोलन 
पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है | लोगों को अब भी व्यक्तिगत्‌ सविनय 
अवज्ञा का अधिकार है, पर उसे अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार 
होना चाहिये | हे 
हेदराबाद की विशेष समस्या--अन्य स्थिसतों की 
भांति हेदरावाद में भी हेदराबाद कांग्रेस कमेटी के आज्ञाजुसार, राज- 
नीतिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह आरंभ हुआ था, पर गांधी जा का 
सलाह के अनुसार वह स्थगित कर दिया गया है । इस सत्याग्रह के अतिरिक्त 
हेदराबाद में आर्य-संत्याग्रह नाम से एक दूंसरा अआंदोलन घछिड़ा हुआ 
। इसका उद्देश्य हिंदुओं के धामिक अधिकारों की रक्षा करना हैं. । 
गत्‌ कुछ बरसों से आर्य-समाजियों को ऐसा प्रतीत होता था कि निज्ञाम 
के राज्य में आर्य-समाजियों पर नाना प्रकार के बंधन लगें हुए है । 
श्रतण्व उन्होंने अधिकारियों से प्रार्थनापूर्तवक अधिकार-याचना की, किंतु 
इसका कुछ भो परिणाम न निकला | दिसंबर सन्‌ १८३८ म झआाय- 
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कांग्रेस का अधिवेशन शोलापुर में हुआ जिसके निर्णय के अनुसार 
हैदराबाद में आये-सत्याग्रह आरंभ हुआ | हिंदू महासभा भी आये- 
समाज के उद्देश्यों से सहमत थी। अतएब ये दोनों संस्थाएं मिलकर 
आज भी हैदराबाद के आर्य-सत्याग्रह को चला रही हैं, और ज्गभग 
दस हज़ार आये-सत्याग्रही निज़ाम के जेलों में बंद हो गये हैं । 
हेदराबाद-सत्याग्रह में आयय-समाजी केवल घारमिक और सांस्कृतिक 
अधिकारों पर ही ज़ोर देते हैं। उनकी महत्वपूर्ण मांगें निम्नलिखित हैं--- 

(१) धार्मिक विचार और कार्यों के लिए पूर्ण आजादी हो । 

(२) धार्मिक उपदेश देने ओर कथाओं के सुनाने, नगर-कीतेन और 
जलूस निकालने, आये-समाज-मंदिर, यज्ञशाला ओर हवन-कुंड 
बनाने, ओश्म्‌ मंडा फहराने, नये आये-समाज स्थापित करने, 
ओर बेदिक धर्म संबंधी साहित्य के छपाने की पूर्ण आज़ादी हो । 

(३) धर्मे-परिवतेन में न तो रियासत का प्रत्यक्ष हाथ हो और न वह 
उसको प्रोत्साहित करे। जेलों के हिंदू कफ्ेदी, और स्कूलों के हिंदू 
छात्र मुसलमान न बनाये जाय। हिंदुओं के अनाथ बच्चे मुसलमानों 
को न दिये जाये । ह 

(४) रियासत का धर्म-विभाग तोड़ दिया जाय। कम से कम हिंदू मंदिरों 
ओर हिंदुओं ओर आर्यों के मामले उसके अधीन न रखे जाय॑। 

(५) आर्ये-समार्जियों के प्रतिकूल मोजूदा बंधन हटा लिये जाय॑ं ओर 

* आय्ये-उपदेशकों को रियासत में आज़ादी से आने दिया जाय । 

(६) हिंदू और आये लड़कों और लड़कियों की प्राइमरी और सेकंडरी 

.._ शिक्षा उनकी साठ्भाषा में दी जाय । 

(७) यदि हिंदू और आय लोग अपने व्यायाम-शाला स्थापित करना चाहें 
या लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के. लिए शिक्षाल्षय स्थापित 
करना चाहें, तो उन पर किसी प्रकार का प्रतिवंध न लगाया जाय। 

कथित कठिनाइयों के प्रतिकूल निज्ञाम की सरकार की ओर से कई 
खंडन प्रकाशित किये जा चुके हैं । पर अभी तक आंदोलन जारी है । 
आये-समाजी जेलों में दुव्यबहार की शिकायतें करते हैं, और भारत-मंत्री 
ओर वाइसराय के हस्तक्षेप की प्राथना कर रहे-हैं। कुछ मुसलमानों ने 
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आये-सत्यात्रह के प्रतिकूल हेदरावाद में मुस्लिम सत्याग्रह की चचो शुरू 
को है । कद प्रांतीय सरकारों ने आये-समाजियों के सागग में कुछ रुकावर्टे 
डाली हैं पर अभी तक आंदोलन में किसी प्रकार को शिथिलता इृष्टि- 
गोचर नहीं होती । 


आये-सत्याग्रह के विपय सें कांग्रेस ने अहस्तक्तेप की नीति अखिति- 
यार की है । गांधी जी की सलाह के अनुसार रियासतों में राजनीतिक 
सत्याग्रह सामृहिक्र रूप में निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया 
है। व रियासती मामलों में वाहरी हस्तक्षेप को नापसंद करते हैं 
अत्व हेदराबाद-सत्याग्रह से न॒ तो उनका किसी प्रकार का ताल्लुक़ है 
ओर न कांग्रेस का। ऐसा होना स्वाभाविक है | कांग्रेस अखिल भार- 
तीय संस्था हो। वह समस्त भारतवासियों के अधिकारों के लिए लड़ 
रही हैं| हेदरावाद का सत्याग्रह केवल हिंदुओं के घार्मिक ओर सांस्क्- 
तिकअधिकारों के लिए हे अतणव कांग्रस का उसके साथ किसी प्रकार का 


संबंध हाना दंश की सोजूदा परिस्थिति में अनुचित सा प्रतीत होता हे । 
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देशी रियासतें कहां हैं ?---ेंशी रियासतों की उपयुक्त हल- 
चल की जानकारी हासिल करने के बाद हमें यह जान लेना चाहिए कि 
इस समय देशी रियासतें किस स्थिति में हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में साधा- 
रण तोर पर यह कहा जा सकतां है कि देशी रियासतों की मोजूदा 
स्थिति प्रायः वही है जो हलचल आरंभ होने के पूर्व थी। कुछ रिया- 
सतों में जैसे ओंथ उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया गया हैं | कुछ 
में विधान-क्रमटियां नय विधानों का मसविदा तंयार कर रहो हैं, पर 
साधारण तार पर देशी नरशों ने अभी तक अपनी प्रजा को शासनाधिकार 
नहों दिया है। इस समय परिस्थिति शासनाधिकार देने के अनुकूल हैं 
अधिपति-सत्ता के प्रतिनिधि की हँसियत से वाइसराय ने उन्हें शासन- 
सुधार की चतावनी दी है'। रियासतों के आंदालन स्थगित हो गये है. 
ओर गांधी जी ने रियासतों की प्रजा को यह सलाह दी हैं. कि बह अपने 
नरशों से समझौता करके शासन-सुथार की कोशिश करे। ऐसे अवसर 
पर देशी नरेशों को उदार भाव से काम करके, जनता की मांग का 

स्वीकार करना चाहिय | आशा की जाती है कि भारतीय राज महाराज 
इस स्वग्ग क्वसर का हाथ स न जान दग। 
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सांप्रदायिक समस्या--सांप्रदायिक समस्या भारतवर्ष की 
एक कठिन समस्या है। इसका संबंध विशेषकर हिंदुओं ओर मुसलमानों 
के परस्पर संबंध से है। पिछले परिच्छेदों में हम बतला चुके हैं कि 
कांग्रेस के आरंभ में अधिकांश मुसलमान उससे अलग रहे थे, और 
सन्‌ १७०६ में उन्होंने मुस्लिम ज्ञीग की स्थापना की थी। सन्‌ १७१६ में 
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बाबत कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग में सम- 
भौता हुआ, ओर सन्‌ १७१९७ में खिलाफ़त के प्रश्न के संबंध में हिंदू 
मुस्लिम समस्या हल होतो हुईं दिखलायी पड़ी । परंतु तीन ही चार बरस 
पश्चात्‌ सांप्रदायिक दंगे पुनः आरंभ हुए और सन्‌ १६२४ तक परि- 
स्थिति इतनी विगड़ गयी कि गांधी जी तक को यह, स्वीकार करना पड़ा 
कि इन भगड़ों के शांत करने की शक्ति उनसें नहीं हे । गोलमेज़ परिषदों 
में भी यह समस्या इतनी ही कष्टकर चनी रही, आर परस्पर समभ्तोता न 
हो सकने के कारण प्रधान-संत्री को इसका निर्णय करने के लिए पंच 
नियुक्त किया गया। अपने सांप्रदायिक निर्णांय में उन्होंने मुसलमानों 
आर हरिजनों को प्रथक निवाचनाधिकार दिया। मुसलमानों ओर हरि- 
जनों के अतिरिक्त, समस्त भारतीय: लोकमत ने इस निर्णय का विरोध 
किया । पूना-पैक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय का वह अंश जिसका संबंध 
हरिजनों से था भारतीय लोकमत के अनुसार संशोधित कर दिया गया। 
पर मुसलमानों से संबंध रखने वाले अंश के विषय में अब भी सतभेद्‌ 
है । हिंदू-सुस्तिम समस्या को जटिल बनाने सें, अन्य कारणों के साथ 
साथ सांप्रदायिक निर्णय का भी कुछ हाथ है । 

सांप्रदायिक निणंय द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्रायम रखा गया 
है, परंतु सब प्रांतों के अल्प-संख्यक जन-समुदायों के साथ समानता 
का व्यवहार नहीं किया गया है । जिन प्रांतों में मुसलमान अल्प-संख्या 
में हैं, वहां के लेजिस्लेचरों में उनको जन-संख्या के अनुपात से अधिक 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। परंतु जिन प्रांतों में हिंदू 
अल्प-संख्या में हैं. वहां उनको ऐसा अधिकार नहीं मिला है । इस विषय 
में बंगाल ओर पंजाब के उदाहरण उल्लेखनीय हैं | वंगाल और पंजाब 
का हिंदू लोकमत सांप्रदायिक निर्णय के इस भाग को अनुचित समझता 
है ओर उसके संशोधन के पक्त में है | हिंद महासभा ओर राष्ट्रीय दल 
उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं। कांग्रेस संपूर्ण सांप्रदायिक निणेय 
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को अनुचित समझती है पर वह उसका विरोध नहीं करती | वह विभिन्न 
संप्रदायों की परस्पर सद्भावना से ही सांग्रदायिक निर्णय में संशोधन 
कराने के पत्त में है। किंतु मुस्लिम लीग, ओर बंगाल ओर पंजाव का 
मुस्लिम लोकमत सुसल्सानों के अधिक पअतिनिधित्व के पक्ष में हे ओर 
सांप्रदायिक निर्णय के इस अंश का संशोधन अनुचित समझता है। 
इस सतसेद के अतिरिक्त अधिकांश मुसलमान कांग्रेस को हिंदू संस्था 
समभते हैं ओर कांग्रेस राज्य को हिंदू राज्य | उनका ख्याल है कि जिन 
प्रांतों में कांग्रेसी शासन है वहां पर सुसल्मानों को दवाया जा रहा है। 
कुछ मुसलमान प्रथक सुस्लिस राष्ट्र की बातचीत करते हैँं। बहुतों की 
इच्छा है कि कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग वरावर की संस्थाएं समझी 
जाय॑ ओर कांग्रेस के ऋंडे के साथ साथ मुस्लिम लीग का भी भंंडा 
फहराया जाय | कांग्रेस इनमें से कुछ वातों का खंडन करती है ओर 
कुछ को अस्वीकार, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सांप्रदायिक 
समस्या के हल होने में अभी कुछ देर है 
सांप्रदायिक समझोते की शर्ते->सच्‌ १६३६-३६ तक 
सांग्रदायिक समस्या के हल करने के लिए गांधी जी, श्री जवाहर लाल 
जी नेहरू, हिज़ हाईनेस दि आशा खां, बाबू राजेंद्र म्रसाद, मिस्टर जिन्ना, 
आर श्री सुभाष वास में कई वार पत्र-व्यवह्ाार ओर मिल्नन हुआ | 
इस पत्र-व्यवहार के पढ़ने से यह मालूम होता है, कि सांम्रदायिक सम- 
मौता करने के पहले मुस्लिम लीग निम्नलिखित शर्तों का पूरा होता 
आवश्यक ससकतती हे-- 
(१) मुस्लिम लीग की उन चोदह शर्तों की खीकृति जो १€२८ में 
निधोरित की गयी थीं । 
(२) कांग्रेस न तो सांग्रदायिक निर्णय का विरोध करे और न उसे 
राष्ट्रीयता का विराधी चतलावे | 
(३) सरकारी नौकरियों में सुसल्मानों का हिस्सा शासन-विधान छारा 
निश्चित कर दिया जाय | 
(४) कानून द्वारा मुसलमानों के जाती क़ानून आर सस्कृति की रक्षा 
की जाय । अर 
(५) कांग्रेस शहीदगंज की मस्जिद वाले आंदोलन में भाग न ले और 
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अपने नेतिक - दबाव से उसके मिलने में मुसलमानों . की 
सहायता करे। 


(६) मुसलमानों की अज्ञान ओर धार्मिक रेबाज की स्वाधीनता के 
अधिकार में किसी प्रकार की रुकावट न डाली जाय । 

(७) मुसलमानों को गो-कुशो की आज़ादी मिले । 

(८) प्रांतों के पुनर्वितरण से उन प्रदेशों में कोई परिवर्तेन न किया 
जाय, जहां पर आजकल मुसलमान बहु-संख्या में हैं । 

(&) 'वंदे मातरम्‌? गीत का परित्याग कर दिया जाय । 

(१०) मुसलमान लोग उद्‌ को भारतवष की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते 
हैं अतएव न तो उदूं का प्रयोग कम किया जाय और न उसे 
किसी प्रकार का धक्का ही पहुंचे । 


(११) स्थानीय संस्थाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक 
निर्णय के आधार पर हो । 
(१२) तिरंगा भंडा या तो बदल दिया जाय या मुस्लिस लीग के मंडे 
को बारी बारी से बराबर का स्थान सिले। 
(१३) यह मान लिया जाय कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की एकमात्र 
अधिकार-प्राप्त और प्रतिनिधि संस्था हे । 
(१४) संयुक्त मंत्रि-मंडल स्थापित किये जाय॑ । 
श्री जवाहरल्लाल जी नेहरू ने अपने ६ अग्रेल, सन्‌ १७३० वाले पत्र 
में इन सब शर्तों पर अपने विचार प्रगट किये, ओर कांग्रेस के रुख को 
भी स्पष्ट किया। उनके उत्तर के पढ़ने से यह विदित होता. है कि वह 
हिंदू लोकसत की अवहेलना करके भी मुसलमानों को मिलाने के पत्त में 
थे। वे मुसल्मातों के गो-कुशी संबंधी मोजूदा अधिकार की रक्षा करना 
चाहते थे, ओर '“बंदे मातरम? गीत के कुछ पदों को राष्ट्रीय मंच पर न 
गाने देने से सहमत थे । तिरंगे मंडे को राष्ट्रीय फंडा मानते हुए सी 
सांप्रदायिक वेमनस्य के भय से, वे मुसलमानों द्वारा किये गये उसके 
अपमान को दुख से बरदाश्त करने को तेयार थे ओर इस वात पर भी 
कि बे मुस्लिम लीग के मंडे से किसी प्रकार हस्तक्षेप न करेंगे, चाहे 
उसके फहराने का अवसर विल्कुल ही अल्नुपयुक्त क्‍यों न हो। इन सब बातों 


( एष्ट ) 


के विपय में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके विचार कांग्रेस के थे, 

अप ज् व  महो के 5 3 जिक्र अक; 

आर इसके लिए उन्होंने संचंधित कांग्रेस, या कार्य-समिति के पस्तावों 

का हवाला भी दिया। इतने पर भी समस्नोता न हो सका। कांग्रेस ओर 
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मुस्लिम लीग के चृष्टि-कोणों में ही विरोध हे ओर जब तक सनाबृति 
सें परिवतन न हो विरोध का घटना बहुत संभव सा नहीं प्रतीत होता । 


हिंदू-ससल्मानों के दंगे---!द्‌ इस वरसों में सांग्रदाविक 
समस्‍या के हल करने के लिए इतने सम्मेलन और मिलन ओर इतना 
पत्र>यवहार हुआ कि. समझोता न होने के कारण, जनता को ऐसा 
अतांत हाने क्षरगा कि दाना वर्गा के मूल सद्धाता सं हो विराध है । 
वास्तव सें ऐसा नहीं हे। झुस्लिस लीग ओर कांग्रेस दोनों का अंतिम 
ध्येय ओर उद्देश्य एक ही है । यदि विरोध है तो वह दोतों वर्गों के दृष्टि 
कोण में है। इसी विरोध की वजह से हिंदू और मुसलमान कभी कमी 
नागरिक भाव के प्रतिकूल पाशविक वृत्तियों का नम्त रूप दिखलाने लगते 
हैं। सन्‌ १८३५४ से ३७ तक भारतवष के कई नगरों ओर शहरा 
(हज़ारीवाग, फिरोज़ाबाद, वंवई, जचलपूर, लाहोर, कानपूर, वनारस 
आदि ) में सांम्दायिक दंगे हुए जिनसें निरपराध लोगों की हत्या की 
गया। ।निदयता के व्यवहार का हाल पढ़कर हिल दृहल उठता है| 
सेकड़ों निद्दाप क्री आर पुरुष, चालक आर वालकाए सुडा क झ्िकार 
बले। मकानों सें आग लगायी गयी, मंदिरों ओर सस्जिदों का अपमान 
किया गया ओर धर्म के नाम पर इंश्वर द्वारा चनाये गये इश्वर को पूजने 
वाले लोगों के रक्त से धरा रंजित की गयी। मनुष्य की पाशविक दइत्ति 
का यह भ्रत्वज्ञ असाण है। पर मोजूदा परिखिति में रोग असाध्य सा 
दिखायी पड़ता हे। उसके साथ्य हाने के लिए यह आवश्यक हू कि 
हिंदुओं ओर मुसलमानों सें नागरिक भाव का संचार हो, दीना दला क 
उत्तरदायी नेता शांति क़ायम रखने का हृदय से उद्योग कर, दोना वर्ना 
के सहयोग से गुड पकड़े जायं, अपराधियों के बचाने का अयज्न न किया 
जाय, मिथ्या शिकायत करने वालों ओर दंगे में भाग लगने वाले लाना का को 

डउदाहरणीय दंड मिले. पुलिस में पक्षपात का दोप न आने पाव, आर 
शांति और व्यवस्था की रक्षा के लिए कठोर से कठार दंड देने में 
किसी प्रकार की दिचक्िचाहट न की जाच। कांत्रेसों मंत्रिन्मडल इस 
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नीति का अनुशीजलन कर रहे हैं ।. पर परिस्थिति के कारण मुंसल्मान 
ओर हिंदू दोनों उन्हें पक्तपात का-दोषी ठहराते हैं । यह दोषारोपण ही 
उनकी निष्पक्षता का प्रमाण है. ४ 


सुस्लिम लीग के ध्येथ और विधान में. परिवतेन-- 

पूने परिच्छेदों में हम बतला चुके हैं कि सन्‌ १९०६ में मुस्लिम लीग एक 
सांप्रदायिक संस्था के रूप में स्थापित की गयी थी, ओर सन्‌ १७१३ में 
वह एक राजनीतिक संस्था बन गयी थी.जिसका ध्येय अन्य उद्गेश्यों को 
खंडित किय बिना “सम्राट के अधीन वंधानिक आंदोलन द्वारा भारत- 
व के लिए उपयुक्त स्वराज्य प्राप्त करना” था। सच्‌ १६३७ में, लीग के 
उट्ठे श्य में पुनः परिवतेत हुआ । उस साल लीग द्वारा स्वीकृत संबंधित 
प्रस्ताव का भावाथ निम्नलिखित है--“मुस्लिस लीग का ध्येय ख्तंत्र 
प्रजातंत्रों के संघ के रूप में भारतवर्ष के लिए पूर्ण स्वाधीनता का प्राप्त 

रना है | इस संघ राज्य में मुसलमानों ओर दूसरे अल्पसंख्यक जन- 
समुदायों के हितों ओर अधिकारों की शासन-विधान द्वारा ही पूर्ण रूप 
से रक्षा की जायगी ”। इसी साल मुस्लिस लीग के विधान में भी महत्व- 
पूर्ण संशोधन हुए। मुस्लिस लीग की कौंसिल के सदस्यों की संख्या ३१० 
से बढ़ा कर ४६५ कर दी गयी, ओर सदस्यता की फ़रीस १२ रुपये 
सालाना से घटा कर ६ रुपये सालाना कर दी गयी। कोंसिल के सदस्यों 
का चुनाव अब प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रीति से होने को था, अर्थात्‌ 
जिलालीग के सदस्य प्रांतीय लीग के सदस्यों को चुनने का थे, ओर प्रांतीय 
लीग के सदस्य लीग की अखिल भारतीय कोसिल के सदस्यों को । लीग 
की सदस्यता की फीस एक रुपया सालाना से घटा कर दो आना सालाना 
कर दी गयी। इसके लगभग एक बरस पूर्व नये शासन-विधान के अंतर्गत्‌ 
चुनाव लड़ने के लिए, ३४ सदस्यों के केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड की 
स्थापना की गयी थी । मिस्टर जिन्ना इसके स्थायी सभापति चुने गये थे, 
आर उन्हें प्रांतीय पालेमेंटरी वोर्डा के स्थापित करने ओर केंद्रीय पालंमेंटरी 
बोर्डो के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला था। लीग के 
पालंमेंटरी कार्यक्रम का भावार्थ निम्नलिखित है-- 
(१) मुसलमानों के धासिक अधिकारों की रक्षा करना। 


(२) दमनकारी नियसों के रद करने की भरसक कोशिश करना। 


( ४८० ) 


(३) उन सब प्रस्तावों को रद्‌ करना जो भारतीय हित के विरोधी हैं 
जिनका जनता के प्राथमिक अधिकारों पर कुप्रमाव पढ़ता है, ओर 
जिनकी वजह से, भारतवर्ष का आथिक शोपण किया जा सकता है ।., 
जज कप नि, प्रांतीय जर » ० 

(४) केंद्रीय ओर प्रांतीय सरकारों के शासन-संवंधी खर्चे को घटानाओर 

£ ४5 ७5 
राप्टर-निर्माण विभागों को अधिक रुपया देना । 

(५) सेना का भारतीयकरण करना ओर उसका खचे घटाना | 

(६) भारतीय उद्योग-धंधों की, जिनमें घरेलू दस्तकारियां भी शामिल हैं, 
उन्नति करना | 

(७) देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से मुद्रा, विनिमय, और मूल्य 

का नियंत्रण करना । 

(८) देहाती आबादी की सामाजिक, आर्थिक, ओर शिक्षा की उन्नति की 
कोशिश करना । 

(७) किसानों के ऋण घटाने वाले प्रस्तावों को पास कराना । 

(१०) अनिवाय निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रंबंध करना | 

(११) उ्दूं भापा ओर लिपि की रक्षा करना और उसका प्रचार करना। 

(१२) मुसलमानों की साधारण स्थिति सुधारने की कोशिश करना । 

(१३) टैक्सों के भार को घटाना, प्रभावशाली लोकमत को स्थापित करना, 
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आर राजनीतिक जाग्रति को बढ़ाना । 

उपयुक्त विधरण से हमें विदित होता हे कि मुस्लिम लीग के प्राचीन 
ओर मोजूदा ध्येय और कार्यक्रम में बड़ा भारी अंतर हो गया है। 
सांप्रदायिक हितों की रक्षा ओर नव-शासन-विधान के विध्वंश का छाड़ 
कर, राष्ट्रननमाण संचधां कायक्रम म मस्लिस लांग आर कांग्रसम 
विशप अंतर नहीं है. । पूर्ण स्वाधीनता दानों संस्थाओं का ध्येय हैं.। इसी 
से यह प्रत्यक्ष है कि मुसलमान लाग राजनातक ज्न्न मे दिन पर दिन 
खआाग बढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी वे सत्याग्रह आदि के रूप में कांग्रस 
के काम करने के ढंग को अपनाते हैं। मुसलमानों का एक दल जिस 
राष्ट्रीय मुस्लिम दल कहते हैं, कांग्रेस का एक अंग हैं और उसको नांति 
झोर कार्यक्रम के अनुसार चलता हैं। मुसलमानों की उपयुक्त राज- 
नातिक जायात भारतवप क लिए अंत में हितकर प्रतीत हातो हू राज्- 


( ४८९१ ) 


नोतिक जागृति जितनी ही ज्यादा होगी, सांप्रदायिक दृष्टिकोण में उतनी 
ही कमी होगी; ओर अंत में सारतीय राष्ट्र के रूप में भारतब॒ष संसार का 
एक महान्‌ खतंत्र देश होगा, जिसका हिंदुओं ओर मुसलमानों दोनों को- 
अभिमान होगा । । 


वास पक्षी दलों का उत्कर्ष--लोकमंन्य तिलक के कथना- 
नुसार वे मनुष्य जो आज गरम दल के समझे जाते हैं कल नरस दल 
के हो जाते हैं। एक समय था जब भारतवषे के उदारवांदी नेता उम्रवादी 
सममे जाते थे। परंतु सन्‌ १९०७ में ऐसा प्रतीत होने लगा कि वें सुधार- 
वादी हो गये हैं, ओर लोकमान्य तिलक के अजुयायी ही उम्रवादी कहे. 
जा सकते हैं। सन्‌ १६२० में असहयोगियों के कारण लोकमान्य 
तिज्ञषक ओर उनके अनुयायी भी नरम दल के समझे जाने लगे हैं, ओर 
गत्‌ चार बरसों में गांधी जी ओर उनके अनुयायी नरम दल के कहे जाने 
लगे हैं, और कांग्रेस-समाजवादी, बर्गेवादी ओर रायवादी गरम दल के । 
उनको क्रमशः दक्षिण पक्षी ओर चाम पक्ती दल भी कहते हैं। 


भारतवषे में वाम पत्नी दलों की उन्नति उद्योग-घंधों की उन्नति के 
साथ साथ हुई। महासमर काल सें, जब युरुप के कारखाने युद्ध-सामग्री 
के तेयार करने सें लगे थे, भारतवष को व्यापारिक एवं व्यावसायिक 
उन्नति करने का अवसर मिला ओर महंगी की वजह से मील-मालिकों 
को मजदूरों की वेतन, बोनस आदि की सांगों को स्वीकार करना पड़ा । 
सन्‌ १६२० में अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कांग्रेस की स्थापना हुई 
आर यहाँ से मज़दूर-आंदोलन तथा संगठन की बुनियाद पड़ी । महा 
समर के पश्चात्‌ भारतीय ओर युरोपीय उद्योग-धंधों की - प्रतिस्पधां के 
कारण, भारतीय मील-मालिकों का मुनाफा घटा, ओर उन्होंने इसः घटी 
की पूर्ति मजदूरों की तनख्वाहु ओर बोनस आदि को कम करके करना 
चाहा | मजदूरों ने पुतः हड़ताल आदि की धमकी दी । समभाते के 
प्रयल्ल असफल सिद्ध हुए. और वे लोग जो सजदूरों की समस्या को 
सुधारवादी आंदोलनों से हल करना चाहते थे, अपने काम में अस- 
फल हुए । | 

सन्‌ १७२७ सें मजदूर-आंदोलन ने राजनीतिक ज्षेत्रों में भी काम 
करना आरंभ किया । उन्होंने भारतवप . की अन्य संस्थाओं के समान 
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साइसन कमीशन का विरोध एवं बहिष्कार किया। इसी-साल कन्यूनिस्ट- 
पार्टी के लोग-सी संगठित रूप से मज़दर-आंदोलन में सम्मिलित हुए। 
ये लान सुधारवादी तरीक्तों के विराधी थे ओर श्रेणी-युद्ध के ज़रिय से 
ही सज़दूरों की अवस्था को सुधारता चाहते थे। साथ ही छुछ कांग्रेस 
के लोग भी मज़दूर-आंदोलन की सहायता करने लगे। सन्‌ १६२७ 
में कम्यूनिस्ट ओर उपयुक्त कांग्रेसी सज्ननों का, ट्रेड चुनियन कांग्रेस 
की नीति निधोरित करने में काफ़ी हाथ था। किंतु उपयुक्त तीनों दलों 
का यह सेल वहुत दिनों तक न चल सका। सेद्धांतिक सतभेद के कारण 
बारवादी, ओर कम्यूनिस्ट एवं कांग्रेसवादी एक साथ काम न कर 
सकते थे। अतएवं सन्‌ १६२७ सें मज़दर-आंदोलन दो हिस्सों में वंट 
गया। सुधारादियों ने अपनी संस्धा का नाम ट्रेड युनियन फेडरेशन 
रखा, ओर कपम्यूनिस्ट ओर कांग्रेसवादियों ने अपनी संस्था का सास ट्रेड 
युनियन कांग्रेस । क्रमशः कस्यूनिस्ट ओर क्ांग्रेसवादियों में भी सत- 
भेद हुआ। कम्यूनिस्ट दल के लोग सत्वाप्नह के विरोधी थे। दोलों के 
कायक्रम की अन्य चातों में भी मतभेद था। फत्न-खरूप सन्‌ १६३१ 
में कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग भी ट्रेड युनियन कांग्रेस से अलग हो गये। 
इस प्रकार सज़दू्र-आंदोलन के तीन दुल हो गय--(१) उधारवादी दल 
(२) कन्यूनिस्ट दल (३० बे काग्रनंसवादां जा मज़दर-झ-आदालन के 
ससधक्र थ। 
सन्‌ १६३ सें, जब सत्याग्रह स्थगित हां गया. उद्रवादियों का एक 
दल कांग्रेस में. सम्मिलित हुआ। यह साक्सवाद में विश्वास करता था 
कितु कन्यूनिस्ट दल की भांति कांग्रेस का विराधी न था। इसमें वे 
कांग्रेसवादी भी झामिल थे, जो सन्‌ १५७२७ से सज़दर-आंदोलन में 
साग ले रह थ। इस दल का नाम काग्रस ससाजबादां इस पड्ा। चास 
के साथ कांग्रेस शब्द्र लगाने के दो कारण थे--(५) वर्गवादी दल की 
भांति यह कांग्रेस का विरोधी न था, ओर (२) यह कांग्रेस के अंतंगत 
अपने कार्यक्रम का पूरा करना चाहता था। क्रमशः इस इल का प्रभाव 
चदइता गया । लखनऊ कात्रस म राष्ट्रपति का हंसियत स का ऊवाहुर 
लाल जी ने समाजवबाद पर ज़ोर देते हुए कहा कि भारतवप की दरीबों 
शुलामी ओर चेकारी के अंत करने का एकमात्र तरीका समाजबाद हैं 
सन्‌ १6३६ म अखिल सारताय समाजवादा टी दल का ठतीय वापिकात्सव 


$॥ 


( ४ 


( ४८३ ) 


कांग्रेस के साथ फेज़पूर में हुआ, ओर उसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों 
के अतिरिक्त यह निश्चत हुआ कि. किसानों ओर मजदूरों के दुख को दूर 
करने, एवं साम्राज्यवाद के विरोध की नींव को मज़बूत करने की ग़रज़ से 
कांग्रेस-समाजवादी-दल के सदस्य कोंसिलों में प्रवेश करें। फलस्वरूप 
सन्‌ १७३७ के निवोचन में कांग्रेस समाजवादी दल ने चुनाव में काफ़ी 
हिस्सा लिया और कोंसिलों की बहुत सी जगहें समाजबादियों के हाथ में 
आ गयीं। पर मंत्रि-पद्‌ से वे अलग रहे | मंत्रि-पद ग्रहण करने सें इस 
बातकी आशंका थी, कि उनके उम्रबादी विचारों का खात्मा हो जायगा, और, 
वे सुधारवादी विचारों के हो जायंगे। कांग्रेस को भी इस खतरे से बचाने 
के लिए समाजवादियों का मंत्रि-पद से अलग रहना आवश्यक था| 

सन्‌ १७३६ से भारतवर्ष में किसान-आंदोलन ने भी जोर पकड़ा । 
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, 
ओर दखसरा फेज़पूर में । किसान-आंदोलन के समर्थक भी उग्रवादी कहे 
जाते है, ओर उनमें से बहुत से कांग्रेस समाजवादी दल के साथ हैं। 
किसान-आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित ह-- 


(अ) आधिक शोषण से पूण सुक्ति प्राप्त करना ओर किसान, मजदूर 
एवं अन्य शोषित वर्गों को आथिक एवं राजनीतिक शक्ति दिल्ञाना । 


(व) किसानों को संगठित करना, और तत्कालीन आथिक और राज- 
नीतिक मांगों के ज्िण लड़ना, ताकि अंत में वे सब प्रकार के 
शोपण से वरी हो जाय॑ । 

(स) खाधीनता के राष्ट्रीय युद्ध में भाग लेकर, अंत में उत्पादन करने 
वाले वर्गों को आर्थिक ओर राजनीतिक शक्ति दिलाना ! 

उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसान आंदोलन चाहता है कि बकाया 

लगान ओर मालगुज़ारी माक् कर दी जाय, मालगुज़ारी और लगान में 
४० प्रतिशत्‌ कमी की जाय, अपना ऋण चुकाने के लिए किसानों को 
उचित सोहलत मिले, कर्ज के लिए गिरफ्तारी ओर जेल में भेजा जाना बंद 
कर दिया जाय, व्याज की दर निधोरित की जाय, पोस्ट कार्ड का दाम 
एक पेसा कर दिया जाय, इत्यादि इत्यादि। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए किसान सभाएं जलूस निकालती हैं, लगानवंदी की धमकी देती 
हैं, और कभी कभी सत्याग्रह आरंभ करने की घोषणा करती हैं 


( ४८४ ) 
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जाता है कि ट्रेड युनियन कांग्रेस के अंतर्गत्‌ सज़दूर सभाएं ओर किसान 
कांग्रेस के अंतर्गत्‌ किसान सभाएं, कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों को अपना 
रचनात्मक काम उस शांति से नहीं करने देती, जो उसकी सफलता के 
लिए आवश्यक है । 


फेज़पूर कांग्रेस के पश्चात्‌ कांग्रेस में समाजवादी दल का खान 
ओर प्रभाव बढ़ता गया। सब्‌ १७३७ में समाजवादी दल को कार्य- 
समिति में स्थान मिला, ओर यह अवस्था सन्‌ १७३७ तक रही। इस 
साल श्री सुभाप वोस के पुनर्निवांचन के कारण, वाम पक्ती ओर दक्षिण 
पक्षी दलों में मतभेद हुआ, जिसके कारण वास पत्ती दल के सदस्यों ने 
य॑-समिति में शामिल होना नामंज़र किया। वाम पक्षी दलों का 
ख्याल है, कि कांग्रेसी मंत्रि-मंडल सुधारबादी होते जाते हैं । उनमें 
लड़ाई की अग्नि बुक सी गयी हैं । अतएव वे किसी प्रकार का सरोकार 
न रखने की धमकी से कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ओर दक्षिण-पत्तियों को 
सतक एवं सावधान रखते हैं। उनका यह दावा कुछ अंश में ठीक है । 
पर भारतीय कांग्रेस कमेटी के जुलाई सन्‌ १६३७ वाले प्रस्तावों के 
कारण इस बात की आशंका है कि कांग्रेस के दक्षिण पत्ती ओर वाम 
पक्षी दलों में फूट हो जाय। ऐसा होना देश की मौजूदा परिस्थिति में 
राष्ट्रीय उत्थान के लिए बहुत ही अहितकर सिद्ध होगा । 


मज़दूर ओर किसान आंदोलन, ट्रेड थुनियन कांग्रेस, अखिल 
भारतीय किसान कांग्रेस एवं अनेक अन्य संबंधित संस्थाएं इस वात का 
द्योतक हैं, कि राष्ट्रीय जागृति अब मध्य श्रेणी के मनुष्यों तक ही सीमित 
न रह कर मज़दरों ओर किसानों तक फंल गयी है| यदि इस जाग्रति 
का अधिक व्यापक बनाया जाय. ओर इन संस्थाओं एवं आंदोलना स 
अनुशासन-पूर्वक्व काम लिया जाय, तो यह आशा निमेल नहीं है कि 
भारतवप शीघ्र ही अपने निरदिप्र ध्येय का ग्राप्त कर लंगा। 


कांग्रेस की परिस्थिति-पिछल परिच्छद और इस परि 
में हम कांग्रेस की नीति ओर परिस्थिति स संबंध रखने वाली कड़ 
महत्वप्रगां बातों की व्याख्या कर चुक हैं । इनक अतिरिक्त निम्नलिग्रित 
तीन बातें ऐसी और हैं जिनकी जानकारी कांग्रेस परिस्थिति के वास्तविक 


ज्ञान क लिए परमावश्यक हँ-- 


( धद५्‌ ) 


(१) राष्ट्रपति का चुताव--सन्‌ १७३८ में श्री सुभाष. चंद्र जी बोस 
राष्ट्रपति चुने गये थे। सन्‌ १६३७ में प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने राष्ट्र 
पति के पद के लिए श्री सुभाषचंद्र बोस, श्री अब्दुल कल्लाम आज्ञाद और 
डा० पद्टामि सीतारामय्या की सिफ़ारिश की। इनमें से मोलाना आज़ाद 
ने अपना नाम डा० पद्टामि सीतारामय्या के पक्ष में वापस कर लियां [| 
कांग्रेस कार्य-समिति में इस प्रश्न पर बिना कुछ विचार हुए, २७ जनवरी 
सन्‌ १७३७ को कार्य-समिति के सात सदस्यों ने एक वक्तव्य निकाला 
जिनमें राष्ट्रपति, कार्य-समिति, निवोचन आदि कई महत्वपूर्ण 
वातों की व्याख्या की गयी थी,ओर डा० पद्मञाभि सीतारामय्या के निर्विस॒ध 
निबोचन के लिए श्री सुभाष बोस से अपने निर्णय पर पुनविचार करने 
की प्रार्थना की गयी थी। वक्तव्य की निम्नलिखित बातें विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं-- 


(आ) राष्ट्रपति का चुनाव बहुत दिनों से निविरोध होता आया है । 


(ब) जब तक कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न न हो जाय तब तक राष्ट्र- 
पति को दुबारा न चुना जाना चाहिये। 

(स) कांग्रेस के का्य-क्रम और उसकी नीति को यातों ख्यं कांग्रेस 
निधोरित करती है या कांग्रेस कमेटी । राष्ट्रपति का स्थान केवल 
बेध अध्यक्ष का सा है। राष्ट्रपति केवल राष्ट्र की एकता का प्रतीक है । 
इस वक्तव्य से सहमत न हो कर श्री सुभाष बोस ने अपने वक्तव्य 
में निश्नखिलित बातों पर ज्ञोर दिया-- 

(अ) राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित समस्या ओर कार्य-क्रम के आधार पर 
लड़ा जाना चाहिये । 

(ब) कांग्रेस के इतिहास में कितने ही व्यक्ति एक से अधिक वार राष्ट्र- 
पति चुने गये हे । 

(स) राष्ट्रपति का स्थान वेघ अध्यक्ष का सा न हो कर अमरीका के राष्र- 

. पति का सा हे। 

(द्‌) सन्‌ १९३४ के पश्चात्‌ वास पक्षीय, दोनों पच्षों के समर्थन से 
राष्ट्रपति चुना गया है। संघ राज्य के बिरोध के लिए इस वार 
भी वास पक्षीय का होना आवश्यक हे |. 
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होना अंनुंचितं था। इसके अतिरिक्त गांधी जी भी उनके साथ. थे। 
जहोंने तार द्वारा राष्ट्रपति को पुनंवौर न खड़े होने की संलाह दी थी॥ 
गांधी जी के सलाह को न मानना राष्ट्रपति के लिए विवेकयुक्त न थां- 
भारंतवर्ष की मोजूदा परिस्थिति . में गांधी जी के नेठृत्व के बिना कांग्रेस 
अपना काम सफलतापूर्वक नहीं कर संकती | तिस पर रांष््ंपति ने कांये- 
समिति के सदस्यों के प्रतिकूल 'छुछ 'लांछन लगाये थे। वे न : तो-उनका 
प्रमाण ही देने को तेयार थे, आर न उनको वापस करके पश्चाताप प्रगट 
करने को | साथ ही वे उन्हीं लोगों को काय-समिति में भी रखना चाहते 
थे । भला यह केसे हो सकता था ? कांग्रेस की एकता के लिए यह 
आवश्यक था, कि राष्ट्रपति अपने सहयोगियों से मिल्न कर चलते, उन्हें 
बदनामी से बचाते, ओर यदि स्वयं उन्होंने कुछ भूल की होती, वो उसे 
स्वीकार करने में संकोच न करते | गांधी जी तो अपनी ग्राल्तियों को 
हमेशा स्वीकार कर लेते हैं, ओर बिना किसी प्रकार के आग्रह के उनके 
लिए ज्ञमा तक सांग लेते है । यदि राष्ट्रपति भी ऐसा ही करते, तो शायद 
वह परिस्थिति न आती, जिसकी वजह से आज कांग्रेस में फूट के चिह्न 
दृष्टि-्गोचर हो रहे हें, ओर जिसकी जिम्मेदारी श्री सुभाष बोस के सर पर 
मढ़ी जा रही है। कार्य-समिति के पुराने ओर अधिक अनुभवी कारये- 
कताओं के लिए भी यह आवश्यक था, कि वह राष्ट्रपति से अधिक सहयोग 
करते, ओर उनके पुनरनिवाचन के बाद अधिक उदार भाव से काम करते | 

पर ग़ल्तियां दोनों ओर से हुईं, ओर अब भी होती जा रहो हैं। एंकं 

पत्त सिद्धांतयुक्त किंतु अव्यावह्रिक सख्ती से काम ले रहा है, और दूसरा 

पक्ष कानूनी किंतु विबेकरहित अधिकारों की रक्षा की हठ से। इसकी 

बजह से कांग्रेस का अनुशासन भंग हो रहा है, ओर यद्यपि इस बात की 

आशंका नहीं है, कि इंस परिस्थिति के कारण कांग्रेस को भारी धक्का 

पहुंचेगां, तो भी मोजूदा परिस्थित में, कांग्रेस की एकता से देश को 

अधिक लाभ पहुंचंतां, यह बात भी निविवाद है । 

(२) अग्रगामी दल की उत्पत्ति ओर उसका कार्य-क्रम--रां प्रे- 
पति के पद्‌ से इस्तीक़ा देने छे पश्चात्‌ श्री सुभाष वोस ने ३ मई 
सन्‌ १६३६८ को कांग्रेस के अंतर्गत्‌ एक अग्नगामी दल चलाने की घोपणा 
की। अपने केलंकत्ते के भांपंण में उन्होंने कहा कि इस दल का उद्देश्य 
उन लोगों को एकत्र करना है जो उम्र॑ विचार वाले एवं साम्राज्यवांद के 
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विरोधी ञ्ड रपट 22 क्ांग्र 2 पक किये 2 
चराधा €ू। “यह इल क्राम्नस का अंग रहंगा,. उसक चतमार 
विधान पल त््च्य 5 आर चक्लाय 2, श बिक है की, >ीि 
च्चाच, लतक्त, नात आर छकायनक्रन का सानंगा, महात्मा यात्रा के 
ञ्यक्तित्व ह> के करा ओर विनर: अहिलात्मक >> न दि किया राज 
ड्चाकत का सन्‍यान ऋकरया आर उसक आहलात्मक् असहइयाग र राज़- 
हे सभीतिक सिद्धांत ते पूरे ० श्रास स्ेसा डे >> सप्राह ड़ 
सातक लद्धात से एृद्ध वचिद्यान रखता ॥ जद क् आखिर सप्राह स 
32 ड _ >. हि 
दवइ से अम्रगानों इल का प्रधस सन्‍सेल्न छुआ ओर उससे उसका कार्चे- 
हे निधारित किया गया राजनीतिक अकोय कक अटल 2 4 72 लिखित 
ऋच वचिधारित कया राया। राज़नातिक क्राय-क्रमस ऊा सिन्‍्यालानडत 
के 5 
दांत ध्यांच इंच यार्य ६-- 


कांग्रेस को चखिर स्वार्थ वाले अमीर लोगों से उचाना 
(९) छांत्रेस की खिर न्वाथ वाले अमीर लागों से दचाना: 
हक लक 5५ प्र करना के ५ कांग्रेसी त्निः मसंडर्तों 
(+ ) एसी ऋकांशिश करना जिससे छांग्रेसी सर्त्रिमह्लां का हार्मस 
पर प्रयत्व स्थापित न होने पाये 
र लसुत्त आापत च हाथ पाय | 
३) कांग्रेस को जनतावबाहझी तथा उम्यचादी इसाना 
(३) कांग्रेस को जनतावाडी तथा उद्चचादी इचाचा, 
शक कक ध 
(०) किलान-आंदडोलन को स इन का: 
(५) कांग्रेस तथा अन्य सात्राव्यशाही विरोधी संखाओं में एकता 
श 
स्थापित करना, 


ऑ० 
(६) अखिल भारतीय खयंसेत्क दल चवनाना: 


छु न ८ आंजालनों 
(७) हंशी रियासती जनता के आंदालनों में उत्तक्ी सहायता करना 
जिन संच थ्गा कि कक च्का खरा म्ीता 
(८) संघ शासन का वरगेर सम्कोता छिद्र विराध ऋरता 

>> शामिल न होने 5-5 
(६) सात्राज्यचादी महाडुद्ध में भारतवर्ष को शामिल न होने देने 


छू 89 टेप 2 ऋपडों छा चहिष्क्रार ऋराना 
(१०) विदेशी ऋषड़ों का चहिष्कार ऋराना:; 


“रह कि # व्ज अपनी आग तंयचारी दे 
(११) आज़ादा का लड़ाई का झात्र हां आरस करत का तदा< 


चक्टरसा। 
डक  अि िक न्षिण कऋतिवादी न्ज्ध 
सभाप बांस का ख्याल हें कि कांग्रेस के दरक्षिय पन्ना ऋातवादह। घ 
रह कर सघारवादो हो नये है वेघानिक आंडोलसों रो 
(हूं कर सधारवादा। हां गय है चेंधानक आदालता स चक्ताव कबच सच्च 
् लिखे उके हैं और लड़ने का ल्लना 
हैं, क्रांत की विज्ञाजल्ि ४ चक्र हे आर सड़न का चान तक चद्दा रूच 
चाहदे चच्यपि £3 अपन व्याक हि 3:23 सोक है ओर राष््र 
चाहत, यचद्याप लड़ाई क्वा चह चहुत हा उपदुक्त सक्ता हू ऋार <ट्र 


इसक [लिए तंयार हे । 


कांग्रेसी मंत्रि-संडलों की ऊारवाइयों के याग्य एल 
कांग्रेसी संत्रि-संडलों ऊो ऊारताइयो, आर काप्रन्य के बास्ड 5अा 
८ कप मिल -५ >ऊतत भार 

शानल हैं. के रुख का इन्दद/७ 


अनुभवी नेताओं, लिसमें गांधी जी भी 
क जे 38 फ्ला पश्चाव कब, 
ओ झुभाष वास के छदय से राष्ट्रपति के पद से इल्ठोक्ा देव क्र पश्चात 
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ही से क्रांति एवं क्रांतिवादियों के खतरे में होने का भय उत्पन्न हुआ 
है। श्री सुभाष बोस लगातार बारह महीने राष्ट्रपति के पद पर थे ओर 
जिन कांग्रेस-वादियों को आज वह सुधारवादी कह रहे हैं, वे ही उनके 
मंत्रिमंडल के सदस्य थे। यदि वे भारतीय राष्ट्रपति के स्थान को अमरीका 
के राष्ट्रपति सा समभते थे, तो अपने काय-काल में उन्हें सुधारवादियों 
का विरोध करना चाहिये था, ओर उस विरोध की सूचना सर्वेसाधा- 
रण को देना चाहिये था। श्री सुभाष बोस ने उस समय ऐसा नहीं 
किया । उस समय उप्र दलों को एक मंच पर लाने की च्चों तक न हुई । 
अतणव राष्ट्रपति न रहने के बाद ही इस दल के स्थापित करने की 
घोषणा विवेकयुक्त नहीं प्रतीत होती । साथ ही वे सब उम्रगामी दलों 
को मिलाना चाहते है । शायद्‌ यह आशा भी वास्तविकता न धारण कर 
सके। श्री सुभाष बोस, कांग्रेस अनुशासन की कारवाइयों से असंतुष्ट 
लोगों को भले ही मिला लें, पर अग्नगामी दलों की मोजूदा परिस्थिति 
में इस बात की उम्मेद बहुत कम है कि रायवादी, वर्गबादी, समाजवादी 
आदि पुराने दल, अग्रगामी दल के रूप में एक भाव से प्रेरित हो कर 
कोई महत्वपूर्ण काम कर सकेंगे। सुभाष बाबू का ख्याल है कि कांग्रेसी 
मंत्रि-मंडलों ने अपने कार्य-क्रम को पूरा नहीं किया है। उनमें क्रांति की 
अग्नि बुझ सी गयी है ओर वे सुधारवादी हो गये हैं। यह दोषारोपण 
कुछ अनुचित सा प्रतीत होता है। कांग्रेसी मंत्रि-मंडल अब भो लड़ाई 
के मार्ग पर है । यदि यह न होता, तो वैधानिक संकटों की क्या आव- 
श्यकता थी ? यदि बे कांग्रेस द्वारा स्वीकृत काये-क्रम के अंतर्गत्‌ रचना- 
त्मक काम कर रहे हैं, तो उत्तका दोष ही क्‍या है ? शायद्‌ यह कि काम 
की गति बड़ी मंद है। वादे उदार हैं पर उनका अमल अपयाप्त है | ऐसा 
होना तो अनिवार्य था । सरकारी दल में विरोधी दल का जोश नहीं हो 
सकता। उत्तरदायित्व का भार पदाधिकारियों के जोशं को उपयुक्त सीमा 
के अंदर रखता है। किसी कार्ये-क्रम को पूरा करने के लिए समय की 
भो आवश्यकता होती है। कांग्रेंसी मंत्रि-मंडल जादूगर की तरह छू- 
मंतर कहकर अपने काम को एक मिनट में पूरा नहीं कर सकते। रह 
गयी लड़ाई की वात। यह कोई आदसमो नहीं कह सकता, कि कांग्रेस ने 
युद्धबंदी की घोषणा कर दी है । स्वाधीनता की घोपणा के वाद से ल्ञेकर 
आज तक युद्ध जारी है। वह समय के अनुसार विभिन्न स्थानों पर लड़ा 


( 


जा रहां हैं। अनुभवी कांग्रेसगादियों का ख्याल हे कि अनुशासन की कमी 
की वजह से उसे मोजूदा परिख्िति में अधिंक वंयापक एवं उम्र वनाना ठीक 
नहीं है | जी सुभाष बोस उसे अंधिंक व्यंपिक वनाना चाहते हैं | उनका 
ख्याल हें कि रांट्र युद्ध के लिए तेयार हे। तैयारी की कर्मी केवल 


नेताओं में ही है | गांधी जी, श्री जवाहर लाल जी नेहरू, सरदार पटेल 


आदि के पतिकूल यह दोपांरोपण विवेकयुक्त नहीं प्रतीत होता । रह गयी 


स्‍ध 


6० ) 


"रा 


[क 


राष्ट्र की तैयारी | कदाचित यह कहना अनुचित न होगां कि इस विषय की 
जानकारी गांधी जी को अन्य नेताओं की अपेक्षा कहीं ज्यादा हैं। सिपा- 
हियों के कहने से ही युद्ध कों अधिक व्यापक बनाना ठीक नहीं | युद्ध 
अधिक व्यापक वनाने के पूर्व यह जान लेना चाहिये कि जीत की संभावना 
किसके पक्ष में हे ? कांग्रेसबादियों में अनुशासन की कमी, ओर गंदगी 
की वजह से ऐसा विदित होता है, कि मौजूदा परिस्िति में अब तक 
एकता और उत्साह उत्पन्न करने वाली कोई महंत्वपूंणं बात ने आ जाये, 
कांग्रेस की हालत युद्ध कों अधिक व्यापक बनाने के योग्य नहीं है । 
उग्रवादी होने ओर लड़ाई छेड़ने के सिवा, अग्नगामी दल ओर कॉग्रेस 
के कार्य-क्रम में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं। इन बातों को देखने से 
हमें यह विदित होता है कि मोजूदा हालत में कांग्रेस के अंतगतं 
अग्रगाी दल का स्थापना विवेकरहित, अनुपयुक्त, ओर अनावरयक सी 
दिखायी पड़ती हो। कांग्रेस के अंतर्गत्‌ रहकर, कांग्रेस कमेंटियों की 

ध्यक्षतां में, कांग्रेस कार्य-समिति यथां अखिलं भारतीय कांग्रेस कमेटी 
के प्रस्ताव का सर्बसाधारण के संम्मुख विरोध कंरना - कांग्रेस को 
जड़ की हिलाने की व्यथथ कोशिश केरना हे। ऐसा करंता कम से कर्म 
उस व्यक्ति के लिए शोमनीयं नहीं प्रतीत होता, जो इस परिस्थिति के चारं 

महीने पूर्व रांट्रपति के पद पर था, ओर उस हँसियत से अपने विचार्रो 
से कार्य-समिति ओर स्वसाधारणंं की प्रभावित कर सकता था | 


न्थ 
/॥ 
8(2 


ढ 


(३ ) कांग्रेस-विधान में सेंशोधन--जुलाई सन्‌ १६३८ के 
सप्राह में भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण वेठक बंबई में हुई । 
उसमें कई ऐसे प्रस्ताव पास हुए जिनके कारण देश की .राजनीतिक 
परिश्थिति में पुनः उलमन पढ़ा हो नय्री हैं। संबंधित प्रस्ताव निन्न- 
लिखित हैं-- 


१७0, 


नफ। 


( ४८१ ) 


' (१) “कोई मेंबर धारा (अ ) ओर (ब) वाली योग्यता रखने पर 
भी तब तक कांग्रेस का श्रतिनिधि या प्रांतीय अथवा ज़िला कांग्रेस कमेटी 
का मेंबर चुना जाने लायक़ न होगा. जब तक चुनाव में खड़े होने के 
समय लगातार तीन बरस तक कांग्रेस का मेंबर न रह चुका हो |. शर्ते 
यह रही कि वह ऐसी ही किसी दूसरी कमेटी का मेंबर न हो । प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी को अख्तियार होगा कि वह किसी व्यक्ति को सन्‌ १७३७ 
ओर १6४० के चुनाव के लिए ऊंपर लिखी योग्यता की शर्तें से बरी 
कर सकती है ॥? ॥ 

इस प्रस्ताव के संबंध में कई संशोधन पेश हुए। उनमें से एक 
स्वीकृत संशोधन के अनुसार विदेशी कपड़े या ब्रिटिश मात्न के व्यापारी 
ओर शराब पीने ओर बेचने वाले लोग उपयुक्त कमेटियों के लिए उम्मेद्‌- 
वार नहीं हो सकते। इस प्रस्ताव का मंशा कांग्रेस को अवसरबादी 
लोगों से बचाना है, और उन लोंगों से भी, जो उसमें गंदगी फेलाने में 
सहायत।! पहुंचा सकते हैं। 

,. (२) “बह आदमी किसी निवोचित कांग्रेस कमेटी का कोई पदा- 
घधिकारी या सदस्य न होने पावेगा जो किसी ऐसी सांप्रदायिक संस्था का 
सदस्य हो जिसका उद्देश्य ओर कार्य-क्रम ऐसी कार्रवाई का है जो कार्य 
समिति की राय में राष्ट्रीयता-विरोधी ओर कांग्रेस-विरोधी हे |? 


(३) “भारतीय कांग्रेस कमेटी की यह बेठक निम्चय करती है कि 
कोई कांग्रेस-जन संबंध रखने वाली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहले से 
इज़ाजत लिये बिना हिंदुस्तान के प्रांतों में न तो सत्याग्रह करे ओर न 
उसके लिए संगठन करे? | 


प्रस्तावक महोदय के कथनानुसार इस प्रस्ताव का मंशा यह थां कि 
कांग्रेस-जंनों की सहायता से ही कांग्रेसी मंत्रि-संडलों का वल न घटाया 
जा सके। “सत्याग्रह बंद नहीं किया जा रहा है । जहां आवश्यकता 
होगी संत्याग्रह करने की अनुंसति दी जायगी। पर लोगों को पहले 
अपनी शिकायतों को प्रांतीय कांग्रेस कमेंटियों के सामने रखना चाहिये”? 
उम्र नेताओं ने इसं प्रस्तांव का विरोध किया । श्री सुभाष वोस के 
कथनानुंसार प्रस्ताव का मंशा किसानों ओर मजदूरों के आंदोलनों 
पर रुकावट डालंना है। कई संशोधन पेश हुए परंतु अंत में ६० के 


( ४८२ ) 


विरुद्ध १३० मतों से मूल प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव के संबंध में 
“सत्याग्रहए शब्द की व्याख्या का होना परसावश्यक है। यदि “सत्या- 
अह” शब्द का प्रयोग गांधी जी के अथ्थ में किया गया हे, तो इस प्रस्ताव 
का किसान ओर मजदूर आंदोलनों पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं 
पड़ सकता, किंतु यदि सत्याग्रह शब्द हड़ताल, प्रदशेन, आदि का 
पर्योयवाची शब्द ससमा गया है, तो किसान और मजदूर-आंदोलनों 
पर इसका कुप्रभाव ज़रूर पड़ेगा, ओर उद्मवादियों के लिए उसका 
विरोध करना आवश्यक एवं अनिवाय हो जायगा । 

(४) “यह कमेटी इस बात पर वार वार ज़ोर देती रही है कि 
मंत्रि-मंडल, कांग्रेस पार्टी तथा प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में आपस में 
सहयोग हो । विना सहयोग के गलतफहमी पैदा होगी ओर कांग्रेस 
का असर घटेगा | शासन के मामलों में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को मंत्रियों 
को स्वाधीनता देना चाहिये, परंतु वह निजी तरीके से मंत्रियों का 
ध्यान किसी भी ग़ल्ती था कठिनाई की ओर आइृष्ट करा सकती है । 
नीति के विपय में यदि मंत्रि-मंडल तथा प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में मतभेद 
हो, तो पालमेंटरी उपसमिति को इसका हवाला देना चाहिये। ऐसे 
मामलों की सार्वजनिक चचो नहीं करना चाहिये” | 


यह प्रस्ताव भी कांग्रेसी मंत्रि-संडलों को परेशानी से बचाने के 
लिए पास हुआ है। सत्याग्रह संबंधी पृर्वोक्त अस्ताव के अनुसार 
कांग्रेस-जन कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों को सत्याग्रह करके या सत्याग्रह का 
संगठित करके बाहर से परेशान नहीं कर सकते। इस असस्‍्ताव के 
अनुसार शासन संवंधी वातों में कांग्रेसी मंत्रि-मंडल प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी के निरीक्षण एवं नियंत्रण से मुक्त कर दिये गये हैं । कांग्रेसी 
मंत्रि-मंडलों की रक्षा का यह प्रयज्ञ उनके रचनात्मक कार्य-क्रम को 
पूरा करने ओर नये विधान को लड़ने के लिए आवश्यक है | परठु 
रक्षा देते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि इस सरक्षित 
हालत में कांग्रेसी मंत्रिमंडल लोकमत के अनुसार चलते रहे, और 
अनुशासन के नाम पर अंध-विश्वास पर जोर न दिया जाय | अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपयुक्त श्रस्तावों के कारण कुछ लोगों को 
इस बात की आशंका है और उनकी आशंका बिल्कुल निमूल नहीं है, 


( ४६३ ) 


कि शायद भविष्य में सत्याग्रह आरंभ करना असंभव हो जाय | 
यदि सत्याग्रह की कभी आवश्यकता प्रतीत होगी, तो वह 
सरकारी नीति एवं कामों की वजह से होगी । प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
प्रांतीय मंत्रि-मंडलों के शासन में अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 
सत्याग्रह की आज्ञा देना प्रांतीय शासन में हस्तक्षेप करना होगा। 
अतएव भविष्य में प्रातीय कांग्रेस कमेटियों के सामने. केवल एक ही 
रास्ता रहेगा। वह है मंत्रि-्मंडलों कासाथ देना, ओर इस लिए सत्या- 
ग्रह की आज्ञा देने से इनकार कर देना। यदि भारतीय कांग्रेस कमेटी 
के प्रस्तावों का यही मंशा है तो यह आशंका बिल्कुल निर्मूल नहीं, कि 
अनुशासन के नाम पर आवश्यकता पड़ने पर शायद अंध-विश्वास 
पर जोर दिया जाय ओर मज़दूर ओर किसान आंदोलनों को अनुचित 
घक्का लगे । 

उपसंहार--राष्ट्रीय जागृति के उपयुक्त चार बरस के इतिहास 
को पढ़ने के पश्चात्‌ यह कहना निर्विवाद हे कि देश के कोने कोने में 
अब राष्ट्रीय जागृति का प्रसार हो चुका है। सभी जगह जागृति के 
चिह्न देख पड़ते हैं। सभी जगह उल्लकन है ओर अधिकारों की लड़ाई 
की बातचीत हो रही है। सभी जगंह आज़ादी की चचो छिड़ी हुई है । 
पर इस जागृति से ही हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसको अनुशा- 
सित करके हम अपने निर्दिष्ट ध्येय को प्रांप कर सकते हैं। बिना 
अनुशासन के हमारी पराजय होगी, पर अनुशासन के साथ संचालित 
लड़ाई में हमारी विजय होगी। किंतु अनुशासन विवेकयुक्त होना 
चाहिये । अनुशासन के नाम पर व्यक्तिगत्‌ खाधीन विचारों को दंबाना 
8 है। अनुशासन ओर अंध विश्वास में ज़मीन आसमान का 
अंत्तर है। : 


ब्य७+द> स्पा ककत 
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(१) भारत-समंत्री को कोंसिल--कंग्रेस, ने सन्‌ १८८४ में ही भारत- 
मंत्री की कोंसिल को तोड़ने का प्रस्ताव पूस किया थां। | इस विषय 
का स्वीकृत प्रस्ताव इस प्रकार था--इस कांग्रेस की राय है कि 
. [ भारतीय शासन-विधान में ] किसी भी प्रकार का सुधार होने के पहिंले 
यह आवश्यक है कि भारत-संत्री की कोंसिल, जिस रूप में वह इस 
समय हे तोड़ दी जाय |” उदारबादी नेताओं और भारतीय व्यवस्थापक 
सभा ने भी कोंसिल केतोड़ने के पक्ष में अपने विचार प्रगट किये। पर 
इस सुधार को करने के लिए ब्रिटिश सरकार को लगभग ४५० बरस 
लगे । सन्‌ १६३७ में भारत-मंत्री की कोंसिल तोड़ी गयी है, और 
उसके स्थान में भारत-मंत्री का विभाग स्थापित हुआ हे। 


(२) प्रतियोगी परीक्षाएं एवं नोकरियों का भारतीयकरणु-- 
अतियोगी परीक्षाओं ओर नोकरियों के भारतीयकरण की भी यही 
हालत है। भारतीय कांग्रेस सन्‌ १८6१ में ही यह चाहती थी कि 
प्रतियोगी परीक्षाएं इंगल्नंड के साथ साथ भारतवष से भी हुआ करें | 
सन्‌ १६९०४, १६०४ ओर १६०७ के अंधिवेशनों में भारतीय कांग्रेस ने 
नौकरियों. के, भारतीयकरण पर्र ज्ञोर दिया था। अन्य संखाओं और 
भारतीय नेताओं के भीं ऐसे ही विचार थे। पर त्रिंटिश सरकार इन 
सुधारों को भी उस समय न कर सकी जिस समय वे मांगे गये थे। 
_भारतबषे सें प्रतियोगी परीक्षाएं सन्‌ १६२० से आरंभ हुई हैं ओर यद्यपि 
कुछ नोकरियां आजकल भारतवासियों के हाथ में हे, तो भी अखिल 
भारतीय नोकरियों के भारतीयकरण सें आज भी लोकसत के अनुसार 
परिवतेत नहीं किया गया है | 


(३) फ्रॉजी ख़च की कमी--भारतीय लोकमत बहुत दिनों से 
फ़ोजी ख्च का विरोधी रहा हे ओर फ्रोज के भारतीयकरण पर भी 
जोर देता रहां है। भारतीय कांग्रेस ने अपने कई अधिवेशनों में 
संबंध के प्रस्ताव किये हैं। इनमें से सन्‌ १८८५, श्यू७१, १८७२, ओर 
_ श्द्य&६ के पांस, किये, गये प्रस्ताव विशेषतयां ध्यान देने योग्य हैं | 
पर अभी तक इस संबंध में कोई संतोपजंनक कारवाई नहीं की गयी 
है। . फ़ोजी ख़चे आज भो उतना ही ज्यादा है जितना पहले था, ओर 
भारतीय सेना में आज भी ब्रिटिश सिपांहियों का अस्तित्व है। फ्ोज 

३२ 03% % 


( धट्ल ) 

इस ख्चे के कारण राष्ट्रननसाण के विभागां को उत्तना रुपया नहीं रही 
सिल पाता, जितना देश को साजूदा हालत के देखते हुए आवकरचक 
अतात हाता €ूं। याद भारतांय लाकृमत के अनुसार भारतीय फ़ाज का 
भसारतायकरण कया जाय. ता यांग्यता से कमी हुए चिना फ़ोज का 
खच स्रथ घट सकता हू, आर राष्ट्र निर्माण के विसागाो को कुछ अधिक 


रुपया मिल सकता है । 


५९५ 


(४ ) शासन ओर न्याय कार्यों का प्रथक्षकरण--भारतीय लोकमत 
वहुत दिनों से शासन ओर न्याव के कार्यों के प्रथक्करण पर जोर देता 
आया है | शायद भारतीय कांग्रेस ने जितनी वार इस संबंध के प्रस्ताव 
को पास किया हे उतनी वार किसी दूसरे अस्ताव को नहीं पास किया 
है। नागारेका के आ्राथमसिक एवं सोलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 
अन्य संस्थाएं भी इसी बात पर जार देती आयी हैं। परंतु आज तक 
यह प्रथक्षकरण नहीं किया गया हे। यद्यपि सन्‌ १६३७ के पश्चात्‌ 
सात प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों का शासन है, ओर चद्यवि थे संत्रि- 
मंडल प्रथक्‍्करण का वचन दे च॒के है. तो भी अभी तक उस प्रकार का 
प्रथक्करण नहीं हो पाया हे जिस पर भारतीय लोकमत ज़ोर देता रहा हैं। 


(५) उत्तरदायी शासन की स्थापना--भारतीय लोकमत बहुत दिलों 
से भारतवष सें उत्तरदायी शासन की स्थापना पर ज्ोर देता आया हूं । 
आरंभ में वह केवल शासन में हिस्सा लेने पर ही ज़ोर देता था, तत्पश्चात्‌ 
प्रांतीय स्व॒राज्य पर, ओर तत्पश्वात्‌ ढोमीनियन स्टेटल पर। आजकल 
सारतीय कांग्रेस आर मुस्लिम लीग दोनों पूर्ण स्वाथीनता का ध्वव अपनाय 
हुए है। लोकमत का ऊुकाव तो पूर्ण स्वाधीवता की आर होता जाता है, 
परंतु शासन-सुधार में अभी तक प्रांतीय स्व॒राज्य भी पूणु रूप से स्थापित 

[हो पाया है। सन्‌ १६३५ के विधान के अनुसार सरक्षणा सहित 
प्रांतीय स्वराज्य की व्यवस्था की गयी है; और यह भी वबरसा के (नरतर 
आंदोलनों के पश्चात्‌ । केंद्रीय शासन में, संघ राज्य के स्थापत हान पर; 
द्वंव शासन-प्रणाली के अनुसार उत्तरदायी शासन स्थापित हान वाला ः 
भारतोय लोकमत की मांगों को देखते हुए व सुधार चहुत हा अपयाप्त हू | 
प्रायः सभी सुधार, किये जाने के समय, अपयाप्त, निराशाजनक् और 


अपमान-सूचक सममे गय थे । 


( ४८८ ) 


(६) दमनकारी क़ानून--त्रिटिश पालेसेंट अथवा भारतीय 
व्यवस्थापक सभाओं द्वारा स्वीकृत, आजकल देश में अनेक ऐसे क़ानून 
हैं, जिनके कारण भारतवासियों को अपने कामों में वह स्वाधीनता नहीं 
मिल पाती, जो इंगलेंड के नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय शख-नियस 
के कारण भारतवासियों को अपने बचाव के लिए भी हथियार रखने का 
अधिकार नहीं है । प्रेस एक्टों के कारण, अखबारों को अपने बिचारों तक 
के प्रगट करने की आज़ादी बहुत दिन तक न थी। आऑर्डीनेंसों के कारण 
सभा करने का अधिकार भी कभी कभी परिमित हो जाता है। 
भारतीय लोकमत इन सब प्रतिवंधों का बिरोधी है। कांग्रेस अपनी 
चुनाव-घोषणा में दसनकारी नियमों के रद्‌ करने का वचन दे चुकी है। 
पर ये नियम अब तक चालू है। लोकमत के अनुसार न तो इन 
नियसों में आवश्यक परित्र्तेन किये गये हैं ओर न सांकेतिक संशोधन | 
यही हालत, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ किये गये व्यवहार, स्थानीय 
स्वराज्य, आदि की भी हे । 

उपयुक्त उदाहरणों से यह भली भांति बिद्ति हो जाता है, कि शासन- 
सुधार की जिन आवश्यक बातों पर भारतीय लोकमत ज़ोर देता आया 
है उसमें से कुछ तो कार्य रूप में परिणत हो चुकी हैं, ओर कुछ के लिए 
आज तक हलचल मर्ची हुईं है। जो सुधार किये गये है, उनमें आवश्यकता 
से अधिक समय लगा है। ल्ञोकमत समुद्र की धारा की भांति आगे 
बढ़ता हुआ अधिकाधिक शासन-सुधार पर ज़ोर देता जाता है, परंतु 
कार्य रूप में परिणत किये गये शासन-सुधार असंतोषजनक, अपयाप्त 
आओर निराशासूचक प्रतीत होते हैं, विशेष कर इस लिए कि भारत- 
वासियों की दृष्टि सें इन सुधारों के अमल में उस उदारता का व्यवहार 
नहीं किया गया है, जो उनकी सफलता के लिए आवश्यक था। हम सांटेग्यू- 
चेम्सफो्ड सुधारों के कायोन्बित रूप का विवरण चोथे परिच्छेद में लिख 
चुके है । उसके पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह दोपारोपण विल्कुल 
ही निराधार नहीं है। नये शासन-विधान के अमल में भी इसी प्रकार 
की कठिनाइयां सामने आती जाती है, जिनके कारण कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों 
को कभी कभी वेधानिक संकटों का सहारा लेना पड़ता है। फल-स्वरूप 
हस सारतीय लोकमत ओर भारतीय शासन-सुधार के विपय में निम्न- 
लिखित नतीजे पर पहुंचते है--भारतीय लोकमत का शासन-सुधार पर 


पल ( ४०० ) 
घबहत ज्यादा असर पड़ा है । यदि लोकमत के अनुसार हलचल न की 
च्पे ः 


जाती तो जों कुछ सुधार हुए है, शायद वे भी न हां पातं। लॉकमत के 
देखते हुए, जो कुछ सुधार हुए है वे वास्तव में अपयाप्र, असंतापग्रद्‌ 
ओर निराशासूचक है । सुधारों के करने में आवश्यकता से अधिक समय 
लगाया जाता है। जो कुछ सुधार मांगे जाते है उनका एक हिस्सा भी 
मंजर नहीं होता । साथ ही उनके अमल में उद।रता का अभाव हाता है 
जिसके कारण उनकी वास्तविक मंशा फलोमूत नहा हा पार्ता। 


_ लोकमत और शासन-खुधार का भविष्य-- 
लेकिन भविष्य में शायद ऐसा न हो सके। भारताय लाकमत दिन पर दिन, 
ग्रधिकाधिक संगठित ओर प्रभावशाली हांता जाता है । उम्रवादियां की 
संख्या बढ़ती जाती है ओर लोकमत में प्रगतिशील परिवतन हांत जात 
हैं। जो व्यक्ति सन १६२७ में उम्रवादी सममे जाते थे उनमें सबहुत से 
आज सुधारवादी समझे जा रहे है। भारतवर्ष सु अनक अखिल भारताय 
संस्थाओं का जाल फेल गया हे । वे सब संगठित रूप से लॉकमतत का 
प्रभट करती ओर उसके लिए आर्दालन खर्ड करती 6 । चहुतेरा ता 
ऐसी हैं जो अधिकार-याचना की नीति में विश्वास न करक, अपने उद्गश्या 
की पूर्ति के लिए सत्याग्रह, सबवित्तय अवज्ञा, आदि के लिए हमेशा तयार 
रहती हैं। प्रायः सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं के पतक्त के कुछ समाचार-पत्र 

जो उनके बिचारों को प्रगट करते है, ओर उनके इद्ूृंश्या का प्रचार 
करते हैं । देश में अपूर्य जाग्रति उत्पन्न हा गया है। सभी जगह 
अधिकार-प्राप्ति का संग्राम छिड़ा हुआ हैं। मजदूर मील-मालिका स 
भगढ़ रहे हैं और किसान ज़िमीदारों से। नाजवान वृढ्ढी को समय के 
छिे ओर अक्रिय समझ कर, आदालना सम सक्रिय भाग लेने के लिए 
उत्पक हो रहे हैं। ख्तरियां अपने को पुरुषों के बराबर समझा कर समानता 
के अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है. | लाकमते की इस जागूनिया 
न देखना या उसकी अवहेलना करना अब संभव नहीं । यदि इस प्रकार 
की जाग्रति कछ दिनों तक बनी रहा, ता यह खमंभव नर कि देदो 
अपन ध्यय का शींघ्र ही प्राप्त कर सके | पर ४सः लिए श्नुद्वासन 
बडी आवश्यकता है | अनुशासित लड़ादइ मे ज्ीत का दोनो समय 

है पर॑तु शमुशासन-रदित लड़ाई में पराजय का हांका निर्मुल नहं। 


( ४५०१ ) 


हैं। यदि भारतीय आंदोलनों में भाग लेने वाले लोग अनुशासित होकर 
अपने कामों को करेंगे, तो शीघ्र ही भारतवर्ष भी संसार का एक महान 
स्वतंत्र देश होगा और उन लोगों के परिश्रम का फल्न मिलेगा जो गत्‌ 
४० बरसों से तरह तरह के कष्ठों को मेलकर उसे स्वाधीन बनाने की 
कोशिश कर रहे हैं। 


सहायक पुस्तकों की सूची 


इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में जिन पुस्तकों की सहायता ली 
गयी है उनकी सूची निम्नलिखित है :-- 
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8५ प्रणछझ7छ् (2. १.) + 7786 वाताकया एणा8परपरग00. 
84 ्रश8्णछ (5) : ै ९७६०7 77 $6 (०७)पा 8. 
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( १०० ) 


व्यवस्थापक सभाओं की समुचित देखभाल करती रही थी। साइमन 
कमीशन के सामने, श्री० एल० ग्रेहिम ( !४४. ॥,, ७/०४७7 ) ने, जो 
लेजिस्लेटिव मंत्री थे, भारत-सरकार की पूंव स्वीकृति के विपय में इस 
आशय को गवाही दी थी!। “हमारा काम उन प्रांतीय प्रस्तावों की भी 
जाँच करना है जिनके लिए गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक 
होती है। एक्ट के अनुसार प्रांतीय व्यवस्थापक सभाओं के विचार करने 
के पूर्व स्वीकृति आ जानी चाहिये । किंतु कार्यरूप में प्रस्ताव के पेश 
होने के पूर्व ही स्वीकृति माँगी जाती है। ऐसे अवसर भी आते हैं जब 
स्वीकृति नहीं दी जाती। लगभग ३५ ग्ेर-सरकारी ग्रस्तावों के लिए 
गवर्नर जनरल की स्वीकृति नहीं दी गयी। हमारे पास स्वीकृति के 
लिए बहुत से प्रस्ताव आते हैं। ऐसे प्रस्ताव भी आते हैं जिनके लिए 
पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। इसका कारण है संरक्षित और 
हस्तांतरित विपयों का दोपयुक्त विभाजन” | 

इस गवाही को पढ़ कर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं. कि मांटेग्यू- 
चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतरगत्‌ प्रांतीय सरकारें, द्रेंध शासन-ग्रणाली के 
दोपों के कारण, अपना काम उसी प्रकार भयभीत हो कर करती थीं 
जिस प्रकार भारत-सरकार | दोनों में से किसी को यह पता न था कि 
उसकी वास्तविक स्थिति क्‍या थी | कहीं ऊंचे पदाधिकारी हमारे काम को 
रद न कर दें, शायद इस आशंका के कारण वे अपने कामों को करने के 
पू्, उन अफसरों की सलाह ले लेती थीं। इस नीति के कारण भारत- 
सरकार प्रांतीय शासन का निरीक्षण पूर्व॑वत्‌ करती रही | किंतु अब निरी- 
क्षण अग्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष नहीं ओर कानूनी दृष्टि से।ओर कुछ अंश में 
कायरूप में भी, प्रांतीय सरकारों को पहले से अधिक स्वाधीनता ग्राप्त थी। 

(द ) अदल इक्जीक्यूटिव---ंद्रीय शासन का सबसे बढ़ा 
दोष था अटल इकजीक्यूटिव और लापरवाह व्यवस्थापक मंडल | 
भारत-सरकार अपने कार्यों ओर नीति के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति 
जिम्मेदार थी, भारतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रति नहीं। भारतीय व्यव- 
स्थापक मंडल छारा पास किये गये अस्तावों का उसके अस्तित्व पर 





(7) एतवंबण 0प्रथ-/छगए डि०टां४४80, 3928, 9४०. व7 %9. 749-82. 
(2) ताकत) (प्०४थ०ए ॥4९850607 4926, ५४०] 4, 99. 49-80. 


( १०१ ) 


तनिक भी प्रभाव न पड़ता था। व्यवस्थापक मंडल भी असहयोग और 
अडंगा की नीति से काम करता था। इसके कारण उसमें ऊटपटांग 
0 चर कप 
प्रश्न पूछे गये ओर ऐसे प्रस्ताव पास किये गये जो भारत-सरकार के 
उत्तरदायी होने की अवस्था में संभवतः न पास किये जाते। इसी लिए 
मेन 9७] १ देते | के 
म्ुडीमेन कमेटी के सामने गवाही देते हुए कई सज्जनों ने भारत-सरकार . 
को उत्तरदायी बनाने का आग्रह किया था। 
प्रांतीय रझासन--मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा, प्रांतीय 
शासन में सब से अधिक परिवतैन किये गये थे। वहीं पर हध शासन- 
प्रणाली के अनुसार उत्तरदायी शासन आरंभ किया गया था। कार्यरूप 
७ जे बलि ८ 5 
में द्ेघ शासन-प्रणाली अनेक दोषों से परिपूर्ण पायी गयी । उसके 
कायोन्वित रूप की निम्नलिखित बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं-- 
+ मांटेग्यू ह॥. 0. “हू ७७ ०» उ। 
(क) निर्वाचक मंडल--मांटेग्यू-चेम्सफो्ड सुधारों द्वारा निवा- 
चकों की संख्या बढ़ायी तो अवश्य गयी थी, किंतु फिर भी संपूर्ण जन- 
संख्या के देखते हुए, मतदाताओं की संख्या बहुत थोड़ी थी' । ख्लरियां 
(१) इस बात का पता साइमन कर्मीशन की रिपोर्ट, प्रथम भाग से चलता हूँ । 
देखिये पृष्ठ १९१। 




























































कल प्रतिशत्‌ मत- | प्रतिशत्‌ पुरुष- | प्रतिशत्‌ स्त्री- 

दाता मतदाता मतदाता 
. अद्रास | ३.२ ०/ ११.६ % | १-०९ 
बंबई | ३.९% | १३४५ | -«% 
बंगाल २.५ १/ ९७% | .३% 
संयुक्त प्रांत हे ४० "डे % 
पंजाब ११.९ ५ -५ ९/ 
जि उड़ीसा ४.६ % पलक 
झासाम कः हर १/, 















मध्य प्रांत 


( १०२ ) 


आर निर्धन पुरुष वोट देने के अधिकार से ग्रायः वंचित थे। अनेके मत- 
दाता अशिक्षित थे' । वोटरों की सूचियाँ ठीक ठीक न बनायी जाती थीं-। 
बहुतेरे मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग भी न करते थे* । सांप्रदायिक 
निवोचन-ग्रणाली के कारण निवाचक-संघ क्षेत्रफल में बहुत बड़े थे३ । 





(१) साइमन कंमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रांतों में लगभग ९० प्रति- 
शत्‌ मतदाता श्शिक्षित थे । ऐसे मतदाताओं. की संल्या किसी भी प्रांत 
में ७० प्रतिशत्‌ से कम न थी। देखिये साइमन कमीशन रिपोर्ट, प्रथम 
भाग, पृष्ठ १९२ 


(२) अधिक्वार प्रयोग करनेवाले मतदाताओं की संख्या का पता हमें निम्नलिखित 
तालिका से चलता है। देखिये साइमन कमीशन रिपोर्ट, प्रथम भाग,पृष्ठ १९७ 






































प्रांत [| १६२० ९२३ |] हर 
मद्रास २४-०९ ९८, ३३०३ %, | ४८*३ ० 
बंबई १६०२ % |. इ८-४ है“ 3९ कर 
संयुक्तप्रांत ३३"० % डरा र ५ | ५०.२ ९५ 
बंगाल | हेड %५ शेष 0 00 देर 7६ 
पंजाब ३२० धर ४९-२०९५ | २.४ ९ 
आता | १६.४ ९ | रे७५९५० | २५.० ; 








(३) निर्वाचक-संघों के विस्तार का पता साइमन कमीशन रिपोर्ट, प्रथम भाग के 
१९३ पृष्ठ पर दी गयी निम्नलिखित तालिका से चलता है--- 


गेर-मुस्लिम देहाती निवाचक-संघ-- 





सबसे बड़ा | सदसे छोटा | औोलद । 








| न्‍न्‍न- | 






३ १, ९ ०,००० ६,००० ५,५०,०० 
8 2 3 3 य+4 30 नकल नमन! 





मतदाता 


७०० दंगाल में २,५०० 
200 न जय 











१,१४,१०० २,००० १४,६०० 
वर्गमील में क्षेत्रफल ४,७०० बंगाल 


( देखिये पृष्ठ १०३ ) 


( २ ० रे ) ९; ए रे 
इस कारण साधारणतया निवाच्रकों. ओर उनके प्रतिनिधियों में अधिक: जज 


संपक भी न हाता था। इन दाषों के कारण प्रांतीय व्यवज्थांपंक सआए, हक । हे 
उतनी प्रतिनिधि न थीं जितनी उत्तरदायी शासन की: सफ़लताी-के लिए. के. : 
होनी चाहिये । ० लो 
(ख) प्रांतीय व्यवस्थापक स'माए--आांतीद्र व्यवसंपक्‌.. 

सभाएँ भी उत्तरदायी शासन के लिए उपयुक्त न थीं। उत्तरदायी शासन 

तभी सफल हो सकता है जब व्यवस्थापक समा में ठीक ठीक दुलबंदियाँ 

हों,ओर जहाँ तक संभव हो, केवल दो ही प्रधान राजनीतिक दल हों । 

ऐसी अवस्था में दोनों दल एक दूसरे की आलोचना करके सतर्क रहते हैं 

ओर शासन-काथे में ज्यादती नहीं होने पाती । मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों 

के कायोन्बित रूप में, प्रांतीय व्यवस्थापक सभाएँ इस प्रकार की न वन 

सकीं। सांप्रदायिक निवोचन-प्रणाली के कारण, उनकी दलबंदियाँ सांग्र- 





(पृष्ठ १०२ से ) 
मुस्लिम देहाती निवाचक-संघ-- 


न लि मिल न बड़ा 













सबसे छोटा पड 
जनसंख्या ५०,००० ३,५२,००० 


सतदाता 


१०,०४,००० 





२८,००० ६०० ८,००० 


वर्गमील में क्षेत्रफल (७, १०० बंगाल में| ६०० बंगाल सें 


ज॑ब--+-+-+.-++ 








गेर-मुस्लिस शहरातू निवोचक-संघ-- 


व हम वि ही सबसे बड़ा सबसे छोटा शौसद 
जनसंडल्‍्या ५,००,००० ४०,००० | १,२६,००० 














सतदाता ५०,००० २,८०० २,८०० 





मुस्लिम शहरातू निर्वांचक-संघ-- 

















| सबसे बड़ा कि हु श्ौसद 
जनसंख्या २,४३,००० २६,००० १,०४,००० 
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( १०४ ) 


दायिक आधार पर होती थीं, प्रांत की भलाई के आधार पर नहीं । उनका 
कोई स्थायी रूप भी न था। खराज्य पार्टी को छोड़ कर किसी अन्य 
राजनीतिक दल का देश-व्यापी संगठन न था। सरकार द्वारा मनोनीत 
सदस्यों ओर सरकारी सदस्यों का भी एक दल होता था। इनके सारे 
सदस्य प्राय; एक ही ओर बोट देते थे। इनकी सहायता के कारण मंत्री 
लोग भी जनता के प्रतिनिधियों के मत की अवहेलना कर सकते थे। 


व्यवस्थापक सभाओं की उपयुक्त परिस्थिति उत्तरदायी शासन की सफ- 
ल्ञता के लिए उपयुक्त न थी | 


(ग) हस्तांतरित और संरक्षित विषयों का भेद--हस्वां- 
तरित ओर संरक्षित विषयों का भेद भी उत्तरदायी शासन के लिए उपयुक्त न 
था। इन विषयों की अलग अलग सूचियाँ अवश्य वनायी गयी थीं, किंतु 
व्यवहार में इस प्रकार का विभाजन दोपयुक्त सिद्ध हुआ" । सरकार के 
कामों को ऐसे भागों में विभाजित करना, जिनका परस्पर संबंध न हो ओर 
जिनमें से केवल एक ही में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाय, एक 
असंभव वात थी | तिस पर कोष संरक्षित विषय था। विना धन के मंत्री 
लोग कुछ भी न कर सकते थे। अतएव उन्हें हमेशा अर्थ-विभाग के 
कोंसिलर का परामर्श लेना पड़ता था ओर उनकी अनेक सुधार योजनाएँ 
घन की कमी के कारण रघ्ठीखाते में फेंक दी जाती थीं? । ऐसी परिस्थिति 
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( १०४६ ) 


में, यह आशा कि मंत्री लोग हस्तांतरित विषयों में ख्वाधीन रूप से 
उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगे, निराधार सिद्ध हुई । 


(च) मंत्री लोग न कि संज्रिमंडल---सन्‌ १६१६८ के सुधारों 
ने प्रांतीय शासन में मंत्रियों की स्थापना की न कि मंत्रिमंडल की | इस 
अवस्था के लिए कुछ हद तक प्रांतीय गवनेर जिम्मेदार थे ओर कुछ हद 
तक स्वयं मंत्री लोग | संगठित राजनीतिक दलों के अभाव के कारण भी 
संत्रिमंडल न वन सके | मुडीमैन कमेटी के सामने गवाडी देते हुए कई 
आूतपूव मंत्रियों ने, इस दोष की जिम्मेदारी गवर्नरों के सिर पर मढ़ी थी | 
प्रांतीय गवर्नर प्रत्येक मंत्री से अलग अलग सलाह लेते थे, सामूहिक 
रूप से नहीं । पंजाब की वावत गवाही देते हुए खर्गीय लाला हरकिशन 
लाल ने अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट किया था “दोनों मंत्री किसी 
बात पर एक साथ विचार न करते थे, प्रांतीय गवर्नर मुझसे कहा करते थे 
कि नियमाजुकूल ग्त्येक मंत्री को व्यक्तिगत्‌ उत्तरदायित्व के आधार पर ही 
सारा काम करना चाहिये” । अन्य प्रांतों की भी प्रायः यही दशा थी। 
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( १०६ ) 

मंत्रिमंडल के स्थापित न होने के लिए कुछ अंश तक गवनर जिम्मेदार 
थे, इसमें संदेह नहीं; किंतु सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर मढ़ना अनुचित 
प्रतीत होता है । सांग्रदायिक वंमनस्य ओर राजनीतिक विचारों में मतभेद 
दाने के कारण, मंत्री लोग भी खय॑ व्यक्तिगत्‌ मंत्रियों की हेसियत से 
काम करते थे। एक या दो अवसरों" को छोड़ कर, उन्होंने भी मंत्रिमंडल 
के स्थापित करने की चेष्टा नहीं की | परिणाम-स्वरूप, प्रांतीय शासन के 
हस्तांतरित विपयों पर व्यक्तिगत्‌ मंत्रियों का ही शासन रहा ओर. मंत्रि- 
मंडल की स्थापना न हो सकी | 

(डः ) संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव-- मंत्रिमंडल 
की स्थापना का एक आवश्यक साधन संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत 
है। सुधारों के का्यान्वित रूप में यह सिद्धांत भी कायरूप में परिणत 

न किया गया। इसका मुख्य कारण था संगठित राजनीतिक दलों का. 

अभाव । यदि सारे प्रांतीय मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते *, 

तो संभवतः संयुक्त उत्तरदायित्व की प्रथा चल पड़ती। संयुक्त प्रांत के 
मंत्रियों, मिस्टर सी. बाई. चिंतामरिीण ओर पं० जगतनारायण मुल्ला ने इस 
प्रथा का चलाना आरंभ किया था। गवनर ओर श्री चिंतामणि में शिक्षा- 
विभाग के एक कर्मचारी के कामों के विषय में मतभेद हुआ | पं० जगत- 
नारायण मुल्ला का उससे कोई संबंध न था। फिर भी दोनों मंत्रियों 
ने एक ही साथ अपना त्यागपत्र गवर्नर के पास भेजा। दुर्भाग्य से 
इसके पश्चात्‌ इस प्रांत में भी, इस प्रथा पर अमल न किया गया। यहाँ 

(१) इस विषय का एक उल्लेखनीय प्रयत्न संयुक्त प्रांत के मंत्रियों ने किया था | 
गवर्नर से किसी विषय में मतभेद होने के कारण, मिस्टर चितामणि और 
उनके सहयोगी पं० जगतनारायण मुल्ला, दोनों ने एक ही साथ त्यागपत्र 
भेज कर संयुक्त उत्तरदायित्व का मार्ग दिखाया था । 

(२) इंगलेंड में मंत्रिमंडल के स्थापित होने का एक कारण था मंत्रियों का एक 
ही राजनीतिक दल का होना । यह प्रथा उस देश में श्रनायास ही श्रारंभ 
की गयी थी, पर व्यवहार में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई । यदि प्रांतीय मंत्री 
एक ही राजनीतिक दल के होते, तो ज्ञायद यह प्रथा भारतवं में भी चल 
पड़ती, कितु परस्पर मतभेद एवं सांग्रदाधिकता के कारण, किसी प्रांत 
के सारे मंत्री एक ही राजनीतिक दल के न हो सके । फलस्वरूप संयुक्त 
उत्तरदायित्व की प्रथा का श्रभाव रहा। 


१०७ ) 


तक कि प्रांतीय व्यवस्थापक सभा ने, जब राजा जगन्नाथ. बक्‍स सिंह के 
प्रतिकूल अविश्वास का प्रस्ताव पास किया, तव केवल उन्हीं ने अपना 
त्यागपत्र दिया ओर दूसरे मंत्री पूर्वंवत्‌ अपने स्थान पर आरूढ़ रहे । 
अन्य ग्रांतों की भी अंबस्था प्रायः इसी प्रकार की थी। चहाँ तो संयुक्त 
उत्तरदायित्व की नींव तक न पड़ सकी | इस परिस्थिति के कारण भी 
प्रांतीय शासन में उस प्रकार का उत्तरदायी शासन न स्थापित हो सका 
जिसकी संयुक्त पालमेंटरी कमेटी को आशा थी ओर जिसकी उसने 
सिफारिश की थी । 

(व) विचार विभनिम्नय--हवर्मेट ऑफ इंडिया एक्ट सन्‌ १९१८ 
में प्रांतीय शासन के दोनों वर्गों के विचार विनिमय के विषय में कोई धारा 
न थी। पर संयुक्त पालेमेंटरी कमेटी ने विचार विनिमय की सिफारिश 
की थी ओर उसकी आवश्यकता पर जोर भी दिया था। मिस्टर 
मांटेग्यू भी विचार विनिमय को ठीक समझते थे। इंडिया बिल को 
दूसरी बार पालमेंट में पेश करते समय उन्होंने कहा था कि यदि एक 
दिन सभी सरंक्षित विषयों को हस्तांतरित बनाना है तो यह आवश्यक है 
कि परिवतंन काल में ही दोनों वर्गों का परस्पर परामर्श ओर प्रभाव 
होता रहे । इस सिफारिश के संबंध में भिन्न भिन्न प्रांतों में, कार्यरूप 
में भिन्न भिन्न ढंग से काम होता रहा। मद्रास ओर वंगाल में संयुक्त 
पाल॑मेंटरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार काम किया गया। अन्य 
प्रांतों में इस विषय की कोई निश्चित नीति न थी । कभी इस सिफारिश 
पर अमल किया जाता था और कभी नहीं । जिन ग्रांतों में कमी कभी 
विचार-विनिमय होता था वहाँ के मंत्री ल्ञोग कार्य-संपादन के ढंग से 
असंतुष्ट थे। संरक्षित विषयों की महत्वपूर्ण बातों पर मंत्रियों का परा- 
पर्शे तक न लिया जाता था | कुछ विपयों में मंत्रियों ओर इक्जीक्यूटिव 
कौंसिलरों का एकमत होता भी असंभव था। इक्जीक्यूटिव कॉसिलरों 
की मानसिक प्रवृत्ति मंत्रियों की मानसिक प्रवृत्ति से मिन्न थो। अतएव 
संयुक्त पालमेंटरी कमेटी की इस सिफारिश पर भी संतापप्रद्‌ अमल 
न किया गया आर यदि कहीं किया भी गया तो हंव शासन-प्रणाली 
का तिरस्कार कर के । 


(छ ) सरकारी सदस्य ओर संत्री--#व शासन-प्रणाली 
में मंत्रियों की अवस्था वास्तव में शाचनीय थी। उनके दो अफसर ध- 


( श्प्थ् ) 
(१) प्रांतीय गवर्नर और 
(६) आंतीय व्यवत्थापक सभा | 


॥०० जा | 4 लीन 
उन्हें गवनर झे आज्ञालुत्तार ऊझाम करना पड़ता धा। याद दाता ने 


मतभेद हो 2 अत 2 त्याग देला पड़ता धा या गवतर 
संतनद हाता था वां या ता उन्हे त्यायपत्र देना पड़ता था या गवदंर 
उनको निकाल >> अज22+->> गव॒नर अटल कप द्वारा 0 प नियर्त झियि जावे >> दो 

उनका निकाल सक्कत थ। गवनर र हा द्वारा व नियुक्त व जात थ। 


अतएव गवनेर के सताठुकूल कास ऋरना उनके लिए आवरचक था। 
व्यवस्थधापक सभसाएं भी अविश्वास छे प्रस्ताव द्वारा, उन्हें पहच्यचुत ऋर 
सकती थीं। संगठित राजनीतिक दलों के अभाव ओर सांग्रचिक आधार 
पर मंत्रियों की नियुक्ति होते के कार मंत्रियों को, व्यवस्थापक सभा के 
निवाचित सदस्यों के बहुमत का हमेशा भरोसा न रहता था। झतएव 
वे अपने अस्तित्व के लिए सरझारी ओर मनोनीत सदस्यों के बोट पर 
निर्भर रहते थे। यह परिस्थिति उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों के 
प्रतिकूल थी । मंत्री लोग क्रमशः उत्तरदायी शासन के साये से हृटते 
गये। निवाचित सदस्यों के वोटों का सहारा न करके, वे उत्तरोत्तर 
सरकारो वोटों पर ही निर्मर होते गये ओर इस प्रकार कभी ऋमी दिवो- 
चित सदस्यों के बहुनत के अतिहकृल सी अपने पदों पर आहरूड़ रहे 
ओर ऐसे कान भी करते रहे जिनका निर्वाचित सदस्य चहुमत से विरोध 
करते थे। सुधारों के कायोन्वित रूप सें मंत्री लोग प्रायः सरकारी पदा- 
घिछारियों छी भाँति काम करते रहे । अत्व हस्तांतरित विषयों में नी 
केबल उतना हो उत्तरदायी शासन स्थापित हों सक्न, जितना इस 
अवांछनीय परिस्थिति में स्थापित हो सकता था । 

(ज) सिविल सर्विस और मंत्रियों का संबंध-- 


श्र 


दर्ज 


मांटेस्यू-चेन्सफोर्ड सुधारों के छारण, सिविल सर्विस के सदस्यों हो 
अपना भविष्य संदिग्धभय दीख पड़ने लगा था। उन्हें इस वात का नव था 
कि द्वेंघ शासन-प्रणाली और उत्तरदादी शासन सें न तो उनका पूर्चचत्‌ 
सुरक्षित कार्यकाल ही बना रहेगा ओर न पुराना वेतन । भारतीय शासन 
की नीति को भी, तव वे उस हद तक निधारित न कर सकेंगे सिस हद 
तक वे सन्‌ १६१६ के पूर्च निधोरित करते थे। नोकरियों के भारतीय- 
करण को माँग से भी चहुतर विदेशी सद॒स्व परेशान थे। छुछ तो भार- 


कक्ष 
उपयक्त 


तीय सिविल सर्विस को छोड़ कर अन्य उपयुक्त नोकरी करने तक के 
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लिए तैयार थे। सिविल सर्विस के सदस्यों का इस प्रकार भयभीत 
होना स्वाभाविक था। किंतु उनका भय भविष्यत्‌ संबंधी था। मंत्रियों की 
अवस्था ऐसी न थी। उन्हें इस वात की आशंका थी कि तत्कालीन 
परिस्थिति में, यदि उनमें ओर सिविल सर्विस के सदस्यों में किसी प्रकार 
का मतभेद होगा, तो सिविल सर्विस के सदस्य उनको अवहेलना करके, 
उच्चतर अधिकारियों की सहायता से, अपनी ही बात रखेगें ओर इस 
प्रकार मंत्रियों का महत्व घटेगा । इस मानसिक भ्रवृत्ति का प्रभाव 
सुधारों के व्यावहारिक रूप पर भी पड़ा। यद्यपि अधिकांश अवसरों पर 
सिविल सर्विस के सदस्य मंत्रियों के साथ सहयोग करते रहे, फिर भी 
प्रत्येक प्रांत में कुछ ऐसे अवसर अवश्य आये, जब सिबिल सर्विस के 
सदस्यों ने मंत्रियों की बात न सानी ओर यदि सानी भी तो वेमन से । 
सिविल सर्विस और मंत्रियों के पूर्वोक्त संबंध के कारण भी हेघ शासन- 
प्रणाली कार्यरूप में दोषयुक्त सिद्ध हुई । 


(झ) अर्थ-विभाग और संत्नी--द्वेथ शासन-अणाली का 
सबसे बड़ा दोष था अर्थ-विभाग ओर मंत्रियों का संबंध । सुधारों के 
अनुसार कोष संरक्षित विषय था। अतएव अर्थ-विभाग एक इक्जीक्यू- 
टिव कोसिलर के अधीन था। यह पदाधिकारी साधारणतया सिविल 
सबविस का सदस्य होता था। कम से कम व्यस्थापक सभा के निवाचित 
सदस्य इस पद के लिए उपयुक्त न समझे जाते थे। समस्त कोप की 
देखभाल करने के अतिरिक्त कुछ विषयों का खर्चे भी इसी कोंसिलर के 
अधीन था। मंत्रियों के विभाग के व्यय-संबंधी सारे प्रस्ताव अथ-विभाग 
के सम्मुख पेश किये जाते थे। कानूनी दृष्टि से अर्थ-विभाग का काम ऐसे 
खर्च के विषय में केचल परासश ही देना था जिसको यदि मंत्री चाहें तो 
मानें ओर यदि न चाहें तो न मानें । कार्यरूप में अर्थ-विभाग, केवल 
परामशे न देकर, प्रस्तावों की नीति का निरीक्षण करता था। अनेक 
अवसरों पर 'राष्ट्रनिमाण? संबंधी विपयों के लिए पयाप्त धन न मिलता 
था। मंत्रियों ओर अथ-विभाग में मतभेद होने पर अथ-विभाग 
रुपया दुने से इनकार कर देता था। ऐसी परिस्थिति में रुपया उसी 
समय मिल सकता था जब मंत्री लोग गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त कर 
लें । अथे-विभाग के आधिपत्य के कारण, मंत्री लोग हस्तांतरित विंपयों 
का शासन उस स्वाधीनता से न कर सकते थे, जो उत्तरदायी शासन 
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की सफलता के लिए आवश्यक थी। फल-स्वरूप इस दोष के कारण 
भी इंथ शासन-अणाली असफल सिद्ध हुई. 


. (जञ) द्वैध शासन-पणाली में गवनर का स्थान-- 
दंध शासन-प्रणाली में गवर्नेर का स्थान वड़े महत्व का था। उन्हीं की नीति 
आओर काम करने के ढंग पर इस प्रणाली की सफलता या असफलता 
निर्भर थी। इसमें संदेह नहीं कि हथ शासन-प्रणाली के कारण गव- 
नरों को वहुतेरी नाजुक परिख्ितियों का सामना करना पड़ता था । एक 
ही व्यक्ति के लिए, कुछ विपयों में अपने इच्छानुसार काम करना 
ओर कुछ विपयों में साथारणतया मंत्रियों की इच्छा पर चलना कोई 
साधारण वात न थी। हस्तांतरित ओर संरक्षित विपयों के झगड़े 
निपटाते समय भी गवनेरों को नाजुक परिखितियों का मुकावला 
करना पड़ता था। किंतु इन कठिनाइयों के होते हुए भी प्रांतीय 
गवर्नर संयुक्त पालंमेंटरी कमेटी की सिफारिशों को कार्यरूप में 
परिणत कर सकते थे। मंत्रियों के स्थान पर मंत्रि-मंडल का स्थापित 
करना, संयुक्त उत्तरदायित्व की प्रथा का चलाना, ऐसे मंत्रियों को नियुक्त 
करना जिन पर व्यवस्थापक सभा के निवाचित सदस्यों का विश्वास हो, 
हृस्तांतरित ओर संरक्षित विपयों के मंत्रियों ओर इक्जी क्यूटिव कोसिलरों 
का विचार विनिमय कराना, ओर हस्तांतरित विपयों के शासन सें 
मंत्रियों के साथ बही संबंध स्थापित करना जो इंगहोंड के सम्राट का 
हाँ के मंत्रिमंडल के साथ है--इन सारी प्रधाओं का चलाना गवरनरों 
के अधीन था। पर कार्यरूप में इन बातों में भिन्न भिन्न प्रांतों की 
अलग अलग नीति रही और कभी कभी तो एक ही ग्रांत में गबनरों 
परिवर्तन के साथ साथ इस संबंध की नीति भी बदलती रही। 
फल-स्परूप हैंध शासम-प्रणाली के अनुसार उत्तरदायी शासन की वे 
प्रथाएँ भारतवर्ष में स्थापित न हो सकी जो अन्य देशों में पायी जाती 
हैं ओर जिनके बिना उत्तरदायी शासन सुदृदड नहीं हा पाता । 


नोकरियों का मारतीयकरण--मिस्टर मांटेग्यू ने सन्‌ १६१७ 
में, भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करके भारतवर्ष में ऋमशः 
उन्तरदायी शासन स्थापित करने की बोपणा की थी। इससे सिविल 
सर्विस के छुछ सदस्य भयभीत हुए, यहाँ तक कि सुधारों के पश्चात्‌ 
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आचार बरस में (“सन्‌ १९२७ तक ) ३४५ सिविल सर्विस के सदस्यों ने 
अपने कार्यकाल के समाप्त होने के पूष ही, अलुपातीय पेंशनें लेकर 
अपनी नोकरियोां छोड़ दीं)। भारतीय नोकरियाँ अब इगलेड के 
नवयुवकों को हृदयग्राही न मालूम पड़ने लगीं। इधर भारतवासी भी 
' नौकरियों के भारतीयकरण की माँग उपस्थित करने लगे। इन सब बातों 
के कारण ली कमीशन की नियुक्ति हुई और उसने सन्‌ १९२४ में अपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित की | 

जिन नोकरियों से ली कमीशन का संबंध था, वे आठ* प्रकार की 
थीं ओर उनमें सव मिलाकर ४२७७ पदाधिकारी थे। ली कमीशन की 
पहली सिफारिश यह थी कि इनमें से तीन की भर्ती अखिल भारत- 
वर्षीय आधार पर होती रहे, तीन की भर्ती हस्तांतरित विषयों से संबंध 
रखने के कारण, प्रांतीय आधार पर हो3, आवपाशी-विभाग के 
इंजीनियर अखिल भारतवर्षीय आधार पर भर्ती किये जायेँ ओर सड़कों 
ओर मकानात के इंजीनियर प्रांतीय आधार पर। मेडीकल सर्विस का 
संबंध हस्तांतरित विषयों के साथ मानते हुए भी, ली कमीशन ने इसे 
प्रांतीय मंत्रियों के अधीन करना मुनासिव न समझा । ली कमीशन की 
दूसरी सिफारिश थी नोकरियों के भारतीयकरण के संबंध में । इस विपय 
में उसने विभिन्न नोकरियों के संबंध में अलग अलग सिफारिशें कीं, किंतु 





(१) साइसन कसीशन रिपोर्ट, प्रथम भाग, पृष्ठ २६७ । 

(२) उनके नाम निम्नलिखित हँ-- 
छावाशा एज 8७एए९९, (2) जिवशा 200 $००शए०९९,. (3) फतवा 
म#07056 567ए60९ गारलप्रव॑ंगहु ॥० क076४४  फ्राशुंग९०७ 80एए0९०, 
(4) वावाशा हिकए९७ 0 ख्राहांतार९ढाड, एणाएएंजआआए 0 बग फंठुल00 
ऊाक्ारी थात 8 पि०्श्त 8प्रीकाएुड डिपशाएी), (8) एक्शा पवार: 
नणाद।ं 80एश0०, (0) शतीशा औैह70परपातों 5००श८०, (7) शिवा 
प०पल्ता9एए 560००, मत (9) ितेंणशश >०१ाट्य! 507४06 

(३) उपयुक्त नोकरियों में प्रथम तीन की भर्ती श्रखिल भारतवर्षीय श्राधार 
पर होने को थी, ओर पाँचवे, छठ और सातवें को भर्तो प्रांतीय आधार पर। 

(४) इसके दो मुख्य कारण थे---( १) लड़ाई के समय डाक्टरों की श्रावश्यकता, 
ओर (२) भारत-निवासी यूरोपीय परिवारों की देखनाल॥ अतएवं ली 
कमीशन ने सिफारिश को थो क्षि प्रत्येक प्रांत फीज-विभाग के कुछ डाक्टरों 
को जगह दे । चूंकि इन डाक्टरों को समाटद का कमीशन मिलता हैँ झ्ीर 
चूंकि उनके कुछ ऐसे श्रधिकार होते हैं जो संपूर्णतया मंत्रियों के श्रधीन नहीं 
किये जा सकते, इसलिए भारत-मंत्री के उत्तरदायित्व पर ध्यान रखते 
हुए इन नौकरियों का प्रांतीय झ्ाधार पर भर्ती किया जाना अनुचित था । 
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उन सब का एक मात्र लक्ष्य यह था कि सन्‌ १६४८ तक उन नौकरियों 
में अंगरेज़ों और भारतवासियों की संख्या समान हो जाय | इस संबंध 
में कुछ कास भी किया गया है किंतु बड़ी मंद गति से। साइमन कमीशन 
को रिपोट के निम्नलिखित आंकड़ों से हमें इस वात का पता चलता है-. 










5 जा मर क अनुमान नल 
नोकरी का नाम न 





















































भारतवासी | अंगरेज़ | भारतवासी | अंगरेज़ 
भारतीय सिविल सर्विस | ३७६ | द८&४ | ७५४ | ६४३ 
भारतीय पुलिस सर्विस | श्र्थ | ५६४ | 9३४७. 
भारतीय इंजीनियरसर्विस* २५५ | १२६ 
भारतीय जंगलात सविस | ७छ६ | १३४ | १२६ 





साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस वात की ओर भी ध्यान 
आकर्षित किया था कि किसी विभाग के समस्त कमचारियों को देखते हुए 
अंगरेजों की संख्या वहुत कम थी। इस विपय में सन्‌ १९२७ के निन्न- 
लिखित आंकड़े ध्यान देने योग्य हैं ३- 








न समस्त - स्ड कर्मचारी 
शासन-विभाग--क्रमिश्नर, हा न्‍ 
बिक 5 र कप ८४ ० 
कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर आदि ९ नर दर 
नरम हि ८०० अफसर 
उलिस विभाग । 4५25 ओर ट्य०० सरजेंट 
2 निकल मिड कह दम रिरक३7>अ मी मम मा यम 
मेडिकल विभाग | ६,००० २०० 





जंगलात 


१६,००० 


इंजीनियारिंग विभाग ७,५०० 


रेलवे विभाग ट,००,००० 
न्याय विभाग २,५०० 


(१) देखिये सामइन कमीशन रिपोर्ट, प्रथम भाग, पृष्ठ २७० । (२) विशेषतया 
नहर-विभाग के इंजीनियर। (३) देखिये साइमन कम्तीशन रिपोर्ट, प्रथम भाग,पृष्ठ 
२७१-७२॥ (४) इस संस्या में डिप्टी कलक्टरों के चीचे पदाधिकारी शामिल नहीं हूं ४ 


( ११३ ) 


इसमें संदेह नहीं, जेसा उपयुक्त आंकड़ों से विदित है, कि समस्त 
कर्मचारियों की संख्या देखते हुए अंगरेजों की संख्या बहुत कम है | किंतु 
अंगरेज लोग प्रायः ऊँचे ऊँचे पदों पर नियुक्त किये जाते है. जिनका 
बेतन नीचे पदों की अपेक्षा वीसों गुना अधिक होता है ओर जिनके 
प्रभाव का कुछ ठिकाना ही नहीं हाता। रेलवे-विभाग को ही लीजिये। 
इसके उच्च पदाधिकारियों में से सन्‌ १६९२८ में १५०० अंगरेज थे ओर 
केवल ७०० हिंदुस्तानी। नोकरियों के भारतीयकरण की मांग इस 
आशय से नहीं पेश की जाती है कि क्कके ओर नीच पदाधिकारी 
हिंदुस्तानी हों, ( वे तो हिंदुस्तानी होंगे ही । इतने कम वेतन पर अंगरेज' 
मिलेगा कहाँ से ?) बल्कि इस आशय से कि उच्च पदाधिकारी हिंदुस्तानी 
हों ओर भारतीय शासन की नीति हिंदुस्तानियों द्वारा ही निधोरित 
की जाय | इसमें संदेह नहीं कि ली कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात्‌ , 
जच्च नोकरियों में भारतीयों की संख्या क्रमशः बढ़ रही हे किंतु इस वृद्धि 
की गति इतनी मंद है कि समस्त नौकरियों के भारतीयकरण में पचास 
बरस से भी अधिक लगेंगे। कया मिस्टर मांटेग्यू की घोषणा का यही 
वास्तविक अर्थ था ? यह वतल्ाना कठिन है । 


स्थानीय स्वराज्य की वृद्धि--मिस्टर मांटेग्यू की घोषणा में 
स्वशासन संबंधी संस्थाओं को क्रमशः उन्नत बनाने का भी जिक्र था। 
उत्तरदायी शासन के सफल बनाने के लिए स्थानीय स्व॒राज्य का अनुभव 
आवश्यक होता है। सन्‌ २७१७ के पश्चात्‌ इसमें भी कुछ उन्नति की 
गयी। सुधारों द्वारा स्थानीय स्वराज्य हस्तांतरित विपय कर दिया गया 
था। अतएव म्युनिसिपिल्टियों की संख्या बढ़ी और दो एक मनोनीत 
सदस्यों को छोड़ कर प्रत्येक म्युनिसिपल ओर ज़िला वोड के सभी 
सदस्य निवोचित गेर-सरकारी व्यक्ति होने लगे । म्युनिसिपिल्टियों और 
ज़िला वार्डां के सभापति भी इने गिने स्थानों का छोड़ कर निवोचित गेर- 
सरकारी व्यक्ति होने लगे। स्थानीय स्वराज्य संबंधी संस्थाओं के अधि- 
कार कुछ हद तक बढ़ाये गये। किंतु इतना होते हुए भी स्वशासन 
संबंधी संस्थाएँ इतनी उन्नति न कर सकीं जितनी की आवश्यकता थी। 
इसके निम्नलिखित कारण थे-- 

(अ) हेध शासन-प्रणाली के दोप | 

द्य 


